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आमुख 

आर्थिक विकास के प्रारम्भिक चरण मे राज्य का एक मात्र कार्य जीवन,धन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा 

करना था जिसे वह केवल कानून की सरचना एवं उसके परिपालन द्वारा सुनिश्चित कर लेता था परन्तु 

उन्‍नीसवीं शताब्दी के उत्तरारदसे राजकीय उत्तरादायित्वों भे तेजी से वृद्धि होने लगी । वर्तमान समय मे राज्य 

आर्थिक प्रक्रिया का मूकदर्शक मात्र बनकर नहीं रह सकता बल्कि समाज के सभी पक्षों के सरक्षक, नियन्त्रक 

और अभिभावक के रूप मे उसकी सक्रिय भूमिका हो गयी है । आधुनिक कल्याणकारी राज्य से यह अपेक्षा की 
जाती है कि वह अपने नागरिकों की गर्भकाल से अन्त्येष्ठि तक की देखभाल करे । 


हमारे देश की सरकार ने भी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना एवं समाजवादी समाज की सरचना 
के पुनीत सकलप को स्वीकार किया है । इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सरकार ने वस्तुओं के उत्पादन एव 
वितरण में राज्य की प्रत्यक्ष भागीदारी एव राजकीय नियन्त्रण के औचित्य को भी आत्मसात्‌ किया है। सरकार 
उत्पादन एवं वितरण मे अपनी प्रत्यक्ष भागीदारी विभिन्‍न अभिकरणणों के माध्यम से तथा इस पर नियन्त्रण 
विभिन्न कानूनों के माध्यम से करती है । आज के बदलते आर्थिक एवं भौतिकवादी यग मे 'उपभोक्‍ता' अर्थात्‌ 
सम्पूर्ण जन समुदाय ' के हितों की रक्षा तथा उन्हें मूल्य पर उचित गुण की वस्तुएं उपलब्ध कराने से 
न केवल उपभोक्ता बल्कि सम्पूर्ण देश का आर्थिक विकास सम्भव हो सकेगा । सरकार के इस पवित्र कर्तव्य से 
बढकर शायद ही कोई अन्य कर्तव्य होगा । 


पु वर्तमान समय में विश्व का आर्थिक परिदृश्य बडी तेजी से परिवर्तित हो रहा है । साम्यवादी गढ़ 
सोवियत संघ बिखर चुका है, विखण्डित सोविषत सघ चीन के साथ मुक्त बाजार व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त कर 
रहा है | पूर्वी एवं पश्चिमी जननी जैसे विपरीत दिशाई राज्यों का विलय हो चुका है । अमेरिका सहित कई 
यूरोपीय देश आर्थिक मन्‍्दी के दौर से गुजर रहे हैं । विश्व भे कई शक्तिशाली क्षेत्रीय व्यापार समूह गठित 
किये गये हैं । गैट व्यवस्था पुन॒ परिभाषित की गयी है । विश्व की आर्थिक गतिविधियों भे हो रहे इन 
परिवर्ततों से भारत भी अछूता नहीं रहा है । एक वर्ष, में भारतीय मुद्रा का दो बार अवमूल्यशकिया गया, बहुत 
सी वस्तुओं के व्यापार को प्रतिबन्धित सूची से हटाया गया, रूपये को पूर्ण, परिवर्ततीय बनाया गया । विदेशी 
विनिमय नियमन अधिनियम, एकाधिकार एव प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, आवश्यक ब्स्तु 
अधिनियम एवं उपभोक्ता संरक्षण जैसे अधिनियमों में बहुत से महत्वपूर्ण सशोधन कर देश की औद्योगिक एव 
आयत-निर्यात नीति में आधार-भूत परिवर्तत किये गये है । आर्थिक परिवर्तन के इस दौर में भारत भे 'राजकीय 
व्यापार का एक आलोचनात्मक मुल्यांकन' करना आवश्यक समझा गया। उदारीकृत व्यापार नीति के परिणाम 
स्वरूप सरकार की प्राथमिकताएं बदलीं और इस बदलती प्राथमिकताओं के क्रम में भारत के राजकीय व्यापार को 
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भी अपनी नवीन रचनात्मक भूमिका निभानी है जिसके अनुसधान भे वह तत्पर है, यह इसलिये भी और 
आवश्यक है कि वह जो भी भूमिका अपनाये उससे सामाजिक कल्याण का स्वरूप प्रतिबिम्बित हो । 


इसी मूल भावना को लेकर प्रस्तुत शोध को पांच सर्गो भें बाटठा गया है । प्रथम सर्ग भे राजकीय व्यापार 
की भूमिका, इसके औचित्य, आशय, परिभाषा, उद्देश्य स्वरूप एव क्षेत्र तथा इसके विभिन्‍न प्रारूपों पर प्रकाश 
डाला गया है । द्वितीय- सर्ग भे भारत मे राजकीय व्यापार के विकास क्रम को बताया गया है जिसमे इसके 
विकास को तीन काल क्रमों- प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक, भें बाट कर इसका अध्ययन किया गया है । 
तीसरे -सर्ग भे राजकीय व्यापार के आधार स्त्तम्भों का विश्लेषण करते हुए उनका मूल्याकन किया गया है । इस 
उद्देश्य से इस सर्ग को पुन दो भागों मे बांटा गया हैं । प्रथम उपसर्ग, खाद्यान्नों भे राजकीय व्यापार' जिसमे - 
राशनिंग व्यवस्था, खरीदकार्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, भारतीय खाद्य निगम तथा केन्द्रीय भण्डारण निगम का 
आलोचनात्मक मूल्यांकन किया गया है । द्वितीय उपसर्ग- अन्य वस्तुओं मे राजकीय व्यापार के अन्तर्गत भारतीय 
राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, राजकीय व्यापार में संलग्न सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य अभिकरणों, उपभोक्ता 
सहकारी समितियों तथा कुछ स्वायत्तशासी संस्थाओं का विश्लेषण किया गया है । चतुर्थ-सर्ग राज्य द्वारा व्यापार 
का नियमन है । जिसमे उन विनियमनों की व्याख्या की गयी है जिनसे व्यापार पर राजकीय नियन्त्रण किया 
जाता है । पंचम और अन्तिम सर्ग, भे राजकीय व्यापार मे प्रत्यक्ष भागीदारी वाले अभिकरणों एवं व्यापार पर 
नियन्त्रण करने वाले विनियमों को लागू करने से सम्बन्धित समस्याओं का उल्लेख करते हुए उनके समाधान हेतु 
आवश्यक सुझाव प्रस्तुत किये गये है । 


प्रस्तुत शोध प्रो0 जी0एसी0 अग्रवाल, विभागाध्यक्ष, वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग एवं निदेशक, 
मोतीलाल नेहरू रिसर्च, एण्ड बिजनेस एडमिनिस्ट्रिशन तथा पूर्ब प्रति कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 
इलाहाबाद के सफल निर्देशन भे किया गया है । मैं अपने परम आदरणीय गुरूवर की वन्दना व स्तुति निम्न 


एलोक से प्रारम्भ करता हूँ. - 


' गुलर्ब्रहमा गुर्स्विष्णु गुरूदेवोमहे श्वर 
गुस्साक्षात्‌ परब्रहमतस्म श्री गुस्वे नम ।' 


मैं अपने ब्रहमस्वरूप गुरू का हार्दिक रूप से कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने अपनी अनेक व्यस्तताओं व समस्याओं 
के पश्चात्‌ अपना बहुमूल्य समय देकर इस शोध को अल्प समय भे अन्तिम स्वरूप प्रदान किया , बिता उनकी 
प्रेरणा , संहयोग व शुभाशीर्वाद के यह महानतम्‌ कार्य सम्भव नहीं हो सकता था । मैं आपका जीवन पर्यन्त 
आभारी रहूँगा । 


इस शोध मे बौद्धिक मार्गदर्शन का श्रेय हमारे वरिष्ठ एवं विद्वान मित्र डा0 अजनी कुमार मालवीय , 
डी0 लिट0, प्रवक्‍ता, वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद एव आपके 
परिवार को है । आपकी प्रेरणा एव मार्ग, दर्शन से ही मैं गुरूवर की शरण में आ सका । आपने समय -असमय 
सदेव शोध कार्म भे हर प्रकार का सहयोग प्रदान किया है । मै आपका एवं आपके पूरे परिवार का आजीवन 
ऋणी रहूँगा । 


भै अपने पूज्य पिता जी एव माता जी का हार्दिक रूप से कृतज्ञ हूँ । अपने अग्रज डा0 आर0के0 वर्मा, 
विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय , काशीपुर, नैनीताल का हृदय से आभार व्यक्त 
करता हूँ जिन्होंने मेरे शैक्षिक जीवन मे महत्वपूर्ण भूमिका निभायी । मैं अपने अग्रज श्री राम सुन्दर वर्मा, व 
अपनी भाभियों का भी ऋणी हूँ । श्री हरिश्चन्द्र वर्मा, अनुज के प्रति भी मे अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ 
जिसने इस शोध कार्य को गति प्रदान करने मे सहायता की है । मैं अपने मित्र डा0 आर0एस0 वर्मा, न्यूरोसर्जरी 
विभाग, डा0 राममनोहर लोहिया हॉस्पिटल, नई दिल्‍ली का भी आभार व्यक्त करना अपना कर्तव्य समझता हूँ 


जिन्होंने ओकड़े व सूचनाएं प्रदान करने मे सहायता प्रदान की । 


राजकीय महाविद्यालय ओबरा मे विशेष रूप से प्राचाय डा0 एन0 पाण्डेय , डा0 योगेश्वर पाण्डेय, श्रो 
जगधारी सिह, डा0 एन0एन0 सिह, डा0 एस0पी0 सिह व समस्त मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने 
हमे समय- समय पर सहयोग व प्रेरणा प्रदान की । मैं उन सभी व्यक्तियों व अधिकारियों का भी आभार व्यक्त 
करता हूँ जिन्होंने मुझे सूचनाए संकलित करायी । 


में अपनी पृज्यनीया भाभी श्रीमती रेनू मालवीया व अपनी पत्नी श्रीमती राजकुमारी वर्मा एवं श्री निमिष 
अग्रवाल के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्ता करता हूँ जिनसे मे सदैव प्रेरित होता रहा । मै इस शोध कार्य में 
टकक श्री एस0एन0 सिह के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अल्प समय मे शोध टंकण का 
कार्य सम्पन्न किया । 


एक बार पुनः मैं अपने आचार्य प्रो0 अग्रवाल के चरण-कमलों मे अपने श्रद्धा-सुमन अर्पित करता हूँ 
जिन्होंने अपनी अनुपम अनुभूतियों एवं मनोरम प्रवृत्तियों द्वारा पल -पल मेरा मार्ग प्रशस्त किया । 
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प्रथम-सर्ग 


भारत मे राजकीय व्यापार की भूमिका मे राजकीय व्यापार की भूमिका 


वर्तमान समय मे लोकतान्त्रिक समाजवादी सरकार की स्थापना विश्व के अधिकाश देशों मे हो चुकी 
है। सरकार एक सस्था है जिसके पीछे जन अनुज्ञा, जन समर्थन एव जनशक्ति होती है। इसका कार्य अपने 
नागरिकों की रक्षा करना तथा उनका विकास करना होता है। इस पवित्र एव महानतम उद्‌ देश्य व दायित्व की 
पूर्ति के लिए राज्य का वह प्रत्येक कार्य करने का कर्तव्य होता है जो जनहित की परिधि मे आता हो। हमारे 
देश की सरकार ने भी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना एव समाजवादी समाज की सरचता के पुनीत कर्तव्य 
का ब्रत लिया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने व्यापारिक क्षेत्र मे सरकारी हस्तक्षेप के औच्छि को 
भी आत्मसात्‌ किया है। हमारी सरकार व्यापारिक क्षेत्र मे हस्तक्षेप करने के लिए जिन नीतियो का अनुसरण 
करती है वे उसे भारतीय सविधान द्वारा प्रदत्त है। बदलते आर्थिक परिवेश मे व्यापार की महत्ता दिन-प्रतिदिन 
बढती जा रही है। सरकार ने व्यापार की क्रियाओ मे अनेक प्रकार से हस्तक्षेप किया है। सरकार व्यापारिक 
क्षेत्र में हस्तक्षेप करते समय सामाजिक तथा राष्ट्रीय हितों और उपभोक्ता सरक्षण से प्रेरित एव मार्गदर्शित होती 
है। आज के विपणन युग मे "उपभोक्ता" या "जन समुदाय" के हितो की रक्षा व उन्हें उचित मुल्य पर उचित 


वस्तुए उपलब्ध कराने से न केवल उपभोक्ता का बल्कि देश का आर्थिक विकास भी सम्भव हो स्केगा। 


आधुनिक परिवेश मे ससार के लगभग सभी देशो की सरकारे किसी न किसी रूप मे या तो व्यापार 
की स्थापना, संचालन, विकास व विस्तार मे भाग लेती है, या व्यापार के अवाछित क्रियाओ पर विभिन्‍न 
अधिनियमो के माध्यम से नियमन और नियन्त्रण करती है। सरकारों को अपने दायित्व की पूर्ति हेतु व्यापारिक 
क्रियाओं मे भांग लेना अथवा उन पर हस्तक्षेप करना अनिवार्य सा हो गया है। यह अवश्य है कि हस्तक्षेप और 
नियन्त्रण की दिशाएँ तथा तकनीक बदलती रहती है, क्योंकि प्रत्येक सरकार समस्याओ को अपनी दृष्टि से 
देखती है। इस प्रकार सरकार देश मे राजनीतिक एवं आर्थिक सस्कृति का पोषण करती है और साथ ही अपने 
तागरिको के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास करने के लिए व्यापारिक क्षेत्र का नियमन और नियन्त्रण भी करती है। 
प्रत्येक राष्ट्रीय सरकार चाहे वह समाजवादी हो या पूँजीवादी अथवा साम्यवादी, राष्द्दीय हित के लिए व्यक्तिगत 
व्यापारिक क्रियाओ पर नियन्त्रण कमाधिक रूप मे करती ही है। इस नियन्त्रण से विश्व के हर राष्ट्र मे एक नया 
आर्थिक दर्शन विकसित हो रहा है। 


समाज के भौतिक, प्रौद्योगिक और सास्कृतिक आधारो में परिवर्तन के साथ-साथ आर्थिक अवस्थाओ मे 
भी परिवर्तन आया है। विस्तृत प्रौद्योगिकी परिवर्तन, विश्व बाजार का विकास, विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्था मे होने 
वाला वृहत्‌ औद्योगीकरण तथा नये-नये उत्पादनो की सख्या मे वृद्धि के परिणाम स्वरूप व्यापारिक गतिविधियों मे 


के 


कुछ राजकीय हस्तक्षेप नितात्त आवश्यक है। प्रत्येक उपभोक्ता स्वभावत उचित मूल्य पर अच्छी से अच्छी 
वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है। वर्तमान मे व्यापारी वर्ग द्वारा की जाने वाली जमाखोरी कालाबाजारी तथा वस्तु 
की अनियमित पूर्ति के परिणाम स्वरूप, मूल्यों मे होने वाली वृद्धि उपभोक्ता वर्ग के कष्ट का कारण बनती है। 
इस तरह व्यापार व्यवस्था मे लगे निजी विक्रेता स्थिति का दुरुपयोग कर उपभोक्ताओं का अधिकतम शोषण करने 
लगते है।कल्याणकारी राज्य मे सरकार कायह दायित्व है कि वह जनसाधारण को सुरक्षा व न्याय दिलाने के 
साथ-साथ आवश्यक वस्तुओ की भी उचित व्यवस्था करे। 
(क) औचित्य - 

वर्तमान समय मे प्रत्येक राष्ट्र अपने को एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप मे 
प्रस्तुत करना चाहता है। वह अपने आर्थिक विकास की गति को तीव्रतम रखते हुए पूँजीवादी अथैव्यवस्था के 
दोषो से बंचना भी चाहता है। ऐसी परिस्थिति मे उत्पादन एवं वितरण को सरक्षण प्रदान करते हुए उसके विकास 
एवं विस्तार हेतु शान्तिपूर्ण तथा नियमित व्यवस्था बनाये रखना उसके लिए अपरिहार्य हो गया है। समाज मे व्याप्त 
मुनाफाखोरी, जमाखोरी एवं मिलावट जैसी कुरीतियो को दूर करने तथा अधिक से अधिक जनकल्याण प्रदान करने 
के उद्देश्य से सरकार का स्वय उत्पादन एवं वितरण-क्रियाओ मे शामिल होना आवश्यक हो गया है। राजकीय 


व्यापार का औचित्य निम्न तथ्यों से और भी स्पष्ट हो जाता है-- 


4 नियोजित अर्थव्यक्स्था के उद््‌देश्यो की पूर्ति हेतु - किसी भी देश के योजनाबद्ध विकास मे राज्य 


द्वारा किया गया व्यापार एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। विकास की इस प्रक्रिया मे समस्त महत्वपूर्ण आर्थिक 
क्रियाओं को आपस मे सगठित्त व समन्वित किया जाता है। इस परिस्थिति मे यह युक्तिसगत न होगा कि व्यापार 
को अनिश्चितता व उच्चावचन के सहारे छोड दिया जाय। 


2 निजी व्यापारियों के शोषण से जनता को बचाने के लिए -योजनाबद्ध विकास को अपनाने वाले देशो 
की इच्छा यह नही होती कि वे पूर्ण रूप से व्यक्तिगत एजेन्सियो के माध्यम से व्यापार को सम्पादित होने दे। 
देश के शासक व्यापार मे राजकीय हस्तक्षेप को उचित समझते है, जिससे छोटे-छोटे व्यापारियों द्वारा उत्पन्न 
कीं गई विभिन्‍न समस्याओ से बचा जा सके और साथ ही सरकार अपने द्वारा किये गये वायदो को ईमानदारी 
से पूरा कर सके। राजकीय ब्याप्रार मे राज्य निधीरित योजनानुसार अधिकाश व्यापारिक क्रियाओ का सचालन 
करता है। वह निजी व्यापार करने वाले देशो से भी समझौता करने मे सक्षम होता है, ताकि निजी व्यापारियों 


द्वारा किये जाने वाले शोषण से जनता को बचाया जा सके। 


3 राजकीय व्यापार एजेन्सी की अधिक सगठनात्मक शक्ति एव उसके अधिक वित्तीय ससाधन - 
विकसित देशो के राजकीय व्यापार की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि शक्तिशाली निर्यात गृह और देश-विदेश 
से सम्बन्ध स्थांपित करने के लिए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके विभिन्‍न कार्यालय स्थापित किये गये 


4 


है । वे सम्बन्धित उद्योग और सम्बन्धित सरकार के वाणिज्यिक कार्यालय से अखण्ड व्यवहार बनाये रखते है ताकि 
कुछ कठिनाइयो और अस्थायी हानियो को सहन करते हुए भी अपने व्यापार मे निरन्तरता बनाये रख सके। 


भारत मे भी निर्यात सम्वर्द्धन हेतु सरकार ने निजी व्यापारियों को निर्यात-गृह की स्थापना के लिए 
प्रोत्साहित करने हेतु सहायता प्रदान की है ताकि अपरम्परागत वस्तुओ के निर्यात हेतु नया बाजार खोजा जा सके। 
यद्यपि निर्यात गृहो की स्थापना से इस दिशा मे कुछ प्रगति भी हुई है लेकिन अभी यह उदीयमान अवस्था मे ही 
है जो कि विकसित देशो के साथ प्रतियोगिता कर पाने मे सक्षम नहीं है।नया बाजार बनाने के लिए उन्हे न 
केवल अपने घरेलू उत्पाद से प्रतिस्पर्धा करनी पडती है बल्कि उन विदेशी पूर्तिकर्ताओं से भी कडी प्रतिस्पर्धा 
करनी पडती है जिनके पास एक शक्तिशाली उत्पाद होता है और जिन्हे उनकी सरकारे भी सहायता प्रदान करती 
है। इन परिस्थितियो मे राजकीय सचिवालय या वाणिज्यिक सलाहकार या अन्य नियामक सस्थाए जैसे -निर्यात 
सम्वर्द्धन परिषद द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता और सहयोग पयोप्त नहीं होता है। अत विदेशी व्यापार के 
समझौतो और सौदो को निष्पादित करने वाली राजकीय व्यापार एजेन्सी का गठन अपरिहाये हो जाता है जिसके 
पास शक्तिशाली सगठनात्मक शक्ति और पर्याप्त वित्तीय ससाधन हो ताकि निधीरित कार्यक्रम को कायेरूप प्रदान 
कर सके। 

4 द्विपक्षीय समझौतो एव आर्थिक नीतियो को लागू करने के लिए - यदि व्यापार निजी क्षेत्र के 
हाथ मे होता है तो सरकार को द्विपक्षीय समझौतो को पूरा करने मे कठिनाई का सामना करना पड सकता है। 
व्यापार मे राजकीय प्रवेश से सरकार को इन समझौतो को ससम्मान पूरा करने मे मदद मिलती है। राजकीय 
व्यापार, व्यापार के अतिरिक्त भी सरकार की आर्थिक नीतियो को पूरा करने मे एक महत्वपूर्ण एव उपयोगी 
उपकरण होता है।उदाहरण के लिए सरकार राजकीय व्यापार, राष्ट्रीय बैंकिंग, बीमा तथा जहाजरानी सुविधाओं का 
विकास करने के लिए उन्हे सरक्षण प्रदान करने का निर्देश दे सकती है। 


5 निजी व्यापारियों के समक्ष प्रतियोमितात्मक वातावरण बनाने हेतु - यदि देश के निर्यातकर्ता विदेश 
के निर्यात अनुबन्धो को समय से पूरा नही कर पाते या आयातक द्वारा वाछित गुणवत्ता की वस्तुए उत्पादित कर 
प्रेषित नहीं कर पाते अथवा निजी व्यापारियों मे स्वस्थ प्रतियोगिता नहीं होती जिससे कि वे प्रेरणा लेकर, 
सौदेबाजी करके निर्यात अनुबन्धों को प्राप्त करे, तो ऐसी दशा मे निजी व्यापारी विदेशी आयातको का शोषण 
करने लगते है। इस स्थिति का निवारण राजकीय व्यापार के माध्यम से निजी व्यापारियो के समक्ष प्रतियोगितात्मक 
वातावरण ब॒म्ना कर किया जा सकता है ताकि विदेश मे देश के वस्तुओ की गुणवत्ता एवं निर्यात अनुबन्धो के 
समय पर पूरा करने की तत्परता सम्बन्धी छवि अच्छी बनी रहे। 


6 _निर्यात सम्वर्द्धन हेतु राजकीय व्यापार आवश्यक है -- राजकीय व्यापार निर्यात सम्वर्द्धन मे 


श! 


महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। विशेषरूप से विकासशील देशो मे निजी क्षेत्र के नियौतको का अनुचित 
व्यापार व्यवहार देश की निर्यातक ख्याति को बनाने मे सबसे बडी बाधा उत्पन्न करता है।राजकीय व्यापार निजी 
क्षेत्र के निर्यातको के सम्मुख विकल्प प्रस्तुत कर अनुचित व्यापार व्यवहार को समाप्त कर देश की निर्यातक 
ख्याति मे स्थायित्व ला सकताहै। निजी क्षेत्र के निर्यातको की प्रवृत्ति परम्परागत बाजारों को निर्यात करने पर ही 
केन्द्रित रहती है। क्योंकि नये बाजार की खोज मे अतिरिक्त विनियोग और अन्य कठिनाइयो का सामना करना 
, पडता है इसलिए निजी निर्यातक नये बाजार की खोज का प्रयास ही नही करते। इसके अतिरिक्‍त निजी क्षेत्र के 
निर्याको को एक भय यह भी होता है कि कुछ व्यापारियों द्वारा नये बाजार की खोज मे किये गये व्यय एव 
उठायी गयी परेशानियों के परिणामस्वरूप यदि नये बाजार तैयार कर भी लिये जाए तो अन्य व्यापारी भी इस नये 
बाजार मे अपना उत्पाद पहुँचाकर हिस्सा बेटा लेते है। सरकारे सर्वशक्तिमान सत्ता के रूप मे स्वीकार की जाती 
है अत उन्हें इस प्रकार का भय नहीं होता। इसके अतिरिक्त सरकार अपने वृहत्‌ ससाधनों के माध्यम से नये 
बाजार की खोज एवं नये निर्यात ज्रोतो का पता लगाने मे निजी क्षेत्र की तुलना मे अधिक धन का व्यय कर 
सकती है। 

7 बडी मात्रा मे खरीददारी के अनुबन्ध करना - बडी मात्रा मे खरीददारी छोटी-छोटी मात्रा मे 
खरीददारी की तुलना मे मितव्ययी होती है। राजकीय व्यापार मध्यस्थो को इस कार्य से हटाकर उनके कमीशन 
राशि से वस्तुओ के मूल्य मे होने वाली वृद्धि पर रोक लगा सकता है। यद्यपि बडी मात्रा मे खरीददारी के 
कई जोखिम॑ भी रहते है। भावी मूल्यों के अनुमान में कोई भी त्रुटि होने पर देश का बहुत बडा नुकसान भी हो 
सकता है। प्रति'योगितात्मक व्यवस्था मे तेजडिये की गलती से होने वाली हानि को मन्दडिये के द्वारा कम प्रभावी 
बना दिया जाता है। इस बात मे कोई शक नहीं है कि राजकीय अनुमान व्यक्तिगत रूप से निजी व्यापारियो के 
अनुमान से अधिक सही होगा। सरकार अपने वृहत्‌ ससाधनों द्वारा विभिन्‍न वस्तुओ की माग एव पूर्ति के विषय मे 
अधिक |सही सूचनाएं इकट्ठा कर सकती है। यह प्रवृत्ति के आधार पर भावी मूल्य का अनुमान लगाने वाले 
विशेषज्ञों की सेवाएं भी ले सकती है। बडी मात्रा मे खरीददारी के अनुबन्ध निधीरित मूल्यों पर पूर्ति को सुनिश्चित 
करते है एव राष्ट्र की योजना को सफल बनाने मे सहायता करते है। इसके अभाव मे आयातित वस्तुओ के मूल्य 
एव मात्रा मे उच्चावचन होने के कारण योजना के निधीरित लक्ष्यो तक नही पहुँचा जा सकता। बडी मात्रा मे 
खरीददारी का अनुबन्ध निर्यतको के लिए भी लाभदायक होता है। एक निधीरित मूल्य पर वस्तुओ की पूर्ति के 
विषय मे निर्यातक आश्वस्त होकर आगे के उत्पादन योजना की रूप-रेखा तैयारः कर सकते है। बडी मात्रा मे 
खरीददारी के अनुबन्ध कर लिये जाने से आयातक आयात की वित्त व्यवस्था की समस्या से भी बच जाता है। 


8 सरकार को विश्व एकाधिकारी का लाभ - सरकार जिस वस्तु की विश्व मे एक मात्र निमाता 


ही 


है, राजकीय व्यापार की दशा मे वह इसका प्रयोग एकाधिकारी शक्ति का लाभ उठाने मे कर सकती है। 
सरकार उपभोक्ता से उस वस्तु का वह अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सकती है जिसको उपभोक्ता देने को तैयार 
हो। इसके अंतिरिक्त सरकार विभिन्‍न बाजारों की माँग एव पूर्ति की विभिन्‍न शर्तों के अनुसार भिन्‍न-भिन्‍न मूल्य 
भी प्राप्त कर सकती है। विभिन्‍न देशो के व्यापार एवं विनिमय प्रतिबन्धो मे असमानता के कारण ही मूल्य स्तर 
मे भी असमानता आ जाती है। इससे मूल्यान्तर का क्षेत्र और बढ जाता है जिसका प्रयोग करते रहने पर विश्व 
बाजार के बेँटने की सम्भावनाएं भी बढ जाती है। अत राजकीय व्यापार अपनी इच्छानुसार इन तत्वों पर 


नियन्त्रण करता है। 


9 क्रेता एकाधिकारी की दशा मे लाभ - यदि देश किसी वस्तु का विश्व बाजार मे एक मात्र 


वास्तविक और बडा क्रेता है तो वह अपनी एकाधिकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए सबसे सस्ती दर पर 
आयात भी कर सकता है। निजी आयातको द्वारा वस्तु के कीमत की बार-बार पूछ-ताछ किये जाने से नियौतक 
को वस्तु की मॉग की वास्तविक स्थिति का पता चल सकता है। जिससे निर्यातक वस्तु के मूल्य मे वृद्धि कर 
देता है और इस प्रकार व्यापारिक सम्बन्ध भी खराब हो जाते है। ऐसी गतिविधि निर्यातक देश के हितो के भी 
विरुद्ध होती है। मूल्यो के बढ जाने के बाद इस बात की सम्भावना रहती है कि अनुमानित माँग मे भी कमी 
हो जाय। मूल्यो को निर्यातक द्वारा बढा देने के बाद भी सम्भावना रहती है कि आयातक किसी दूसरे प्रोत से 
उस वस्तु को प्राप्त करने का अनुबन्ध करे। इससे निर्यातक देश के पास अतिरिक्‍त पूर्ति की वस्तुएं बेकार हो 
सकती है। अगर रांजकीय व्यापार के माध्यम से केन्द्रित रूप मे मॉग के पूर्ति हेतु पूछ-ताछ विदेशी पूर्तिकर्ता 
से की जाय तो यह मूल्य और मॉग दोनो दृष्टि से अच्छा होगा तथा दोनो ही पक्षो के लिए उचित भी होगा। 


।0 भुगतान शेष को सनन्‍्तुलित करने के लिए - जहाँ कुछ देशो के साथ व्यापार शेष अनुकूल 


नहीं है वहाँ राजकीय व्यापार के माध्यम से भुगतान शेष को सतुलित किया जा सकता है।राजकीय व्यापार 
अभिकरण मूल्यो के यथावत्‌ बने रहने की दशा मे भी उन देशो से आयात व्यापार को बढा सकता है जिनकी 
मुद्रा प्राप्त करना सरल है क्योंकि उन देशों के साथ हमारा व्यापार सन्तुलन अनुकूल है। 'हार्ड करेन्सी' अर्थात्‌ 
कठिन मुद्रा वाले देश, जिनके साथ हमारा व्यापार सतुलन प्रतिकूल है, से आयात व्यापार को घटाया या बिल्कुल 
हटाया जा सकता है। इसी तरह से हार्ड करेन्सी वाले देशों को राजकीय व्यापार एजेन्सी अपना निर्यात बढा 
सकती है तथा सरल मुद्रा वाले देशो को निर्यात मे कमी कर सकती है। निजी व्यापारियो के लिए किसी देश 
की मुद्रा और भुगतान संतुलन के आध्चार पर निर्णय लेना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना लाभदायक आयात 
एवं निर्यात। अत राजकीय व्यापार देश के भुगतान सतुलन को अनुकूल बनाये रखने की दृष्टि से भी 


मा 


आवश्यक है। 


/ 


4 सावर्जनिक राजस्व की प्राप्ति का स्रोत - कुछ व्यक्ति राजकीय व्यापार को इसलिए 
अधिक अच्छा कहते है कि इससे सार्वजनिक राजस्व की प्राप्ति होती है। मुख्य रूप से विकासशील देशो की 
आर्थिक मामलो मे सरकार की बढती हुई भूमिका के निर्वहन के लिए वित्तीय आवश्यकता बहुत बढ गयी है। 
सरकार घरेलू एवं विदेशी मूल्य की असमानता को समाप्त करने के लिए कुछ वस्तुओं पर आयात और निर्यात 
प्रतिबन्ध लागू करके विदेशी व्यापार के माध्यम से ,अप्रत्याशित लाभ कमा सकती है। कुछ व्यापारियो को और 
अधिक सम्पन्न बनाने के बजाय सरकार इस तरह से प्राप्त अप्रत्याशित लाभ का प्रयोग सामान्य जनता के हित 
के लिए कर सकती है। 

(ख) आशय - 

"राज्य"शब्द का प्रयोग सामान्य तौर पर दो अर्थों मे किया जाता है- प्रथम एक 
सामाजिक सगठन के रुप मे, तथा द्वितीय सत्ता के सगठन के रूप मे। प्रथम अर्थ मे राज्य ऐसे समाज 
का द्योतक है जो एक निश्चित क्षेत्र मे बसा हुआ हो और राजनीतिक दृष्टि से सगठित हो, अर्थात्‌ जिसमे 
"मूल्यो का अधिकारिक आवटन " करने वाली सत्ता विकसित कर ली गयी हो। दूसरे अर्थ मे राज्य उस सस्था 
या सत्ता का द्योतक है जो "“मूल्यो का अधिकारिक आवटन" करती है और व्यक्तियो तथा समूहों की माँगों 
और मतभेदों का समाधान करती है। 


राज्य का आधुनिक आशय इन शब्दो मे व्यक्त किया जा सकता है कि"राज्य मनुष्य के उस 
समुदाय का नाम है जो सख्या मे चाहे अधिक हो या कम, पर जो किसी निश्चित भू-खण्ड पर स्थायी रूप 
से बसा हो,जो किसी भी बाहरी शक्ति से मुक्त हो और जिसमे एक संगठित सरकार हो, राज्य के सारे 


! 
भागरिक जिसके आदेशो के पालन के अभ्यासी हो।“ 


इस प्रकार महान राजनीतिक विचारको के अनुसार राज्य के पास जनसख्या, निश्चित 
भू-भाग , सरकार एवं सप्रभुता होनी चाहिए।2 जनसख्या और भू-भाग का कोई आकार निश्चित नहीं है,लेकिन 
फिर भी यह इतना अवश्य हो कि जीवन के विविध पक्षो की देख-भाल सुचारु रूप से की जा सके। सरकार 
की स्थिति कम्पनी के सचालक की तरह होती है। जैसे सचालक कम्पनी की ओर से कार्य करते है, वैसे ही 


ाममकमयदा सम्वायातरयाः अमंजधलाकशा ऋभाकाममातयो).€मकममाणह ०. 4तरासाह;..भ३:+& “माप: धल्‍+मा-,. पल प|.पी्हरसामारीफ.३४+पवायाम॥. 0७००-४७. 2. पदन्‍न्‍मन्‍लाा.. फोन. धमाका. साहू. ५॥८कामानाऐ.. व. क्‍ल्‍ा2*-म८-.. सा५४४तसमभए. सकमपमथ.. कारन». १कनथातगा॥...3५०5०+०३,.. भय. पहनकर." आनमकाएन.. भरमार. थमा. सनपम्मआ-३.०+नकानयर:. पाइब+०८८भ७.५०+प्गलार;... >ुतमम+- 0. मामानन्‍ञयसन. सधमकफाराणक. ल्‍न्‍नमलाकम परम ६४०३. पंमयआ40,.. समय, #्व७+कम्यक. पम्प. पा पामकके.. धमाके... सा. की वा. सम आए. ६३०02... शक. फमुडरमााए0.. ऋफराममया७... पमकपकरणा. गपराशीक कफ. भरा ३कगु.. "७७७ कक७.. ५ ॥-ाकक.. ऋमुम ॑ाणएमकुक करन, 


4 राजनीति के सिद्वान्त की रुपरेखा-गाबा, ओ0पी0 , नेशनल पब्लिशिग हाउस, नई दिल्ली-987 , पृष्ठ स0 32 


2 राजनीति के सिद्वान्त- जैन,एम पी ,आर्थर गिल्ड पब्लिकेशस ,दिल्ली-988 , पृष्ठ सख्या 05 
3 राजनीति विज्ञान के सिद्वान्त- जैन, पुखराज ,साहित्य भवन आगरा-4983 , पृष्ठ सख्या 76 


सरकार/(गवर्न॑मेट) , राज्य (स्टेट) की ओर से कार्य करती है क्योंकि राज्य का कोई भौतिक अस्तित्व न होने के 
कारण वह स्वय कुछ नहीं कर सकता। सप्रभुता,'राज्य' की एक ऐसी शक्ति होती है, जिसके बल पर वह अपने 
भू- भाग॑ मे अपनी आज्ञाओ और कानूनोका पालन कराता, तथा बाहर के राज्यो के साथ एकइकाई के रूप मे 


किसी तरह का लेन- देन,मैत्री या युद्ध कर सके। 


"व्यापार ' का आशय पारस्परिक लाभ के लिए वस्तुओ या सेवाओ का आदान- प्रदान करना 
है। जब एक व्यक्ति लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से अपनी वस्तु या सेवाओ का विक्रय मुद्रा या वस्तु के बदले मे 
करता है तो ऐसी क्रिया को व्यापार की सज्ञा दी जाती है। व्यापार व्यवसाय का एक महत्वपूण अग है जिसका 


मूलाधार लाभ है। इसीलिए व्यापार मे वे क्रियाए शामिल नही की जाती जिसमे लाभ निहित न हो। 


इस प्रकार सामान्य अर्थों मे राजकीय व्यापार का सम्मिलित आशय ऐसे व्यापार से है जो कि 
राज्य के द्वारा सचालित किया जाता है। इस व्यापार में लाभ सफलता का मापक तो हो सकता है लेकिन 
आधार नहीं। राजकीय व्यापार का आधार जनहित होता है। इसमे लाभ की भावना का निहित होना अनिवार्य 
नही है। 

(ग) परिभाषा - 

राजकीय व्यापार को समय-समय पर विभिन्‍न विद्वानोने विभिन्‍न प्रकार से परिभाषित 

किया है।उनमे से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ इस प्रकार है- 

"सकुचित अर्थ मे राजकीय व्यापार का तात्पर्य राज्य द्वारा किये गये आयात व नियात से 
है, अथवा ऐसी एंजेन्सियो से है जो कि राज्य द्वारा नियन्त्रित हो तथा व्यावसायिक क्रय-विक्रय हेतु वस्तुओ को 
खरीदे व बेचे।" 4 


"विस्तृत अर्थ मे राजकीय व्यापार का आशय है सरकार की ओर से विदेशों से वस्तुओ की 


खरीद तथा आधिक्य वाली वस्तुओं का सरकार के आदेशानुसार विक्रय करना।" 


उपयुक्त परिभाषाओ पर यदि एक साथ ध्यान दिया जाय तो भी यह सम्पूण नहीं होगी क्योंकि 


ये परिभाषाए केवल राज्य के विदेशी व्यापार मे योगदान पर प्रकाश डालती है,जबकि देश की सीमा के अन्दर 
सरकार द्वारा किया जाने वाला क्रय-विक्रय भी राजकीय व्यापार की परिधि मे आता है। 


अन्याअग.0. क>कर्की सपने! पाकाला८ंधक परत. भुकरन्‍मोंग. पगानयकफ, 


4. रिपोर्ट ऑफ॑ कमेटी ऑन स्टेट ट्रेडिंग, गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया- नई दिल्ली,पृष्ठ सख्या05 
5 वर्किंग ऑफ स्टेट ट्रेडिंग इन इण्डिया-गुप्ता,के आर ,एस«चॉँद एण्ड कम्पनी,नई दिल्ली, पृष्ठ सख्या 03 


ध 


जिस रामय राज्य वस्तुओ और सेवाओ का उत्पादन या वितरण या दोनो क्रियाएं करने लगता 
है तो ऐसी क्रियाओ को राजकीय व्यापार कहते है। ' ? 


यह परिभाषा भी पूर्ण नहीं है क्योंकि उत्पादन को व्यापार मे तब तक शामिल नहीं करना 
चाहिए जब तक कि वह विक्रय के लिए न हो साथ ही व्यापार के लिए वस्तुओ या सेवाओ को उत्पादन के 
माध्यम से ही प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। यदि वस्तु या सेवाएँ राज्य द्वारा खरीद कर बेची जाती है तो 


भी इसे राजकीय व्यापार ही कहा जायेगा। 


| | "राजकीय व्यापार देश के विदेशी व्यापार में सीधे या एजेन्ट के रूप मे भाग लेता है। इसमे 
वे सारी क्रियाएं आती है जो कि सरकार के द्वारा आयात व नियोत के पूर्ण करने मे सम्पादित की जाती है। '” 


"राजकीय व्यापार का आशय ऐसे व्यापार से है जिसमे कुछ निधारित वस्तुओ की खरीद एबं 
बिक्री बाजार मूल्य का नियन्त्रण करने तथा उत्पादक और उपभोक्ता दोनो के हितो की सुरक्षा प्रदान करने के 
लिए किया जाता है।" 8 


उक्त परिभाषा मे उत्पादन कार्य को ध्यान मे नही रखा गया है जबकि राज्य द्वारा वस्तुओ 
का उत्पादन करके यदि उसकी बिक्री की जाती है तो इसे भी राजकीय व्यापार कहते है। इसमे राजकीय 
व्यापार के कार्य-क्षेत्र पर भी ध्यान नही दिया गया कि ऐसा व्यापार आन्तरिक होगा कि बाध्य अथवा दोनो। 


“राजकीय व्यापार दो प्रकार का होता है- पूर्ण राजकीय व्यापार और आशिक राजकीय व्यापार। 
राज्य के स्वामित्व अथवा उसकी प्रायोजक एजेन्सी के द्वारा खाद्यान्‍ननों की खरीद एवं बिक्री को पूर्ण राजकीय 
व्यापार कहते है। यह॑ पूर्ण नियन्त्रण और राशनिग की मान्यता पर आधारित होता है। दूसरे शब्दो मे यह खुली 
बाजार व्यवस्था पर रोक लगाता है। इसमे कोई भी निजी व्यापारी अपनी ओर से अपने लाभ के लिए 
खाद्यान्नों की खरीद एवं बिक्री मे भाग नही ले सकता। आशिक राजकीय व्यापार मे निजी एवं सरकारी दोनो क्षेत्र 
के व्यापारिक संगठन खुले बाजार मे स्थापित होते है।" ? 


६3०0 कायंक्रेपाणएः आाद0१२१७ गरमॉमिएकान इमाम) ससापप३क..सरलाएक-०+ पफप्रोज्य'. आया किमी ऑन आर भाप... सेना. हालापार. पर सोआओ.. धेएइ. साउाक।. एम 0९७44 फ्रााा.जवामम्मन।. फैल राग. जरा... धाउलामंध्ग) भाग, सवा. फमममामम/... तसाइक..सीडपैककाक. आप. ."दीवी ४७३: हर. निशा. सीमा... साशाशाआ. किम. ऋरमशामका. ऋगडी. सक. ममामहाका. सामाग॥+-॥ .संममअ.. भानीनिममनेक.नइर्विमगांगा»..ीफा।केनचक. फैमककॉक..धारमकयाढक. पवाकम्पकर, पककातओक साकाा2%. कृपा: अाएम्म्य४ सावायााया। साइना २20 अप माकक'. सा. राम हीए।.साउशाा-4+.. सलमकाक.)चामयाता.. आरीकक+.. अम्यमकक, 
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उपर्युक्त परिभाषा मे राजकीय व्यापार के अधिकाश पहलुओ पर प्रकाश डालने का प्रयास किया 
गया है, लेकिन यह परिभाषा इतनी विस्तृत होते हुए भी पूर्ण नही है क्योंकि इसमे भी उत्पादन के द्वारा 
वस्तुओ की बिक्री को परिभाषा मे स्थान नहीं दिया गया है। इसमे केवल खाद्यान्‍्नों को लिया गया है जबकि 
राज्य किसी भी वस्तु का व्यापार कर सकता है। इसके अतिरिक्त राजकीय व्यापार की सीमा भी परिभाषा 
से स्पष्ट नही है। 

उपयुक्त सभी परिभाषाओ के अवलोकन के पश्चात हम राजकीय व्यापार को निम्न प्रकार से 
परिभाषित कर सकते है - 

"जब राज्य स्वय या अपने द्वारा नियन्त्रित एजेन्सियो के माध्यम से उपभोक्ता व उत्पादक दोनो के हितो 
को ध्यान मे रखते हुए वस्तुओ या सेवाओ के उत्पादन व वितरण या दोनो क्रियाओ पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप 
से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप करता है तो इसे राजकीय व्यापार कहते है।" 

(घ) विशेषताए - 
उपरोक्त परिभाषाओ के आधार पर हम राजकीय व्यापार की निम्न 

विशेषताए प्रस्तुत करते है - 

- राजकीय व्यापार के अन्तर्गत वस्तुओ या सेवाओ का उत्पादन या वितरण या दोनो क्रियाए 
की जाती है। 

-“ राजकीय व्यापार आन्तरिक पा विदेशी दोनो तरह का हो सकता है। 

- राजकीय व्यापार मे जनहित प्रथम स्थान पर तथा लाभ द्वितीय स्थान पर आता है। 

- देश मे वस्तुओ का अभाव होने की दशा मे राज्य विदेशों से उनको आयात करता है ताकि 
मूल्यो मे उच्चावचन न हो। 

- राजकीय व्यापार मे विभिन्‍न देशो से वस्तुओ का क्रय- विक्रय समझौते के आधार पर किया 
जाता है। 

- यह व्यापारिक क्रिया केन्द्र सरकार, राज्य सरकारे या स्थानीय सत्ताओ द्वारा पृथक-पृथक व 
ुन्त रूप से संम्पादित की जाती है। 

- राजकीय व्यापार के माध्यम से, जब देश मे किसी वस्तु का आधिक्‍्य हो जाता है तो 
उसका निर्यात कर, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति की जाती है। 

- राजकीय व्यापार सरकार द्वारा या उनके द्वारा स्थापित एजेन्सियो के माध्यम से सचालित 
फिंयां जीती है। 
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- जब राजकीय व्यापार विभिन्स एजेन्सियो द्वारा किया जाता है तो भी इन एजेन्सियो पर 


सरकार का पूर्ण नियन्त्रण रहता है। 


- राजकीय व्यापार के अन्तर्गत सरकार उन समस्त विपणन क्रियाओ को सचालित करती है जो 
कि वस्तुओ और सेवाओ के उत्पादन एवं वितरण मे सहायक होती है। 

- राजकीय व्यापार मे उत्पादक और उपभोकक्‍ता दोनो के हितो का ध्यान रखा जाता है। 

(ड ) _उद्देश्य - 

गरीब और अर्द्वविकसित देशो मे क्षेत्रीय असमानताएं धनी देशो की अपेक्षा 

अधिक रहती है तथा धनी देशो मे क्षेत्रीय असमानताएं कम होती जा रही है जबकि गरीब देशो मे इनका विस्तार 
हो रहा है। इस मान्यता का आधार यह धारणा है कि यदि स्वतन्त्र व्यापार नीति को अपनाया जाता है तो निश्चित 
रूप से असमानताओ के दायरे बढते जायेगे और येअसमानताए बडे आकार मे दिखने लगेगी ।" 0 


राजकीय व्यापार का मूल उद्देश्य उन कल्तुओ के व्यापार की समस्याओ का समाधान करना है 
जिस वस्तु के व्यापार मे निजी क्षेत्र के व्यापारिक ससाधन पर्याप्त न हो। यह उन देशो के साथ व्यापार समझौता 
करता है जिन देशो मे विदेशी व्यापार केवल सरकार के द्वारा किया जाता है क्योंकि ऐसे देश निजी व्यापारियों से 
विदेशी व्यापार के अनुबन्ध करने मे कतराते है। 


पूँजीवादी व्यवस्था से पहले ऐसा माना जाता था कि सरकार को व्यापार मे भाग लेने की 
आवश्यकता नहीं है। यदि व्यवसायो को उन्मुक्त रूप से छोड दिया जायेगा तो शायद उसके अच्छे परिणाम निकलेगे 
तथा व्यवसाय अपने लक्ष्यो की प्राप्ति अधिक आसानी से कर सकेगे।परन्तु यह अनुभव किया गया कि देश की 
व्यावसायिक सरचना इतनी व्यवस्थित नही हो पायी कि उसे बिना राजकीय सहारे के निर्बाध गति से आगे बढ़ने के 
लिए छोड दिया जाय जिससे कि वह विकास की अवस्था को प्राप्त कर सके।पूँजीवाद अपने साथ गुणो से अधिक 
दोषो को लाया और इन्ही दोषो के कारण व्यावसायिक क्रियाओ मे राज्य को अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के 
लिए बाध्य होना पडा। भारत मे राजकीय व्यापार का उद्देश्य निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है -- 


4 समाजवादी विचारधारा -जुलाई-4954 मे तत्कालीन सरकार ने समाजवादी विचारधारा का 

संकल्प लिया और दिसम्बर-4984 मे ही ससद मे इस बात को रखा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र तथा सरकारी 

स्वामिटच वाले व्यवसायो का विस्तार किया जायेगा। समाजवादी समाज के दर्शन और उनके ब्यापक सिद्धान्तो ने 
इस विचारधांरा को नग्री दिशा प्रदान की। सरकार को अग्राकित क्षेत्रों का सम्पूर्ण दायित्व सौपा गया - 


वरमानकसा०...>काफमलण-.दपनकोओ.पर्मथननए.सिरमथमकसना.. ड्रममानयक,.. नि. ककपपअफ... फनी कप... विधमपणमरॉनकी. फमपऑक++.. मनाने. प्रणव. जनपद. लममण-भनली।.. फिामरषण.हरपेनआाम+का,. माना. हमदनरगनए.फपाधकामए-.. पा. शा ननवायामनका. अजय. सिनवबीपार+.नदामन्‍न.. बममपैगतनन. ओम कमडा७.. फससपाओ-00. फरशननम5. एप2७-॥०.. फरिगाशमनन्‍नकी,..टननननल-डै. सथय+ धातए:.. मय सन. पवन... दमा. कवयाापोगमा.. पोममरयापन. धमाका... >+++«मनन्‍क.. व+न.. हाल... "रसायन. मरनमी,.. टन“. जराना८;,..<>काममक.. पाए... पन्‍काममथका..क्‍परमकानथे.पजाब/०१६५. उपनकलन्‍कपू७.. सिकममनया,..क्‍+-ध्रवमकापकक. पएुक+-+ 3... फापानॉगंपन्‍अ... साथकालप्‌.५20. सना, धरम +अ ९4... वीक... रकम... अमान. पल. धममममकामा.मापकफक.. 
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- उत्पादन के साधनों सामाजिक लक्ष्यो तथा अर्थव्यवस्था के सन्तुलन पर सरकार द्वारा पूर्ण 
नियन्त्रण रखा जाय। 

- विद्युत, परिवहन आदि आधारभूत सरचना से सम्बन्धित वृहतस्तरीय योजनाओं को सरकार द्वारा 
शुरू करना एव उनका सुचारु सचालन करना। 

- उत्पादन और श्रम के लिए प्रमाप का निधधीरण करते हुए सरकार एकाधिकारी औद्योगिक 
गतिविधियो पर कठोर नियन्त्रण लगाये, और 

सरकार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को उसके मौलिक एवं वृहत्‌ पहलुओ के सन्दर्भ मे स्वयं को नियोजित 
करे। 

2 योजनाबद्ध विकास की संकल्पना - स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद योजनाबद्ध विकास को अपनाते 
हुए देश की सरकार ने पचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास का मार्ग प्रशस्त किया एवं उसी क्रम मे प्रथम 
योजना 4954 से प्रारम्भ हुई। विकास की यह सतत्‌ प्रक्रिया अभी तक चलती आ रही है। किसी भी देश मे 
नियोजित अर्थव्यवस्था स्वीकार कर लेने के बाद राजकीय सक्रियता एवं अर्थव्यवस्था पर उसका नियन्त्रण आवश्यक 
हो जाता है। एक नियोजित अर्थव्यवस्था मे व्यापार को भविष्य की अनिश्चितताओ एवं उच्चावचनो पर छोडा 
जाना उचित प्रतीत नहीं होता। विकास की इस प्रक्रिया मे व्यापार एव उद्योग का केवल नियमन ही पर्याप्त 
नही होता बल्कि आर्थिक क्रियाओ मे सक्रिय हिस्सेदारी योजनाबद्ध विकास की एक आवश्यकता मानी जातीं 
है। 

3 सविधान की दृढ़ मान्यताओ की पूर्ति हेतू - भारतीय सविधान मे सभी को आर्थिक, 
सामाजिक॑ और राजनीतिक न्याय दिलाने की सुदृढ व्यवस्था का दायित्व सरकार को सौपा गया है। इसके लिए 
मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों को सविधान मे केवल शामिल ही नही किया गया है बल्कि इसे 

मुहतवपर् स्थान भी दिया गया है। संवैधानिक प्रावधानों के अधीन राज्य अत्यन्त प्रभावशाली ढंग से एक ऐसी 

सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा तथा जनता के कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रयत्न करेगा जिससे 
आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक न्याय मिल सके। इसलिए सरकार को देश के व्यापार एवं वाणिज्य मे सक्रिय 
हिस्सा सेकर उन्हें नियन्त्रित करना सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है। 

4 संतुलित आर्थिक विकास हेतु - देश के सर्वागीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि क्षेत्रीय 
एवं आर्थिक अंसमानताओ को समाप्त किया जाय। निजी क्षेत्र के व्यापारी अपना व्यापारिक प्रतिष्ठान उन्ही क्षेत्रो 
मे स्थापित करना चाहते है जहाँ कि उन्हे स्वत एक विकसित बाजार मिल जाय तथा जहाँ पर सभी वाणिज्यिक 
ससाधन पहले से उपलब्ध हो। पिछड़े क्षेत्र के उपभोक्‍ताओ की निजी क्षेत्र के व्यापारियों द्वारा उपेक्षा की जाती है। 
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राजधानी से बहुत दूर स्थित क्षेत्रों तथा सीमावर्ती क्षेत्रो मे बसे उपभोक्ताओं के लिए आधारभूत वस्तुएँ भी उपलब्ध 
नही हो पाती जहाँ कि ग्राहक कम होने की वजह अथवा अन्य असुविधाओ के कारण निजी व्यापारी वितरण मे 
पर्याप्त सहयोग नहीं कर पाते क्योंकि वे अपने स्वय के हित को सर्वाधिक महत्व देते है। इन सब बातो को 
ध्यान मे रखते हुए निजी व्यापारियो पर नियन्त्र० रखने के लिए तथा देश के सतुलित विकास मे अपनी 
सकारात्मक भूमिका के निष्पादन हेतु राज्य का उत्पादन एवं वितरण दोनो मे सक्रिय रूप से भाग लेना आवश्यक 
हो जाता है। यदि राज्य व्यापार मे इस प्रकार की सक्रिय भूमिका न निभाता तो न केवल आर्थिक सनन्‍्तुलन 
बनाये रखना कठिन होता बल्कि यह इतना अधिक असतुलित हो जाता जिसकी कल्पना भी नहीं की जा 
सकती है। 

5 सार्वजनिक उपयोगी सेवाओ मे निरन्तरता बनाये रखने हेतु राजकीय व्यापार की आवश्यकता 5 
सम्पूर्ण विश्व और वहाँ के निवासियो के जीवन मे कुछ ऐसी सेवाएँ होती है जिनका निबौध रूप से सर्देव 
उपलब्ध होना आवश्यक होता है। निजी क्षेत्र के निहित स्वार्थों और गतिरोधात्मकः व्यवहार के कारण इन 
सार्वजनिक सेवाओ मे सूक्ष्म गतिरोध भी राष्ट्रीय जीवन के लिए असुविधाजनक होता है। सार्वजनिक उपयोगी 
सेवाओं मे प्रमुखत डाक, तार, रेलवे एवं यातायात,सुरक्षा उपक्रम ,जल, विद्युत,गैस,बैक, बीमा, समुद्री परिवहन 
आदि आते हैं। अत इनमे निरन्तरता बनाये रखने के लिए राजकीय भागीदारी आवश्यक है। 


6 द्वितीय औद्योगिक नीति मे सार्वजनिक क्षेत्र को महत्वपूर्ण स्थान दिये जाने के कारण राजकीय दिये जाने के कारण राजकीय 


व्यापार की आवश्यकता - भारत सरकार द्वारा वर्ण 4956 मे घोषित द्वितीय औद्योगिक नीति आज भी औद्योगिक 
विकास का आधार मानी जाती है। इसमे सरकार को राजकीय उपक्रमो के माध्यम से महत्वपूर्ण स्थान दिया गया 
है। अर्थव्यवस्था के रुपान्तरण मे राजकीय उपक्रमो के प्रयासो को महत्वपूर्ण समझा जाता है। सार्वजनिक क््षेत्र 
द्वारा किये गये उत्पादन का समाज मे उचित प्रकार से वितरण किये बिना सार्वजनिक क्षेत्र के उत्पादन का लक्ष्य 
पूरा नही होता।उचित वितरण निजी इकाइयो के माध्यम से हो पाना आसान नहीं होता है इसलिए राजकीय 
व्यापार की भागीदारी 956 मे तय की गयी औद्योगिक नीति के अन्तिम लक्ष्य की पूर्ति का अपरिहार्य माध्यम है। 


राजकीय व्यापार की आवश्यकता -- 





7 विंकास की प्राथमिकताओ एवं सस्थापना सम्बन्धी निर्णयो का क्रियान्वयन_-उद्योगो एवं विपणन 
सस्थाओ की स्थापना मनमाने तथा अव्यवस्थित ढग से नही की जा सकती। किसी सस्था को कब, कहाँ और 
किस ढंग से स्थापित किया जाय,यह सरचनात्मक निर्णय सरकार के अतिरिक्‍त किसी अन्य सस्था द्वारा ठीक-ठीक 
नही लिया जा सकता। उपक्रमो के उत्पादन, वितरण एवं मूल्य निधारण सम्बन्धी निर्णय भी सरकार के द्वारा या 
उम्तकी देख-रेंख मे ही किया जाना चाहिए। देश के लोगो के रहन-सहन, जीवन-स्तर मे सुधार, उपभोक्ता 
वस्तुओं की उपलब्धि तथा देश वासियों के न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार का सक्रिय योगदान 
आवश्यक है। 


44 


8 अधिक जोखिम एवं कम लाभ वाली क्स्‍्तुओ के उत्पादन एवं वितरण मे राजकीय सहयोग - 
भारी एवं आधारभूत व्यापार जिनकी स्थापना और सचालन मे काफी जोखिम रहता है निजी क्षेत्र द्वारा अधिक 
उपेक्षा की दृष्टि से देखे जाते है। कुछ ऐसे व्यापार क्षेत्र जैसे- पेट्रोलियम और गैस, जिनकी स्थापना और उत्पादन 
प्रारम्भ होने के बीच की अवधि काफी अधिक होती है और प्रारम्भिक वर्षों में लाभ के स्थान पर हानि होने की 
सम्भावना भी अधिक होती है लेकिन ऐसे उद्योग एवं उत्पादन देश के लिए अत्यन्त उपयोगी होते है। केवल 
इसलिए ऐसी वस्तुओ का उत्पादन एवं वितरण न कियाजाय कि उनकी लागत बहुत अधिक है या लाभ की 
सम्भावनांए बहुत कम है, विवेकपूर्ण नही कहा जा सकता। इसलिए सरकार का ऐसी वस्तुओ के उत्पादन एव 
वितरंण मै प्रत्यक्ष रूप से भाग लेना आवश्यक हो जाता है। 


9 आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण को रोकने के लिए राजकीय व्यापार - डा0 हजारी के 
अनुसार," आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण से पूँजी मे एकाधिकार प्राप्त करने से है। धन के असमान वितरण से 
पूजीवाद पनपता है और उपभोक्ताओं का शोषण होता है। निजी उद्योगपति एव व्यापारी एकाधिकारी शक्ति के 
द्वारा अनुचित मूल्य वृद्धि ,कच्चे माल के उत्पादको का शोषण, वस्तु की किस्म मे गिरावट, माल की कृत्रिम कमी 
आदि दोषो को जन्म देते है। अत इन सभी प्रकार की गतिविधियो को समाप्त करने के लिए सरकार का 


व्यापार मे भाग लेना आवश्यक है।" 44 


40 देश मे आर्थिक स्थिरता लाने के लिए - आर्थिक अस्थिरता का व्यापार के विकास पर बुरा 


असर पडता है। तेजी अथवा मन्दी काल मे व्यापारिक असुरक्षा पैदा हो जाती है। अधिक तेजी की दशा मे मूल्य 
वृद्धि के कारण उपभोक्‍ताओ का शोषण होने लगता है। मन्दी की स्थिति मे मॉग के गिर जाने के कारण उत्पादन 
मे कमी हो जाती है तथा उद्योगो के बन्द हो जाने की स्थिति बन जाती है। अत सरकार व्यापार मे स्वय भाग 
लेकर तेजी-मन्दी,माँग, उत्पादन, विनियोग, पूर्ति एवं मूल्य आदि तत्वों पर नियन्त्रण करती है। इससे देश मे 
आर्थिक स्थिरता आने लगती है। 

44 अकुशल निजी इकाइयो पर रोक लगाने के लिए - जब निजी इकाईयाँ अकुशल और छरूग्ण 
हो जाती है तो वे राष्ट्र के ससाधनो का सदुपयोग न कर पाकर उन्हे बर्बाद करने लगती है। सरकार ऐसी 
इकाईयो की फ्ँगी ,प्रबन्ध या सम्पूर्ण ससाधनो मे भाग लेकर या अशदान करके उनमे अपेक्षित सुधार सम्भव 
बनाती है। 

42 एक आदर्श विनियोजक - निजी क्षेत्र के व्यापार व उद्योग मे कार्य की दशाए व अन्य 
सुविधाएं पर्याप्त नही होती इसलिए अधिकाश पूँजी-श्रम विवाद निजी क्षेत्र मे ही उत्पन्न होते है। राज्य व्यापार 
एवं उद्योग को अपने स्वामित्व एवं प्रबन्ध मे सचांलित करके कर्मचारी एवं उपभोक्ता दोनो के हितो को पूराकर 
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सकता है।इस प्रकार सरकार द्वारा अपने उद्योगो को आदर्श उद्योग और अपने व्यापार को एक आदशे व्यापार के 
रूप मे प्रस्तुत करने के लिए भी राजकीय व्यापार किया जाता है साथ ही इसे रोजगार वृद्धि का एक साधन भी 


माना जा सकता है। 


3 स्थानीय माँग की उचित एवं स्थिर मूल्य पर पूर्ति - निजी व्यापारी लाभ की भावना से 


प्रेरित होकर व्यापारिक क्रियाए करते है, फलस्वरुप वे ऐसी वस्तुओ के निर्यात का अनुबन्ध कर सकते है 
जिनकी उपलब्धता अपने देश की उपभोग्य आवश्यकता से कम है, जिसका परिणाम होगा कि देश के उपभोक्ता 
उस वस्तु के प्रयोग से वचित रह जायेगे।ऐसी कमी का प्रभाव उस वस्तु के आन्तरिक मूल्य पर भी पडे बिना 
नहीं रह सकता। अत देश के उपभोक्‍कताओ को अपने ही देश मे तैयार की गयी वस्तु का मूल्य लागत से बहुत 
अधिक चुकाना पडेगा।राजकीय व्यापार के माध्यम से इस समस्या का निराकरण हो सकता है। राज्य अपनी 
एजेन्सी के माध्यम से देश मे उस वस्तु के कुल उत्पादन एवं कुल माँग का सही अनुमान लगाकर तदनुसार 
निर्यात अनुबन्धो को स्वीकार करेगी। 

44 अनुकूल मूल्य पर आयात एवं निर्यात - एक राज्य की सौदेबाजी की शक्ति निजी क्षेत्र के 
व्यापारी से कई गुना अधिक होती है, अर्थात्‌ वह एकाधिकारी की स्थिति मे रहता है। ऐसी दशा मे वह निजी 
व्यापारी की तुलना मे आयात के सस्ते एवं निर्यात के महँगे अनुबन्ध प्राप्त कर सकता है फलस्वरूप देश के 
उत्पादको को उनके उत्पादन का अच्छा मूल्य तथा उपभोकताओ को उपभोग सामग्री न्यूनतम मूल्य पर मिल 
सकती है। 

45 अभिप्रेरणा के माध्यम से क्स्तुओ के उत्पादन को प्रोत्साहित करना - सरकार मूल्यो और 
अन्य अभिप्रेरणओ से कृषि एवं औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करती है। वह अपनी 
एकाधिकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने उत्पादको को न केवल अच्छा मूल्य दिला सकती है बल्कि 
उत्पादन को बढाने के लिए कच्चे माल की पूर्ति को सुनिश्चित करके, लगातार ईंधन उपलब्ध कराकर तथा 
अबाध उत्पादन प्रक्रिया जारी रखने हेतु मुद्रा मे राज-सहायता प्रदान कर उत्पादको को उत्पादन बढाने हेतु 
अभिप्रेरित भी कर सकती है। द 

।6 घरेलु मुल्य को स्थायित्व प्रदान करना - विशिष्ट उत्पादों के घरेलू मूल्यों को उन उत्पादों 
के उत्पादन और विपणन को नियन्त्रित करके सरकार स्थायित्व प्रदान करती है क्योंकि वह एक सप्रभुता सम्पन्न 

होती है। वह किसी वस्तु के उत्पादन को बढाने और किसी वस्तु के उत्पादन कम करने व रोकने का 
। शी जारी कर सकती है। क्योंकि सरकार निजी व्यापारी की तुलना मे माँग का सही अनुमान लगा सकती है 
अत॑ तदनुसार उत्पादन का आदेश देकर वस्तु के मूल्य को स्थायित्व प्रदान कर सकती है। यदि वस्तु की प्रकृति 


6 


इस प्रकार की है कि उसका उत्पादन आसानी से घटाना-बढाना सम्भव नहीं होता है तो सरकार ऐसी वस्तुओं 
के वितरण को अपने हाथ मे लेकर या उस पर अपनी एजेन्सी के माध्यम से नियन्त्रण करके कस्तु के घरेलु 


मूल्य मे स्थायित्व ला सकती है। 


47 निर्यात योग्य आधिक्य को बेचना - सरकार के पास पर्याप्त वित्तीय ससाधन होते है 
जिससे वह अपने उत्पादों के लिए निर्यात बाजारों की खोज कर सकती है और यदि ऐसा बाजार पहले से 
उपलब्ध नही है तो नया बाजार बना भी सकती है। ऐसे निर्यात बाजार उपलब्ध हो जाने से देश मैं निजी 
आतृपयकता से हुआ अधिक उत्पादन उचित मूल्य पर निर्यात किया जा सकता है। इस प्रकार देश मे पडा 

उत्पादन विदेशी मुद्रा अर्जित करने का एक नया स्रोत बन जायेगा। 


48 अधिक मात्रा मे सौदो के निष्पादन से लाभ - सरकार केन्‍्द्रीकृत रूप मे वस्तुओ की मॉँग 
एव पूर्ति का सही अनुमान लगाकर आयात-निर्यात के बडे अनुबन्ध करती है।बडी मात्रा मे आयात अनुबन्ध करने 
से वस्तु की कीमत कम चुकानी पडती है साथ ही ऐसी वस्तु पर परिवहन की लागत, अच्छी पैकिंग, परिवहन 
का अधिक सुरक्षित साधन, विभिन्‍न प्रकार के स्थायी कमीशनो एवं दलाली पर होने वाले खर्च की प्रति वस्तु 
लागत कम हो जाती है। इस प्रकार बडी मात्रा मे आयात करने से अनेक लाभ प्राप्त होते है और यदि निजी क्षेत्र 
के व्यापारी छोटी-छोटी मात्रा मे आयात करते है तो अन्तत उपभोक्ता इन लाभो से वचित रह जाता है। इसी 
प्रकार निर्यात के छोटे-छोटे अनुबन्धो मे निर्यातित वस्तु का उचित मूल्य नही मिल पाता क्योंकि आयातक की 
विभिन्‍न प्रकार की बचते न हो पाने से वह वस्तु का अधिक मूल्य चुकाने की स्थिति मे नहीं होता है। इस 
प्रकार बडी मात्रा मे सौदो के निष्पादन से होने वाले लाभ को प्राप्त करने के लिए राजकीय व्यापार किया 
जाता है क्योंकि निजी व्यापारी अधिक बडी मात्रा मे सौदो का निष्पादन करने की स्थिति मे नहीं होता है। 


49 विदेशी सहायता वाली क्स्तुओ के आयात को सुगम बनाना - विदेशी सहायता कार्यक्रम के 


अन्तर्गत विभिन्‍न प्रकार की पूँञीगत एवं कल्याणकारी वस्तुओ या सेवाओ के आयात पर वित्तीय सहायता, प्राय 
बिकसित॑ देशी अथवा अन्तर्रष्ट्रीयसस्थानो के द्वारा प्रदान की जाती है। ऐसी वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली 
सस्थाएं अथवा देश तिजी व्यापारियों से सम्पर्क करने मे हिचकिचाते है क्योंकि निजी व्यापारी द्वारा ऐसी वित्तीय 
सहायता का दुरुपयोग किया जा सकता है। ऐसी वस्तुओं या सेवाओं के आयात मे अन्य कई जटिलताए होती 
है जिनका मिराकरण संरकार द्वारा ही आसानी से किया जा सकता है। 


20 व्यापारिक समझौतो के क्रियान्वयन को सुगम बनाना - दो देशो के बीच व्यापारिक सम्बन्ध 
आपसी समझौतों पर निर्भर करते है। इन समझौतो मे कुछ शर्ते लगायी जाती है और कुछ स्वीकार की जाती है। 
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निजी व्यापारी इन शर्तों को अपने हित की पूर्ति होने तक पालन करते है और जब उनके हित की पूर्ति नहीं 
होती तो वे शर्तों को तोडने लगते है,इससे दो देशो के बीच व्यापारिक सम्बन्ध कटु हो जाते है। ऐसे 
समझौते लागू करवाने मे सरकार की विश्वसनीयता अधिक होती है तथा ये समझौते सरकार को ही प्रस्तावित 
भी किये जाते है। अत राजकीय व्यापार के माध्यम से इन समझौतो के पूर्ण सम्मान की आशा की जा सकती 
है। 

24 अनिवासियो के नियन्त्रण से व्यापार को मुक्त कराने हेतु - जब सरकार व्यापार को गैर 
नागरिको के नियन्त्रण से मुक्त कराना चाहती है तो उस व्यापार मे वह स्वय हस्तक्षेप करती है। गैर निवासी 
व्यापारी लाभ कमाकर अपने देश को प्रेषित करते रहते है परिणाम स्वरूप उनके द्वारा देश के व्यापारिक 
हितो एवं नागरिकों को हानि पहुँचाने के सम्भावना अधिक रहती है। सरकार उस वस्तु विशेष के व्यापार का 
अधिग्रहण कर स्वय अपने हाथ मे ले सकती है। 


22 कोषागार की आय बढाने के लिए _- आज की सरकारो को अपनी विभिन्‍न कल्याणकारी 
योजनाओ को चलाने के लिए बडी मात्रा मे धन की आवश्यकता होती है। राजकीय व्यपार के माध्यम से 
वस्तुओ के क्रय-विक्रय द्वारा, प्रशुल्क एवं विभिन्‍न तरह के कर लगाकर सरकार अपनी आय को बढाने के लिए 
भी व्यापारिक गतिविधियो मे भाग लेती है। निजी व्यापारी व्यापार से अर्जित की गयी आय का स्वय के 
लिए प्रयोग करते है जबकि सरकार विकास की प्राथमिकताओ को तय करते हुए अधिकतम आवश्यक मदो पर 
इस धन को व्यय करती है। 

23 उचित नियन्त्र"ण के लिए - व्यापारिक गतिविधियों पर उचित नियन्त्रण के लिए, अनैतिक 
व्यापार-व्यवहार पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए, आर्थिक नीति के अनुसार व्यापारिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने 
के लिए, निजी क्षेत्र के व्यापारियों के समक्ष प्रतियोगितात्मक भूमिका प्रस्तुत करने के लिए सरकार व्यापार मे 
हस्तक्षेप करती है। ताकि माँग, पूर्ति,मूल्य मजदूरी, आय एवं सेवा सभी तत्वों पर नियन्त्रण कर सभी मे 
सामग्जस्य स्थापित करते हुए देश का तीव्रतम विकास किया जा सके। 


24. असामान्य स्थिति मे महत्वपूर्ण भूमिका - देश मे कोई असामान्य परिल्थिति 


जैसे-बाढ , अकाल , भूकम्प, महामारी आदि के आ जाने से वितरण व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाती है, क्योंकि 
इन घटनाओ से वस्तु की मॉग एव पूर्ति प्रत्यक्ष रुप से प्रभावित होती है। यदि ऐसी दशा मे व्यापार राज्य 
के द्वांरे सचालित किया जाता रहता है तो माँग एव पूर्ति-व्यवस्था पर सरकार नियन्त्रण कर सभी को समान 
सुविधाएं उपलब्ध करा करके समाज को सन्तुष्ट कर सकती है। 


25 राजकीय व्यापार के अन्य उददेश्य - इसके अन्य उद्देश्य निम्नलिखित है -- 
- अनिवासियों को देश के राजकीय व्यापार मे अवसर प्रदान करना, 
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- राष्ट्रीय प्राथमिकताओ के अनुसार देश मे किसी विशिष्ट वस्तु के बाजार को विकसित करना 

- देश को आत्मनिर्भर बनाना, 

- मिश्रित अर्थव्यवस्था के उददेश्यो को प्राप्त करा, 

- उपभोक्ता को सरक्षण प्रदान करना तथा उत्पादन कार्य को बढावा देना, 

- विदेशी तकनीकी सेवाओ का लाभ प्राप्त करना, 

- स्वदेशी उद्योगो को सरक्षण प्रदान करना, 

- पूँजी एव श्रम को गतिशील बनाना, 

- प्रौद्योगीकी का लाभ जन सामान्य तक पहुँचाना। 

कुछ देशो जैसे- म्यानमार(बर्मा) और इण्डोनेशिया मे राजकीय व्यापार न केवल आयात- निर्यात 
बल्कि उनकी राष्ट्रीय नीतियो को घरेलू क्षेत्र मे लागू करने मे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जबकि 
श्रीलका , भारत, जापान, मलेशिया, पाकिस्तान तथा फिलीपीन्स मे राष्ट्रीय स्तर पर राजकीय व्यापार खाद्यान्नो 
मे किया जाता है।अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर राजकीय व्यापार विभिन्‍न वस्तुओ की पूर्ति को सुनिश्चित करने मे 
तथा उनके देशी एवं विदेशी मूल्य को उत्पादन एवं विपणन पर नियन्त्रण करके स्थिरता प्रदान करने के लिए 
किया जाता है। यहाँ का राजकीय व्यापार विदेश से बडी मात्रा मे खरीद का लाभ भी प्राप्त करता है। 


बर्मा, श्रीलका, फिलीपीन्स तथा इण्डोनेशिया मे विदेशी व्यापारियों पर नियन्त्रण के उददेश्य से 
वस्तु से वस्तु का विनिमय किया जाता है। बर्मा, चीन,भारत तथा थाईलैण्ड ने राजकीय व्यापार का प्रयोग 
निर्यात बाजार को बढाने के उद्देश्य से किया है ताकि निर्यात योग्य आधिक्य वस्तुओ से सौदेकारी की शक्ति 
के आधार पर अच्छे मूल्य प्राप्त किये जा सके। आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड मे राजकीय व्यापार का प्रमुख 
उद्देश्य निर्यात योग्य वस्तुओ से उचित मूल्य की प्राप्ति है। कम्बोडिया,नेपाल तथा वियतनाम मे राजकीय 
व्यापार का मुख्य उद्देश्य विदेशी वित्त सहायता कार्यक्रम का लाभ प्राप्त करना है। 
(च) स्वरूप एव क्षेत्र - 
एक देश रो दूसरे देश के राजकीय व्यापार के स्वरूप एव क्षेत्र मे 
भिन्‍नता होती ही है यहाँ तक कि, एक ही देश के विभिन्‍न वस्तुओ के राजकीय व्यापार के स्वरूप एव क्षेत्रों 
मे भी भिन्‍नता पायी जाती है। कुछ वस्तुओ की दशा में राज्य की भागीदारी उस वस्तु के उत्पादन से 
आरम्भ होकर अन्तिम उपभोक्‍ता तक चलती रहती है। जबकि कुछ वस्तुओ मे राज्य की भागीदारी उनके निर्यात 
प्रतिबन्धो तक ही सीमित होती है। कुछ वस्तुओ मे राज्य की भागीदारी उन वस्तुओ के खरीदकार्य एब निर्यात 
दोनो मे होती है जबकि कुछ मे राज्य उत्पादन, खरीद और निर्यात मे भी पत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेता 
बल्कि वह इन व्यवहारों का निष्पादन करने के लिए विभिन्‍न सिद्धान्तों को बनाकर अपने प्रतिनिधियों को 
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लगाता है। कुछ देशो मे राजकीय व्यापार सरकार की महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियो का एक अग होता है। 
ऐसे देशो मे राज्य उत्पादन रो लेकर आतन्तरिक खरीद काये उसका देश मे वितरण विदेश को नियाौत तथा 


वहाँ से आयात, समरत क्रार्यों मे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। 


निर्यात की तरह आयात के स्वरूप एव क्षेत्र मे भी विभिन्‍नता पायी जाती है। कुछ देशो मे 
आयात के साथ-साथ वितरण का कार्य भी सरकार के हाथ मे होता है तो कुछ मे केवल आयात सरकार के 
द्वारा किया जाता है तथा उसका वितरण निजी व्यापारियों पर छोड दिया जाता है। कुछ दशाओ मे आयात और 
वितरण दोनो कार्य निजी एजेण्टो के हाथ मे होता है और राज्य केवल इन पर नियन्त्रण का कार्य करता है। 
कुछ देशो मे वस्तुओ की पूर्ति उचित मूल्य पर बनाये रसने के लिए देश के आन्तरिक पूर्ति कर्ता सघो के 
माध्यम से वस्तुओं का आयात कर घरेलू उपभोक्‍ताओ को निधारित मूल्य पर उपलब्ध कराते है। इस प्रकार 
राजकीय व्यापार के स्वरूप और क्षेत्र को निम्न भागो मे बॉटा जा सकता है - 

4 स्वतन्त्र व्यापार स्वरूप - पुूँजीवादी अयव्यवरथाओ मे राजकीय व्यापार का स्वतत्त्र 
स्वरुप प्रचलन मे है। इस स्वरूप का समर्थक इशयगलैण्ड रहा है। इस प्रारूप के समर्थकों की मान्यता है कि 
व्यापारिक क्षेत्र मे राज्य का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए और व्यापार का सचालन मॉग और पूति की 
स्वतन्त्र शक्तियो के द्वारा होना चाहिए। आयात-निर्यात प्रतिबन्धित नही होना चाहिए। राज्य का कार्य देश की 
आन्तरिक एवं बाह्य सुरक्षा,शान्ति एवं न्याय तक सीमित होनी चाहिए। वास्तव मे कोई भी राष्ट्र इस स्वरूप 
को पूर्णरूप से अपनाने की स्थिति मे नही है, फिर भी पूँजीवादी अथेव्यवस्था मे राज्य की भूमिका उत्त्रोत्तर 
बढती जा रही है। जन कल्याण को ध्यान मे रखते हुए आधुनिक युग मे व्यापार पर कुछ नियन्त्रण करना 
आवश्यक हो गया है। तथापि राजकीय व्यापार के इस स्वरूप में व्यापार अभी भी काफी सीमा तक कड़े 
राजकीय नियमन से बचा हुआ है। 

2 वाणिज्य वादी स्वरूप -- यह स्वरूप काफी समय(सत्रहवी शताब्दी) से चला आ रहा है। 
यूरोपीय महाद्वीप मे अने् राष्ट्र विशेषकर फ़ास इसे आज तक अपनाये हुए है।जापान मे भी यह स्वरूप 
महत्वप्रर्ण भूमिका निभाता है। साम्यवादी रूस का व्यापारिक स्वरूप भी इसके काफी निकट है। इस स्वरूप 
की कुछ विशेषताए निम्नवत्‌ है - 

-“ इस स्वरूप मे नियोत सम्बर्धन पर विशेष बल दिया जाता है। निर्यात ही इस 
अर्थव्यवस्था के विकास एवं समृद्धि का मापदण्ड होता है। 

“ व्यापारिक विवाद पारस्परिक सहयोग एवं सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से निपटाये जाते है। 


- -“ इस स्वरूप के अन्तर्गत राजनैतिक प्रभुसत्ता एब व्यापार व्यवस्था सहविस्तुत मानी जाती है। 
- इस स्वरूप मे विश्व बाजार मे अपनी स्थिति सुदृढ़ बनाये रखने के लिए व्यापार व्ष्यवस्था 


एवं राजनीतिक प्रभुरात्ता को स्थापित और सगठित करने पर बल दिया जाता है। 

- इसमे राज्य का प्रमुख कर्तव्य राष्ट्र के अस्तित्व को बचाने के लिए आवश्यक साधन 
उपलब्ध कराना होता है। 

- इस व्यापारिक स्वरूप मे राज्य उपभोक्‍ताओ की आवश्यकताओ, माँगो, रुचियो , फैशनो एव 
सस्कृति को ध्यान मे रख कर वस्तुओ का उत्पादन करवाने की व्यवस्था करता है जिससे कि उपभोक्‍ताओ 
को अधिकतम सन्तुष्टि मिल सके। 

3 सविधान वादी स्वरूप - देश के व्यापार को नियन्त्रित करने का यह स्वरूप सयुकत राज्य 
अमेरिका की उन्‍नीसवी शताब्दी की देन है। यह स्वरूप स्वतन्त्र व्यापार नीति मे विश्वास नहीं रखता। इस 
स्वरूप मे राज्य व्यापारियों के प्रति सदैव सशकित रहता है। इसकी विशेषताएं निम्नवत है- 

- यह स्वरूप व्यापारिक गतिविधियों के लिए राजनैतिक नैतिकता की सीमाए निश्चित करता है। 

- यह स्वतन्त्र व्यापार नीति मे विश्वास नही रखता है। इसकी मान्यता है कि सरकार व्यापार 
व्यवस्था से अलग नहीं रह सकती। 

- यह स्वरूप एण्टीट्रस्ट कानूनो, विनिमय करने वाली एजेन्सियो तथा आपराधिक अभियोगो का 
प्रयोग करता है। अर्थात्‌ इसके अन्तर्गत सरकार व्यापार को कानून के द्वारा विनियमित और नियन्त्रित करती है। 


- यंह स्वरूप व्यापारियों के प्रति सदैव सशकित रहता है क्योंकि इसकी मान्यता है कि व्यापारी 
वर्ग सरकार के साथ सहयोग नहीं करते। 


- यह स्वरूप वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालय अथवा सरकार के अन्य विभागो द्वारा तय की गयी 
सरकारी नीतियो के क्रियान्वयन का कार्य भी करता है। 


भारत मे सरकारे सविधान के अनुसार अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करती है। भारतीय 
सविधांन के सातवी अनुसूची के तीनो सूचियो (सघ,राज्य एवं समवर्ती सूची) मे व्यापार सम्बन्धी उपबन्ध दिये 
गये है जिसमे सभी सरकारो को व्यापार करने की स्वतन्त्रता है। विदेशी व्यापार के व्यवस्था का दायित्व 
केन्द्र सरकार का है। सविधान मे भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर, व्यापार वाणिज्य और समागम की व्यवस्था 
भाग-43 के अनुच्छेद 304 से 307 के अधीन दी गयी है। ।£ इसमे दिये गये विनियमो का अनुपालन सभी 
सरकारों का दायित्व है। 
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42 भारत का सविधान- विधि एवं न्याय भमन्त्रालय, भारत सरकार-988, पृष्ठ सख्या 52-459 
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राजकीय व्यापार के वाणिज्य वादी एव सविधान वादी स्वरूप राजनीतिक अथवा प्रशासनिक 
सिद्धान्त के बौद्धिक स्वरूप है। वे "क्या होना चाहिए" के मानक है जबकि वास्तविकता सदैव आदर्श तक 
नही पहुँच पाती। इस प्रकार स्पष्ट है कि दोनो प्रकार के स्वरूप सफलता प्राप्त करने मे असमर्थ रहे है। 
वाणिज्य वादी स्वरूप मे व्यापार-सरकार सम्बन्ध तनावपूर्ण रहे है तथा व्यापार पर सरकार की पकड फिसल 
रही है। सविधान वादी स्वरूप मे व्यापार-आय सरकार के हाथ मे जाती रहती है। वास्तव मे यह दोनो स्वरूप 
नवीन व्यापारिक समस्याओ को हल करने में अधिक सक्षम नहीं है। अत एक नये व्यापारिक स्वरूप की 


आवश्यकता महसूस की जा रही है। 


4 नवीन व्यापार स्वरूप - आज विश्व का आर्थिक, सामाजिक , राजनैतिक , सास्कृतिक , शैक्षणिक 
एंव तकनीकी वातावरण दिन-प्रतिदिन बदल रहा है। इस बदलते परिवेश मे व्यापार-सरकार सम्बन्धो को 
निर्धारित कर, विभिन्‍न समस्याओ का निवारण कर सकने वाले एक नये व्यापार स्वरूप की आवश्यकता है। 
यद्यपि व्यापार का कोई भी नया स्वरूप दीर्घकाल की देन होता है। फिर भी एक नया स्वरूप जो कि अभी 
अज्ञात है,से हम कुछ विशिष्ट बातो की अपेक्षा रखते है, उन अपेक्षाओ को पूरा करने के लिए राजकीय 
व्यापार के नवीन स्वरूप मे निम्न बातो का समावेश आवश्यक है- 

- कोई भी आर्थिक सगठन तभी अच्छी प्रकार काम कर सकता है जब उन्हे पर्याप्त स्वायत्तता 
एवं जवाबदेहिता प्रदात की जाय। ऐसी स्वायत्तता गतिशील अर्थव्यवस्था, कुशल एव प्रभावी प्रबन्ध तथा 

अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए आवश्यक मानी जाती है। अत नया व्यापारिक स्वरूप ऐसा होना 

चाहिए जिसमे पर्याप्त विकेन्द्रीयकरण हो एव जो अधिक केन्द्रीयकृत नियन्त्रण मे विश्वास न रखता हो। नया 

स्वरूप ऐसा भी होना चाहिए कि सरकार अपने सरल कानूनो से ही व्यापार पर प्रभावी नियन्त्रण कर सके। 

- आज का व्यवसायी विभिन्‍न शोध, अनुसधान एवं प्रशिक्षण के माध्यम से अपने सामाजिक 
दायित्व॑ और नैतिक आचरण के महत्व को समझने लगा है। फिर भी व्यापार लोक प्रशासन की विषय वस्तु 
बनता जा रहा है। अत नया स्वरूप ऐसा हो जो सक्रिय,स्वस्थ एवं सुदृढ लोकतन्‍्त्रीय सरकारो का जन्म दे 
सके जो कि आश्वासन मे नही बल्कि कर्तव्य मे विश्वास रखती हो। 


“नये व्यापार स्वरूप मे मिश्रित व्यापार व्यवस्था को ही और ऊँचा स्थान प्रदान करना होगा। आज 
यह पूरी तरह से सिद्द हो चुका है कि तन केबल राजकीय और न केवल निजी व्यापार जन साधारण की 
जरूरतो को पूरा कर पाने में सक्षम है। अत इसमे मिश्रित व्यापार होना चाहिए जिसमे दोनो एक दूसरे के 
पूरक एवं सहयोगी की भावना से काम करे। 


“ नवीन स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो बहुराष्ट्रो की विश्व व्यापार व्यवस्था एवं राष्ट्र तथा 
राष्ट्रीय सरकारो की प्रभुसत्ता के सहअस्तित्व को स्वीकार करते हुए इनक्ैमध्य समन्वय स्थापित कर सके । 
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द्वितीय-सग्ग 


; भारत में राजकीयव्यापार का विकास : 
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द्वितीय-सर्ग 
भारत मे राजकीय व्यापार का विकास 


भारत मे राजकीय व्यापार के विकास को निम्न तीन काल-क्रमो मे बॉँटा जा सकता है- 


(क) प्राचीन काल, 
(ख) मध्य काल, 
(ग) आधुनिक काल, 
( 


क) प्राचीन काल मे राजकीय व्यापार का विकास _ 

प्रागातिहासिक काल मे लोग उचित 
मूल्य, न्यूनतम मजदूरी आदि बातो को कितना महत्व देते थे,इसका प्रमाण हम्मूराबी के कोड मे मिलता है 
जिसमे दर्जियो तथा अन्य कामो को करने वालो की मजदूरी निश्चित थी।नावो और बकरियो मे किराये की दरो 
तथा बस्तुओं के मूल्यों का निधारण किया जाता था।“ प्राचीन काल मे राज्य का व्यापार मे यह सहयोग अप्र- 
त्यक्ष रूप सेहोता था कि, यदि दो साम्राज्यो के बीच सम्बन्ध मधुर होते थे तो विदेशी एवं देशी ब्यापार हो 
पाता था अन्यथा नहीं। इस काल मे व्यापार के लिए विनिमय की दरो, बटहरों और नापो का नियमित करना 
आवश्यक था। मुहरो का प्रयोग सम्भवत कपडो की गाठों पर लगाने मे किया जाता था लोथल से इस 
सस्कृति मे' उत्पादित वस्तुओ का निर्यात समुद्र द्वारा किया जाता था। इस काल के निर्यात के व्यापार के 
सम्बन्ध मे इतिहासकारों का मत है कि मेसोपोटामिया(ईराक) मे इन्द्रगोप के मनके,सीपी और हड़डी की जडी 
हुई वस्तुए जो मिली है,भारत से लायी जाती थी। भारत का हडप्पा सस्कृति केकाल मे सुमेर,एलम और 
टाइलोस से व्यापार होता था। सिन्धुघाटी के क्षेत्र से पश्चिमी एशिया के सूती कपडे भेजे जाते थे।2 उस 
समय सोता मैसूर की खानो से, चाँदी अफगानिस्तान से तथा ताँबा ब्लूचिस्तान से आयात किया जाता था। इस 
प्रकार यह प्रमाणित है कि इस काल मे व्यापार केवल अपने साम्राज्य तक ही सीमित नही था। 


वैदिक काल की अर्थव्यवस्था मूलत॒ कृषि एवं पशुपालन पर आधारित होते हुए भी व्यापार एव 
वाणिज्य के प्रति उदासीन नही थी। अधिकतर व्यापार वस्तु-विनिमय द्वारा होता था। परन्तु निष्क जो आरम्भ 
मे सोने का हार था, का प्रयोग सिक्के के रूप मे होने लगा था।2 
4 आर्थिक विचारों का इतिहास-हजेला, टी एन ,शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी-आगरा,पृष्ठ सख्या 40 
2 प्राचीन भारत का आर्थिक एवं सामाजिक इतिहास-ओम प्रकाश, वाइली ईस्टर्न लिमिटेड नई दिल्ली, पृ0स0 400 
3 प्राचीन भारत का इतिहास-श्रीवास्तव, के सी , यूनाइटेड बुक डिपो-इलाहाबाद, पृष्ठ सख्या 58 


24 


पूवेमौय से मौर्योत्तर काल के समकालीन कौटिल्य ने अपनी पुस्तक व्यापार के विकास मे लिखा 
है कि यातायात एवं सवादवाहन साधनो को उन्नत करने की जिम्मेदारी राज्य की थी। व्यापारिक सुविधाओ के 
लिए भण्डार गृहों तथा विश्राम-गरहो के निमौण की जिम्मेदारी भी राज्य की ही थी। उन दिनो भारत मे स्वतन्त्र 
व्यापार की प्रथा प्रचलित थी। व्यापार की जाने वाली वस्तुओ पर सीमा शुल्क लगाया जाता था। इससे जो आय 
होती थी उस पर राज्य का अधिकार होता था।व्यापार को विकसित करने के लिए राज्य कानून बनाता थां। 


कौटिल्य ने कुछ वस्तुओ को निर्मित करने और विभागीय एजेन्सी द्वारा उनका विक्रय करने की सलाह राज्य को दी 
थी। 
इस काल में कल्याणकारी राज्य सम्बन्धी विचार का पूर्ण उद्भव हो चुका था। भुखमरी से हर 


नागरिक की रक्षा के लिए राज्य प्रशासन भोजन का निधीरण एवं वितरण करता था। प्राचीन साहित्य से ज्ञात 
होता है कि राज्य वित्तीय सौदो, भार तथा मापो, आवश्यक उद्योगो के नियमन तथा वस्तुओं की मिलावट को 
रोकने के लिए कानून बनाता था। कौटिल्य के अनुसार राज्य के कार्य संचालन के तीन सिद्वान्त होने चाहिए, 
प्रथम- राज्य को ऐसे उद्योगो मे भाग लेना चाहिए जो राष्ट्र को स्वावलम्बी बनाने मे प्रत्यक्ष रुप से सहायक 
सिद्ध हो। सोना,चॉदी,हीरा, लोहा तथा अन्य धातुए राज्य के अधिकार भे होनी चाहिए। दूसरे कृषि,सूत, कताई 
तथा बुनाई, पशुपालन, दस्तकारी इत्यादि को व्यक्तियो के अधिकार मे छोडना चाहिए और उनको स्वामित्व का 
अधिकार देना चाहिए।अन्त मे राज्य का कर्तव्य है कि वह देखे कि उत्पादन, वितरण तथा उपभोग सम्बन्धी 
क्रियाओ का सचालन कुशलता पूर्वक तथा निधीरित नियमों के अनुसार हो। 


मौर्यकाल मे व्यापार पर राज्य का पूर्ण नियन्त्रण था। प्रजा के हित के लिए व्यापारियों को आदेश 
था कि पुराना माल शासनाधिकारी की आज्ञा के बिना न तो बेचा जा सकता था और न ही बन्धक रखा जा 
सकता था। माप और तौल का प्रति चौथे माह पर राज्य कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण होता था कम तौलने वाले 
को दण्ड दिया जाता था। लाभ की दर निश्चित थी। देशी वस्तुओ पर 4 प्रतिशत और आयातित बस्तुओ पर 40 
प्रतिशत बिक्री कर लिया जाता था। बिक्री कर न देने वालो के लिए मृत्यु दण्ड का प्रावधान थीं। 

मौर्यात्तर काल मे व्यापार पर सरकार का पूर्ण नियन्त्रण न था। फिर भी जो व्यापारी राज्य के 
नियमो का पालन नहीं करते थे उन्हे दण्ड दिया जाता था। मनु ने लिखा है कि यदि कोई व्यापारी ऐसी किसी 
वस्तु का नियात करे जिस पर राज्य का एकाधिकार हो तो राजा को उसकी पूरी सम्पत्ति जब्त कर लेनी 
चाहिए। राजा को व्यापारी तथा खरीददार दोनो के हितो का ध्यान रखना चाहिए।उसे वस्तु की खरीद ,उसको 
रखने तथा लाने मे जो खर्च लगा हो इन सभी का हिसाब लगाकर व्यांपारी की लागत का हिसाब लगाना 
चाहिए। राजा को हर पन्द्रह दिन पर वस्तुओ के मूल्य सूची का नियन्त्रण करनां चाहिए कि व्यापारी नापने 


फृममफक गइएण्गंकः कृममनपेस्‍ मान... लिनामपामम. इमााा०+.. कैकरमनुओ. कपपामक पर. १०मभायाक:. फग'... भीमाकिमान। ऋिजंधपण्पाद.. उककमममक. आतपामाक. कमा 'एम्परक़.. पुआआाम्यों, ओहन्‍्गान ० १३क्‍फमअना+ ह्रावकत७.. चीवााउओ.. >शामोशगार+..सइम्पपुल सइमााः.- साममाक।. कमपराआआ०.. सम्पाइअऑगत।.. धुण्डक१ 4ल्‍पांग-0०३ हयकम०ंआ हम +एआाएु। १ल्‍-आरान. खधापा*+. धरा. नाइबेमाका _अावकररफना..कमकयी+... पादफम्बारबन,. फकलनजबे..फहरपों-की.. धरननयाक.... अमन. फरमाउन्जान्श,..पपफन्‍पक:. पूाएम-००नब०.. ऋाकडानकामनत.. अपिककररना:. पमहममन्लक. हिना. प्रा+-००.. "पुपी भा... फिम्काआफनुक. कया. हरलपवामयाक:. (कमान. 0०. प्ाधाधाकन्‍आत+...आालानका. एरपममम्सकटरा...रपा>वकार.दुरमकणुसीं'...चकामसमाकता. फिर, 


4 आशिक विचारों का इतिहास -हजेला,टी एन , शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी-आगरा, पृष्ठ स0 545-59 
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और तौलने के ठीक बाट और पैमाने प्रयोग मे ला रहे है। राजा को व्यापारी के लाभ पर 5 प्रतिशत कर 
लगाना चाहिए न कि लागत पर।? 


गुप्तकाल मे भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख केन्द्र हो गया था। जब कोई व्यापारी माल 
लेकर अपने देश मे लौटा हो और आते ही उसकी मृत्यु हो जाय तो राजा उसके उत्तराधिकारी को उसका 
माल दे देता था किन्तु यदि 40 वर्ष तक उस माल का कोई दावेदार न आये तो राजा स्वय उसका उपभोग 
कर सकता था। नारद और बृहस्पति ने विक्रेता तथा क्रेता दोनों के हितो की रक्षा के लिए अनेक नियम 
दिये है। नारद के अनुसार यदि क्रेता वस्तु को खरीदने के बाद यह समझे कि उसने उस वस्तु का मूल्य 
अधिक दे दिया है तो उस वस्तु को बिना उसके प्रयोग किये लौटा सकता था और अपना पूरा मूल्य वापस 
ले सकता था। यह वापसी का कार्य यदि खरीद के दिन से अगले दिन किया जाय तो उसे खरीद के मूल्य 
से /30 भाग कम मूल्य. मिलता था। तीसरे दिन लौटाने पर /75 भाग और उसके बाद दुकानदार 
वस्तु लौटाने के लिए बाध्य नही होता था। वृहस्पति ने लिखा है कि यदि वस्तु के दोष को बताये बिना 
कोई व्यापारी किसी वस्तु को बेचता था तो खरीददार को उसे उस वस्तु के मूल्य का दूना लौटाना पडता था 
और उसे सरकार को वस्तु के मूल्य के बराबर जुर्माना देना पडता था। इस प्रकार इन नियमों से स्पष्ट है कि 
उस समय बोजार का नियन्त्रण सुव्यवस्थित नियमो के अन्तर्गत राज्य द्वारा होता था, और कोई व्यापारी 


मनमानी नहीं कर सकता था। 


मौर्यकाल मे क्स्तुओ के मूल्य सरकार द्वारा तय किये जाते थे किन्तु गुप्तकाल का कोई ऐसा 
साक्ष्य नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो कि इस काल मे भी वस्तुओ का मूल्य सरकार द्वारा निश्चित किया 
जाता था। यवि कोई व्यक्ति ऐसी वस्तु बेच दे जिसका वह स्वामी नहीं है तो ऐसी बिक्री मान्य नही थी। 
वस्तुओ का मूल्य माँग पर निर्भर करता था। इस प्रकार श्रीलका और चीन के साथ विभिन्‍न वस्तुओ का 
आयात और निर्यात व्यापार, कम्बोडिया को केवल हीरा, चन्दन और केसर का निर्यात, अरब से अच्छे घोडो 
का आयात होता था। इसके अलावा रोम,ईरान, तथा ईथियोपिया से भी व्यापार होता था। 


गुप्तोत्तर काल में भी राज्य व्यापार मे सहयोग करता था किन्तु इस काल मे कुछ विशिष्ट 
व्यापारियों के प्रति राज्य के असन्तोष का उल्लेख मिलता है।गाहडवाल शासको ने मुसलमान व्यापारियों को 
रोकने के लिए 'तुरुष्क दण्ड' नाम का कर वसूल किया अर्थात्‌ अपने देश के मूल निवासियो के व्यापार 
संरक्षण की भावना गुप्तोत्तर काल के शासको मे ही उत्पन्न हो गयी थी? भारतीय नरेशो विशेषकर बगाल 


सुर: परफापसलाए इडस्पराआ५ सम्पर्क +मसाहंगब# १षहपनपश २४० ३मल्‍न 2८वें: ग:0#7+े का०- ०० करत १. पराथ०ा॥8७ २ वममथा। >पा;भमएु इ५>कचा 3०88, आल्‍नर/ना्ए पका! ८६, (एऋरपह7: २ाा३०० मुसकपन्‍ा! ६, जकाूम८2७ ८+प्राए: 8) *हनपदरी-फर नहककनजभ+ कुषायतयाह] 0ंअमपयाएत मम; सइ*क+क धाम एआपरलय, जाम (मनन एममर्फटपछ,.. ससुर, फआएरन0.इथममाकरी :४%७४त "सबकी सिनकमजप.सलाराफा#र?काावमथवमी पर नवा+ वाहक. #ममया मरा: चाल टाइ2...अअधअरापट। .+बननात, च॑+2५मथ८ए्‌ .१७+५५४-+, १०. पपमाएपई १ामकासडा ड्रषपोधमना कमान ५२७आाम. नरक पंभाान्‍कास, 


5, भारत का आर्थिक एवं सामाजिक इतिहास-ओम प्रकाश, वाइली ईस्टर्न, लिमिटेड,नई दिल्ली,पृष्ठ स0 407 
6 प्राचीन भारत का आर्थिक इतिहास-ओम प्रकाश, वाइली ईस्टर्न लिमिटेड-नई दिल्ली,पृष्ठ स0 424 
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के पाल और सेन तथा दक्षिण के पल्‍लव और चोल राजाओ ने चीन सम्राट के राज दरबार मे अपने 
राजदूतो को भेजने का ताँता बॉँधकर चीन के साथ व्यापार बढाने की चेष्टा की।” इससे स्पष्ट है कि 
तत्कालीन भारतीय शासकों मे भी अपनी प्रजा को उनके उपभोग हेतु उन वस्तुओ को उपलब्ध कराने की 
लालसा रहती थी जो कि भारतवर्ष मे आसानी से तैयार नही की जा सकती थी। 


(ख) मध्य काल मे राजकीय व्यापार का विकास “ 


ज् 


राजकीय व्यापार के इतिहास मे 
सल्तनतकालीम अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियन्त्रण महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बाजार नियन्त्रण के 
पीछे उसका उद्देश्य राजनीति से प्रेरित हो सकता था, क्योंकि उसकी लगातार विजयो और मगोल आतक्रमणो 
ने उसके लिए एक विशाल सेना रखना अनिवार्य कर दिया था। राज्य के कर्मचारियों तंथा सैनिको और 
दीवानी प्रशासन पर अत्यधिक व्यय होता था। व्यय इतना अधिक' था कि उपज का 50 प्रतिशत कर 
लगाकर, विभिन्‍न प्रकार के अन्य कर लगाकर और सोने-चॉदी के पेय पात्रों को सिक्‍के मे परिवर्तित करके 
भी राज्य की आवश्यकताएं केवल 8-6 वर्षों तक ही पूरी हो पाती) यह तो कहना कठिन है कि 
अलाउद्दीन के आर्थिक-सुधार केवल सेना को ही ध्यान मे रख कर किये गये थे क्योंकि आर्थिक नीतियो 
को विजय-दौड के समाप्त होने के बाद भी चालू रखा गया था। ? 


वह एक विस्तृत गुप्तचर प्रणाली पर भरोसा रखता था और अनुचित व्यापार प्रणाली मे 
सहभ्ांगी व्यक्तियों को दण्ड देने मे कोई छूट नहीं देता था।उसका प्रथम और सबसे कठिन अधिनियम(जाब्ता) 
सभी प्रकार करे गेलले के भाव निश्चित करने से सम्बन्धित था। उसने गेहूँ, जौ, धान, चना, दाल , चीनी, तेल और 
न॑मक इत्यादि व॑स्तुओ की मूल्य सूची जारी की थी जिसमे कोई भी वृद्धि नही की जा सकती थी /” गल्‍्ला 
मंन्डी के भाव की स्थिरता उसके राज्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। जब तक जीवित रहा इन मूल्यो मे तनिक 
भी वृद्धि नही हुई, हाँ कीमते कम व नीची अवश्य कर दी गयी थी। 


| 
कीमते निश्चित करके सुल्तान ने अनाज का बाजार और सरकारी अनाज विक्रयालय स्थापित 
किये। यहाँ से जनता व दुकानदार अन्न आदि खरीद सकते थे। अनाज बाजार मे दो प्रकार के व्यापारी थे, 


प्रथम- वे जिनकी दिल्ली मे स्थायी दुकाने थी तथा द्वितीय-काफिले वाले व्यापारीजों नगर मे अनाज लाते 


7. मध्यकालीन भारत-प्रो0 सतीशचन्द्र, एन0सी0ई0आर0टी0, नई दिल्ली, पृष्ठ सख्या- 66 
8 मध्यकालीन भारत-वर्मा , हरिश्चन्द्र, हिन्दी माध्यम कार्यान्‍वय , निदेशालय , दिल्ली विश्वविद्यालय,पृष्ठ स0 2 4 
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थे और उसे दुकानदारों और जनता को बेचते थे।अलाउद्दीन के नवीन आदेशो के परिणामस्वरूप व्यापारियों 
को मुनाफाखोरी का अवसर नहीं मिलता था। उत्पादन मूल्य उत्पादको के लागत से बहुत अधिक नही 
होता या। इससे उत्पादको को उनकी लागत का उचित मूल्य भी मिलता था और व्यापारियो को अधिक 
मुनाफाखोरी का अवसर भी नहीं मिलता था। उन्हे बाजार के शहना(बाजार-अधीक्षक) के पास अपने नाम 
दर्ज कराने पडते थे। सामान्य समय मे इन व्यापारियों ने बाजारों मे पूरा अनाज लाने के करारनामो पर 
सामूहिक और व्यक्तिगत हस्ताक्षर किये। इस काल मे सरकारी गोदाम छूने की आवश्यकता नहीं पडती थी 
क्योंकि बाजार मे अनाज मुक्‍त रूप से उपलब्ध था। 


खिलजी ने घुमक्कड व्यापारियो के हितों का ध्यान रखते हुए उन्हे आसानी से अनाज 

उपलब्ध कराने के लिए भी कदम उठाये। दोआब और दिल्ली के आस-पास के प्रदेशों के समस्त 

दण्डाधिकारियो तथा राजस्व इकट्ठा करने वाले अधिकारियो को आदेश दिया कि वे सुल्तान को इस आशय 

का लिखित करार दे कि वे कृषकों को उनकी उपज का 50 प्रतिशत भू-राजस्व उपज मे ही वसूल करेगे। 

इस प्रकार सारा उपलब्ध अनाज बाजार मे आता था। उसे भण्डारगृहो मे रखा जाता था। सुल्तान ने 

कालांबाजारी और मुनाफाखोरी पर पूर्ण रोक लगा दी। मौसम के आकस्मिक परिवर्तन का सामना करने के 

लिए राजकीय अन्न भण्डार बनाये।/ इनसे अनाज केवल आपातकालीन स्थिति मे ही निकाला जाता था। 

(कली कमी या अन्य किसी कारण से यदि फसल नष्ट हो जाय या यातायात के किसी सकट के कारण 

|। | मे अनाज न आ पाये तो इन गोदामों मे से अनाज निकालकर घुमक्कड व्यापारियों को अनाज मण्डी 
मे बेचने के लिए दिया जाता था। 


ऐसे भी प्रमाण मिलते है कि अलाउद्दीन ने राशन व्यवस्था भी लागू की थी। अकाल के समय 
प्रत्येक घर को आधा मन अनाज प्रतिदिन दिया जाता था।नगर के सम्पन्न व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता . 
की पूर्ति के लिए निश्चित मात्रा मे अनाज दिया जाता था। यह व्यवस्था केवल अकाल के समय लागू थी। 
अमुकूल मौसमों मे लोग इच्छानुसार अनाज खरीद सकते थे। इस प्रकार राशन की पद्धति अलाउद्दीनकी नईसुझ 
थी लेकिन राशन कार्ड आदि की कोई व्यवस्था नही थी। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो व्यक्ति बाजार 
जाता था उसे निर्धारित मात्रा मे अनाज दे दिया जाता था। 


सराय ए अदल (अर्थात्‌ृ-न्‍्याय का स्थान), निर्मित वस्तुओ तथा बाहर के प्रदेशों, अधीनस्थ 
राज्यों तथा विदेशों से आने वाले माल का सरकारी धन से सहायता प्राप्त बाजार था। सड यहाँ पर आने 
वाली वल्तुएँ थी- कपड़ा, शक्कर ,जडी-बूटी, मेवा और दीपक जलाने का तेल। सुल्तान का आदेश था कि 
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प्रत्येक वस्तु जो व्यापारी खरीदे, भले ही उनका मूल्य एक टके से 40 हजार टके तक हो,बवायूँ द्वार के 
निकट स्थित इस बाजार मे अवश्य लायी जाय। जो इस नियम का उल्लंघन करता था उसकी वस्तुए जब्त 
करने के साथ ही उसे कठोर दण्ड दिया जाता था।बरनी ने रेशमी व सूती कपड़ो की एक रत] सूंची दी है 
जिनकी कीमते निश्चित कर दी गयी थी। कपडे की कीमतो के निर्धारण से व्यापारी दिल्ली मे माल बेचने 


| 
के इच्छुक नहीं थे क्योंकि उनको अधिक लाभ नहीं होता था। || 


अलाउद्दीन ने दिल्ली मे व्यापार करने वाले प्रत्येक व्यापारी को, चाहे व हिन्दू हो या 
मुसलमान , दीवान-ए- रियासत(वाणिज्य मन्‍्त्रालय) मे अपना नाम दर्ज कराने का आदेश दिया। उसे एक ऐसे 
करारनामे पर हस्ताक्षर भी करने पडते थे कि वे निश्चित मात्रा मे माल नगर मे लायेगे तथा उसे नियन्त्रित 
दरो पर बेचेगे।सुल्तान ने राजकीय कोष से मुल्तानी व्यापारियों को धन अग्रिम रुप मे दिया जिससे कि वे 
अन्यत्र माल खरीद कर नियन्त्रित दरों पर सराय-ए-अदल मे बेच सके। इब्नबतूता के अनुसार सुल्तान ने 
व्यापारिक माल पर समस्त कर समाप्त कर दिये, व्यापारियो को अग्रिम धन दिया और कहा," इस धन से 
बैल और भेडे खरीदों और उन्हे बेचो, उनसे जो धन प्राप्त होगा वह कोषागार में चुका देना चाहिए और 
बेचने के उपलक्ष्य मे तुम्हे भत्ता मिलेगा।” इससे प्रतीत होता है कि ये व्यक्ति व्यापारी नही बल्कि शासन 
के एजेण्ट थे। उन्हे बाहर से माल खरीदकर दिल्ली मे बेचने के लिए अग्रिम धन दिया जाता था और वे इस 
कार्य के लिए पारिश्रमिक पाते थे। 

अगला अधिनियम परवाना नवीस(परमिट देने वाले अधिकांरी) की नियुक्ति एवं अधिकार से 
सम्बन्धित था। अलाउद्दीन ने आदेश दिया कि बहुमूल्य वस्त्र जैसे-कजमाबरी, सुनहरी जरी, देवगिरि रेशम तब 
तक नहीं बेचे जा सकते थे जब॑ तक कि परवाना नवीस लेने वाले अमीरो, मालिकों ॥ भत्ता अन्य प्रतिष्ठित 
व्यक्तियो के परिचय पत्र से वह सन्तुष्ट न हो तथा उनकी आय के आधार पर परमिट न। दे। 


घोडो ,दासो और मवेशियो के बाजार पर निम्न चार नियम लागू होते थे- 
- किस्म के अनुसार मूल्य का निश्चय, 

- व्यापारियो और पुँज्नीपतियो का बहिष्कार। 

- दलालो पर कठिन नियन्त्रण और, 

- सुल्तान द्वारा नियमित जाँच पडताल । हे 


कीमतो को कम बनाये रखने के लिए अलाउद्दीन ने घोड़ों के वालों और मंध्यस्थो से 
कठोरता का व्यवहार किया। उन दिनो के दलाल और मध्यस्थ इतने उद्दण्ड थे कि बे क्रेता और विक्रेता 
दोनो से प्रत्येक लेन-देन मे कमीशन लेते थे। खिलजी नें दुष्ट दलालो को समाप्त करने के लिए आजीवन 
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कारावास तक का दण्ड दिया। जब कुछ समय बाद मूल्य स्थिर हो गये तो दलालो को सुल्तान द्वारा निश्चित 
दरो पर क्रय-विक्रय की अनुमति दे दी गयी। घोडो के मूल्यो पर निय॑न्त्रण हेतु वह स्वयं दलालों को दो मास 
के अन्तराल पर बुलवा कर कठोर एव विस्तृत जानकारी प्राप्त करता था। 


बडे बाजारों के अतिरिक्‍त अन्य छोटी वस्तुओ के मूल्य उनकी उत्पादन लागत के आधार पर 
निश्चित किये गये थे। मिठाई, सब्जी,कघी चप्पल, जूते,मौजे, कटोरी ,सूई, सुपारी , पान , गन्ना, मिट्टी के बर्तन 
आदि सामान्य बाजार मे बिकने वाली प्रत्येक वस्तु की मूल्य सूची बनायी गयी थी।राज्य द्वारा स्वीकृत सूची 
वाणिज्य मन्त्रालय को दे दी जाती थी। दिल्ली के बाजारों के महानिरीक्षक विभिन्‍न वस्तुओं के विभिन्‍न 
बाजारों के 'शहना' नियुक्त करते थे जो बाजार मे मूल्य सूची लागू कराते थे। 'नाजिर याकूब(नाप-तौल 
अधिकारी) की कठोर देखभाल के बावजूद भी व्यापारी ग्राहको को छलते थें, खोटे #! रखते थे तथा 
अच्छी किस्म की वस्तुओ को अलग रखते थे।परिणामत अलाउद्दीन अंपने छोटे गुलाम को कुछ 
जीतल (मुद्रा) देकर भिन्‍न-भिन्‍न वस्तुएं खरीदने को भेजता था। याकूब इन लड़कों द्वारा लाये गये सामान की 
जाँच करता था। यदि कोई दुकानदार कम तौलता था तो उसके शरीर से उतना ही मॉस काट लिया जाता 
था। इस कडे नियन्त्रण का प्रभाव यह पडा कि बाजार व्यवस्थित हो गया तथा कीमते स्थिर दो गयी। 


खिलजी की बाजार व्यवस्था से किसान,कारीगर एवं व्यापारी खुश नही थे। किसान को अपनी 
उपज का आधा भाग कर, कुछ अन्य कर तथा बची उपज को सरकारी व्यापारियों को निश्चित मूल्य पर 
बेचना पडता था। कारीगर एवं व्यापारियो का लाभ भी राज्य की इच्छा पर निर्भर करता था। ऐसी स्थिति मे 
व्यापार तथा उद्योगो को प्रोत्साहनत मिलने का कोई प्रश्न ही नही था। फिर भी आर्थिक दृष्टिकोण से उसके 
बाजार नियन्त्रण की महत्ता एवं व्यापार मे राजकीय हस्तक्षेप के सराहनीय उद्देश्य को नकारा नहीं जा 
सकता। उसका उद्देश्य था कि दैनिक आवश्यकताओ व सामान्य खाद्य पदार्थों के भूल्यों को इतना गिरा दिया 
जाय कि प्रत्येक सैनिक और आम व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह कर सके। वह अपने उद्देश्य में पूर्णता सफल 
रहा। 

मुगलकाल मे थोक व्यापारियो(सेठ या वोहरा) दुकानदारों, सर्रफो व साहूकारो और गुमाश्तो 
एवं दलालो के अलग-अलग व्यावसायिक समूह बन गये थे। सत्तीशचन्द्र के मतातुसार विपणन के क्षेत्र में तीव्र 
प्रतियोगिता थी।।> बर्नियर ने ऐसे व्यापारियों का उल्लेख किया है जिनके पास 80 लाख रुपये तक की 
सम्पत्ति थी और जिनका व्यापार ईल्‍ट इण्डिया कम्पनी से कम नहीं था।बिरजी,वोहरा | तथा कासी वीरन्ना 
का कुछ वस्तुओ पर एकाधिकार था और कुछ व्यापारियों मे इसी प्रकार के एकाधिकार॑ प्राप्त करने की उच्च 
आकाक्षाए भी थी लेकिन मुगल शासको का ऐसे व्यापारियों पर भी कोई नियन्त्रण नही था। 


सकमाछ पक नपफक कम्याक- मय एकसाप॥०० लमफपाजक- 02इुपम ;न्‍्यकण-ा ७. पयायणमकाओ पादवाकयाप ९द-०००५ सकनएम्मे: 4फमयुदइएुक ज्ु४४७+का१.जमयानप्न. चुकपकाफकक ॥फमका दमन अिकन्कसापथा थाम अपनयाजशकाथे, पेंलएफनआ9 इम्पइपायाा,.. कप मावायः दान्‍-न्‍कामाक लतरहल्‍0कसर #एनमापोए! शीजसापन्न्‍यत पराध्याफरय हफकाइतंगाल्क पेदानकाएक, भ्राण्यण' पाम१क ॥०थयाकए 9२०एभम* एफ :करका पामइ॥०0 ०>म्फाक 'एुकमकऋगा गएरकाइ॑ए. ॥ल्‍रकारकी >वागा$ साउको डक 0३३९३ 204०-०६: शककअ0 १फेकनााए, संध्या, ०७७७ ०७०७ऑ७७ररआ रण, री आय हु अल :न्‍चकऋम्य पममएाहेन 
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7वी शताब्दी के उत्तरार्द्ध मे दूर के बाजारों के लिए अधिकाशत ददनी (अर्थात-अग्रिम 
सविदा) के आधार पर माल खरीदा जाने लगा। तथापि बडी पूँजी वाला बडा शहजादा व्यापारी स्वय 
व्यापारियों से माल खरीद लेता था तथा अग्रिम सविदाके बिना पूरा बाजार स्वयं समेट लेता था। फिर भी 
सरकार व्यापारियो पर यदा-कदा ही हस्तक्षेप करती थी बशर्ते कि बन्दरगाहों पर शान्ति बनी रहे तथा 
सरकारी राजस्व सुचारु रूप से एकत्रित किया जाता रहे। इस प्रकार भारतीय विदेश व्यापारी को न तो अपने 
राज्य का सरक्षण मिला हुआ था और न ही सरकार का उसे कोई डर था। व्यापारी वर्ग इस काल मे तीव्र 
प्रतियोगिता वाले वातावरण मे रहा किन्तु उसने प्रतियोगिता सम्बन्धी सामाजिक सीमाओ गा आज किया । 

मुगल काल मे शासन की व्यापारिक नीति व उचित नियन्त्रण के भाव में उत्पादक व 
उपभोक्ता आपस मे एक दूसरे को वुश्मन की नजर से देखते थे। जिसका लाभ शासक वर्ग को प्राप्त होता 
था। वस्तुओ का उत्पादन समाज की आवश्यकतानुसार न होकर, अमीर वर्ग या शासक वर्ग की इच्छा पर 
होता था। उपभोक्ता वर्ग कई भागो मे विभक्‍त था जिससे उनमे कोई सगठन नहीं बन पा रहा था। अमीर लोग 
धन लोलुपता एवं विलासिता के शिकजे मे बुरी तरह जकड गये थे। 


आरम्भ मे अग्रेजो ने मुगल दरबार मे उपस्थित होकर कुछ छोटी-छोटी सुविधाएं प्राप्त की और 
धीरे-धीरे मुगल बादशाहो की आज्ञा से व्यापार करना आरम्भ किया। देश कीं राजनीतिक ' दुर्ब्यवस्था को 
देखते हुए अग्रेजों की ईस्ट इण्डिया कम्पनी एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर आयी। मुगल शाही 
सेना व मराठो तथा अन्य दकनी राज्यो के बीच दीर्घकालीन युद्धों, बगाल॑ में सुबेदारों की निर्बलतां, मालाबार 
मे समुद्री डाकुओ के उपद्रव और इनसे प्रतिरक्षा की आवश्यकता आदि ऐसे कारण थे जिन्होने इस व्यापारिक 
कम्पनी को एक राजनीतिक शक्ति बनने का अवसर दिया। वर्ष, 969 मे बम्बई के गवर्नर जेराल्ड औंगियर 
ने कोर्ट आफ डायरेक्टर्स को लिखा था कि 'अब समय का तकाजा है कि आप अपने हाथो में तल़बार क्षेकर 
अपने व्यापार का प्रबन्ध करे। - इस प्रकार जो प्रक्रिया भारतीय मसाल़ो को प्राप्त करने के लिए पूर्तगालियो 
द्वारा आरम्भ हुई थी वह पूरे देश को अग्रेजी उपनिवेश बनाने तक जारी रही। 


(ग) आधुनिक काल में राजकीय व्यापार का विकास _ 
आधुनिक काल में भारत में राजकीय 


व्यापार के विकास का सुविधापूर्वक विश्लेषण करने के लिए हम इसके सम्पूर्ण विकास-क्रम को दो भागो 
मे बॉँट सकते है- 


'साकमाया५ आफममाक भ्राफा१$ुम भगामफुल) आमकाकः पडमाउंगी सयायकंक सम्कंगााए पुमावा#कः जपेकामम्य७ पुाकाजकः #मपमापुछो' रे॒आमन हाकएुक सावद॒ांगन, एदाग०ए०...सफ्पपकाड ऋाए७०३ सार००ा नरक उयरमेम्क' काया कक: उमरपाडे..एरनुममा?' समा, धन. सिकाईंफाक. करमामए.ग्फोकिकिकओ. -]फाकम. काम. परारनशकक.ए़आमाथत न्‍ज१:७०७: २७४०-३०, ००३२४पयाए.समकुककी. कमममकन्‍ाव:.$ृंपफिक-ा0'.आ#फरकामह! ऐकमबएसा.. ३2७गाय ९ १ीटओकेकन. फ००गक). ही न ३ आज, 0रा 
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4 स्वतनन्‍न्नता प्राप्ति के पूर्व राजकीय व्यापार, 
2 स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ राजकीय व्यापार । 


4 स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व राजकीय व्यापार - प्रारम्भ मे भारतीय शासकों ने ही 


यूरोपीय व्यापारिक कम्पनियों के कर से होने वाली आय को बढाने के लिए यूरोपीय व्यापारिक कम्पनियों को 
भारत मे स्थापित करने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभायी और बाद मे इन कम्पनियों ने भारत की व्यापारिक 
नीतियो को अपने हाथ मे लेकर भारतीय व्यापार और उसके उपभोक्ता को अनदेखा करते हुए अपने हित मे 
व्यापारिक नियमों का सशोधन किया। वर्ष 4600 से लेकर 4757 तक भारत मे ईस्ट इण्डिया कम्पनी की 
भूमिकां एक व्यापारिक निगम की थी। वह भारत में बाहर से बहुमूल्य वस्तुए तथा धातुए लाती थी और 
उनका विनिमय कपडो, मसालो आदि भारतीय वस्तुओ से करती थी, और तब उन्हें बाहर ले जाकर बेचती 
थी।उंसकी आय॑ मुख्य रुप से भारतीय वस्तुओ को विदेशों मे बेचने से होती थी। इस प्रकार कम्पनी ने 
तैयार भारतीय वस्तुओ के निर्यात को बढाया और उसके उत्पादन को प्रोत्साहित किया।अन्य कारणो के साथ 
एक कारण यह भी था जिससे भारतीय शासको ने भारत मे कम्पनी के कारखानो की स्थापना को न केवल 
बर्दाश्त किया बल्कि प्रोत्साहन भी दिया। 


क्‍ प्रारम्भ से ही ब्रिटिश कपडा निर्माता ब्रिटेन मे भारतीय कपडो की लोकप्रियता से जलते 

थें। एकाएक पहनावे के फैशनो मे परिवर्तन हो गया और हल्के सूती कपडो ने अग्रेजो के मोटे ऊनी कपडो 
की जगह॑ लेनां आरम्भ कर दी। ब्रिटिश निर्माताओं ने इगलैण्ड मे भारतीय वस्तओ की बिक्री को नियन्त्रित 
करने और उस पर पाबन्दी लगाने के लिए अपनी सरकार पर दबाव डाला। 4720 तक कानून पास कर 
इगलैण्ड मे रंगे हुए सूती कपडे पहनने व इस्तेमाल करने की मनाही कर दी गई। इसके अलावा सादे कपडे 
पर भारी आयात॑ शुल्क लगा दिया गया।हालैण्ड को छोडकर अन्य योरोपीय देशों मे भी भारतीय कपडे 
केआयात पर मनाही कर दी गयी या भारी आयात शुल्क लगा दिया गया, लेकिन फिर भी भारतीय रेशम व 
सूती कपडे अठारहवी शताब्दी के मध्य तक विदेशों मे जमे रहे।/” 


कम्पनी को मुगल बादशाह से 4747 मे एक शाही फरमान(राजकीय आज्ञापत्र) मिला जिसके 
फलंस्वरूप॑ उसे बहुमूल्य विशेषाधिकार मिल गया। कम्पनी को बिना टैक्स दिये बगाल मे अपने मालो का 


आयात-तिर्यात करने की आज्ञा दे दी गई। उसे माल को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए 
8 
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ब्रिटिश विनिर्माता ईस्ट इण्डिया कम्पनी को पूर्वी व्यापार पर उसके एकाधिकार और भारत के 
राजस्व एवं निर्यात व्यापार के नियन्त्रण के माध्यम से भारत के शोषण के तरीको को अपने सपनो के 
साकार होने के मार्ग मे बाधा समझते थे। उन्होंने 4793 और 4843 के बीच कम्पनी और उसके व्यापारिक 
विशेषाधिंकारों के खिलाफ एक शक्तिशाली अभियान छेडा। अन्ततोगत्वा 843 के चार्टर अधिनियम द्वारा 
भारतीय व्यापार पर उसके एकाधिकार को समाप्त करने मे सफल हो गये। 


भारत सरकार ने मुक्त व्यापार या ब्रिटिश वस्तुओ के बेरोक-टोक प्रवेश की नीति को 
अपनाया। विदेशी शासको ने न केवल भारतीय व्यापारिक हितो की रक्षा नही की बल्कि विदेशी वस्तुओ के 
मुक्त प्रवेश के लिए भारत के दरवाजे भी खोल दिए परिणामस्वरूप केवल ब्रिटिश कपडे का आयात जो 4843 
मे एक लाख दस हजार पौण्ड मूल्य का था। 4856 मे तिरसठ लाख पौण्ड मूल्य का हो गया। 4840 
की स॑ंसंदीय जाँच समिति मे बतायां गया कि भारत आने वाले ब्रिटिश सूती और रेशमी सामानो पर जहाँ 3 5 
प्रतिशतं, ऊनी सामानों पर 2 प्रतिशत कर लंगता था वही ब्रिटेन मे भारत से आने वाले सूती कपडे पर 0 
प्रतिशंत, रेशमी कपडे पर 20प्रतिशत कर लगाया जाता था। ऐसे निषेधात्मकम आयात शुल्कों और मशीन 
उद्योगो के फलस्वरूप, विदेशों को निर्यात की जाने वाली भारतीय वस्तुओ मे तेजी से कमी हुई। “ हर 

निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि अग्रेजो के शासनकाल मे उनकी दमन व शोषण नीति 
के परिणामस्वरूप भारतीय व्यापार की दशा अत्यन्त दयनीय थी। आवश्यक वस्तुओ का सर्वथा अभाव था। 
मैसर्गिक्र प्रकोपो से सुरक्षा का उपाय न किये जाने के कारण भारतीयों को खाद्यान्‍ननों के लिए तरसना पडता 
था। शासन की ओर से आवश्यक व्स्तुओ के उत्पादन व वितरण की कोई भी समुचित व्यवस्था न थी, 
बल्कि इसके विपरीत 770 मे बंगाल के भयकर अकाल के कारण व्स्तुओ के मूल्य मे इतनी वृद्धि हो गयी 
कि जनता के पांस इतना धन नही था कि वे वस्तु को खरीद सके। इसके बावजूद भी सरकार ने कडाई के 
साथ लगांन वसूल किया। 4876-77 मे जब अकाल पडा हुआ था तो ब्रिटिश सरकार लाभ कमाने के लिए 
यूरोप को गेहूँ का निर्यात कर रही थी। ब्रिटिश काल मे आम भारतीयों के लिए उत्पादन व वितरण के प्रति 
पूर्ण उपेक्षा की नीति को अपनाया गया था जबकि नैतिक मूल्यों के आधार पर जनता को सुरक्षा एवं न्याय 
दिलाने के साथ-साथ उसकी आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए उचित ढंग से आवश्यक क्स्तुए उपलब्ध कराना 
सरकार की रांजकीय एवं मानवीय दायित्व होता है। 


बीसवी शताब्दी के दूसरे दशक मे प्रथम विश्वयुद्ध के कारण वस्तुओ के अभावो की पूर्ति और 
मूल्य वृद्धि पर नियत्रण करने के लिए भारत मे कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गयी। 929-30 की व्यापक 
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आर्थिक मन्‍्दी का प्रभाव काफी समय तक बना रहा। लोगो की क्रय शक्ति काफी कम हो गयी। द्वितीय विश्व 
युद्ध के पूर्व निर्धनता अधिक होने के कारण मॉग कम रहती थी जिससे वस्तुओं की कमी का आभास नही 
हो पाता था। उपभोकता अभावो मे भी गुजारा कर लेते थे। फलस्वरूप जमाखोरी और मुनाफाखोरी को 
प्रोत्साहन नहीं मिल पाया। परन्तु बाद मे प्राकृतिक कमी और उपभोक्‍ता की मनोवृत्ति के कारण व्यापार 
व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गयी। उत्पादक व व्यवसायी वर्ग आवश्यक वस्तुओ की पूर्ति को रोक कर कीमतो 
को बढाने मे सहयोग कर रहे थे। इस समय उपभोग्य सामग्री के मूल्य मे वृद्धि असमान रुप से हो रही थी। 


प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात्‌ दो महत्वपूर्ण घटनाओ के परिणामस्वरूप राजकीय व्यापार का 
विकास हुआ और प्रत्येक देश की सरकार ने इस ओर अपना ध्यान दिया। प्रथम, सोवियत सघ ने 22 
अक्टूबर , 948 को एक अधिनियम पारित किया जिससे कि विदेशी व्यापार पर राज्य सरकार का एकाधिकार 
हो गया तथा द्वितीय कारण, 4929 की विश्व व्यापी महान आर्थिक मन्‍्दी जो मुख्यतया कृषि उत्पादों मे हुई, 
जिससे बेकारी बढी, विश्व का व्यापार सन्तुलन असन्तुलित हो गया और पूँजी की गतिशीलता मे गिरावट आयी 
इन सभी घटनाओ के कारण विदेशी व्यापार पर पर्याप्त नियन्त्रण करना पडा। द्वितीय विश्वयुद्ध ने भी राजकीय 
व्यापार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी, उस समय मूल्य बढ रहे थे तथा उत्पादन सीमित था। अत 
सरकार ने खाद्यान्न,चीनी,कपडे व गैस का वितरण अपने हाथ मे ले लिया,जो राशनिग के नाम से जाना 
जाता है।युद्धोत्तर अवधि मे समाजवाद और नियोजन के उद्भव ने भी विश्व- व्यापार मे सरकारी सहभागिता 
मे वृद्धि को प्रोत्साहन दिया। 


द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान एक ऐसा अभिकरण स्थापित करने का विचार सरकार के सम्मुख 
आया जो कि विदेशी व्यापार मे एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे और साथ ही परिवर्तित परिस्थिति के 
अनुरूप समय-समय पर वह अभिकरण अपने उद्देश्यों मे परिवर्तन करके अपने कार्यों का निष्पादन करे (7 
युद्ध के समय भारतीय व्यावसायिक समुदाय ने स्वय सरकार द्वारा विदेशी व्यापार हेतु एक अभिकरण 
स्थापित करने का सुझाव दिया क्योंकि भारतीय व्यापारी विदेशी शासकों के कपटपूर्ण एवं सौतेले व्यवहार से 
डरते थे। वे भारत मे भारतीयों को न केवल भारतीय व्यापार से वचित करते थे अपितु व्यापार के लाभो 
से वचित करते थे। यहाँ तक कि वे भारतीयो को व्यावसायिक मामलो मे अधिकार प्राप्त व्यवसाय को भी 
नही करने देते थे। युद्ध की विषम परिस्थितियों के कारण यह समझा जाता था कि सामान्य व्यापारी अपने 
कार्यों को उचित ढग से कर पाने मे अक्षम है। इसलिए सरकार वहाँ पर अपना एक राजकीय व्यापारिक 
अभिकरण स्थापित करे जहाँ पहले निजी व्यापारी व्यापार करते थे लेकिन अब उस व्यापार को करने मे 
अपनी असमर्थता प्रकट करते है। इस प्रकार स्थापित किया गया अभिकरण देश के आयात-निर्यात व्यापार 
का और अधिक विकास करने मे उपयोगी सिद्ध हो सकता है। परन्तु भारत की तात्कालिक परिस्थिति जिसमे 


20 राजकीय व्यापार पर गठित कमेटी का प्रतिवेदन,नई दिल्ली-950, पृष्ठ सख्या 2-4 
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की सुविधा, देश मे राजनैतिक उथल-पुथल और अन्य अनेक कारणों से भारतीय व्यावसायिक समुदाय द्वारा 


विदेशी व्यापार हेतु राजकीय अभिकरण की स्थापना के सुझाव पर अमल नही किया जा सका। 


(2) स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ राजकीय व्यापार - ।5 अगस्त 947 को ब्रिटिश 
औपनिवेशिक जीवन से मुक्ति मिलने के बाद भारत में नीति निर्माणो को इस विषय पर स्वतन्त्रता पूर्वक 


सोचने और लिये गये निर्णय का कार्यान्वयन करने का अवसर मिला। ॥947 के उत्ततरादद और 4948 के 
पूर्वाद मे ही इस विषय पर पुन विचार किया गया। विचार-विमर्श से यह तथ्य प्रकाश मे आया कि-भारत 
वर्ष मे मूल्यों मे बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहे है, भारत द्वारा विदेशों से आयातित खाद्यान्न के लिए बहुत 
ऊँचा भूल्य चुकाया जा रहा है साथ ही ये मूल्य भेदभाव पूर्ण है। और यदि सरकार निर्यात व्यापार को निजी 
क्षेत्र के लिए छोड देगी तो उनके द्वारा न केवल स्वार्थ से प्रेरित होकर बहुत अधिक लाभ कमाया जायेगा 
बल्कि उनके स्वार्थपरक व्यापारिक व्यवहारों का भार विदेशी बाजार को उठाना पडेगा। सरकार ने मामले का 
विधिव॑त्‌ परीक्षण किया और निर्णय लिया कि कपडा, मैग्नीज, तिलहन और वनस्पति तेल के देश के आन्तरिक 
और निर्यात पूल्य के अन्तर को समाप्त करने के लिए निर्यात कर लगाया जाय। 


मार्च 4948 में श्री आर0सीं0 गोयनका ने यह मामला केन्द्रीय विधायिका मे कटौती प्रस्ताव के 
रूप मे उठाते हुए कहा कि सरकार को खाद्याननो के आन्तरिक और विदेशी मूल्य के बीच भारी अन्तर तथा 
बहुत अधिक लाभ की अनुमति नहीं देनी चाहिए। क्या सरकार इस अन्तर को कम करने तथा लाभ को 
नियन्त्रित करने के लिए राजकीय संसाधनों से कोई निगम स्थापित करेगी? इसके उत्तर मे तत्कालीन वाणिज्य 
मन्‍्त्री मा सी एच भाभा ने कहा कि सरकार इस मामले पर विचार कर रही है और शीघ्र ही इस पर निर्णय 
लिया जायेगा 


मार्च 3949 मे मा के सी नियोगी जो कि उस समय वाणिज्य मन्‍्त्री थे, ने अपने विभाग 
की अनुदान माँगो को प्रस्तुत करते हुए कहा कि उन्होने पिछले कुछ महीनों मे इस माँग का अध्ययन किया 
है और सरकार कुछ वस्तुओ के व्यापार मे राजकीय व्यापार का सहारा लेगी। उन्होने आगे कहा कि मैने 
सभी दृष्टिकोणी से राजकीय व्यापार राजकीय निगम के माध्यम से करने के प्रश्न पर गम्भीरता पूर्वक विचार 
किया है। विभिन्‍न परीक्षणो के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि कुछ विशिष्ट वस्तुओ का कुछ विशिष्ट 
देशों के साथ व्यापार राजकीय सगठन के माध्यम से सम्भव है। उन्होने कहा कि मेरा विचार है कि ससद 
के कुछ सदस्यों की एक समिति इस मामले पर सुझाव देने हेतु जल्द से जल्द गठित की जाय। 


| समिति में विचार क्रियाक्िं कुछ निश्चित मामले मे द्विपक्षीय समझौता इस बात की पुष्टि करता 
है कि व्यापार में सरकार के हस्तक्षेप की कितनी आवश्यकता है। अप्रैल 4949 मे केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के 
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समक्ष वाणिज्य मन्जी । सूती कपडे के पश्चिमी देशाँ को नियौत व्यापार के अधिग्रहण हेतु एक निगम की 
स्थापना का प्रस्ताव विचारार्थ रखा। लेकिन यह प्रस्ताव अनुचित लाभ को समाप्त करने वाला न होकर मात्र 
विदेशी बाजार को प्राप्त करने के दृष्टिकोण से रखा गया था, भले ही इसके क्रियान्वयन मे हॉनि हो। 
जिसका परिणाग़ यह हुआ कि इस प्रकार का प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। 

अक्टूबर 4949 मे भारत सरकार ने इसका अध्ययन करने के लिये ससद सदस्य डा0 पजाब 
राव शॉम॑राव देशमुख की अध्यक्षता गे एक समिति का गठन किया जो इस बात का पता लगायेगी कि भारत 
के असत्तर्राष्ट्रीय व्यापार की वर्तमान स्थिति तथा भविष्य की दिशा को देखते हुए राजकीय स्वामित्व मे 
अथवा राजकीय॑ प्रयोजन मे किसी भी क्षेत्र के विदेशी व्यापार का सचालन करने के लिए किसी सगठन को 
स्थापित करना लाभप्रद होगा, और यदि ऐसा है तो ऐसे सगठन की सरचना,उसका विस्तार तथा उसके 
कार्य का क्षेत्र क्या होना चाहिए? 

समिति ने केन्द्र तथा राज्य सरकार के कार्यालयो के कुछ कर्मचारी प्रतिनिधियों तथा निजी 


व्यापार संघों के प्रतिनेधियो का दृष्टिकोण दराविषय पर जानने के लिए एक प्रश्नावली जारी की। समिति ने 
कांग्रेस पार्टी केकुछ संसद सदस्य सर्व श्री आर पी गोयनका, एम एल सक्सेना, वी पी झुनझूवाला, 


देशबन्धु गुप्ता और एम ए अय्यगर द्वारा तैयार किये गये सुझाव पत्र को भी उचित महत्व देते हुए राजकीय 
व्यापार मे आने वाली समस्याओं और जोखिमो का अध्ययन किया। समिति ने गहन विचार-विमर्श के बाद 
अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष अगस्त-4950 मे प्रस्तुत की। समिति ने अपनी सिफारिश मे कहा कि राज्य 
व्यापार निगम की स्थापना एक बहुत ही लाभदायक कदम होगा। उसके सुझाव इस प्रकार थे- 

- सरकार को राज्य व्यापार के क्रिया कलापो,जैसे उर्वरक, खाद्यान्न, लोहा व कोयला के 
आयातो को अपने अधिकार मे ले लेना चाहिए। 

| - पूर्वी अफ्रीका से सूती कपडो के आयात को बढावा देना चाहिए तथा अपने देश के 

लघु उद्योंगो के उत्पादो और कटपीस सूती कपडे के निर्यात को भी बढावा देना चाहिए। 

“ सरकार को राज्य व्यापार निगम के माध्यम से निजी आयतको और निर्यातको की ओर 
से विदेशों मे एकाधिकार स्थापित करने के लिए समझौतो का आयोजन करना चाहिए। 

देश की आर्थिक परिस्थितियों के परिवर्तन को ध्यान मे रखते हुए 4953 मे एक तीन सदस्यीय 
समिति का गठन उकत॑ सुझावों पर पुनर्विचार के लिए किया गया। तत्कालीन परिस्थितियो को ध्यान मे रखते हुए 
समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची कि राज्य व्यापार निगम को रिपोर्ट मे बतायी गयी क्स्तुओ के 
आयात-निर्यात का सचालन का अधिकार नहीं देना चाहिए। समिति ने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि राज्य 
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व्यापार निगम को अम्तित्व में लाने पर रारकार अपनी आर्थिक एवं व्यापारिक नीति के अलावा अन्य नीतियो को 
समाज पर थौपने के एक अस्त्र के रूप मे इसका प्रयोग कर सकती है। फिर भी यदि ऐसा राज्य व्यापार निगम 
गठित ही करना है तो इराका कार्य-क्षेत्र बहुत सीमित कर दिया जाना चाहिए। 

उस समय तक सरकार विदेशी व्यापार से सम्बन्धित अपनी आर्थिक नीतियो को कार्यरूप प्रदान 
करने के लिए मुख्य रूप से आयात-निर्यात नियन्त्रण अधिनियम तथा प्रशुल्क(टैरिफ) अधिनियम पर निर्भर थी। 
ऐसा अनुभव किया जा रहा था कि ये नियन्त्रात्मक शक्तियाँ कुछ महत्वपूर्ण समस्याओ का निराकरण करने के 
लिए पर्याप्त नही है। मुख्य रूप से केन्द्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था मे विदेशी व्यापार मे परिस्थिति के अनुसार 
परिवर्तन करने तथा उराका विस्तार करने मे कठिनाई अनुभव की जा रही थी। ऐसी अर्थव्यवस्था मे निजी क्षेत्र 
के व्यापारी विदेश व्यापार के विकास मे बाधक बन रहे थे क्‍योंकि वे एक व्यापार सगठन के अनुशरण मे कार्य 


करते थे साथ ही उनमे स्वयं के अनुभव एव आपसी समझ का अभाव था। 


इस सगस्या का निराकरण करने के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था वाले देशो मे बडे पैमाने पर 
व्यापार प्रतिनिधियों को व्यवस्थित किया गया। ये व्यक्ति अपने देश मे आयात-निर्यात सगठन के सरक्षक के रूप 
मे कम>अधिक एक स्थानीय अभिकर्ता की भाँति कार्य करते थे। इन्हे निजी पाटियो के साथ अनुबन्ध करने मे 
कठिनाई का अनुभव होता था। सरकार स्वाभाविक रूप से उचित आयात या निर्यात का अनुमोदन करने मे 
हिचकिचाती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि व्यापार प्रतिनिधि स्वयँ भारतीय व्यापारियों से अनुबन्ध करने लगे। 
इन परिस्थितियों मे न चाहते हुए भी कुछ स्थापित फर्मो ने व्यापार के सचालन मे भाग लिया। परिणामस्वरूप 
व्यक्तिगंत व्यापारियों ने क्रय- विक्रय समझौतो को एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा के आधार पर करना शुरू कर दिया 
और अनुंबन्धों को एकाधिकार के आधार प्राप्त करने के लिए अलाभकारी व्यापारिक पद्धतियो का भी प्रयोग 
किया जाने लगा। 
इस प्रकार एक व्यापारिक सगठन की आवश्यकता व्यापारियो के आपसी विवादों का निरीक्षण 
करने तथा निपटाने के लिए अनुभव की जाने लगी। साम्यवादी देशों की विदेशी व्यापार एजेन्सियो ने निर्यात की 
जाने वाली वस्तुओं का सर्वेक्षण तथा निरीक्षण करने के लिए अपने निरीक्षक नियुक्त किये। लेकिन ये साम्यवादी 
देश इस प्रकार की निरीक्षण प्रक्रिया 'पूर्ति एव प्रबन्ध महानिदेशक' द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओ के 
सम्बन्ध मे करने मे सक्षम नही थे। इसके अतिरिक्त निजी भारतीय पा्टियो के द्वारा किसी विशिष्ट वस्तु के 
आँयात के सम्बन्ध मे तुलनात्मक अध्ययन कर निर्णय पर पहुँचना कठिन होता था क्योंकि वस्तुओ की उपयोगिता 
एवं प्रमाप मै भिन्‍नता होती थी। इस प्रकार की विभिन्‍न समस्याओं का निवारण, तथा भारतीय व्यापारियों और 
एकाधिकारी विदेशी व्यापार सगठनों के बीच सामज्जस्य स्थापित करनें का एक मात्र विकल्प राजकीय व्यापार 
अंभिकरण की स्थापना था। 
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इसके अलावा अन्य कई कारणो ने राजकीय व्यापार के विषय मे सरकार को सोचने के लिए 
बाध्य किया। कुछ अपरिहार्य वस्तुओ के आयात की मात्रा के निर्धारण के औजार के रूप मे स्थानीय उत्पादन कम 
हो जाने की दशां मे मॉग के बढने तथा माँग और पूर्ति मे समानता बनाये रखकर मूल्यो को स्थिर करने के लिए 
राजकीय व्यापार आवश्यक हो गया। कच्चे सिल्क के आयात को इच्छित विशा प्रदान करने के लिए यह 
आवश्यक हो गया कि केन्द्रीय सिल्क बोर्ड के माध्यम से निजी व्यापारी सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित 
मात्रा मे चीन से आयात करे ताकि कच्चे सिल्क की कमी के कारण हैण्डलूम बुनकरो को अत्यधिक मूल्य का 
भुगतात न करना पडे। इसी तरह की कठिनाई सोडा भस्म कास्टिक सोडा और सोडियम बाई काबनेट के 
मामले मे भी हो रही थी। 

सोडा भस्म के आयात के लिए मन्त्रालय द्वारा दो वितरको को नामित किया गया जो कि 
॥जालय द्वारा चयनित सस्ते स्रोतों से परिमाण टेण्डर के आधार पर छ महीने की आवश्यकता के लिए 
स्वेच्छा से खरीददारी करने को सहमत थे। सरकार द्वारा कास्टिक सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट को आयात 
करने का लाइसेन्स तुलनात्मक कोटेशन मूल्य के आधार पर उन आयातको को दिया गया जो कि विशिष्ट 
प्रतिंबन्धो के अधीन एक निश्चित समय के अन्दर एक निश्चित न्यूनतग लाभ मात्रा पर आयात हेतु सहमत थे। 
सोडा भस्म के आयात व्यवस्था की इस आधार पर आलोचना की गयी कि छोटे आयातको की उपेक्षा करते हुए 
केवल दो फर्मों को इसकी अनुमति देना अनुचित है। इस बात का अनुभव किया गया कि सोडा भस्म जैसी 
वस्तुओं को आयात करने के सम्बन्ध मे राजकीय नीतियो का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा 
मान्यता प्राप्त सगठनो को एकाधिकार या अर्दधएकाधिकार दिया जाना चाहिए। 


आयात के लिए राजकीय एजेन्सी की स्थापना से सरकार कीमत को नियन्त्रित करके, उसमे 
स्थिरता लाकर, बाजार मे वस्तु की पूर्ति को नियन्त्रित करके,उत्पादक एवं उपभोक्ता के हितो को पूरा कर 
सकती है। ऐसा भी आरोप लगा कि केन्द्रीय नियोजित देशो मे कुछ व्यक्तियों को विदेशी व्यापार व्यवहार मे 
भाग लेने की अनुमति उनकी व्यापारिक क्रियाओ के आधार पर न देकर उनकी राजनैतिक सहानुभूति के आधार 
पर दी जाती है। साम्याादी देशो को यह भी भय था कि व्यापार का प्रयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए भी 
किया जा सकता है। इस तरह यह देश के वृहत्‌ हित मे था कि ऐसे व्यापार व्यवहार केवल राजकीय स्तर 
पर किये जाँय। 

आयात की जारी रखने के लिए बडी मात्रा मे धन एव निर्यात के विस्तार एवं गतिशीलता की 
आवश्यकता थी। निर्यात मे वृद्धि के लिए बडा बाजार अपरम्परागत वस्तुओ जैसे-हस्तशिल्प, चप्पल तथा लघु 
उद्योग के अन्य उत्पादों के लिए उपलब्ध था। लघु उद्योग का उत्पादन बहुत अधिक इकाइयो के द्वारा किया 


जाता था लेकिन वे इकाइयॉ बहुत विस्तृत क्षेत्र मे बिखरी हुई थी जिनमे न केवल वित्त की कमी थी बल्कि 
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इकाइयो को उनके विस्तृत बाजार का भी ज्ञान नहीं था। स्थापित निर्यातको ने भी ऐसी वस्तुओं के नियोत 
मे वृद्धि के तिए कोई रुचि नही ली। इसलिए इस क्षेत्र मे भी राजकीय व्यापार की आवश्यकता महसूस को 
गयी। 

लौह खनिज तथा मैग्नीज के निर्यात मे भी कठिनाई अनुभव की गयी। निजी जहाजरानी मे लगे 
भारतीय, एकाधिकार प्राप्त करने के लिए विदेशी खरीददारों से अनुबन्ध करने मे आपस मे प्रतिस्पर्धा कर रहे 
थे जिसके परिणागरवरूप उन्हे कम मूल्य पर सेवाएं देकर विदेशी विनिमय की होनि उठानी पड रही थी। निजी 
निर्यातकको को असफलता से प्रतिष्ठित अनुबन्ध एव देश की विदेशी छबि खराब हो रही थी। खनिज उद्योग मे 
दीर्घकाल मे अच्छी शर्तों पर व्यापारिक अनुबन्ध प्राप्त करने, उत्पादन तथा रोजगार बढने की पूरी सम्भावना 
थी। आयातित सीमेन्ट की कीमत देश मे उत्पादित सीमेन्ट से बहुत अधिक थी। यही स्थिति इस्पात की भी थी। 
इस प्रकार देश गे उत्पादित वस्तु की कीमत और आयातित कीमत के अन्तर को समाप्त करने के लिए,आयात 
व्यापार पर निगरानी करने एवं आयातित वस्तु का आन्तरिक वितरण करने करे लिए राजकीय व्यापार अपरिहाय॑ 
हो गया। 

यद्यपि राजकीय व्यापार को कार्यरूप प्रदान करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था फिर 
भी प्रथम लोक सभा में 26 अगस्त तथा 9 सितम्बर-4955 को एक सदस्य ने कुछ प्रमुख वस्तुओ के निर्यात 
को सरकार के अधीन करने का प्रस्ताव बहस के लिए प्रस्तुत किया। बहस के दौरान कुछ सदस्यों ने राजकीय 
क्‍ व्यापार के पक्ष में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया (“ इस प्रस्ताव के सम्बन्ध मे तत्कालीन वाणिज्य मन्त्री ने 9 
द सितम्बर- 4985 को कहा कि 'हम लगातार इस स्थिति पर नजर रखे हुए है और अगर यह प्रतीत होता है कि 
हमारी तियामक शक्तियाँ और वित्तीय उपाय किसी भी मामले मे अपर्याप्त है, या व्यापार की प्रक्रिया मे परिवर्तन 
सरकार एवं जनता के हित मे है, तो ऐसी सकारात्मक कार्यवाही करने मे हमारी तरफ से कोई बाधा नहीं 
है। उन्होने आगे कहा कि यदि राजकीय व्यापार सगठन स्थापित करना आवश्यक ही है तो इससे पहले दो बातो 
की जौँंच जरूरी है, प्रथम- क्या हम वह सुविधा राजकीय व्यापार को दे सकेगे जो कि व्यापार मे भाग लेने 
वाले अन्य देशो की सरकारे उन्हे देती है? द्वितीय-क्या स्थापित राजकीय व्यापार सगठन निजी व्यापारिक 
सगठन द्वारा उत्पन्न समस्या को हल करने में सहायता प्रदान करेगा? 

उपर्युक्त सभी वाद-विवाद के बाद राज्य व्यापार निगम की स्थापना का प्रश्न मन्त्रिमण्डल ने 
नवम्बर-4955 में स्वीकार कर लिया। भारतीय राज्य व्यापार निगम(प्राइवेट)लिमिटेड, 48 मई, 4956को भारतीय 
कम्पनी अधिनियम 4956 के अन्तर्गत एक सयुक्‍त पुँणी कम्पनी के रूप मे पजीकृत हुआ। अप्रैल-4959 से 
'प्राइवेट' शब्द निगम के नाम से हटा दिया गया । 
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जुन- 9७2 मे दूसरा राजकीय सगठन-भारतीय हस्तशिल्प निगम लिमिटेड स्थापित किया गया 
जिसके सम्पूर्ण 42 लाख रुपये के अशो को राज्य व्यापार निगम ने खरीदा। यह राज्य व्यापार निगम की 
सहायक रास्था के रूप मे था जिराके सचालक मण्डल के गठन का अधिकार राज्य व्यापार निगम को था। 
अक्टूबर , 962 गे राज्य व्यापार निगम के एक भाग- हैण्डलूम निर्यात सगठन को एक सहायक निगम के रूप 
मे हस्तान्तरित कर नया नामकरण- भारतीय हस्तशिल्प एव हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड किया गया।यह 
कार्यवाही हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पाद के निर्यात सम्वई। एव दोनो मे बेहतर सहयोग को सुनिश्चित 
करने के दृष्टिकोण से की गई। 
व्यापार मे हो रही तीव्र वृद्धि,राज्य व्यापार निगम की अर्थव्यवस्था के विकास मे 
भूमिका , दीर्घधकालीन योजना के क्रियान्वयन मे अव्यवस्था डोने की सम्भावना तथा आयात-निर्यात सम्वर्द्धन पर 
विशेष ध्यान देने की आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने राज्य व्यापार तिगम को दो पृथक निगम- भारतीय 
खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड के रूप मे विभाजित कर दिया।नया निगम । अक्टूबर-963 को 
अस्तित्व गें आया। इस गिगम ने खनिज एवं धातु व्यापार से सम्बन्धित सभी सम्पत्ति एवं दायित्व भारतीय राज्य 
व्यापार निगम लिमिटेड से 4 अक्टूबर -963 को ही प्राप्त कर लिया। इसके बाद भारतीय राज्य व्यापार निगम 
की सहायता के लिए 4०70 मे भारतीय चाय व्यापार निगम तथा काजू निगम की स्थापना अलग से की गयी। 
इसकी सहायक कंम्पनी के ही रूप मे अप्रैल 4974 मे भारतीय परियोजना उपकरण निगम, जनवरी-976 मे 
भारतीय राज्य रसायन एवं भेषज निगम तथा फरवरी-4976 मे केन्द्रीय. कुटीर उद्योग निगम अस्तित्व मे आये। 
भारत सरकार ने खाद्यान्नो के बढते मूल्य की समस्या का समाधान करने के लिए यद्यपि 4943 
मे ही प्रथम खाद्य मीति तैयार की एवं प्रथम मूल्य नियन्त्रण सम्मेलन आयोजित किया तथा सर्व प्रथम 4944 मे 
केन्द्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकारों द्वारा केवल गेहूँ एव चावल के लिए राशनिग व्यवस्था आरम्भ की। 
परन्तु स्वतन्न्नता प्राप्ति के बाद खाद्य सामग्री खरीद समिति-4950 के अधीन उस खाद्य नीति को अपनाया जा 
सके जिसमे खाद्यान्नों के एकाधिकारी खरीद एवं राशनिग व्यवस्था पर बल दिया गया। वर्ष 4957-58 मे 
अमेरिका से पी एल 480 के अन्तर्गत आयातिक्त गेहूँ और चावल का वितरण उचित मूल्य की दुकानो द्वारा 
किया गया परन्तु 4962 के भारत-चीन युद्ध एव 965 के भारत-पाक युद्ध के बाद मूल्य वृद्धि एवं पूर्ति के 
अभाव से बचते के लिए उचित मूल्य के दुकाने तथा उपभोक्‍ता सहकारी भण्डार, केन्द्र- प्रायोजित योजनान्तर्गत 
बडी तेजी से खोले गये। इसी बीच खाद्यान्नो की माँग,पूर्ति एव मूल्य को उचित स्तर पर बनाये रखने के लिए 
खाद्य निगम अधिनियम-4964 के अधीन भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गयी जिसने अपना कार्य जनवरी 


4968 से प्रारम्भ किया।> वर्ष 4967-68 मे खाद्याननों के वितरण हेतु स्थापित 'उचित मूल्य की दुकान 
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योजना' का नाम बदल कर 'सार्वबजनिक वितरण प्रणाली कर दिया गया। 
वर्ष 070 मे गामीण क्षेत्रों मे उपभोक्ता वघ्तुओ के वितरण को पभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय 
सहकारी निगम ने ग्रामीण उपभोक्ता योजना आरम्भ की। इसके अतिरिक्त सावेजयिक वितरण प्रणाली मे आवश्यक 
वस्तुओ की पूर्ति को रुनिश्चित करने के लिए मार्च 978 के राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रस्ताव तथा राज्यों 
और केन्द्र शासित प्रदेशों के नागरिक एवं आपूर्ति मन्त्रियों के विचार-विमश के बाद 4 जुलाई-9790 से 
'सार्वजनिक उत्पादन एवं वितरण योजना' लागू की गयी जिसमे वितरण के लिए आवश्यक वस्तुओ के उत्पादन 
वसूली, भण्डारण परिवहा एवं वितरण की प्रक्रिया को शामिल किया गया। अगस्त 986 मे पू् प्रधानमन्त्री 
स्व॒श्री राजीव गाधी द्वारा पुनर्सशोधित 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहतू वितरण प्रणाली को अधिक सुदृढ, कारगर 
एवं प्रभावी ब॑ंमाने का सकलप लिया गया। हमारे वर्तमान प्रधानमन्त्री ने ॥ जनवरी, 4992 से ग्रामीण, दुगम व 
जनजातीय क्षेत्रो मे वितरण प्रणाली को और अधिक सक्रिय एवं रचनात्मक बनाने की दृष्टि से नवीनीकृत 
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की घोषणा की है, जिसका निरन्तर विस्तार किया जा रहा है।“* 
दूसरी ओर राजकीय व्यापार के विभिन्‍न अभिकरणों की पारस्परिक सरचना मे भी हाल के 
वर्षो मे कई विकासात्मक परिवर्तन किये गये। भारतीय राज्य व्यापार निगम 47 मई,990 को 'भारतीय 
व्यवसाय अन्तर्राष्ट्रीय लिमिटेड'(बी बी आई एल ) का अनुषगी बना दिया गया। यह केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित 
एक सृत्रधारी कम्पनी थी जिसमे चार सहायक कम्पनियो- भारतीय राज्य व्यापार निगम, खनिज एंव धांतु व्यापार 
मिगम, परियोजना एवं उपकरण निगम तथा मसाले व्यापार निगम को रखा गया था। परन्तु 
बीब्री आई एल को समाप्त करते हुए 26 मार्च, 99 को भारतीय राज्य व्यापार निगम के सारे अश राष्ट्रपति 
को हस्तान्तरित॑ कर दिये गये। इस प्रकार 34 मार्च, 4994 को पहले की तरह राज्य व्यापार निगम की 
सहायक कंम्पतियो मे भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम, भारतीय काजू निगम, भारतीय चाय 
व्यापार निगम तथा केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम शामिल थे। इसी तिथि को भारतीय काजू निगम को भारतीय 
राज्य व्यापार निगम मे समामेलित कर दिया गया। 43 मई 99। को भारतीय राज्य व्यापार निगम से 
इसकी अनुषगी कम्पनियों - भारतीय हस्तशिल्प एव हथकरघा निर्यात निगम, केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम और 
परियोजना एवं उपकरण निगम को अलग कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान समय मे भारतीय राज्य व्यापार 
|| निगम का केवल एक अंनूषगी-भारतीय चाय व्यापार निगम है।““ 
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तृतीय-रर्ग 


राजकीय व्यापार के आधार स्तम्भ 


वर्तगान समय मे राज्य का कार्य केवल आन्तरिक शात्ति एव बाध्य सुरक्षा स्थापित करना ही 
नहीं, बल्कि उन सभी जनतान्त्रिक कार्यों को भी सम्पन्न करना है, जिनसे सम्पूर्ण समाज के कल्याण मे वृद्धि 
होती हो। इसीलिए आधुनिक समय मे राज्यो को लोक-कल्याणकारी राज्य की सज्ञा दी गई है। प्रत्येक लोक- 
कल्याणकारी राज्य से यह आशा की जाती है कि वह प्रमुखता रो राष्ट्र के चहुँमुखी विकास मे सहयोग दे। 
राष्ट्र अपनी आर्थिक एवं वित्तीय नीतियों को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल तो बनाये ही साथ ही साथ 
देश की जनता की समस्याओ के समाधान के प्रति भी पूर्णतया सचेष्ठ हो। भारत जैसे विशाल देश मे जहाँ 
लगभग एक तिहाई जनसख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रही हो वहाँ जमाखोरी, मुनाफाखोरी, 
उपभोकक्‍ता- शोषण एवं दैनिक उपभोग की व्स्तुओ के नत्रुटिपूर्ण वितरण से उत्पन्न मूल्य वृद्धि जैसी समस्याओ 
का होता और भी कष्ठकर है। आवश्यक वस्तुओ की मूल्य वृद्धि सदैव जन असन्‍्तोष का कारण बनती है और 
अनेक आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक समस्याओ को जन्म देती है। इसी परिप्रक्ष्य मे भारत मे स्वतनत्र 
व्यापार के साथ-साथ राजकीय व्यापार की भी अपनी सार्थकता है। यह राजकीय व्यापार विभिन्‍न कार्य- 
व्यवस्थाओ के तहतू समाज को अपनी सेवाएं प्रदान कर उपभोक्ताओं को अधिकतम सनन्‍्तुष्टि प्रदान करने का 
प्रयास करता है। वस्तुओं की प्रकृति को ध्यान मे रखते हुए इन्ही कार्य एव व्यवस्थाओं के आधार पर राजकीय 
व्यापार को मुख्य रूप से दो भागो मे बाँटा जा सकता है- 


([) खाद्याननों मे राजकीय व्यापार, 
([[ )अन्य वस्तुओ मे राजकीय व्यापार । 


([) खाद्याननों मे राजकीय व्यापार 

'खांद्यान्नों मे राजकीय व्यापार' दो शब्दों से मिलकर बना है खाद्यान्न और राजकीय व्यापार। 
'खाद्यान्म' से अर्थ उस अन्न से है जो मानव के खाने के काम में आता है, जैसे- गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का 
वालें इत्यादि। 'राजकीय व्यापार' से अर्थ सरकार द्वारा व्यापारिक क्रियाए करने से है। इसमे राज्य द्वारा वस्तुओं 
का उत्पादन करना या वितरण करना या दोनो क्रियाए आती है। इस प्रकार, खाद्याननो मे राजकीय व्यापार से 
अर्थ राज्य द्वारा खाद्यान्नों का उत्पादन या वितरण अथवा दोनो क्रियाएं करने से लगाया जाता है। 

भारत मे खाद्याननों मे राजकीय व्यापार की आवश्यकता द्वितीय महायुद्ध के काल मे प्रतीत 
हुई थी, उस समय खाद्यान्नो के मूल्य बढ रहे थे तथा खाद्यान्न का उत्पादन सीमित था। अत सरकार ने 
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खाद्यान्न, घीनी, कपडे आदि का वितरण अपने हाथ मे ले लिया जो 'राशीग के नाम से भी जाना जाता है। 
॥ 'धगाल अकाल जाँच समिति' ने अपनी रिपोर्ट मे खाद्याननो के व्यापार के सरलीकरण की आवश्यकता पर 
बल दिया। 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ 949 में फेन्द्र सरकार ने डा पजाबराव देशमुख की अध्यक्षता 
मे राजकीय व्यापार के औचित्य की जाँच के लिए एक समिति नियुक्ति की जिसने अपो प्रतिवेदन मे राजकीय 
व्यापार को वालू रखते तया उसी उददेश्य की पूर्ति हेतु राजकीय व्यापार निगम की स्थापना की सिफारिश की। 
बाद गे 957 मे खाद्यान्न जाँच रामिति ने सरफ़ार द्वारा खाद्यान्नों के क्रय विकय पर बल दिया। इस समिति 
के अध्यक्ष श्री अशोक मेश्ता थे। 
अत केन्द्र सरकार ने 4 जनवरी,965 को खाद्यान्न के न्यायपूर्ण वितरण करगे एवं 
उनके मूल्यो मे स्थायित्व बनाए रखने के लिए भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की। ॥969 मे काग्रेस पार्टी 
ने अपने वार्षिक अधिवेशन मे खाद्यान्नो के थोक व्यापार के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव पारित किया और अक्टूबर 
4972 मे इस निर्णय को फिर दोहराया गया। इसके बाद 24 फरवरी 973 को दिल्ली मे मुख्य मन्त्रियो का 
एक सम्मलेन आयोजित किया गया जिसमे यह निर्णय लिया गया कि गेहूँ के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर 
दिया जाय। बचर्तमान मे सरकार द्वारा खाद्याननों मे व्यापार करने की जीति है जिसके अन्तर्गत सरकार 
खाद्याननों की सरकारी खरीद करती है तथा बाद मे उस खाद्यात्न को उचित मुल्य की दुकानो के माध्यम से 
बेचती है। 
खाद्यान्नों मे राजकीय व्यापार का उद्देश्य - खाद्यान्नों मे राजकीय व्यापार करने के कुछ 





महत्वपूर्ण उद्‌वेश्य निम्नलिखित है- 

- खांधान्नो मे राजकीय व्यापार का प्रथम महत्वपूर्ण उद्देश्य खाद्याननों पर प्रभावकारी सरकारी 
नियन्त्रण रखना है जिससे कि खाद्यान्नों के मूल्य मे स्थिरता बनी रहे। 

- खाद्यान्‍नो मे राजकीय व्यापार का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य उपभोक्‍ताओ को विशेषत 
दुर्बलवर्ग के उपभोक्ताओं को इस बात का आश्वासन देना है कि खाद्यान्न उनको निश्चित मूल्य पर मिलते 
रहेगें। 

- तीसरा उद्देश्य किसानो को उनके उत्पादन का लाभदायक मूल्य प्रद्दान करना है जिससे कि 
उन्हें उत्पादन वृद्धि के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन मिल सके और वे अधिकाधिक उपज सरकारी एजेन्सियो को बेच 
सके। 

“ चौथा उद्देश्य अनावश्यक मध्यरुथो को समाप्त कर बिक्री की लागत को कम करना तथा 
खाद्याननों के विक्रय व्यवस्था को प्रभावी बनाना है। 
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- खाद्याननों के मूल्यों मे स्थिरता लाता राजकीय व्यापार का अन्तिम महत्वपूर्ण उद देश्य है। 


पाताननो मे राजकीय व्यापार के लाभ - खाद्याननों मे गजकीय व्यापार के निम्न लाभ है- 


। यसाद्यान्नों के मूल्यों पर गियन्त्र०ण - रा्यान्नों के गूल्यो मे पिछले कुछ वर्षो मे तेजी से वृद्ध 
हुई है जिसके परिणामस्वरूप खाद्यान्नो का मूल्य सृचकाक बढ गया हे ऐसी रिथति मे उचित है कि खाद्यान्न 
मे राजकीय व्यापार कर मूल्यो को नियन्त्रित किया जाय। 

2 उपभोक्‍ताओ को शोषण से मुक्त कराना - खाद्यान्‍न्नों मे राजकीय व्यापार इसलिए * 

महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यापारिक वर्ग उपभोक्‍ताओ का बडा शोषण करता है। वह वस्तुओं का सग्रह कर कृति: 
' कमी पैदा कर देता # और फिर उस स्थिति से लाभ उठाने के लिए मूल्यो मे वृद्धि कर देता है। अत या 
द उचित है कि खाद्यान्नों मे राजकीय व्यापार किया जाय। इससे मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति समाप्त हो जायेगी औ 
ज॑नसाधारण को खाद्यान्न उचित मूल्य पर मिलते रहेगे। 

3 खाद्यान्न के मूल्यों का प्रभाव - खाद्यान्न के मूल्यो का प्रभाव सामान्य मूल्य स्तर प॑ 
पडता है। यदि खाद्यान्‍्नो के मूल्य बढते है तो सामान्य मूल्य स्तर भी बढता है। इसके विपरीत खाद्यान्न 
के भूल्यं गिरते है तो सामान्य मूल्य स्तर भी गिरता है। अत यदि खाद्याननो के मूल्यों पर सरकारी नियन्त्र 
रहता है, तो यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। 

4 विश्वव्यापी खाद्यान्न समस्या - खाद्य पदार्थों की कमीकेवल भारत म॑ ही नहीं है बल्कि या 
तो एक विश्वव्यापी समस्या है,ऐसी दशा मे खाद्यान्नों का आयात भी कम हो जाने की सम्भावना है। इसलि। 
खाद्यान्नों मे राजकीय व्यापार होना परम आवश्यक है। 

5 कृषि विपणन के दोषों का निवारण - खाद्यान्नों म॑ राजकीय व्यापार होने से कृषि विपणः 
मे जो दोष है,उनका निराकरण स्वत हो जाने की पूरी सम्भावना रहती है, क्योंकि राजकीय व्यापार होने र 
कृषि पवार्थों का क्रय सरकार द्वारा किया जायेगा। सरकार उन गलत तरीकों को नहीं अपनायेगी जिसे व्यापार॑ 
वर्ग अपनाता है। इससे कृषकों को लाभ होगा। उनको अपने उत्पादन का उचित लाभ मिल सकेगा तथ 
अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा। 

6 किरान एवं उपभोक्ता दोनो के लिए लाभकारी - खाद्यान्‍ननों मे राजकीय व्यापार किसाः 
एंव उपभोफ्ता दोनो के लिए लाभकारी है। इससे किसान को अपनी उत्पत्ति का उचित मूल्य मिल जात 
है तथा उपभोक्ता को भी खाद्यान्न उचित मूल्य पर मिलते है। अत दोनो अपने रहन-सहन का स्थायी स्त 
ब॑नाये रख सकतें है। 


ख़ाद्यान्नों मे राजकीय व्यापार की हानियों -खाद्यात्नों में राजकीय व्यापार से निम्न हानियोँ है- 


4 बेरोजगारी की समस्या को बढाने मे सहायक - देश मे लगभग 7 हजार मण्डियाँ है जह 
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कृषि पदार्थों करा क्रय- विकय होता है। जिनमे 3 । लाख थोक दुकाने है। इन दुकानों मे 4 6 लाख व्यक्ति 
साझेदांर है, 7 7 लाख व्यक्ति मुगीम है,0 3 लाख व्यक्ति मजदूर या पल्लेदार है व 2 लाख व्यक्ति दलाल 

। है। यदि खांद्यान्नों का पूर्ण राजकीय व्यापार होने लगता है तो ये सभी व्यक्ति बेरोजगार हो जायेगे जिससे देश 
की वर्तमाम बेरोजगारी की समस्या और अधिक विषम बन जायेगी। 

2 प्रशासनिक अकुशलता मे वृद्धि - कुछ लोगो को मानना है कि खाद्यान्नो के व्यापार को 
सरकारी हाथ म॑ तोेना समस्या का सही निराकरण नहीं है। सरकारी विभागों मे पहले से ही प्रशासनिक 
अकुशलता है। भ्रष्टाचार व बेईमानी चरमसीमा पर है, इससे तो चोर बाजारी एवं मुनाफाखोरी और बढ जायेगी 
जो कर्मचारियो की छत्रछाया मे पनपेगी। 

3 राजकीय व्यापार की ऊँची लागत - यदि सरकार खाद्यान्नों मे व्यापार करती है तो 
इससे लागत मे वृद्धि होगी, क्योंकि मितव्ययिता न बरते जाने के कारण सरकारी क्षेत्रों मे गैर सरकारी क्षेत्रों 
की तुलना गे अधिक लागत आती है। इसके अतिरिक्त सरकार को अरबो रुपये की व्यवस्था भी करनी होती 
है जिसके लिए हीनार्थ-प्रबन्धन की विधि को अपगाया जाता है। इससे देश मे मुल्य वृद्धि की समस्या उत्पन्न 
होती है जा देश के हित मे नहीं है। 

4 व्यापारिक फसलो की वृद्धि - अधिकाश भारतीय कृषक अशिक्षित हैं। अत वे सरकारी 
झंझट से दूर रहना चाहते है । यदि खाद्यान्नों मे पूर्ण राजकीय व्यापार आरम्भ किया जाता है, तो हो सकता 
है कि वे खाद्यान्नों के उत्पादन को छोड कर गैर-खाद्यान्न फसलो के उत्पादन मे लग जाये। इससे खाद्यान्न 
का उत्पादन गिर सकता है और एक गम्भीर संगस्या उत्पन्न हो राकतीं है। 

5 मुल्य वृद्धि एव पूर्ति मे व्यवधान का उत्तरदायी केवल व्यापारी ही नही - कुछ समस्याएं 
ऐसी है जिसे राजकीय व्यापार भी सगाप्त नहीं कर पायेगा। इसलिए याद्यान्‍्नों के राजकीय व्यापार के विपक्ष 
मे यह तर्क भी दिया जाता है कि मूल्य वृद्धि एवं पूर्ति के तिए अकेला व्यापारी ही उत्तरदायी नहीं है बल्कि 
अन्य कारण भी उत्तरदायी है जैसे- प्राकृतिक प्रकोप(बाढ आना, सूखा पडना और अत्यधिक वषों होना इत्यादि) 
सरकारी नीति ,कृषक द्वारा उत्पत्ति को रोक कर रखे लेना, आदि। ये घटक खाद्यान्नों का व्यापार सरकार 
के द्वांर किये जाने पर भी समाप्त नही होगे। 

6 खाथाननो के उत्पादन मे एकाधिकारी प्रवृत्ति का न होना - खाद्याल्नों के उत्पादन मे कोई 
एकाधिकारी प्रवृत्तियों भी नही है। इसका उत्पादन तो पूरे देश मे फैले हुए किसानो द्वारा किया जाता है। 
अत इसका समाजवादी समाज की स्थापना से कोर सम्बन्ध नहीं है तथा न ही एकाधिकार से लडने का ही 
प्रश्न है। 
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7 रामाण को परेशानी - खाद्यानी में राजकीय व्यापार णों से समाज को परेशाती तोती एे 
क्योंकि कालाबाजारी बढ़ती है।उपभोक्‍ताओ को सरकारी दुकानो से खाद्यान्नों के क्रय करने मे घण्टो लगते हें 
और जैसी वस्तु होती है,वैसी ही लेनी पडती है चाहे उसकी गुणवत्ता अच्छी हो या बुरी। 

8 अन्य - खाद्यान्नों मे राजकीय व्यापार कुछ अन्य दोषो के कारण भी अनावश्यक पतीत 
होता हैं, जैसे- राजकीय व्यापार मे यह भी राम्भावना हो सकती है कि सत्ताधारी राजनीतिक दल ईमानदारी 
से कार्य न करे और वे खाद्याननों के गूल्य निर्धारण वितरण व सरफारी खरीद गे स्वार्थ को ध्यात मे रखकर 
ही निर्णय ले। 

खाद्यान्‍न्नों के राजकीय व्यापार के सम्बन्ध मे जो दोष ऊपर उत्ताये गये है उनमे से अधिक्राण 
अस्तित्व विहीन है जिन्हे राजकीय व्यापार मे दक्षता कुशलता और कर्तव्यनिष्ठा के विकास द्वारा काफी सीमा 
तक कम किया जा सकता है। इसके दोष, लाभो की तुलना मे ॥गण्य है अत जाद्यानो मे राजकीय व्यापार 
जन-कल्य|ण के एक महत्वपूर्ण अस्त्र के रूप मे स्वीकार किया गया है। 

सरकार खाद्यान्‍्नों मे राजकीय व्यापार के लिए सर्व प्रथम खाद्यान्नों का क्रय करती है और 
आवश्यकता पंडने पर आयात भी करती है। क्रय करने की पद्धति को सरकारी खरीद कहते है। सरकार देश 
के कृषकों से ,उन्हे उचित मूल्य की अदायगी करके बडी मात्रा मे खाद्यान्नों का क्रय करती है तथा उसका 
स्टाक॑ रखती है, अपने स्टाक को बनाये रखने के लिए यदि आवश्यकता हुई तो सरकार खाद्याननो का 
आयात भी करती है जिससे कि देश के प्रत्येक उपभोक्‍ता को उनकी आवश्यकताओ की बवल्तुए सही समय एवं 
उचित मूल्य पर प्राप्त हो जयि। सरकार खाद्यान्‍्नों का वितरण कुछ निधीारित दुकानों पर निर्धारित मूल्यों मे 
करती है तो इसी को राशानग कहते है।” 

सरकार का यह परम व पुनीत कर्तव्य है कि वह देश के विभिन्‍न भागों मे वहाँ की उत्पादन 
क्षमता के आधार पर खाद्यान्नों के सन्दर्भ मे मूल्य नीति घोषित करे। वह प्रत्येक वर्ष खाद्याननों की 
उत्पादकता एवं उपभोग की पद्धति या मॉँग और पूर्ति के आधार पर खाद्यान्नों के मूल्य नीति की घोषणा 
करती है। रारकार का यह कर्तव्य है कि वह खाद्यात्नो की पर्याप्त व्यवस्था एबं भण्डारण करे इसके लिए 
सरंकार पूर्व निर्धारित मूल्यों पर कृषकों से खाद्यान्नों का नकद क्रय करती है। इस प्रकार भारत के 
किसानो से अनाज की उपज क्रय करके बफर स्टाक बनाने से एक तरफ किसानो को बिचौलियो की लूट से 
बचाया जा सकता है,दूसरी ओर किसानो के हाथ मे कुछ क्रयशक्ति आ जाती है जिससे अपनी जीविका ठीक 
ढंग से चलाने के अलावा वे अपनी खेती के लिए आवश्यक सामग्री खरीद सकते है और साहूकारों से अपनी 
का कर सकते है। जाघालो े दणकीब च्यापाः को ककित को के वल् लिनाणित किया ला रकताह- 
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(क) शशनिग व्यवस्था, 
(ख) खरीद-कार्य, 
(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली, 
(घ) भारतीय खाद्य निगम और 
(5) केन्द्रीय भण्डारण निगम । 
(क) राधनिग व्यक्स्था - 
राशनिंग व्यवस्था के अन्तगत सरकार द्वारा खाद्यान्नों का वितरण 
कुछ निर्धारित वुकानो मे निधौरित मूल्यों पर किया जाता है। हमारी सरकार समाजवाद की स्थापना के लिए 
कृत सकला है। इसलिए सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को उसकी 
आवश्यकतानुसार उचित मुल्य पर अच्छी वस्तुए उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे।ऐसा राशनिग व्यवस्था फ्रे 
माध्यम से ही किया जा सकता है। जब सरकार प्रत्येक वस्तु का वितरण अपनी एजेन्सी के माध्यम से कराती 
है तो जनता को उचित मूल्य पर अच्छी वस्तुए प्राप्त होती है तथा समाज के कमजोर व दुर्बल व्यक्तियों का 
शोषण पूँजीपति व व्यवसायी नहीं कर पाते। राशितिंग व्यवरथा के अन्तर्गत वस्तुए समान या असमान किस्म रूप 
रंग, आकार और उपयोगिता की हो सकती है। प्रायः दैनिक उपभोग की वस्तुओ के वितरण हेतु राशनिग 
व्यवस्था को अपनाया जाता है। कुछ वस्तुएं समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए आवश्यक होती है तो कुछ केवल 
विशिष्ट व्यक्तियो के लिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि सभी वस्तुओं के लिए एक ही राशनिग व्यवस्था अपनाकर 
कीई भी सरंकार अपने उद्देश्यो को नहीं प्राप्त नहीं कर पायेगी। 

(अ) राशनिग व्यवस्था की प्रक्रिया - राशनिग व्यवस्था लागू करने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी 
जाती है- 

4 राशनिंग व्यवस्था का चयन -राशत्रिग दो प्रकार से हो सकती है- विशेष राशनिग एवं वर्ग 
राशनिग। एक वस्तु की राशनिंग के लिए दोनों मे से किसी एक राशनिग व्यवस्था का चयन करना होता है। 
विशेष राशनिग व्यवस्था के अन्तर्गत व्यक्ति उस वस्तु की एक निश्चित मात्रा खरीदने के लिए बाध्य होता है। 
ऐसी राशनिग व्यवस्था उसी वस्तु के सम्बन्ध मे सफल हो सकती है जिस वस्तु विशेष के रूप, रंग, आकार 
एवं किस्म मे समॉनता हो। जबकि वर्ग राशनिग व्यवस्था के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को अपनी वस्तुओं के चयन 
करने का समान अवसर प्राप्त होता है। जिस वस्तु की उन्हे आवश्यकता होती है यदि बह वस्तु अनुपलब्ध 
है तो उसकी प्रतिस्थापित या स्थानापन्‍न वस्तुओ को प्राप्त किया जा सकता है। इस राशनिग व्यवस्था के 
अन्तर्गत बल्तुओ के चयन मे पर्याप्त लोच रहती है तथा दो या दो से अधिक वस्तुएं एक साथ राशनिग व्यवस्था 
मे चलती रहती हैं। राशन की पूरी मात्रा निश्चित कर दी जाती है,परन्तु उपभोक्ता को इस बात की पूरी 
स्वतत्त्रता रहती है कि पे इन वस्तुओ को जिस प्रकार से चाहे, क्रय कर सकते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियो 
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क) राशनिग व्यवरथा 


( 

(व) खरीद-काय 

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाती, 

(घ) भारतीय खाद्य निगम ओर 

(3) केन्द्रीय मण्डारण निगंग॑ । 

राशीग व्यवरथा के अन्तगैत सरफ़ार द्वारा खाद्यान्नों का वितरण 
कुछ निर्धारित दुकानों मे निर्धारित मूल्यों पर किया जाता हे। हगारी सरकार समाजवाद की स्थापना के लिए 
कृत संकल्प है। इसलिए सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को उसकी 
आवश्यकंतानुसार उचित मूल्य पर अच्छी वस्तुएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे।ऐसा राशनिग व्यवस्था के 
गाध्यम से ही किया जा सकता है। जब सरकार प्रत्येक वस्तु का वितरण अपनी एजेन्सी के माध्यम से कराती 
है तो जनता को उचित मूल्य पर अच्छी बस्तुए प्राप्त होती है तथा समाज के कमजोर व दुबेल व्यक्तियो का 
शोषण पुँजीपति व व्यवसायी नहीं कर पाते। राशिनिग व्यवस्था के अन्तर्गत वस्तुए समान या असमान किस्म, रूप 
रगं, आकार और उपयोगिता की हो सकती है। प्रायः दैनिक उपभोग की वस्तुओ के वितरण हेतु राशनिग 
व्यवस्था को अपनाया जाता है। कुछ वस्तुए क्षमाज के प्रत्येक वर्ग के लिए आवश्यक होती है, तो कुछ केवल 
विशिष्ट व्यक्तियों के लिएं। इस प्रकार स्पष्ट है कि सभी वस्तुओ के लिए एक ही राशनिग व्यवस्था अपनाकर 
कोई भी सरकार अपने उद्देश्यों को नहीं प्राप्त नही कर पायेगी। 

(अ) राशनिग व्यवस्था की प्रक्रिया - राशनिग व्यवस्था लागू करने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी 
जाती है- 

। राशनिंग व्यवस्था का चयन -राशनिग दो प्रकार से हो सकती है- विशेष राशनिग एवं वर्ग 
राशनिंग।) एक वस्तु की राशनिग के लिए दोनो मे से किसी एक राशनिंग व्यवस्था का चयन करना होता है। 
विशेष राशनिग व्यवस्था के अन्तर्गत व्यक्ति उसे वस्तु की एक निश्चित मात्रा खरीदने के लिए बाध्य होता है। 

|| पी राशनिग व्यवस्था उसी वस्तु के सम्बन्ध मे सफल हो सकती है जिस वस्तु विशेष के रूप, रग, आकार 
एवं किस्म में रामानता हो। जबकि वर्ग राशनिग व्यवस्था के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को अपनी वस्तुओं के चयन 
करने का समान अवसर प्राप्त होता है। जिस वस्तु की उन्हे आवश्यकता होती है यदि वह वस्तु अनुपलब्ध 
है तो उसकी प्रतिस्थापित या स्थानापन्‍न वस्तुओ की प्राप्त किया जा सकता है। इस राशंनिग व्यवस्था के 
अन्तर्गत बस्तुओ के चयन मे पर्याप्त लोच रहती है तथा दो या दो से अधिक वस्तुएं एक साथ राशनिग व्यवस्था 
मे चलती रहती है। राशन की पूरी मात्रा निश्चित कर दी जाती है,परल्तु उपभोक्ता को इस बात की पूरी 
स्वतन्त्रता रहती है कि वे इन वस्तुओ को जिस प्रकार से चाहे, क्रय कर सकते है। कुछ विशेष परिस्थितियों 
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को छोड कर कोई भी उपभोक्‍ता एक अधिकतम मात्रा से अधिक राशन क्रय ही कर सकता। इसमे एक खाद्य 
सामग्री का दूसरी खाद्य सामग्री से आसानी से प्रतिस्थापन किया जा सकता है। इस व्यवस्था मे एक बिन्दु 
व्यवरथा के अत्तर्गत विभिन्‍न वरतुओ की गात्रा एक व्यक्ति विशेष के सम्बध मे विश्चित कर दी जाती है। 
यह प्रणाली उसी वस्तु के सम्बन्ध मे उपयुक्त होती है जहाँ कि विभिन्‍न प्रकार के गणों में भी विभिन्‍नतरा फी 
मात्रा एक ही वर्ग के जत्तर्गत रहती है, इसलाए उपभोवत्ता को वस्तुओ के चुताव में स्वतन्त्रता रहती है जैसे- 
कपडा, इस) एक तस्तु के टोते हुए भी विभिन्‍न प्रकार वी मात्रा एा गुण शंते है, जैसे-तौतिया लुगी पैट 
शर्ट इत्यादि और इसक विभिन्‍न स्वरूप भी होते है। इसके अच्तर्गत जिस वस्तु की पूर्ति की स्थिति अच्छी 
होती है, उस वस्तु की कीमत कम होती है,यदि कोई वस्तु दुलर्भ है या जिसकी पूर्ति अभावग्रस्त है तो उसके 
गुल्य निश्चित रूप से अधिक होगे। 

यदि कोई वस्तु किसी विशिष्ट वर्ग के लोगो के लिए आवश्यक है तो वह प्राथमिकता के आध्णार 
पर उन्हे उपलब्ध करायी जाती है। जैसे- मिट्टी के तेल के सन्दर्भ में युद्ध के समय मिट॒टी का तेल उन गृह 
स्वामियो को नहीं दिया जायेगा जिनके पास बिजली है क्योंकि इस समय मिट्टी के तेल का अभाव हो जाता है। 
अत विलासिता की आवश्यकता मे इसका उपभोग देश के साथ विश्वासघात के सगान है, क्योंकि मिट्टी का 
तेल उंस घंर के लिए नितान्त आवश्यक है जहाँ पर बिजली नहीं है। समाज के कमजोर व निर्धन वर्ग द्वारा 
इसका उपयोग करना ठीक है तथा उत्पादन की कुछ ऐसी इकाईयाँ भी होती है जहाँ पर इसका उपयोग उत्पादन 
के लिए भी होता है। 

2 प्रशासनिक केन्द्रीयकरण - राशनिग व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए यह आवश्यक 
है कि राशतिंग व्यवस्था से सम्बन्धित जितने भी अधिकारी है, उन सबका केन्‍्द्रीयकरण हो। प्रत्येक राशन का 
विभाजन कर दिया जाता है। विभिन्‍न राशनो की मात्रा के अनुसार पूरे शहर या क्षेत्र गे एक अधिकारी की 
नियुक्ति की जाती है। रेलवे विभाग अपने कर्मचारियों को राशनिग के अन्तर्गत वस्तुएं उचित मूल्य पर प्रदान 
कराता है। इस सम्बन्ध मे सभी दुकानों के दुकानदारों को पूर्व निश्चित मात्रा बतायी जाती है कि इतनी मात्रा 
निर्गमित की जानी है। 

3 क्षेत्रीय राशनिंग कार्यालयों की स्थापना -- खाद्य पदार्थों की आवश्यकता एक आवश्यक 


हम आवश्यकता है और कोई भी व्यक्ति खाद्यान्‍्नों के बिना जीवित नही रह सकता। इन परिस्थितियों मे जब खांग्य 


पंदार्थों के नियन्त्रण या राशनिंग की व्यवस्था की जाती है तो उपभोक्‍ता को राशनिग अधिकारियों से प्रत्यक्ष रूप 
से सम्पर्क करना पड़ता है। जब व्यक्ति को आवश्यकता का अनुमान होता है तो वह उस वस्तु को पाने का 
प्रयास करता है और इसके लिए उसे अधिकारियों से प्रत्यक्ष सम्पर्क करना पडता है। साथ ही राशन कार्ड 
बनवाने या परिवार में नये सदस्य के आगमन पर यूनिट में वृद्धि करवाने, निवास स्थान में परिवर्तन हो जाने 
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पर उरामे सशोधन करवाने राशन कार्ड यों जाने पर या राणन फाई बनवाने के लिए या गराशनिभ फ्े 
सम्बन्ध मे कोई शिकायत करने के सम्बन्ध में 3से राणनिंग अधिकारियों रो प्रत्यभ राम्पके करना पडता है। 
इसलिए इन क्षेत्रीय कार्या के लिए क्षेत्रीय राशीग कायोलय पिभिन्‍न क्षेत्रों गे होना नितान्त आवश्यक होता है। 
यदि क्षेत्रीय कार्यालय कार्बई-धारक की पहुँच फे बात्र रियत है तो उसको अपी समस्याओं के समाधान शेतु 
काफी परेशानी उठागी पड़ेगी। 

यह लोक हित एवं प्रशासन दोनो की दृष्टि से उपयोगी होगा कि शहर को पाँच या छ भागों 
मे बॉट दिया जाय और प्रत्येक क्षेत्र मे एक कार्यालय योत दिया जाय, जहाँ एक अधिकारी नियुकत ही। इरा 
कार्यालय का उददेश्य उस क्षेत्र के निवासियों व व्योत्तयों की समरयाआ को देखना तथा उसको यथासमग्भव हतत 
करने का प्रयास करना है। इसलिए राशनिग अधिकारी का केन्द्रीयकरण व प्रशासनिक अधिफारी का विकन्दीय- 
करण उपभोक्ता व लोकहित दोनो दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है। 

4 राशनिग व्यवस्था का पयार एवं प्रसार - राशनिग व्यवस्था के सफल सचालन के तिए 
आवश्यक है कि इसका प्रचार व प्रसार सरकार बहुत ही विवेक व बुद्धिमानी से करे। इस तथ्य से इन्कार 
नेही किया जा सकता कि बिना प्रचार व प्रसार के राशनिग व्यवस्था सफल नहीं हो सकती। खाद्यान्नो के 
सम्बन्ध मे यह जानना अत्यन्त आवश्यक होता है कि इसके विषय मे सरकार की जया राय है? उसकी नीतियों 
क्या है? तथा उसकी कार्य-प्रगति कितनी है? प्रत्येक भारतीय अफवाहों मे अधिक विश्वास रखते है और उसे 
प्रशारान के परिज्ञान मे लाना भी नहीं चाहते। इसलिए सापेक्षिक रूप मे यह अधिक आवश्यक हो जाता है कि 
सरकार वियेकंपूर्ण प्रथार करके उपभोकता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करे क्योंकि बिना उपभोक्ता की 
सहायता प्राप्त किये, सरकार राशनिंग व्यवस्था को सफल नहीं बना सकती। राशनिंग तकनीक एवं इससे 
सम्बन्धित अध्यादेशो को लागू करने से पहले इसका प्रचार -प्रसार आवश्यक होता है। इस प्रकार का अनुभव 
सरकार ने बम्बई मे ऐसा प्रचार करके किया था कि गलत राशन कार्ड का होना एक अपराध है। जो जल्ो* 
बम्बई छोडकर चले गये है, वे अपने राशन कार्ड का निरस्तीकरण करा ले, अन्यथा उन्हे दण्ड दिया जायेगा। 
इस प्रकार का प्रचार करने पर प्रतिदिन औसत रूप से साठ हजार राशन यूनिट निरस्तीकरण के लिए आबवेदित 
की गयी। 

भारत में अज्ञान और अशिक्षा के कारण सरकारी गजट में जो सूचनाएं प्रकाशित की जाती है, 
उसके द्वार हुआ प्रचार कार्य छोटे स्तर पर होता है क्योंकि गंजंट अधिकाश व्यक्तियों की पहुँच से बाहर 
होता है। बहुत से शहरों या रूथानो पर सरकार अपने आदेश नगाडो या ड्रम पिटवाकर बताती है।> जनता को 
यह सुनायां जाता है कि रारकार का आदेश अमुक है और इसे सभी व्यक्तियो को भानना है। अवहेलना की 
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दशा में अगुक दण्ड वी व्यवस्था है।सामान्तया कोई भी व्यक्ति कानून व नियम का उल्लंघन करना उचित 
नहीं समझेगा। यद्यपि इस सन्दर्भ मे यह भी प्रचलित है कि 'कानून की अज्ञानता निर्दोषिता को सिद्ध कर) 
का पर्याप्त आधार यहीं है।' अर्थात्‌ कानूत के न जाने पर उससे बचा नटी जा सकता। 

प्रकार को राशनिंग व्यवस्था का पचार एव प्रगमार एक योजनाबद्द तरीके से करना होगा ताकि 
गैनता खाद्यान्नों की महत्ता और उससे सम्बोधित रामस्या को भलीभोति सगशझ सफ्रे। इस विषय में जानकारी 
देने के लिए इरा जन सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति की जानी वाह्ििए। इरा पकार के अधिकारी का कर्तव्य यह 
होगा कि वह प्रेस एये जनता की राहानुभूति प्राप्त करे और इसके माध्यम से सरकार की नीतियों को सामात्य 
जनता त॑ंक पहुँचाये। यह विधि वहाँ अधिक उपयोगी हांगी जहाँ साक्षरता की दर ऊँची है। प्रचार व पसार के 
लिएं लाउइरपीकर लगी गाडियो को विशेष रूप से ऐसे क्षेत्र गे भेजा जाता है जहाँ पर कम शिक्षित व्यक्ति होते 
है। वे इस विषय पर अपने आख्यानो एवं व्याख्यानों को प्रसारित कर जनता को अपनी ओर आकृष्ट करते है। 
खाद्याननो के सम्बन्ध मे सरकारी नीतियो एवं कार्यकमों को सितेमा तथा पतन्र-पत्रिकाओं मे भी विज्ञापित किया 
जाता है। जहाँ जिस प्रकार रो सम्भव होता है वहाँ उसी प्रकार से लोगो मे राशनिग के प्रति उत्साह पैदा 
किया जाता है। बम्बई में सरकार ने खाद्य नियन्त्रण व राशनिग पर 20 मिनट की एक फिल्‍म बनायी थी जिसे 
वहाँ के रथानीय सिनेमाघरों मे दिखाया जाता था।” पोस्टरो, चित्रों एवं समाचार पत्नो के माध्यम से भी राशनिग 
व्यवस्था का प्रचार॑ एवं प्रसार किया जा सकता है। 

5 गणनाकार्य एवं सूचनाओ का एकत्रीकरण - राशनिग व्यवस्था लागू करने से पहले इस बात 
की जानकारी होना आवश्यक है कि कितने व्यक्ति राशनिंग व्यवस्था के अन्तर्गत आयेगे। इसके लिए गणन-क्रिया 
आवश्यक है। राशनिंग अधिकारी को गणना अधिकारी नियुकत करने तथा उन्हे विभिन्‍न सूचनाएं एकत्रित करने 
का आदेश देने सम्बन्धी अधिकार होना चाहिए। उच्चाधिकारियो को यह अधिकार होना चाहिए कि वे जहाँ 
चौंहें, जिस धर में चाहे, प्रवेश कर सकते है तथा झूठी सूचना बताने वाले गणक को पदच्युत कर सकते है। 
सभी घरी की सख्या अकित होनी चाहिए जिससे गलत या झूठी सख्या देने बाले घरो की पहचान की जा सके। 
पहले की जनगणनाओ में इन उद्देश्यो की पूर्ति नहीं हो पायी है। जनगणना करते समय इस प्रकार की 
सूच॑ताओं के एकत्रीकरण का भी पर्याप्त ध्यान रखना चाहिए। पूर्व की जनगणनाओं मे गणक किसी न किसी 
व्यवक्षाय में लगै थे, इस कारण उनका व्यक्तिगत हित इरा कार्य मे नहीं था, वे अपने इच्छानुसार ही कार्य 
।करंते थे। परक्तु वर्ततन समय मे कुछ अवधि के लिए अस्थाई रूप से नियुक्‍त व्यक्तियो के द्वारा इस कार्य 


का सम्पॉवेन कराया जाता हैं 
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गणकी. वा काये की निगरानी हेतु परलेवशक एवं रूपागक परमवैधकों की विशयुक्त भी को जावी 
चाहिए। यवि कुछ व्यक्त निरक्षर है तो राशनिग अधिकारी द्वारा मॉगी गगी वाछित सूचना की प्रविष्टि का 
कार्य गणक॑ स्वय करेगे। गणन-कार्य को सरल बनाने के लिए यदि पत्येक मुहल्ले मे भुहलला समिति का गठत 
करके उसके प्रधान को यह कार्य सौपा जाय तो गणन कार्य मे होने वाली धोखा -धडी तथा असामयिक या 
झूठे गणन कार्य से छुटकारा मिल सकता है। 

यदि किसी ऐसे वस्तु या वस्तुओ के राम्बन्ध मे राशनिग व्यवस्था लागू की जाती है जो कि 
जानवरों के खाने के काम मे आ सकती है तो इसके लिए कितने और किस पकार क॑ जानवर है, उनकी भी 
गणना करनी होगी। इन सब जानवरों के लिए अलग से राशन काई निर्गमित करने चाहिए तथा साथ ही साथ 
उसकी गात्रा भी निश्चित कर देनी चाहिए। यह गणना कार्य एक निश्यित समय मे सभी वर्षों को लेते हुए 
किया जाता चाहिए जिससे कि वास्तविक संख्या का पता लगाया जा राके। इसलिए राशनिंग के क्षेत्र को बढाने 
के लिए यह आवश्यक है कि गणना कार्य मे एकत्र की गई सूचनाएं वृहत्‌ पैमाने पर एकत्र की जाये। जिससे 
भविष्य में दोने वाली रामस्त आकस्मिकताओ की पूति की जा सके। गणनाकार्य मे उचित शुद्धता रहे इसलिए 
पहले से ही शुद्धता स्तर के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश जारी कर दिये जाने चाहिए। पूर्ण गणना कार्य कराये 
बिना राशनिंग व्यवस्था लागू करना बहुत बडी भूल होगी। 

6 राशनकार्ड या कृपन का चयन -- राशनिग वस्तुओ को क्रय करने के लिए राशन कार्ड या 
कृपन, राशनिंग अधिकारी जो उचित सगझे एक अहस्तन्तरणीय पत्र के रूप मे जारी कर सकते है। कृपन के 
निर्गमेन की दशा मे कृपन वस्तु प्राप्त करते समय देना होगा। राशनकार्ड कस्तु प्राप्त करते समय आवश्यक 
प्रविष्टि हेतु प्रस्तुत करना होगा। कूृपन प्रति सप्ताह या प्रतिमाह वस्तु प्राप्तकर्ता को बनवाना पंडेगा जिसके लिए 
आपूर्ति कार्यालय मे समय का अपव्यय होगा। कृपन जारी किया जाय अथवा राशन कार्ड यह खाद्यान्न की 
प्रकृति पर॑ निर्भर करेगा। खाद्यात्न के सम्बन्ध मे कृपन व्यवस्था से प्रशासनिक व्यय मे वृद्धि के साथ साथ 
उपभोक्‍ताओ को भी असुविधा होगी। प्रत्येक खाद्यान्न के लिए अलग-अलग कूृपन का निर्गममन करना, कृपन 
प्रणशी को और भी अनुपयोगी बना देगा। मिट॒टी का तेल खाद्यान्न इंधन, चीनी आदि वस्तुए जिनकी पूर्ति 
नियमित रूप से वितरण के लिए होती है के लिए कृपन की अपेक्षा राशन कार्ड जारी करने से समय व धन 
दोनों की बचत होगी। यदि वस्तु की प्रकृति ऐसी है जिसकी पूर्ति अनिश्चित रहती है तथा जिसके वितरण 
की स्थिति अरामयिक होती है उसके सम्बन्ध मे कृपन का निर्गममन कर पूर्ति को समायोजित किया जा सकता 
है। वस्तुओ की उपलब्ध मात्रा के अनुसार कृपन का निर्ममन स्वेच्छा से या प्रार्थना पत्र के आधार पर किया 
जायेगा। कूपन निर्गमन की प्राथमिकता मुहल्ला या क्षेत्रवार निर्धारित की जा सकती है। 
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7 राशनकार्ड जारी करना - राशनकार्ड का निर्गमन व्यक्तिगत,पारिवारिक अथवा दोनो 
प्रकार से किया जा सकता है। परिवार को राशनकार्ड जारी करने के पक्ष मे यह तर्क दिया जाता है कि इस 
विधि मे कागज की बचत होती है। व्यक्तिगत राशनकार्ड निर्गमित करने पर उस राशनकार्ड का लेखा-जोखा 
रखने मे भी परेशानी होती है। जबकि पारिवारिक राशनकार्ड के निर्गमन की दशा मे इस परेशानी से काफी 
ह॒द तक छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि सम्पूर्ण परिवार के लिए एक राशनकार्ड जारी किया जाता है। इस 
व्यवस्था मे सबसे बडा दोष यह है कि जब परिवार के कुछ व्यक्ति बाहर घूमने या नौकरी करने चले जाते 
है तो उस परिवार द्वारा सम्पूर्ण राशन प्राप्त कर लिया जाता है जो कि अनुचित है। इस प्रकार के 
अपराधो का पता लगाना अत्यन्त आवश्यक होता है, परन्तु व्यवहारिक रुप से इसका पता लगाना कठिन है। 
पारिवारिक राशन कार्ड के सम्बन्ध मे एक समस्या यह भी है कि वयस्क लडकी शादी के बाद अपने घर 
चली जाती है और उसका नाम ससुराल के सदस्यों मे शामिल हो जाता है, किन्तु अधिकाशत लडकी के 
मायके मे उसकी एक यूनिट को घटवाया नहीं जाता। परिणामस्वरूप उसके नाम से दो स्थानों पर राशन 
या खाद्य पदार्थ उठाया जाता है। व्यवहारिक रूप मे राशनिग अधिकारी के लिए यह एक कठिन कार्य है कि 
वह सिद्ध कर सके कि उस समय वह व्यक्ति जिसका कि राशन प्राप्त किया जा चुका है, बाहर था। 

व्यक्तिगत राशनकार्ड जारी किये जाने की दशा मे यह कार्य कठिन होता है कि व्यक्ति बाहर 
गया हो और उसका राशन कोई दूसरा व्यक्ति आकर प्राप्त कर ले। ऐसी अनुपस्थिति अपने आप सिद्ध हो 
जायेगी और राशनिग अधिकारी राशनकार्ड के सम्बन्ध मे की गयी बेईमानी पर रोक लगा सकते है। व्यक्तिगत 
राशनकार्ड की व्यवस्था इस दृष्टि से भी उचित होती है क्योंकि पारिवारिक राशनकार्ड की दशा मे परिवार का 
मुखिया अपने राशनकार्ड का नवीनीकरण कराने मे उस दशा मे अनावश्यक विलम्ब करता है जबकि उसके 
परिवार के कुछ सदस्य बाहर चले गये होते है। बम्बई के राशनिग अधिकारी अपने अनुभव के आधार पर 
पारिवारिक राशनकार्ड के बजाय व्यक्तिगत राशनकार्ड को अधिक उपयोगी बताते है। इस प्रकार यह विभिन्‍न 
तत्वों पर निर्भर करेगा कि किस प्रकार का राशनकार्ड जारी करना उचित होगा, क्योंकि दोनो पद्धतियो के 
अपने-अपने गुण-दोष है और इन गुणो और दोषो की जानकारी राशनिग अधिकारियों को होनी चाहिए। 
उत्तर प्रदेश मे जब राशनिग प्रणाली प्रचलन मे आयी तो अधिकारियो ने पारिवारिक राशनकार्ड निर्गमित करना 
आरम्भ कर दिया जबकि उन्हे भी इस व्यवस्था के गुण-दोषों की पूर्ण जानकारी नही थी।? 


जलपान-गृह , होटल, धर्मशाला और लॉज इत्यादि सामूहिक खाद्य स्थानो के लिए राशनकार्ड 
जारी करते समय बहुत सी बातो का ध्यान रखा जाना चाहिए। ऐसी सस्थाओ के लिए राशनकार्ड की 
आवश्यकता का निर्धारण करने मे,वहाँ आने वाले व्यक्तियों की सख्या, प्रयोग किये जाने व्राले ईंधन की मात्रा 


विद नाप फपनन«-पनना 'उकलनमपाना 'पमासभक७८० अनलनःःयनज+ अंग) 'को:कक-त.न-मनत, मंडरपमथना अेकमाननन्क किपामफम "पमाणकी#-ू. समा व -सयवासासजा +228०:७3५8. १४४. साला... अमान. प्याज :४७»न0". 2९७३५:४७;-५५. समा. अमट+पः.<वा:2५-8०....स्‍वरमहइतक .“ान्‍मा्नम. साकार). फैसप-अमम,.८५नमननी- काना पिफमन++ आर पास अनम«पमयका. परयपपम- पक्का ायवमान्‍याथ रही 'ा--रन्‍थनन, रमथर कमरा “्ापटाएरममए: पषर्कममटा पक्का कपआ.. सपा“ परमयशा. चमक. कामकाज. व जफाा+. पुरा. अपन. भारत, "यूाकरपाए. फमपालजफाक भमरमपपरथ. "रास. पडा८७७५७५0..सा़;>पाऊ# पपरासर+ अओनया;वा.पकफनकाफ..फतपनमपरं. पादाफानकक, 


5 प्राइस कट्रोल एण्ड राशनिग-भार्गव, आर एन ,किताबिस्तान, इलाहाबाद, पृष्ठ सख्या-65 


08 


प्रयुक्त की जाने वाली खाद्य सामग्री की मात्रा, कार्य करने वाले नौकर, दिया जाने वाला किराया, भुगतान 
किया जाने वाला आयकर इन सबके आधार पर उसकी मात्रा का निधारण किया जाता है। मात्रा का निर्धारण 
बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। आवश्यकता पडने पर बाद मे इसमे वृद्धि की गुजाइश भी रहनी चाहिए। 
आकस्मिक या अस्थायी रूप से आने वाले अतिथियो के एक प्रार्थना पत्र पर कार्ड निर्गमित किया जा सकता 
है। 

8 राशनिग क्सस्‍्तुओ की आपूर्ति व्यक्स्था - राशनिग अधिकारी को यह निश्चित करना होगा 
कि किस-किस समय राशनिग वस्तुओ की पूर्ति की जायेगी। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि निर्धन 
व्यक्ति एक ही दिन में अपने पूरे माह के उपभोग हेतु राशन क्रय नही कर सकते, क्योंकि उनके पास 
इतना धन नहीं होता कि वे अपनी निधीरित मात्रा का क्रय एक निश्चित समय पर ही कर सके। अत 
राशनिग वस्तुओ की पूर्ति एक लम्बी अवधि तक बनाये रखे जानी चाहिए ताकि गरीब व्यक्ति भी अपनी 
सुविधानुसार खरीदकार्य कर सके। यदि साप्ताहिक आवश्यकता के अनुसार वस्तुओ को उठाया जाता है तो 
श्रमिक व निर्धन व्यक्तियो को अपना राशन उठाने मे आसानी होगी। कार्ड-धारको को यह सुविधा प्राप्त 
होनी चाहिए कि वे सप्ताह मे किसी भी दिन जाकर अपनी राशन की मात्रा उठा ले। राशनकार्ड का निर्गमित 
हो जाना इस बात का स्पष्ट प्रमाण हो जाता है कि सरकार राशन की उचित मात्रा की पूर्ति के लिए 
जागरूक है तथा उपभोक्ता इससे आश्वस्त हो जाता है और वितरण के प्रथम दिन ही दुकानों पर भीड़ 
नही लगाता। इससे प्रत्येक श्रमिक व मजदूर को अपने कार्य घण्टो को बर्बाद नहीं करना पडेगा। सभी 
व्यक्तियो को राशन की दुकान पर पहुँचते ही वस्तुए प्राप्त हो जायेगी, किसी भी व्यक्ति को किसी भी 
प्रकार की असुविधा इसकी पूर्ति के सम्बन्ध मे नहीं होगी। अत सप्ताह मे किसी भी दिन दुकान से 
उपभोक्‍ताओ को राशन की पूर्ति करने व वितरण करने का प्रावधान होना चाहिए न कि किसी विशिष्ट दिन। 

इस सम्बन्ध मे राशनिग अधिकारियो को यह भी ध्यान देना चाहिए कि राशनिग वकस्तुओ की 
सूची मे आवश्यक वृद्धि समय-समय पर की जाती रहे जिससे कि अन्य वस्तुओ पर उसका उचित प्रभाव 
पडे। सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि जब एक खाद्य-वस्तु पर राशनिग व्यवस्था लगायी जाती है तो 
अन्य खाद्यान्नों का मूल्य अपने आप बढने लगता है।इसलिए उस दशा मे आवश्यक हो जाता है कि जिस 
वस्तु पर राशनिग व्यवस्था नही लगायी गई है, उस पर भी वितरण के सम्बन्ध मे कुछ नियन्त्रण लगाने 
चाहिए। 

9 राशन की दुकानो का चयन - राशन की दुकानो का चयन करना भी एक महत्वपूर्ण 
कार्य है।राशन की दुकानो का निर्धारण करने के लिए अधिकारियो को एक योजनाबद्ध रूप मे कार्य करना 
होगा। सामान्यतया राशन की दुकाने भ्रष्टाचार,घूसखोरी आदि का बहुत बडा अवसर प्रदान करती है इसलिए 
दुकानों का निर्धारण करने समय मुहल्ला खाद्य सलाहकार समिति का गठन कर उसका निर्देशन प्राप्त करना | 
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चाहिए । यदि ऐसा किया जाता है तो ये समितियोँ उपभोकताओ के हित का ध्यान रखते हुए ऐसी दुकानों का 
चयन करेगी जिससे उपभोक्‍ताओ को वस्तु क्रय करने के लिए अपने आवास से अधिक दूर स॑ जाना पढड़े। 
दुकानों की ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि फुटकर व्यापारियों पर नियल्मण किया जा सकें। इसके लिए 
सरकार को स्वय तो राशन की दुकाने खोलनी ही चाहिए साथ ही साथ ऐसी दुकानों का लोइसेन्स अन्य 
व्यक्तियो को भी प्रदान किया जाना चाहिए। वर्तमान समय मे इस प्रकांर का लाइसेन्स दिये जाने मे 
पचायती राज्य व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम-प्रधानों से भी विचार विमर्श किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों मे ऐसी 
दुकानो का लाइसेन्स देते समय सहकारिता को भी प्राथमिकता दी जाती है। इसके सचाज़न मे लडाई मे 
मारे गये सैनिकों के परिवार के सदस्य,स्वतन्त्रता सग्राम सेनामी, लाई में घायल परिवार के सदस्य तथा 
विकलाग व्यक्ति, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के व्यक्ति, भूतपूर्व सैनिक, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, ग्रीन 
कार्ड धारक और अन्य स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है। क्‍ 

हमारी सबसे बडी कमी यह है कि हम अपने वेश या परिवार या संमाज का लाभ नहीं 
सोचते, केवल अपना व्यक्तिगत हित देखंते है और हममे आंपसी कक्ष्याण के भावना की कंमी है। सरकार 
भी लोगो के मस्तिष्क मे व्यक्तिगत स्वार्थ के स्थान पर देश हित की भावमा जागृत नहीं कर पांती। इसलिए 
व्यक्ति नैतिक रूप से सरकार के कार्यों' मे सहयोग नहीं वेते। परिणामस्वरूप हा] दिया से 
प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए कृत सकलल्‍्प होते हुए भी भधिकय वौले क्षेत्री से हे मिकालमे 
मे सफल नहीं हो पाती।-किसान फसल खरांब हो जाने पर, वर्षा क्री अम्रियमितता अथवां बाढ़ ओ जाते पर, 
महामारी व बीमारी के कारण सदैव अपिश्चितता का जीवन व्यतीत करते है, ऐसी दशा में वे भ्रविष्य के लिए 
खाद्यान्नों को सचित करते है जिससे खाद्य समस्या और भी बढ जाती है। 

उपभोक्ता की पसन्द पर प्रतिबन्ध लगाने के कारण भी राशनिग व्यवस्था की आलोचना 
की जाती है। उपभोक्ता को राशनिग व्यवस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी वस्तु पर ही निर्भर करना पड़ता है। 
उसे स्वेच्छा से वस्तुओ के चयन की सुविधा नहीं रहती। एक उपभोक्ता जो अपनी वर्ष भर की खाद्यान्न 
आवश्यकता को पूरा करने के लिए खाद्यान्न खरीदना चाहता है उसे भी राशनिग व्यवस्था के अमुसार 
खाद्यान्न की थोडी-थोडी मात्रा खरीदने के लिए बाध्य होना पडता है। प्रत्येक व्यक्ति युद्ध कें दिनो मे अपनी 
वर्ष भर की खाद्यान्न आवश्यकता कां भण्डारण कर लेना चांहता है ताकि उस वर्ष भर में खांच्यान्‍्न के लिए 
परेशान न होना पडे और उसके आवश्यकता की पूर्ति होतीं रहे। कभी- कभी धनंघानं व्यक्ति मिर्धन॑ व्यक्तियों 
को आवश्यक वस्तुएं खरीदने मे हतोत्साहित करते है। धनवामों की इस स्वतन्त्रता कों सामाजिक था 
राजनैतिक किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमे एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग का 
शोषण किया जाता है। यद्यपि वर्ग राशनिग के माध्यम से ऐसी समस्याओं को कम क्रिया जा सकता है। 
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(ब) राशनिग व्यक्स्था के लाभ - राशनिग व्यवस्था का प्रयोग अलग-अलग समय मे 
अलग-अलग स्वरूप मे होता रहा है। कभी इसफा प्रयोग वर्ग राशनिग के रूप मे किया गया तो कभी आशिक 
राशतिंग के रूप मे। इसी कारण अधिकाश राज्यो मे इसका विरोध भी होता रहा है। प्रणाली की जटिलता, 
विभिन्‍न प्रकार की कठिनाइयाँ और नागरिक प्रशासकीय व्ययो मे होती असमान वृद्धि आदि इस व्यवस्था के 
विरोध का आंधार रहे है। वास्तव मे राशनिग व्यवस्था के विभिन्‍न लाभों के कारण ही हम अर्थव्यवस्था के 
प्रारश्भिक॑ सिंद्धाश्तो को जानने के बाद खुले हृदय से इस व्यवस्था का स्वागत करने के लिए बाध्य हो 
जाते है। शंशनिग्ने व्य॑घंस्था के प्रमुख लांभ निम्नलिखित है- 

) अंसांमाजिक और अनैतिक जमाखोरी पर रोक - राशनिग के माध्यम से असामाजिक व 
अनैतिक रूप॑ से ष्यापारियो व उत्पादको द्वारा की गयी जमाखोरी पर प्रतिबन्ध लगता है तथा वे जमाखोरी 
नही कर पाते, क्‍योंकि रारकार द्वारा निजी व्यापारियों के लिए वस्तुओ के अधिकतम स्टाक की मात्रा 
निर्धारित कर दीं जाती है और खाद्यान्नों की कृषको से सीधी खरीद कर लेने से इनके लिए खाद्यान्नो की 
खरीद हेतु मात्रा भीं कम बचती है। सामान्य जनता को राशनिग दुकानों से खाद्यान्न उपलब्ध करा दिये 
ज़ाने के परिणॉमस्थ॑रूप इनका झंटाक कभी-कभी गोदामों मे पडा ही रह जाता है। इस प्रकार खाद्याननो की 
पूर्ति और उसके बितंरण के सम्बन्ध में सरकार की हो रही आलोचना समाप्त हो जाती है। 

2. रोजगार में वृद्धि - इस व्यवस्था का महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इससे देश मे अनेक 
व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। केन्द्र और राज्य सरकारो द्वारा इसकी व्यवस्था एक अलग मत्रालय 
द्वारा सम्पन्न की जाती है। प्रत्येक जिले मे जिला पूर्ति अधिकारी और उसके अधीनस्थ विभिन्‍न स्तर के 
कर्मचारियों तथा विभिन्‍न दुकानो की स्थापना एव सचालन हेतु बडी सख्या मे व्यक्तियो को कार्य पर लगाया 
जाता है। 

3 अनावश्यक उपभोग पर प्रतिबन्ध - जब राशनिग के माध्यम से खाद्यान्नों का वितरण 
हीने लंगतां है तो | इसके अनावश्यक उपभोग पर॥स्वत प्रतिबन्ध लग जाता है। युद्ध के समय राशनिग 
व्यवस्थो की जौागू करके खाद्यान्नों के अनावश्यक उपभोग को कम किया जा सकता है। इस प्रकार एक 
और ती जम सांधारण का नैतिक स्तर ऊँचा होता है,लोगो मे देश भक्ति की भावना जागृत होती है वे 
खाद्यान्नो की उपभोग कम करके देश के प्रति वफादारी का परिचय देते है, दूसरी ओर जनता द्वारा उपभोग 
की क्रमी से हीमे वाली बचत का उपभोग अन्यंत्र किया जा सकता है। 

4. संभय का सदुपयोग - राशनिग व्यवस्था के माध्यम से प्रत्येक मुहल्ले मे स्थापित 
दुकामौ पईँ हमें मॉभ्रोंही व्स्तु अपने निकटतम॑ दुकान से प्राप्त हो जाती है और 'पक्ति-व्यापार' समाप्त हो 
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जाता है। व्यक्तियों के लम्बी-लम्बी कतारो मे नष्ट हो जाने वाले समय की बचत होती है। पक्तियो मे 
खंडे हीने वांले श्रमिको के जो श्रम घण्टो की हानि होती है, उस पर रोक लगायी जा सकती है। बचाये 
गये श्रम घण्ठीं का उपयोग श्रमिक देश के उत्पादन कार्यों मे कर सकते है जिससे कि देश का उत्पादन 
बढतां है और आर्थिक विकास होता है। 

8 काले बाजार की कमी मे सहायक - राशनिग व्यवस्था काले बाजार के अवसर को 
कम करती है क्योंकि इससे वितरण पर पूर्ण नियन्त्रण हो जाता है। जब सभी व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार 
वस्तुओं की पूर्ति उचित समय,स्थान और मूल्य पर होगी, तो कोई भी व्यक्ति उस वस्तु को काले बाजार 
से अधिक मूल्य पर क्रय नही करेगा। इस प्रकार काले बाजार के अवसरो मे अपने आप कमी आती है। 

6 प्रशासनिक अधिकारियो के कार्य मे सहायता - राशनिग व्यवस्था के द्वारा प्रशासनिक 
अधिकारी भविष्य मै खाद्यान्नों की मॉग का अनुमान आसानी से लगा सकते है। प्रवृत्ति विश्लेषण के आधार 
पर आकंलित माँग की पूर्ति हेतु वे मॉग के अनुरूप पर्याप्त भण्डार की व्यवस्था कर सकते है। 

7 खाद्यान्‍नों की बर्बादी को रोकने मे सहायक - राशनिग व्यवस्था प्रत्येक परिवार मे हो 
रही खाद्यान्नों की बर्बादी को रोकने मे सहायक होती है। खाद्यान्नों का सम्पूर्ण रूप से उचित प्रयोग हो 
सके इसके लिए राशन की मात्रा प्रति इकाई की दर से निर्धारित की जाती है। राशनिग के आधार पर जब 
एक॑ नि्भारित मात्रा हीं एक व्यकित्त को प्राप्त होगी प्तो वह उतनी ही मात्रा क्रय करेगा जितनी उसके लिए 
आवश्यक होगी क्योंकि अतिरिक्त मात्रा प्राप्त ही नही |होगी तो बर्बादी का प्रश्न ही नही उठता। साथ ही यदि 
किसी परिवाई में वृूध्,मांस, फल का उपयोग अधिक होने से खाद्यान्न का उपयोग कम होता है तो 
उसके मस्तिष्क मै भी खाद्यान्न की बर्बादी की रोकने की भावना जागृत होगी और इस प्रकार हर एक व्यक्ति 
खाद्यान्न की बर्बावी को रोकने का प्रयास करेगा। 

8 सरकार पर विश्वास - राशनिग व्यवस्था के माध्यम से सरकार अकाल पड जाने 
पर, युद्ध के समंभ, या अन्य किसी प्राकृतिक आपदा जैसे- भूकम्प आदि, के आ जाने पर अपने रखे गये 
ऑतरिवंत भंपंहार में से खाद्यान्न की एक निश्चित मात्रा राशनिग के माध्यम से वितरित करती रहती है। इस 
प्रकार वैशं की सामान्य जनता को ऐसी अनिश्चित घटनाओ का सामता करने की शक्ति प्राप्त होती है; और 
उसकी पतिष्ठां संरंकार मे और बढ जाती है। 

9 सामाजिक कुरीतियो पर नियन्त्रण - राशनिग के द्वारा रूढ़िवादी, परम्परागत, धार्मिक व 
सांमाजिक उल्संबीं पर रोक लगायी जा सकती है।जब राशन की निर्धारित मात्रा से अधिक राशन प्राप्त नहीं 
होगा, ती सभारोही या सांस्कृतिक उत्सवो पर गाँव वालो को भोजन कहाँ से खिलाया जा सकेगा। इस कारण 
आम ज॑नंता इसमें बचत करेगी। बचत से पूँजी निर्माण होगा और पूँजी का प्रयोग देश को और अधिक समृद्ध 
करे में सहर्धिकों होंगीं। 
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(स) राशनिग व्यवस्था की समस्याएं एवं सुझाव - कोई भी व्यवस्था बहुत अच्छी होते हुए 
भी कुछ न कुछ दोष पूर्ण अवश्य होती है। व्यवस्था मे रहने वाली कमियो के आधार पर उसको दूर 


करनें का प्रयास किया जाता है और यह प्रयास एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है जो दीर्घकाल मे किसी 
व्यवस्था को परिष्कृत तो कर सकती है परन्तु दोष-रहित नहीं। पूर्ण सत्यता की इसी सीमा के अन्तर्गत 
॥ | राशैमिंग॑ ध्य॑वंस्थीं की भी कुछ समस्याएं और उनको दूर करने के सुझाव निम्नलिखित है- 

। खाद्यान्तों की अनियमित पूर्ति -इस व्यवस्था का सबसे बडा दोष खाद्याननों की 
अनियमित पूर्ति है। उपभोक्ता को एक लम्बी अवधि तक लाइनों मे खडे होकर खाद्यान्न प्राप्त करना पड़ता 
है कंयोंकि राशनिगं दुकानें माह मे केवल कुछ दिन खुलकर पूरे माह बन्द ही रहती है,जिससे दुकानों के 
खुलने पर भीड इकट्ठा हो जाती है। 

वाल्तव मे यह दोष राशनिग प्रणाली का नहीं है। इसलिए हमे राशनिग प्रणाली का विरोध 
न कैरकें राशमिंग के प्रबन्ध, भ्रष्टाचार व कुव्यवस्था का विरोध करना चाहिए। यदि राशनिग व्यवस्था को 
व्यवस्थित एवं योजमाबंद्ध तरीके से लागू किया जाय, साथ ही अधिकारी वर्ग दुकानों को सप्ताह मे कम 
से कंम तीन दिन खुलवाने की व्यवस्था करने का सकलप ले तो इस समस्या का समाधान हो जायेगा। 

2 रुचि के अनुसार खाद्य पदार्थों की अनुपलब्धता - प्रत्येक व्यक्ति या परिवार अपने 
खाद्यान्न का चयन अंपनी रुचि के अनुसार करता है।हमारे देश मे पारिवारिक विविधिता के कारण खाद्यान्न 
के प्रकार उसके उपभोग की मात्रा मे पर्याप्त अन्तर होता है। यदि समाज परम्परागत और रूढिवादी है तो 
वंह खांध॑ पदार्थों के सम्बन्ध मे भी उसी प्रकार की अपेक्षा करता है। राशनिग के माध्यम से सभी व्यक्तियों 
को संम्तुष्ठ करता एक॑ कठिन कार्य है,जैसे- बगाली गेहूँ का कम तथा चावल का उपभोग अधिक करते 
हैं जमकिं पंजांगों चावल का कम तथा गेहूँ का उपभोग अधिक करते है। 

इस समस्या का निराकरण राशनिग वस्तुओ की सख्या मे वृद्धि करके किया जा सकता है। 
वुकानों मे क॑ई प्रकां: की वस्तुएं उपलब्ध कराकर अधिकाश उपभोक्‍ताओ की रूचि के अनुसार खाद्यान्न 
उपलब्ध करांयां जा सकता है। 

3 आकड़ो की अंनुपत्ब्धता - यदि राशनिग व्यवस्था नये शिरे से लागू करना हो तो इस 
बात॑ का अनुमान लगाना अत्यन्त कठिन है कि किसी खाद्यान्ने की राशनिग के लिए खाद्यान्न का कितना 
इहांक रखने की आबश्मकतां होगी। सामान्य व शान्ति के समय व्यक्ति कितने खाद्यान्न का उपभोग करता 
है इंसी ऑभधोर पंर भविष्य के लिए आवश्यक खाद्यान्न की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है। 

वेस्तव मै जिन व्यक्तियों के माध्यम से राशनिग व्यवस्था सम्पन्न करायी जानी है उनको इस 
मात्रा का अनुमान क्षगाने का कार्य सौप कर आवश्यक खाद्यात्त की यथोचित मात्रा क्रा अनुमान बिना 
अभिरिकत व्यव के सरलता है छग़ांवा जा लक्कता हैं। 
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4 जनसंख्या की निरक्षरता एवं अज्ञानता - अधिकाश भारतीय जनता की अशिक्षा एव 
अज्ञानता के कारंण॑ वह राशनिंग व्यवस्था का विरोध करती है। जनता सरकार की नीतियो का विरोध करते- 
करते सरकार का ही विरोध करना आरम्भ कर देती है। ऐसे व्यक्ति यह विचार भी व्यक्त करते है कि 
यदि रांशनिग व्यवस्था न होती तो वे अपनी इच्छानुसार वस्तुओ का क्रय कर पाते। 
इस समस्या के निवारण हेतु आवश्यक है कि राशनिग व्यवस्था लागू करने से पूर्व इसके 
कारणो एब प्रभावों तथा राशनिग प्रक्रिया का विधिवत्‌ प्रचार एवं प्रसार किया जाय ताकि इस व्यक्स्था के 
संम्बन्ध मैं ज॑नतां की भान्तियो से निजात्‌ पाया जा सके। 

5 राशन की मात्रा के निर्धारण मे कठिनाई - इस बात का निर्धारण करना भी एक कठिन 
कार्य है कि एक व्यक्ति अथवा परिवार को राशन की कितनी मात्रा प्रदान की जाय, क्या इस सम्बन्ध मे 
किसी अधिकतम अथवा न्यूनतम मात्रा को निश्चित किया जाय अथवा नहीं ? 

जनसख्या के विभिन्‍न आयु वर्ग का विभाजन और राशन की मात्रा का निर्धारण, विभिन्‍न 
आयु वर्ग के लिए, विभिन्‍न स्तरों पर होना चाहिए। इस कार्य के लिए पर्याप्त अनुसधान की आवश्यकता ढ। 
विभिन्‍्न॑ आयु वर्ग की जनसख्या का सर्वेक्षण कर लेने के बाद ही उनके दैनिक उपभोग की मात्रा के 
अनुसार॑ कुल आवश्यक खाद्यान्न का अनुमान लगाकर राशन की नियमित पूर्ति की जा सकती है। 

6 बुकानदारो द्वारा बेमानी -- राशन की दुकानों पर काम करने वाले व्यक्ति न तो 
ईमानवारी पूर्वक विक्रय का कार्य करते है और! न ही उपभोक्‍ताओ की भावनाओ का ही आदर करते है। वे 
अपने लॉभ को बंढ़ाने के लिए नैतिक और अनैतिक हर तरह के कार्य कर सकते है। ये वस्तुओ का कृत्रिम 
अभाव पैदां कर काला बाजारी को प्रोत्साहित करते है जिससे अर्थव्यवस्था मे दो प्रकार की व्यवस्थाए 
साथ-साथ चलती रहती है जिसका दुष्परिणाम उपभोक्‍्ताओ को सहन करना पडता है। 

यह दोष भी राशनिग व्यवस्था का नहीं बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था और सामाजिक 
जागरूकता का है। यदि समाज का हर व्यक्ति उपभोक्ता के अधिकारों के प्रति सजग हो तथा कर्मचारियों 
द्वारा गैतिकतां के साभ्र अपने उत्तरदायित्वोका निर्वहन किया जाय तो ये समस्या स्वत समाप्त हो जायेगी। 

7 खाद्याननो का केन्द्रीयंकरण -राशनिग व्यवस्था मे खांद्यान्‍्नो को उत्पादको से खरीदकर 
एंकंत्रितं क्रियों जाता है जिससे खाद्यान्न एक निश्चित क्षेत्र मे केन्द्रित हो जाता है इसके अतिरिक्‍त राशन की 
बुक्काने भी कुछ असुविधाओ से बचने के लिए केन्‍्द्रीकृत हो जाती है। 

खाद्य दुकानों को शहर के प्रत्येक क्षेत्र मे होना चाहिए जिससे कि हर क्षेत्र के व्यक्ति राशन 
खरीद संकें। इसके लिए खाद्यात्नों के बाजारों का विकेन्द्रीकरण भी होना चाहिए जिससे कि उपभोक्‍ताओ को 
राशंत खंरीदेंगें में किसी प्रकार की असुविधा न हो। 


सुविधा मंही:« गोधेतिंग व्यवश्थों के बि्य में कंधों जीता हैं 


लिशा गह्ठी! 
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कि 'यह व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति की खाद्य आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए है,न कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उस 
खाद्य की उपभोग के स्वांद से सन्तुष्ट होने के लिए। ' 

इसके लिए आवश्यक है कि एक खाद्यान्न का प्रतिस्थापन करने वाले दूसरे खाद्यान्न का 
भी रांशंतिंग व्यवस्था की जाय, जैसे - चावल के स्थान पर कोदो अथवा गेहूँ के स्थान पर बाजरा। इससे 
एक क्स्तु की अनापूर्ति की दशा में दूसरी वस्तु से उपभोक्‍ताओ को सन्तुष्ट किया जा सकता है और यदि 
कोई व्यक्ति गेहूँ के स्थान पर बाजरे का उपभोग करना चाहता है तो उसे बाजरे की पूर्ति की जा सकती 
है। 

(ख) खरीद-कार्य - 

उपभोक्‍ता के लिए खाद्यान्‍न्नों को खरीदते और एकत्रित करते समय 
इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इनके उत्पादको अर्थात्‌ कृषको को उनकी लगायी पूँजी पर उचित लाभ 
प्रान्‍्त हो। खोद्यान्नी की खरीददारी मे उपभोकता के हितो का ध्यान भी रखा जाना चाहिए। हमारे देश मे 
प्राकंतिक संसाधनो की अधिकता होते हुए भी हम अपने इन ससाधनो का अत्युत्तम प्रयोग कर उत्पादन 
वृद्धि मे सफल नहीं हो पाते, परिणामस्वरूप मुद्रा प्रसार की स्थिति बढती ही जाती है। देश का विकास 
हमसे मोजमाबछ्ध तरीके से करने का निर्रंचय किया है, ऐसे समय मे खाद्याननो मे राजकीय व्यापार की 
सफलता बहुत॑ हद तक उचित व समन्वित खाद्याननों की खरीद नीति पर निर्भर करती है। खाद्यान्नो मे 
राजकीय व्योपांर की संफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि व्यापार का क्षेत्र कितना विस्तृत है, 
उसकी क्षमता कितनी है, तथा कितनी मात्रा मे वस्तुओ को एकत्रित किया जा सकता है। जितनी मात्रा मे 
खाधांत्मों का एकत्रीकरण हो पाता है खाद्यान्नों की उतनी मात्रा ही ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के लिए उपलब्ध 
करायी जा सकंती है। यदि सरकार खाद्य-पदाथो की आपूर्ति उपभोक्ताओ की आवश्यकताओ के अनुरूप 
करता चाहती है तो उसे खरीद-नीति सुव्यवस्थित तरीक्रे से लागू करना होगा। खरीद-कार्य राशनिग व्यवस्था 
की जीव॑न-वाहिनी है, बिना इसके राशनिग व्यवस्था चल ही नहीं सकती। 

(अ) उद्देश्य -आवश्यक वस्तुओ के न्‍्यायोचित वितरण के लिए यह आवश्यक है कि उचित 
ख़रीद॑ नीति अपनायी जाय। खरीद-नीति के साथ-साथ पर्याप्त भण्डारण की भी व्यवस्था होनी चाहिए। 
उपयुक्त खेरीव+नीति व भण्डारण की व्यवस्था से मूल्य वृद्धि के स्तर मे कमी करने और मूल्यो को स्थायित्व 
प्रदोन करने में मदद मिलती है। खरीद कार्य के प्रमुख उद्देश्य निम्न है- 

4 उत्पादको को न्यायोचित प्रतिफल प्रदान करना - खरीद कार्य का मुख्य उद्देश्य जहाँ 
एक और उप्रभोक्ता। के लिए सस्ती दर पर खाद्यान्न खरीदना है वही दूसरी ओर कृषक को उसके उत्पादन 
का न्याग्रौचिंत॑ प्रतिफल प्रदान करना है। वे जितनी भी पूँजी इस उत्पादन कार्य मे लगायें उनको उचित लाभ 
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प्राप्त हो जिससे कि वे पुन इस कार्य मे सलग्न रहे और उत्पादन करे। जब सरकार द्वारा उनको उचित 
प्रतिफल प्रदान किया जायेगा और वे आर्थिक उत्पादन के लिए प्रयत्नशील रहेगे, तब उन वस्तुओं का अभाव 
नही होगा और उत्पादन प्रक्रिया निरन्तर चलती रहेगी। 

2 पर्याप्त बफर स्टाक बनाये रखना - खरीदकार्य का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है 
खांद्यान्न का पर्याप्त बफर स्टाक बनाये रखना। ऐसा बफर स्टाक बन जाने की दशा मे यदि किसी 
प्राकृतिक आप॑दा अभशवा अन्य किसी कारण से उत्पादन कार्य बाधित होता है तो क्स्तुओ के अभाव की दशा 
मे उपभोक्ता को वंस्तुओ की पूर्ति बनाये रखी जा सकेगी। इसके साथ ही साथ उत्पादक भी अत्यधिक 
उत्पादंन की दशा मे होने वाली आशंका से प्रभावित न होकर अतिरिक्‍त उत्पादन का प्रयास सदैव जारी 
रखेगे क्योंकि प्रत्येक दशा मे उनके उत्पादन का पर्याप्त मूल्य मिलता रहेगा। 

3 उपभोक्ता के हितो की रक्षा करना - खरीदकार्य के द्वारा आवश्यक वस्तुओ की खरीद 
करके उसका भण्डारण कर लिया जाता है जिससे अभाव की दशा मे उपभोकक्‍ताओ को आवश्यक वस्तुओ की 
पूर्ति की जा सके तथा व्यापारी वर्ग गरीब उपभोक्‍ताओ का शोषण न कर सके। पर्याप्त खरीद करके सरकार 
मूल्यी' को स्थायित्व प्रदान करतीं है।वह वस्तुओं की मॉग एव पूर्ति मे सनन्‍्तुलन स्थापित करके मूल्यो मे वृद्धि 
की रोक़ती है। इसके फलस्वरूप निम्न आयवर्ग के उपभोकक्‍ताओ के हितो की रक्षा होती है जो कि राशनिग 
व्यवस्था का मूल आधार है। 

(ब) विधि खरीदकार्य इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि उसे सारे देश पर लागू किया 
जा सके। खाद्याननो के सम्बन्ध मे भारतीय खाद्य निगम ऐसा एक मात्र अभिकर्ता है जो कि इस कार्य को 
पम्पादित करता है। सरकार खरीद मूल्यो की घोषणा करके उत्पादकों से उनका उत्पादन क्रय करती है। 
सरकार द्वाश खाद्यान्‍्नों का निर्धारित किया जाने वाला मूल्य खाद्यान्न के गुणो के अनुसार होता है। निर्धारित 
मूल्यों में स॑रैेकारं समय-समय पर परिवर्तन भी करती रहती है। खरीद की विधि का निर्धारण वहाँ की 
स्थानीय दशीओं को ध्यान मे रखते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। 

सरकार प्रत्येक राज्य मे वहाँ की उत्पादन क्षमता के आधार पर खाद्यान्नो के न्यूनतम मूल्य 
की घोषणां अपनी मूल्य नीति के तहत्‌ करती है। वास्तव मे खाद्यान्‍्नों की यह मूल्य नीति विभिन्‍न राज्यों 
में भित्त-भिल्त होती है क्योंकि प्रत्येक राज्य मे खाद्याननो कीउत्पादन क्षमता दूसरे राज्यो की तुलना मे भिन्‍न 
रहती हैं. त्थां इसके साथ ही साथ खाद्याननों की गुणवत्ता मे भी अन्तर रहता है। इस प्रकार जब राज्यो 
मे संरकार द्वाद निर्धारित मूल्य पर खाद्यान्न की आवश्यकतानुसार खरीद नहीं हो पाती अथवा खाद्यान्न का 
उत्मादन ऑवश्यंकतानुसार लहीं हो पाता तो सरकार खाद्यान्‍नों की आपूर्ति बनाये रखने के लिए आवश्यक 
मात्रा में खाधांस्नों का आयात भी करती है' जिससे उपभोक्‍ताओ को खाद्यान्न की कमी का सामना न करना 
पड़े तथा उसंकी नियमित पूर्ति बनाये रखी जा सके। सरकार किसानो पर लेवी लगा कर भी खाद्यान्नो का 
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क्रय॑ करती है जिसमे विभिन्‍न उत्पादन क्षमता वाले किसानो को खाद्यान्न की विभिन्‍न मात्रा निश्चित रूप से 
सरकार को बेचने के लिए बाध्य किया जाता है। इस लेवी का मूल्य स्वय सरकार द्वारा निर्धारित एव 
समय- समय पर परिवर्तित किया जाता रहता है। मूल्य निर्धारण मे इस बात का ध्यान रखा जाता है कि 
कृषकों को उनके श्रम का उचित मूल्य मिल सके। निम्न तालिका मे सरकार द्वारा कुछ खाद्यान्नो के 


समय-समय पर निर्धारित किये गये मूल्य दर्शाये गये है- 


तालिका सख्या 4 


सरकार द्वारा निर्धारित खरीद/न्यूनतम समर्थन मूल्य 
(रुपये प्रति कुन्तल) 


कक अार42 2७ आज ला प्राभाममाकन सडक वंडनमोमाक+ सॉडि0+%०.सुसकं:४७) आफ, आेककम॥. स७.. मम एन. साथ एप. सरमामभ ७. स#म+जक.भमााक.222०22४२७. स्‍पाम).पीसकमपा. भा: ल्‍ममानन,..मानर्योवीा. सपने. धयमपश्पन शमहराहपाके समाम्गतर सोडि- ७8. 2 कान) पऋरका७+ बीमा क्रमाकम्पता धरममयाक.. धन भाराथमके आधा पद अहम सपा 2०2४2एम.. सालाना». प४जज॥-*९). अप. .१ा७७७७३७७).पमोकाम.आकमाराक ७४8००» अाकम्य सम . मादक. साली. सामम्रमामाा. आइाल्‍माए>+. भुकरमगिकाओीक. भरााााए. पहि+2 कक. आज... धाम. साकामाक-.. आाममककनक, 


खाद्यान्न 4983-84.. 4988-89. 409-92 4992-93.. 4993-94  4994-95 
गेहूँ 54 473 275 330 350 360 

जौ 422 35 240 269 275 “ 

चना 235 290 500 600 640 670 

सरसी 335 430 670 760 840 830 

गन्ना 43 5 49 8 26 0 27 0 32 5 36 4 
धान(सांमॉत्य) 432 460 230 270 340 340 

पृत॑ । 400 500 695 800 900 4000 

ज़ूट 485 280 3785 400 425 450 


शंडकग प्रेककरांगक लुक). पसाए>० इक लिएक॥% आए अप होग॑क साकमकव। समा १ककमा ककेकप की पशंजाका+ असनोदुकर बए९-सीए-+ १राकमात) 2कररेपक ऑफ पा«ं+ पड ७७० अकिशाकक आफकफा/ सॉम्मीकाामा' भरसाम्श्राम समापया सवा सका... साधने. चुंधमहाना॥ सका ३७) चुडामरपा+. साथ धकाभकाक, 'ा9३७७७ समय शफिमेंमरम्-) सरकार). प्रिया ७ सइुाा.धा; #+पाा॥- :१:११०००३ संगाएएर७ #राक०4+ "एमए सीमा रोम वरीकाइंकमरो) भरइआआा समा. साथ रधारााए ७2... 90) €॥00000:,.. सह». पर मेमक:.. धइ॥ापकसा. अमन जो 


स्रोत-- 4 इृष्डियन इकोनमी--अंग्रवाल,डी सी ,साहित्य भवन आगरा-994/ पृष्ठ सख्या-274 
2 सिंविल सर्विप्तेज क्रॉतिकल- अप्रैल995, क्रॉनिकल पब्लिकेशस, प्रा0 लि0, नई दिल्ली, पृष्ठ स0 70 


उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक खाद्यान्न एवं वस्तु के 
सरकारी खरीद भूल्य मे वर्ष 983-84 से लगातार वृद्धि हो रही है वर्ष-994-95 मे निर्धारित खरीद 
मूल्यों मैं पिछले वर्ष की तुलना मे 2 से 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जिसमे जूट के मूल्यों मे 44 ॥ 
प्रतिशत कीं सर्वाधिक वृद्धि तथा सरसो के मूल्य मे 2 4 प्रतिशत की न्यूनतम वृद्धि की गई है जबकि 
4983-84 से 988-89 के बीच मे खरीद मूल्य मे वृद्धि का विस्तार 2 4 प्रतिशत से 7 0 प्रतिशत के 
बीच रहा। यथपि मूल्यों मे वृद्धि का कारण मुद्रा स्फीति भी है परन्तु निर्धारित किये गये मूल्य किसानो को 
फंसलो के उगामे के किए पर्थाप्त रूप मे प्रोत्साहित करते है। 


(से) खरीद के माध्यम - खरीद कार्य के लिए देश में कई प्रकार के माध्यम बनाये 
ग़ये हैं जिसेंस इक्त क्रार्य को बिना' किसी असुविधा के सम्पन्न किया जा संके और खाद्यान्‍नों की कमी का 
| 
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अनुभव भी न हो। इस प्रकार खाद्याननो के खरीद कार्य हेतु निम्नलिखित माध्यमों का प्रयोग किया जाता है- 
4 राज्य सरकार एव उनकी एजेन्सियो के माध्यम से खरीद कार्य - जहाँ पर भारतीय 
खांद्य निगम अपने कार्यों को सुगमता पूर्वक नही कर पाता, वहाँ पर राज्य सरकार की एजेन्सियो द्वारा यह 
कार्य सम्पन्न किया जाता है। खरीद कार्य के लिए अलग-अलग राज्यो मे अलग-अलग विधियो का प्रयोग 
किया जा सकता है। समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की खरीद से कृषि मूल्यो मे स्थिरता आती है। वर्ष 4988- 
89 खरीद मौसम से चावल और गेहूँ जैसी मुख्य फसलो की सरकारी खरीद का विवरण निम्नवत्‌ है- 
तालिका सख्या 2 


खाद्यान्नों की सरकारी खरीद 
(लाख टनो मे) 


कटा वासथर-ज« पउंपाक+++.. समय. पाआननहक हक ीनगामया: रीवा रा डक. प्रका अहर.3+-ब>324.. क्‍ाशाा-वं+ "री. डायरी विधा. पीला .आपामबमाका. एन... फपरमसडा. कक पालना. मकाल्‍मन बकदागन्‍्कप..आ्ारागेलनए सदा), लायारालपत अफाक्‍याय, पकाफथया यो -दीषका कशननमभ असपाल-म 0, पाक 'कमकअतएक, विफल-ाम. सामना बमा-तानाआ: कम्यमाम-]. रमन :डपकटममद...नकबनाह,. .टाम्म-ड २५2. परम्टाभमा,.. पामम5अक... कमा. मरा... 2७3." डी, गेतलकामनमयक वेब टिया, .कापमरातक,. पकफफमस्क,. "साना-२2.. पान .टिपमप, भावा४+त. नीला. अरनपमन... पाक. स्‍मम०+28३..पक्‍परन्‍क, 


4 >याा कक ३64१७ ३6-५०. .तथकरर+ 0१०७७. एयर. का ६७. ९१0१ जम) 'सममाम्या. सिपाही. +पक००प3.. रंगएा0००+, एक. 9650. ॥रर0०,... ७2०४». $ल्‍69४+.. (३३४००. ९७(#पइं, किस ७०0पमाशाकामनक. स्‍०ा००6४७४३:१$ किए 0७0००5०७ १0५७-%4७. ३०द;ीकनान-.३४४७००००५.. ९20७०००७०३(नमराका 8 अीकामं»« अमरमम«»भास.रावम्रवना७ प्रटअसक्म, अनतिम ! कब. प्रा. ३न(++ा.. परफाशिकपमा॥म पाना. !भकाननूय सासताम पशनिया वापस ऋाधस वाया... लेक. समान. भा. धमाके, 


चावल 77 29 448 67 426 76 402 47 430 4॥ - 
गेहूँ 68 84 89 42 440 65 77 52 63 80 428 33 


सलीग> कमाने आ#कोक। सा॥॥७% अंसामन इाएमाक इमडो ० (माता पशम2 ७ भरापम्णा भरमााा+) फरार आम (९७७७७ (जाए मा: सोम मना प्राया-पाक केआामग़न्फ सफर ७७७०७ ९2कममाथ) आ 2 20020 धरभाादााश हराम ी2४पोक ९9206: पाओ॥29%; ७४+ाह७ अधमवकम+ 6१2७७ वा७क ०७०७) दाम, धा2७७, श्र. इमाम शा) धान, सका समाप्त पं्रमरभा॥ भदकारमाक दर्कियास+ अमन मामा स2भाा> ाभमका७ सकन4म 92, पट याध७+.९32७, 290७७ ८2५4७५2 ७०४:49- <+::0(0) धरा. सारा पास सामना सीमा. पाइममपांक, 


नोट चाबज क्री खरीद भात्रा मे अक्टूबर से 30 सितम्बर तक की अवधि एव गेहूँ की खरीद मात्रा मे ॥ 
अप्रैश् सें 38 मार्च तक की अवधि में खरीदी गयी मात्रा को शामिल किया गया है। 
स्रोत. भारंत-993 , सूचना एवं प्रसारण मन्त्रांलय, भारत सरकार, नई दिल्ली,पृष्ठ स0 438 


उप॑र्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि खाद्यान्तों के खरीद मे सरकारी एजेन्सियो व राज्य 
सरकार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। चावल की सरकारी खरीद मे वर्ष 499-92 को छोडकर लगातार 
वृद्धि हुई है। वर्ष 4988-89 मे चावल की खरीद मात्र 77 29 लाख टन ही थी जो वर्ष 4992-93 मे 
बढ़कर 430 44 लाख टन तक पहुँच गयी है। गेहूँ की सरकारी खरीद भी पिछले 6 वर्षों मे लगभग दो 
गुना हो ॥ईं। यंदि सम्पूर्ण रूप से देखा जाय तो गेहूँ की खरीद वर्ष 4988-89 मे 65 84 लाख टन थी 
जौ वर्ष 993-94 में बढ कर 428 33 लाख टन हो गयी। परन्तु वर्ष विशेष की तुलना यदि उसके गत 
वर्ष की .ख़रीद से की जाय तो स्पष्ट होता है कि गेहूँ की खरीद मे पर्याप्त उच्चावचन होता है। 

सरकार तथां उसकी एजेन्सियो द्वारा आवश्यकता पडने पर विदेशों से भी खाद्याननों का 
आग्रांत॑ क्रिया जाता है। संरकार को खाद्यान्नों का आयात इसलिए अधिक करना पडता है क्योंकि लगभग 
आधे किसाम अपनी उपज॑ बडी एवं नियमित मण्डियो मे बेचने के बजाय अब भी गाँव के छोटे बाजारों मे उन 
साहूकांगे के माध्यम से बेचते हैं जिनसे उन्होने फसल के लिए ऋण लिया है। सरकार द्वितीय महायुद्ध के 
काल से हीं खाद्याननों का आयात कर रही है। इन खाद्यान्नों मे गेहूँ,चावल के अतिरिक्त अन्य खाद्यान्न 
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भी होते है लेकिन उनकी मात्रा कम ही होती है। 954 से लेकर 4077 तक की अवधि मे लगभग 3 
हजार लाख टन खाद्याननों का आयात किया गया। वर्ष 4978,979, 4980 मे खाद्यान्नो की स्थिति देश 
में ही अच्छी होने के कारण आयात नहीं किया गया। लेकिन बफर स्टाक कम हो जाने के कारण 4984 मे 
पुन खांधांन्नों का आयात किया गया। ? वर्ष 4989-90 मे खाद्यान्न भण्डारण हेतु 5 23 लाख टन 
चांवज्न कां आयात किया गया जिसमे 4 04लाख टन चावल थाईलैण्ड से तथा 4 49 लाख टन वियतनाम 
से आंयांत किया गया वर्ष 92-93 के दौरान सरकार ने 29 9 लाख टन गेहूँ 2 45 लाख टन चावल के 
आयात का अनुबन्ध॑ किया। “ 

2 भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीद कार्य - भारतीय खाद्य निगम राशनिग व्यवस्था के 
अन्तर्गत॑ खाँद्यौन्‍्नी की खरीद,उसका बफर स्टाक तथा भण्डार की व्यवस्था करने हेतु एक मात्र सस्था है 
जो वस्तुओं की खरीद समस्त देश मे करती है और सरकार के आदेशानुसार उसको वितरण के लिए उपलब्ध 
कराती है। किसान अपने उत्पाद को स्थायी अथवा अस्थायी बाजार या मडियो मे लाते है। यदि बाजार 
भारतीय खींच निगम के द्वारा बनाये जाते है तो वहाँ उत्तके उत्पाद की जाँच की जाती है। जांच करने के 
उपंराब्त खॉँॉल्मी को उनके गुणों के आधार पर मृल्याकित कर बिक्री हेतु कृषकों को आमन्त्रित किया 
जाता है। यंदि उत्पाद उचित औसत किस्म के अन्तर्गत नही आया तो निर्धारित मूल्य मे कुछ कटौती 
करने के बाद भुगतान किया जाता है। 

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की खरीद का व्यवस्थापन रबी एव खरीफ की 
फसलो के तैयार होंने के पहले ही आरम्भ कर दिया जाता है। रबी की फसल के सन्दर्भ निगम के क्षेत्रीय 
प्रबंन्धकों को जनवरी माह में ही बुलाकर कुंल उत्पादन का अनुमान लगाने का कार्य सौपा जाता है ताकि इस 
बात का पतां चल सके कि आवश्यकतानुसार खाद्याष्न निर्धारित मूल्य पर खरीद हेतु उपलब्ध हो सकेगा 
अंथंवां तही। खरीद-कार्य-योजना विभिन्‍न क्षेत्रीय आधारो पर फरवरी या मार्च के प्रारम्भ मे प्राप्त हो जाती 
है तथा इस सम्बन्ध मे वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धनो के मध्य तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से विचार विमर्श 
के बाद योजना को अन्तिम रूप प्रदान किया जाता है। इस योजना के कार्यान्वयन एव प्रबन्धन हेतु पर्याप्त 
वित्त कोष॑, कर्मचारी, मशीने एवं भण्डारण क्षमता उपलब्ध करायी जाती है। प्रत्येक माह अधिकारियो की 
मैठक मे एक केन्द्र से दूसरे खरीद केन्द्र को आवश्यकतानुसार इनका समायोजन कार्य चलता रहता है। 

खरीदकार्य प्रारम्भ करने के पूर्व भारतीय खाद्य निगम उस राज्य की भाषा मे समाचार 
प॑श्ने-पत्निंकाओ मे विज्ञापन प्रकाशित करता है और इसके साथ ही साथ वह रेडियो और टेलीविजन पर भी 


6 भारत की आर्थिक समस्याएं-मामोरिया एवं जैन,साहित्य भवन, आगरा-4995, पृष्ठ सख्या 476 
7. भारेत-4998 , सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृष्ठ सख्या 439 
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वितंरण भी करता है, कि सरकार द्वारा समर्थित मूल्य की घोषणा कर दी गई है। ऐसे प्रचार एव प्रसार का 
उद्देश्य होता है कि किसान इन मूल्यो एव खरीददारी के नियमो के विषय मे भलीभाँति अवगत हो जाय । 
इस सम्बन्ध भे भारतीय खाद्य निगम मण्डियो तथा राज्य सरकार के अन्य क्रय-केन्द्रो का विस्तृत विवरण 
दिया जाता है। किसानो को अपना उत्पाद अधिक दूर न ले जाना पडे इसके लिए यह ध्यान रखा जाता है 
कि क्र॑य॑ केन्द्रों की स्थापना इस प्रकार की जाय कि कृषकों को को 5 से 8 कि0मी0 से अधिक दूर तक 
ं ४ अंमाज ज्ञ ढोनां पडे। यंदि कृषकों की सुविधानुसार नियमित मण्डियाँ नही है तो ऐसी दशा मे अस्थायी क्रय 
के+द्र खौज्करं खरीद कार्य किया जाता है। 
भारतीय खाद्य निगम सरकार की मूल्य समर्थित नीति के अन्तर्गत ही खरीद कार्य करता 
है म॑ कि किसी एकाधिकारी सस्था के रूप मे। इसके द्वारा खरीदी हुई मात्रा का अवलोकन निम्न तालिका 
से कियां जा सकता है- 
तालिका सख्या “३3 
भारतीय खांद्य निगम द्वारा की गयी खरीद 


सधाध्या॥ 0 हंगाथारंगनक जा पादी- एमापाायानकी-९:३ाम५कक रपये २४४न्‍पा्याक' ॥म्याएंआइंपा #2/:%'ंपएम- <४ऑफप- आाए७ २३% 6य+ ०० नए, साअप३स०३ व ९पमममा पाक पाप ७ थामा १यलाब-मफए७ 6%०००३४क निररमााोजफ भाथी-9३अममश-भारमााअ02 १) प्रशधाा' अमवा++। #पमयाकामम समता ९०७#0५७ “वीकआ॥2७-पराााश धागा; 2४७००४००६ २७५०७ कम से ने3-४++4:5आा३, धर पाक भाप "डकार पयवाक-पयफ । जा ४ एम आरा ७७७७७७४एएंगगओ 


शनि वर्ष मात्रा/लाख टनो मे) मूल्य(करोड रु0 मे) 
976-77 474 67 2845 28 
978-79 448 44 2499 64 
980-84 432 67 2633 39 
4988-89 75 6 4936 47 
989-90 240 7 ह733 43 
990-94 235 2 8207 32 
994-92 494 0 7635 86 
| 4992-93 225 7 40549 78 


ऋष्मााक' सपाा७8 सदाजा++ भम्यएक०, शयद्ाजा१० #पर्डाए... फरमान) १म]का+३: सा्कियांतेः कआा> 0०७ सा १-९0, #परपकल, ९१७आाइ७ परिदापली0 शनममा) फफाााए धामामाए) (/ऋजाभ- कामाममाा वैध ०४१७७ ५रा०माजक 0० सा): 22) एम पाजसकामक द्ाााा॥ सम ाम्याता भा ०-ह».ऋदमर0७..धा23७ ३७७2५७० आमामब७ ७2४39). आधा$७४%: परमार €2॥0७ए७ ऋ४००१७, ९५३७९ वन्य, आधा2१७७, आइाजाय४) मशमवंमाा#, बा52७0ा सषशक0) (कम सोचाामकक मामा कमा रंपल्‍भाा 20००७. सउामाा>.पाकाप,.'0232७७७ जाधम्मका0. 2) न्‍सरमा30 फभ2न 


स्रौत/वार्षिक॑ प्रैतिवेदन-भारतीय खाद्य निगम ,बाराखम्बा लेन,नई दिल्ली। 


उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा वर्ष 4976-77 की तुलना 

| मैं वर्ष 4992-93 मे मात्रात्मक खरीद मे तो मात्र 29 2 प्रतिशत की वृद्धि हुईं जबकि मूल्यात्मक खरीद मे 

लगभंग 34 प्रतिशंत की बुद्धि हुई। इस प्रकार मात्रा की तुलना मे मूल्यात्मक खरीद लगभग 44 गुना बढी 
हैं। 

3 सहकांरी- समितियों द्वारा ख़रीद कार्य - संहकारी समितियों के माध्यम से "भी 

खांग्ौन्सों की खरीदे का कार्य किया जाता है। ऐसी समितियाँ उन दुर्गम स्थानो पर खरीद का कार्य करती 
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है जहाँ शारतीय खाद्य निगम और सरकारी एजेन्सियाँ नही है। किसानो को उनके उत्पाद का मूल्य उनके 
उत्पावन स्थल पर ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक गॉव मे सहकारी समितियाँ अवश्य होती है जिसमे 
उमको परिवहन व'बाजार की असुविधा से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। 

(द) समस्याएं एव सुझाव - खरीद कार्य से सम्बन्धित अधिकारियो को विभिन्‍न 
समस्याओ का सामना करना पडता है। यह जरूरी नहीं है कि खाद्यान्न की आवश्यक मात्रा खरीद केन्द्र पर 
आये ही। इसलिए खंरीदकार्य से सम्बन्धित नीति का निर्धारण करते समय सरकार को कृषि मूल्य आयोग 

की सस्तुतियो पर बल देना चाहिए और इस सम्बन्ध मे केन्द्र व राज्य सरकार आपस मे सम्बन्धित विकास 
क्रम के अंतुरूप ही कार्य करे तथा उसके लक्ष्यो को निर्धारित करे। इस सम्बन्ध मे निम्न समस्याओ का 
सॉमंतो करंगा पंड सकता है- 

4 खाद्यान्‍्नों का आंधिवय की दशा मे होना - खाद्यान्‍ननों के उत्पादन मे वृद्धि और 
उसका आधिवंय की वशा मे होना,एक गम्भीर समस्या है क्योंकि खाद्यान्‍नों के उत्पादन मे जिस अनुपात मे 
वृद्धि हीती हैं उसी अनुपात मे जनसख्या मे भी वृद्धि हो जाती है, फलस्वरूप माँग और पूर्ति मे सन्तुलन या 
वाभी-कभी पूर्ति मे कमी की स्थिति ही बनी रहती है। जब खाद्यान्नों मे वृद्धि नहीं होगी तो उसकी 
खरीदवीरी और एकत्रीकरण का कोई प्रश्न ही नही उठता, साथ ही राशनिग व्यवस्था के कार्य मे भी बाधा 
उंत्सनन ही जायेगीं। 

वास्तव॑ मे खाद्यान्नों के उत्पादन की बढी हुई मात्रा का काफी हिस्सा बढी हुई जनसख्या 

क्‍ के भरंण-पौष॑ण में लग जाता है परन्तुं फिर भी खाद्यान्न उत्पादन उत्पादको 'की आवश्यकता से बहुत अधिक 

होता है। यंदिं ऐसी आशका हो कि खरीद का कार्य निर्धारित लक्ष्य पूरा नही हो पायेगा तो किसानो पर 
न्यूनतम केवी निर्धारित करके इस आशका से मुक्ति पायी जा सकती है परन्तु लेवी का निर्धारण इस प्रकार 
किया जांना श्राहिए कि किसानो के उत्पादन प्रेरणा मे वृद्धि हो,जैसे- खरीदे गये गेहूँ के मूल्य का भुगतान 
लंबी की चीमी से अथवा सस्ते कपडे से अथवा सस्ती उर्वरक या किसानो के लिए आवश्यक अन्य क्स्तुओ 
से ही किया जाय। ऐसी दशा मे किसान लेवी को भार न समझ कर खरीद केन्द्रो पर अनाज की बिक्री 
करता अपना कर्तव्य समझेंगे और उत्साह पूर्वक सरकार की राशनिग व्यवस्था मे अपना सहयोग देगे। 

2 भण्डारण की समस्या - खरीद कार्य के सन्दर्भ मे एक समस्या यह भी आती है कि 
ज़िंतंती भी भांत्री मे खाद्यान्नों का एकत्रीकरण या खरीददारी किया जाये, उसको सुरक्षित रखने तथा 
आवश्यकता पबैने पर उसको निर्गमित करने हेतु पर्याप्त भण्डारण की व्यवस्था होनी अनिवार्य है जिससे 


आंवश्य॑कंती पड़ने पर या आधिक्य की अवस्था मे खाद्यान्नों के अभाव से बचने के लिए भण्डारण कर लिया 
जाये। पर्याप्त और उचित भण्डारण व्यवस्था के न होने की दशा मे खाद्यान्‍्नों का काफी भाग नुकसान भी 


हो जात हैं। 
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इस समस्या के समाधान हेतु भारतीय खाद्य निगम को अपने गोदामो की सख्या बढानी 
चॉौंहिए फिर भी यदि खाद्यौन्‍नों की आधिक्य मात्रा के एकत्रीकरण हेतु पर्याप्त स्थान प्राप्त नही होता तो 
किराये के गोवाभो का पर्याप्त सख्या मे प्रयोग इस प्रयोजन के लिए करना चाहिए। 

3 समन्वय का अभाव -खरीद के कार्य मे एक समस्या यह भी है कि केन्द्र व राज्य 
सरकार की मीतियो में आपस मे सम॑न्‍्वय॑ तथा भारतीय खाद्य निगम के विभागो तथा केन्द्र व राज्य सरकार 
के विभागों मैं आपस मे समन्वय का अभाव रहता है। परिणामस्वरूप दोनो की नीतियो के स्पष्ट रूप से 
घोषित म॑ होमें के क्रारंण तीतियो मे एक लक्ष्य नही होता और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति नही हो पाती। 

वास्तव॑ मे यह॑ दोष व्यवस्था का है न कि खरीद कार्य का। इस समस्या से निबटने के 
लिए यहँ ऑवश्यक है कि निगम के अधिकारियों तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार के सम्बद्ध विभागों के 
अधिकारियो को शामिल करते हुए जिस समय खरीद कार्य चल रहा होता है पाक्षिक बैठक तथा अन्य 
दरशाओ में मांसिक बैठके करते रहना चाहिए, ऐसी बैठकों मे समस्याग्रस्त मुदुदो पर आपसी विचार-विमर्श 
द्वारा आपसी सम॑स्वय स्थापित किया जा सकेगा तथा लक्ष्यो और नीतियो मे एकरूपता स्थापित की जा सकेगी। 

4 सांख्यिकीय आकडो की अनुपलब्धता - साख्यिकीय आकड़ो की अनुपलब्धता के 
कारण असुमांत लगाने मे कठिनाई होती है। यदि खरीद कार्य को पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार सम्पन्न 
कर॑नां ही तो इंसमे भी असुविधा होती है क्योंकि गलत अनुमान लगाने से वित्त व्यवस्था, कर्मचारी व्यवस्था, 
परिवहन व्यवस्था आदि का सवुपयोग नहीं हो पायेगा। 

राजकीय प्रशासन को खरीद कार्य के लिए सस्थानात्मक एवं सगठनात्मक ढॉँचे की नियुक्ति 
के विषय में, राज्य जिला एवं खरीद केन्द्र की इकाई के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा मे, खरीद कार्य 
की व्यबस्था के सम्बन्ध मे तथा विभिन्‍न स्तर पर निधीरित किये गये लक्ष्यो की प्राप्ति के सम्बन्ध मे 
विशेष॑ सायभौमी बंरती जानी चाहिए। जिलास्तर पर लक्ष्यो को निर्धारित करते समय आकडो की अपर्याप्तता 
एवं अनुप॑ल॑ब्धंता को ध्यान मे रखा जाना चाहिए, साथ ही साथ जो आकडे उपलब्ध है उनमे शुद्धता का 
संतर वंयां है! इसे भी ध्यान में रखा जाथ। यदि ऐसा करनें के बाद स्वेच्छा एवं लेवी से खरीद हेतु पर्याप्त 
बित्त उपलब्ध रहता है तो खरीद कार्य राजकीय व्यापार का एक नियमित एवं स्थायी उपकरण बन सकता 
है। 

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली-- 

प्रयेक सरकार को जनता की सुविधाओं को ध्यान मे 
रखते हुए उत्तको आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना उसका दायित्व होता है। सामान्य 
वितरएी ऑर्मेकंयों के अन्तर्गत उत्पादक से उपभोकता के बीच मध्यस्थता की एक लम्बी जजीर होती है 


जिशके ाश्थिंफंय वंसस्‍्तुओ की कीमते अपसे भाप बढ़ जाती है, क्योंकि ये मध्यस्‍्य अपसी विभियोजित पूँगी 
हा क्रम प्रतिमल अननी सेलीओं और जोखिम की घुसन्कोर तंशी बढ़े हुए अस्ि खर्ते चल्त के मछली में 
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जोडकर प्राप्त कर लेता है। अन्त मे इसका भार उपभोक्ता को ही वहन करना पडता है। उत्पादक से 
उपभोक्ता तंक॑ वस्तुए पहुँचने मे मध्यस्थो की सख्या कम से कम होने पर मूल्यों पर नियन्त्रण के साथ ही 
साथ उनकी शुद्धता और नियमित पूर्ति सम्भव है। इस कारण से मध्यस्थो पर अकुश होना आवश्यक है। 
सार्वज॑मिक वितरण प्रणाली प्रत्यक्ष रूप से इस दिशा मे एक महत्वपूर्ण कदम है। 

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सरकार उपभोक्‍ताओ विशेषकर समाज के कमजोर 
वर्गों को उनकी दैभिक आवश्यकंताओ की वस्तुओ को उचित मूल्य उचित स्थान,उचित किस्म तथा उचित 
| समय॑ पर उपलंब्ध कराती है। स्वार्थपूर्ण भावना से निहित व्यापारी वर्ग द्वारा उपभोक्‍ताओ के शोषण की 
सम्भावना की सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली 
विशुद्ध॑ हैंप से एक सामाजिक वितरण व्यवस्था है जो सरकार के पूर्ण नियन्त्रण एव मार्ग दर्शन मे चलती है। 
इसमे उत्पादक से लेकर उद्योगपति, किसान से लेकर मजदूर, फेरीवाले से लेकर सुपर बाजार तक शामिल 
है। इसे मॉध्य॑म॑ से व्यवसाय की विभिन्‍न ऊुरीतियाँ, जैसे-चोर बाजारी,वस्तुओ का सग्रह करके अभाव पैदा 
कर देता, मूल्यी मे वृद्धि का अनापेक्षित प्रयास करना इत्यादि, को समाप्त कर मध्यस्थो का उन्मूलन कर 
विधा जाता है, जिससे कि वस्तुए कम मूल्य पर उपभोक्‍ताओ को उपलब्ध करायी जा सके। इसमे वसस्‍्तुओ 
में हो रहती मिलांवट को भी नियन्त्रित किया जाता है जिससे कि उपभोकताओ के स्वास्थ्य पर वस्तुओ के 
उपयोग से प्रतिकूल प्रभाव न॑ पडे। इसके साथ ही साथ यदि देश का उत्पादन आन्तरिक उपभोग को पूरा 
करने के किए पर्याप्त नही है तो विदेशों से वस्तुओं का आयात करना भी शामिल है जिससे कि पर्याप्त 
संटाके बैसांयों जा सके और अभावो की दशा मे वस्तुएं उपभोक्‍ताओ को उचित रूप से उपलब्ध करायी जा 
सके। 

(अ) परिभाषा - सार्वजनिक वितरण प्रणाली की परिभाषा विभिन्‍न विद्वानों ने अपने-अपने 
ढग सें दी है जिनमे से कुछ निम्नवत्‌ है- 

'भरित में सार्वजनिक वितरण प्रणाली वह फुटंकर व्यवस्था है जो राज्य के निरीक्षण एव 
मार्ग दर्शम॑ में चंलती है।' “ 

'सार्वजनिक विंतरण प्रणाली वितरण के क्षेत्र मे समाज के कमजोर और निर्धन वर्ग के 
पपभोक्तीओं की उनकी आवश्यकतानुसार दैनिक उपभोग की वस्तुएं उचित मूल्य एव उचित समय पर 
उपलब्ध करामे का प्रयास करती है।'? 
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"सार्वजनिक वितरण प्रणाली मे आवश्यक वस्तुओ का वितरण सरकार द्वारा नियन्त्रित उचित 
' मूंक्य की बुक्कानौ के माध्यम से किया जाता है।"/? 

उपरोक्त परिभाषाओ से स्पष्ट होता है कि ' सार्वजनिक वितरण प्रणाली मे उचित मूल्य 
की दुकानों के माध्यम से उपभोकता वस्तुओ को उनके गुणवत्ता के आधार पर उचित मूल्य एव उचित समय 
तंथा उचित भात्रा मे उपभोकक्‍ता तक पहुँचाने की वह प्रक्रिया है जिस पर सरकार का नियन्त्रण रहता है। 

(ब) विशेषताएँ -उपर्युक्त परिभाषाओ का विश्लेषण करने पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली 
की निम्न विशेष॑ताए प्रकट होती है- 

4 आवश्यक क्स्तुओ से सम्बन्धित - सार्वजनिक वितरण प्रणाली केवल आवश्यक 
आवश्यकता की पूर्ति से सम्बन्धित वस्तुओ के वितरण की व्यवस्था करती है। यह आरामदायक या विलासिता 
की व्स्‍्तुओ से सम्बन्धित नही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली मे कार, स्कूटर,टेलीविजन इत्यादि क्स्तुओ का 
वितरण नहीं आता। वर्तमान समय मे यह प्रणाली 6 महत्वपूर्ण कस्तुओ के वितरण मे लगी है- 
गेहूँ, चावल , चीनी, आयातित खाद्य तेल,मिट॒टी का तेल व कोयला। कुछ राज्यों ने अपनी स्थानीय 
आवश्यकताओ के आधार पर कुछ अन्य व्स्तुओ यथा-साबुन नमक,चाय, दालो व कापियो के वितरण की 
व्यवस्था भी इसके अन्तर्गत की है। 

2 उचित समय तथा उचित मूल्य - इस प्रणाली की प्रमुख विशेषता यह भी है कि सभी 
उपभोक्ताओं को कल्तुओ की पूर्ति उचित समय एवं उचित मूल्य पर की जायेगी। उचित समय का आशय है 
कि वंस्तुओं क्री आवश्यकतां जब होगी तब वस्तुओ को उपलब्ध कराया जायेगा, ऐसा न होगा कि 
आवश्यकता पंर वस्तुएं उपलब्ध न रहे तथा आवश्यकता न होने पर उपलब्ध हो। उचित मूल्य का आशय है 

कि जितना मूंज््य उंपभौक्‍ता आसानी से दे सके और उसे किसी प्रकार की असुवधि न हो। यदि अत्यधिक 
ऊँचे मूल्य पर वस्तुए उपलब्ध करायी जायेगी तो इस प्रणाली का उद्देश्य ही पूरा नही हो पायेगा। 

3 अन्तिम उपभोक्ता के प्रतिसमर्पित - इसका सम्बन्ध उस व्यक्ति से नही होता है 
जो वंस्तु को ख़रीदकर॑ पुन विक्रय करे। इसका सम्बन्ध उत्पादक से सीधा उपभोकता का होता है। इस 
प्रकार जिन॑ व्यक्तियों को कल्तु की पूर्ति करायी जाती है, वही इसका उपभोग भी करते है। 

4. सार्वजनिक हित -यह प्रणाली समाज के किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं होती, बल्कि 
सम्पूर्ण संभाज॑ के लिए होती है।समाज का प्रत्येक व्यक्ति चाहे व धनी हो अथवा निर्धन सभी को इस 
ब्यंतस्था से लोभ होता है। सरकार इस प्रकार का कोई भी बन्धन नहीं रखती जिससे कि यह प्रणाली 
केवल भिर्भन्न वर्ग पंर लागू हो। ऐसी व्यवस्था सार्वजनिक हित को ध्यान मे रखकर की जाती है। 

5 वितरण व्यवस्था, यह प्रणाली वितरण व्यवस्था से सम्बन्धित है म कि उत्पादन 
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से। जितना उत्पादन होता है उसी के अनुरूप उसका वितरण किया जाता है।उत्पादन से इसका कोई प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता। इसका पूर्ण सम्बन्ध वितरण व्यवस्था से ही है। 

6 सरकारी नियन्त्रण - सार्वजनिक वितरण प्रणाली सरकार के नियन्त्रण मे कार्य करती 
है। केन्द्र, रांज्य एवं स्थानीय सत्ता सभी का इस प्रणाली से प्रत्यक्ष एव अप्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है। यदि इस 
प्रणाली के अन्तर्गत किसी वस्तु की पूर्ति अपर्याप्त है तो उसके आयात की व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय स्‍तर पर की 
जाती हैं। 

(स) अवधारणा -वस्तु के उत्पादन मे वृद्धि करना जितना आवश्यक है उससे अधिक 
आंवश्येक है सही वस्तुओं का उचित मूल्य पर उपभोक्ता को उपलब्ध कराना। यह कार्य उपर्युक्त वितरण 
व्यवस्था के बिता असम्भव है। भारत मे अभी भी अनिवार्य वसस्‍्तुओ के अभाव की समस्या रहती है क्योंकि 
भारत अभी तक आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन मे आत्मनिर्भर नही बन पाया है। इसके अतिरिक्त मध्यस्थो 
द्वारा ज॑मॉरंथोरी की प्रवृत्ति अपनाकर वस्तुओ का कृत्रिम अभाव पैदा कर दिया जाता है। इस समस्या के 
मिरांकरण॑ हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली का समय-समय पर प्रयोग किया गया है।/” क्योंकि महँगाई की 
कंधिक भार गरीब उप्रभोक्ता पर पडती है, इसलिए आवश्यक व्स्तुओ की पूर्ति सुलभ बनाकर उनके मूल्यों 
पंर मियन्त्रण कंरना अनिवार्य हो जाता है।वास्तव मे सनन्‍्तोषजनक वितरण प्रणाली सरकार की मजदूरी, आय व 
मूल्यनीतिं का एक अग होती है। इसका आशय है कि मजदूरी व वेतन का निर्धारण काफी हद तक मूल्य 
स्तर सें प्रभावित होता है। 

हमारी सरकार समाजवाद की स्थापना मे कृत सकलप है जिसके लिए आवश्यक है कि 
प्रत्येक वल्‍्तु का न्यांयपूर्ण वितरण हो। यह भी आवश्यक है कि वितरण व्यवस्था मे लगी सम्पूर्ण इकाइयो 
पर पर्थाप्त मिय॑न्त्रण रखा जाय जिससे क्रि ये इकाइयाँ व्यवस्था का दुरुपयोग न कर सके। यह तभी सम्भव 
है जब हंम॑ वितरण व्यवस्था के संभी कार्यो कां सम्पादन ठीक ढंग से करे तथा इस व्यवस्था को जन 
संहयोग॑ मिक्षता रहे। यदि जत सहयोग न होगा तो लोगो मे जागरूकता नहीं होगी और यदि लोगो मे 
जागरूकता नही है तो कोई भी प्रणाली सफल नहीं हों सकती । इन सब उद्देश्यो को प्राप्त करने के लिए 
स॑रकार में वितरण के क्षेत्र मे सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अपनाया जिससे कि उपभोक्‍ता के हितो का 
संरक्षण ही तथौ वुर्बल॑ वर्ग के उप्रभोक्‍क्ता का कल्याण हो सके। 

इस प्रणाली मे सरकार अपना सहयोग देती है, साथ ही साथ इसमे किसान से लेकर 
उद्योगपति तक, प्रत्येक उत्पादक को समाज की आव॑श्यकताओं के अनुरूप उत्पादन करने की और फेरी 
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वाले से लेकर सुपरवाइजर तक सभी वितरकों को नैतिकता के आधार पर उचित वितरण की व्यवस्था करनी 
होती है। यदि इन उपर्युक्‍त वर्गों मे से कोई वर्ग अपनी जिम्मेदारी को ठीक ढंग से निष्पादित नहीं करता तो 
सम्पूर्ण वितरण व्यवस्था विफल हो जाती है। इसलिए इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाने के 
लिए यह नितान्त आवश्यक है कि सभी का सहयोग प्राप्त होता रहे, तभी यह सफल हो सकती है। 

(द) उद्देश्य “प्रारम्भ मे इसका उद्देश्य जनता को आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं केवल 
उपलब्ध कराना मात्र था, क्योंकि अभाव की दशा में वस्तुए उपलब्ध कराना ही महत्वपूर्ण था। वर्तमान 
समय मे क्षेवाश्यक वस्तुओ का अभाव तथा मूल्य वृद्धि की समस्या साथ-साथ है। ऐसी दशा मे निर्बल व 
मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं को दैनिक उपभोग की वस्तुएं प्राप्त करने मे अनेक कठिनाईयो का सामना 
करमा पडता है। सांमान्यतया वस्तुओ की पूर्ति एव उनके मूल्य, उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करते है, 
किन्तु अनेक दशाओ मे पर्याप्त उत्पादन के उपरान्त भी वितरण की उचित व्यवस्था न होने के कारण 
उपभोक्ताओ को वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो पाती और यदि उपलब्ध होती भी है तो ऊँचे मूल्य पर। अत 
समाज के सभी वंगों के लिए समानता के आधार पर आवश्यक वस्तुओ का वितरण करना ही सार्वजनिक 
वितंरा प्रणांज्ी कां प्रमुख उद्‌ देश्य है। 

4 उपभोक्‍ताओ के कल्याण हेतु सुविधा प्रदान करना - निर्धन व्यक्तियो को आवश्यक 
वस्तुओं की उपलब्धि संही स्थान व उचित मूल्य पर कराना सार्वजनिक वितरण प्रणाली का महत्वपूर्ण 
उद्देश्य॑ है। समाज मे धनी एव निर्धन प्रत्येक स्तर के उपभोक्ता होते है, लेकिन भोजन की आवश्यकता 
सभी की हींती है। भोजन के अतिरिक्त भी व्यक्ति की कुछ और दैनिक आवश्यकताए होती हैं। इन सभी 
दैनिक॑ उपभोग की वस्तुओ को समाज के कमजोर वर्ग को उपलब्ध कराना जिससे वह व्यापारी वर्ग के द्वारा 
किये गये क्रृंश्रिम अभावो के परिणामस्वरूप मूल्यवृद्धि से प्रभावित न हो।इसके साथ ही साथ यह भी 
आवंईयंक है कि उचित समय पर ही क्स्तुए प्राप्त कराग्नी जाय ऐसा न होकिजब किसी वस्तु की आवश्यकता 
अनुभव की जॉय तो वस्तु कीं प्राप्ति न हों सके। वस्तु की संमय से प्राप्ति के साथ ही उसे उचित किस्म 
का भी हीतीं चाहिए। इस प्रकार उपभोक्ताओं के अधिकतम कल्याण की भावना से ही सार्वजनिक वितरण 
प्रणाली का उद्गम एव प्रादुर्भाव हुआ। 

2 _निर्धनतां दूर करने का प्रमुख शस्त्र - गरीबी की मान्य परिभाषा- भारतीय योजना 
आयोग के अमुसारं यदि किसी व्यक्ति को गाँव मे 2400 कैलोरीज प्रतिदिन व शहर मे 2400 कैलोरीज 
प्रतिदिन नहीं. मिलता तो उसे गरीब माना जायेगा। भारत मे आज भी कुल जनसख्या का लगभग 30 
प्रतिशत भांग भोजन मे अपनी दैनिक कैलोरीज को पूरा करने मे असमर्थ है। विशेषज्ञ समिति के अनुसार 
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तो यह प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रो मे 39 4 तथा शहरी क्षेत्रो मे 40 । है। “ऐसे मे सावेजतरिक वितरण प्रणाली इन 
गरीब एवं असहाय उपभोकताओ को राहत पहुँचाने मे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जब बाजार मे वस्तु 
विशेष की पूर्ति कम हो जाती है तो उचित मूल्य की दुकानों पर दबाव बढ जाता है। फलस्वरूप मनुष्य की 
क्षुधा तृण्ति की प्राथमिक आवश्यकताओ की उपलब्धता इन्ही उपभोक्ता सहकारी भण्डारों एव उचित मूल्य की 
दुकानो द्वारा सम्भव हो पाती है। 

3 मूल्य नियन्त्रण का प्रभावी माध्यम - वैसे तो आवश्यक वस्तुओ के मूल्यो मे वृद्धि की 
समस्या देश मे स्वतन्त्रता के बाद से ही रही है, परन्तु विगत 7-8 वर्षों मे आवश्यक वस्तुओ के मूल्यो 
मे वृद्धि जिस तीव्रता से हुई है, उससे देश के निम्न मध्यम एवं निम्न आय वर्ग की आर्थिक स्थिति अत्यन्त 
ही दयनीय हो गई है। निरन्तर अपनायी गई घाटे की अर्थव्यवस्था, चोर बाजारी मुनाफाखोरी, जमाखोरी एवं 
उपलब्ध वस्तुओ के विषमतापूर्ण वितरण ने मूल्य वृद्धि को ऊँचा उठाने मे भरपूर सहयोग दिया है। ऐसी 
स्थिति मे नि सन्‍्देह एक सशक्त एव देश व्यापी सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्य वृद्धि पर अकुश लगाकर 
मूल्यों मे स्थायित्व लाने का प्रभावी माध्यम हो सकती है। अत सरकार मूल्य वृद्धि को रोकने हेतु अपनी 
मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों के साथ-साथ यदि वितरण प्रणाली मे सुधार लाए तो निश्चित रूप से 
यह प्रणाली मूल्य नियन्त्रण मे सहायक सिद्ध हो सकती है। 

4 उपभोक्ता सरक्षण का वैधानिक उपाय - सार्वजनिक वितरण प्रणाली उपभोक्ता सरक्षण 
के लिए एक सरचनात्मक आधारभूत माध्यम है, जो उपभोक्ता वस्तुओ के समुचित वितरण के लिए 
व्यावहारिक आधार निर्मित करती है। चूँकि उपभोक्‍ता सरक्षण एक सामाजिक आन्दोलन है जिसका उद्देश्य 
वस्तुओ एवं सेवाओ की उपलब्धता, गुणवत्ता,मात्रा और मूल्य के मामले मे उपभोक्‍ता के अधिकारो तथा हितो 
की रक्षा करना है। अत सरकार ने उपभोकता-सरक्षण कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, आवश्यक 
वस्तु अधिनियम, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, बाट एवं माप अधिनियम तथा उपभोक्‍ता सरक्षण अधिनियम 
आदि बनाये है। इसी क्रम में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओ के उचित वितरण, मूल्य नियन्त्रण तथा सामाजिक 
न्याय के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप मे सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी अपनी वैधानिकता को स्पष्टत सिद्ध 
कर चुकी है। 

5 व्यवसायो की कुरीतियो का अन्त करना - जब समाज मे कृत्रिम अभाव पैदा करके, 
उपभोक्‍ताओ का अधिकतम शोषण करके व्यवसायी वर्ग अत्यधिक लाभ कमाने का प्रयास करने लगते है तो 
उस दशा मे सार्वजनिक वितरण प्रणाली वस्तुओ की पर्याप्त पूर्ति बनाये रखने का प्रयास करती है। उसके इस 
प्रयास से मूल्यो मे अप्रत्याशित वृद्धि नही होने पाती जब मूल्यों मे वृद्धि नरों हो पाती तो व्यवसायी वगे स्वत 
ऐसी व्यापारिक कुरीतियो को त्यागने के लिए विवश शो जाता है। सरकार रावेजनिक वितरण प्रणाली के 
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माध्यम से पूर्ति को नियमित करने का प्रयास करती है दूसरी ओर व्यावसायिक कुरीतियों को समाप्त 
करने हेतु कठोर अधिनियम भी पारित किया जाता है। 

6 उत्पादक-उपभोक्‍ता के बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध - सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य 
उत्पादक और उपभोक्ता के बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करना होता है। प्रत्येक मध्यस्थ चाहे वह थोक- 
विक्रेता, आढतिया , कमीशन एजेन्ट, अथवा फुटकर विक्रेता कुछ भी हो अपनी लगायी गयी पूँजी का कुछ न 
कुछ अवश्य लाभ चाहता है और वह अपनी पूँजी का लाभ अपने द्वारा बेची गई वस्तु मे सम्मिलित कर लेता 
है। परिणामस्वरूप वस्तुओ के मूल्य बढ जाते है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली इन विभिन्‍न प्रकार के 
मध्यस्थो का उन्मूलन करके उपभोक्‍ताओ को उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध कराने मे सफल होती है। 

7 रोजगार के अवसर प्रदान करना - रोजगार के अवसर मे वृद्धि करना भी सार्वजनिक 
वितरण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्योंकि यह एक जन वितरण प्रणाली है जो लाखो व्यक्तियों के 
सहयोग से क्रियान्वित की जाती है। राशनिग व्यवस्था, खरीद कार्य, वितरण व्यवस्था, भण्डारण व्यवस्था 
आदि कार्यो के सम्पादन मे लगे व्यक्ति भारत की बेरोजगारी की समस्या मे कमी करते है। 

8 क्स्‍्तुओ की नियमित पूर्ति बनाये रखना - देश मे बाढ अकाल, महामारी, भूकम्प या 
युद्ध की स्थिति मे अर्थव्यवस्था छिन्‍न-भिन्‍न हो जाती है तथा वस्तुओ का अभाव हो जाता है। ऐसी दशा 
मे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वस्तुओ की पर्याप्त पूर्ति बनाये रखने के लिए न केवल विदेशो 
से वस्तुओ का आयात करना पडता है बल्कि उसका पर्याप्त भण्डार भी अपने यहाँ रखना पडता है। अपने 
देश मे भी वस्तुए धूप या वर्षा मे नष्ट ” हो, इसकी भी व्यवस्था की जाती है। 

(य) विकास सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रमिक विकास निम्नवत्‌ है- 

4 प्राचीन काल मे सार्वजनिक वितरण व्यक्स्था - वर्तमान समय मे वितरण प्रणाली 
वितरण की एक महत्वपूर्ण विधा है, यद्यपि प्राचीन काल मे इसका इतना महत्व नहीं था। पुराणों मे 
वितरण के सन्दर्भ मे स्पष्ट सकेत मिलता है। समुद्र-मथन के समय सुरो और असुरो ने मिलकर समुद्र-मथन 
किया था और गर्भ से जो क्स्तुए प्राप्त हुई थी उनका वितरण देवताओ और दानवो के मध्य किया गया 
था। यद्यपि वितरण का वह स्वरूप आज के वितरण स्वरूप से भिन्‍न था फिर भी उस समय भी वितरण की 
हिथति दृष्टिगोचर होती थी।“_ वस्तु वितरण व्यवस्था के लिए सावेजनिक वितरण प्रणाली का जन्म हुआ और 
मानव विकास के साथ इसका क्रमिक विकास होता रहा।विकास के प्रारम्भिक चरण मे मानव की 
आवश्यकताएं सीमित होने कें कारण वितरण की समस्या का कोई प्रश्न नही था क्योंकि उत्पादक ही उस 
समय उपभोक्ता था। पारिवारिक व्यवस्था अपनाने के साथ-साथ मनुष्य ने कृषि कार्य करना आरम्भ किया। 


विमापुनने ३२७४०७५७ "एाा$॥ आगआ++॥ दाम संकिममानं >अारमाए श्रा०००+६ 30५०8 एा७-यफ,.माइगकजके #९०एमाा धअन॥2०, धरभामकनम+ वाहक साथाए-पान भारपंक्म3) पाक) #म्मया० ॥पधमाका ंकीमान० पिममाशसा आदुपाप) नाना जत2प ग्रोमिकका प्राछ0 4) भ्धमागा+ >कम)४3आ+ जनक... स्‍न्‍मकीगरस,. एमी फृषओ।. मम फमममममम आरयभा6 ५३००) वममए०2 पाआागक “आय कुकमम७, पका! #पमम्मरा 2९9७०३७, ३५७० हधमपंगा०], ऋाकाााक। काहाा+ ह्मामपारए' उ्थाणान।.सकपनमना, 4क.ऐ७बाक अममनेम.0. सयााकाा, शममनाक,.<एकबीक.९०००७७, 


43 व्याख्यान-विपणन की आधुनिक विचारधारा-23 मार्च,987, अग्रवाल,जी सी 
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उस समय प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष प्रकार की फसल ही पैदा करता था और आवश्यक वस्तुओ को प्राप्त 
करने के लिए वस्तुओ की अदला-बदली करता था। वस्तु विनिमय प्रथा इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि 
मनुष्य प्रारम्भ से ही आवश्यक वस्तुओं के प्रति सचेत रहा है। पशुपालन व कृषि के बाद व्यापार- वाणिज्य 
उद्योग और प्रत्यक्ष सेवाओ का चरणबद्ध विकास हुआ। बाद मे भारतीय समाज वर्णों के आधार पर विभकक्‍त 
हो गया। तृतीय समूह मे आने वाले वैश्य वग को पशुपालन कृषि वाणिज्य आदि कार्यों का दायित्व सौपा 
गया। वैदिक काल की समाप्ति के बाद नागरिक जीवन का विकास हुआ। श्रेणी समूहो ने व्यक्तिगत कार्य 
व्यवस्था का स्थान ग्रहण किया। वाणिज्य की उत्पत्ति नगरो के साथ हुई। सामान्य वस्तुओ का व्यापार 
ग्रामो एव नगरो में दुकानों या फेरीवालो के माध्यम से होता था।परिवहन साधनों की कमी के कारण 
वस्तुओ का वितरण एक कठिन कार्य था। 

कौटिल्य ने वस्तुओ के क्रय-विक्रय मे सदैव ही उचित मूल्यों पर बल दिया। धार्मिक 
उपदेशो मे वस्तु के भाव मे अत्यधिक वृद्धि की आलोचना की गयी। इसके परिणामस्वरूप ध्यवसाय मे 
उचित मूल्य तथा उचित लाभ ने तत्कालीन शासन नीति के उददेश्यो के अन्तगत प्रमुख स्थान ग्रहण किया। 
कौटिल्य ने सरकार के वाणिज्य एवं व्यवसाय-नियन्त्रण पर ही जोर दिया। वे ब्यापारियो को सदैव सन्देह 
की दृष्टि से देखते थे। व्यापारी अनुचित लाभ कमा कर आय वृद्धि कमाने का प्रयास करते थे इसलिए 
बहुत सी क्स्तुओ के व्यापार एवं उत्पादन पर राज्य का अधिकार होता था। प्रजा को कम मूल्य पर 
अधिकाधिक ्स्तुएं प्राप्त हो, राज्य सदैव इस बात के लिए प्रयत्नशील था। कौटिल्य का सुझाव था कि 
सभी कारखाने राजा अपनी तरफ से खोले जिसमे कारीगरो व मजदूरों को समुचित रोजगार मिल सके। यदि 
कोई व्यापारी बिना राजाज्ञा के किसी वस्तु का व्यापार करता था तो उसके माल को जब्त कर लिया 
जाता था। उस समय वितरण व्यवस्था पर पर्याप्त नियन्त्रण इसे सुव्यवस्थित करने के लिए लगाये गये थे। 

इस प्रकार हमे वितरण व्यवस्था तथा राज्य द्वारा लगाये गये अकुशो मे सार्वजनिक 
वितरण प्रणाली का प्रतिविम्ब दिखायी देता है। प्राचीन काल मे वितरण व्यवस्था से सम्बन्धित. कमियो 
को दूर करने के लिए कई प्रकार का नियन्त्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया, जैसे-वस्तु की 
गुणवत्ता पर नियन्त्रण, नाप-तौल पर नियन्त्रण, कमाये जाने वाले लाभ एवं मूल्य पर नियन्त्रण, वस्तु की माँग 
एवं पूर्ति पर नियन्त्रण, जमाखोरी एवं सट्टेबाजी पर नियन्त्रण, धोखाधडी एव छल-कपट पर नियन्त्रण इत्यादि 
इस प्रकार प्राचीन काल की वितरण व्यवस्था मे भी सार्वजनिक हित को ध्यान मे रखा जाता था। 

2 मुगलकाल मे सार्वजनिक वितरण-व्यक्स्था - देश के ओर्थिक ,सामाजिक व॑ राणनैतिक 
व्यवस्था मे परिवर्तन का प्रभाव व्यापार एवं वाणिज्य पर भी पडा। सल्तनतकालीन अलाउद्दीन खिलजी की 


मौद्रिक एव बाजार व्यवस्था वाणिज्यिक इतिहास मे चिरमरणीय रहेगी। मुगलकाल मे व्यापारियो को राज्य 
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के अधिकारियो एवं कर्मचारियो का भय सदैव बना रहता था इसीलिए ये व्यापारियों से मनमानी लगान 
वसूलते रहते थे। कभी-कभी व्यापारियो को अपना माल लागत से कम मूल्य पर बडे-बडे सूबेदारों को 
बेचना पडता था। इस समय की व्यापारिक नीति पर उचित नियन्त्रण के अभाव मे उपभोकक्‍ता और उत्पादक 
एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते थे जिसका लाभ शासक वर्ग को मिलता था। वस्तु का उत्पादन समाज 
की आवश्यकतानुसार न होकर कुछ विशिष्ट व्यक्तियो की इच्छा पर निर्भर करता था। उपभोक्ता कई वर्गों 
मे विभक्त और असगठित था। उस समय व्यक्तियों की आवश्यकताए सीमित थी तथा क्स्‍्तुए सस्ती भी थीं 
और आवश्यकता पडने पर पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध भी हो जाया करती थी इसलिए वस्तुओ के अभाव का 
अनुभव नही होता था। 

3 औपनिवेशिक काल में सार्वजनिक वितरण व्यक्स्था - इस काल मे भारतीय लोगो की 
स्थिति अग्रेजो की दमन एवं शोषण की नीति के कारण बडी दयनीय थी। प्राकृतिक प्रकोषो से सुरक्षा का 
प्रबन्ध न किये जाने के कारण उन्हे खाद्याननों के लिए तरसना पडता था। वस्तुओ के उत्पादन एवं वितरण 
की समुचित व्यवस्था न होने के कारण आवश्यक वस्तुओ का सर्वथा अभाव रहता था। 4770 मे बगाल 
के भयकर अकाल के कारण व्स्तुओ के मूल्यों मे इतनी वृद्धि हो गयी कि जनता को आवश्यक क्स्तुए 
खरीदने मे भी बहुत कठिनाई हुई। फिर भी ब्रिटिश सरकार अपने लाभ के लिए उत्पादन एव वितरण की 
नीति को तय कर रही थी और उसे भारतीय लोगो के हित की चिन्ता नहीं रहती थी। प्रथम विश्व युद्ध 
के कारण वस्तुओ के मूल्य एव पूर्ति की समस्या से निबटने के लिए कोई व्यवरथा नही की गयी। 4929- 
30 की आर्थिक मन्‍्दी का प्रभाव द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व तक रहा। धीरे-धीरे प्राकृतिक कमी एव 
उपभोक्ता की मनोवृत्ति के कारण वितरण व्यवस्था अस्त-व्यस्त होने लगी। उत्पादक और व्यवसायी वर्ग 
आवश्यक घस्तुओ की पूर्ति को जमा करके वस्तुओ का मूल्य बढाने मे सहयोग करने लगे। मूल्यों मे वृद्धि 
का सबसे अधिक प्रभाव गरीब और निर्धन लोगों पर पड रहा था, वे भूखों मरने लगे। 

भारतीय इतिहास मे 4943 के बगाल अकाल मे पहली बार सरकार ने खाद्याननो के मूल्य 
को नियन्त्रित करने का प्रयास किया परन्तु अकाल के कारण प्रयास मे सफलता न मिल सकी। इसके 
बाद सरकार ने खाद्यान्नो के व्यापार मे हस्तक्षेप न करके केवल निर्धारित मूल्य पर खाद्याननो को 
उपलब्ध॑ कराने का फैसला किया। जब जापान ने युद्ध घोषित किया तो उस समय बगाल सरकार खाद्य 
सामग्री की मात्रा बढाने मे लगी थी।सरकार ने घोषणा की कि आम जनता अपने-अपने घरो मे दो महीने 
की खाद्य सामग्री सुरक्षित रखे। सरकार की इस घोषणा के परिणामस्वरूप लोग छ -छ महीने की खाद्य 
सामग्री अपने यहाँ सुरक्षित रखने लगे। फलस्वरूप सरकार की मूल्य एव पूर्ति योजना पूर्ण विफल हो 
गयी। सरकार के स्थान पर आम जनता स्वयं खाद्य समस्या के निवारण हेतु प्रयास करने लगी। यह एक 
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ऐसी दुखद स्थिति थी जिसका आमन्त्रण सरकार ने स्वय दिया था। इस प्रकार वितरण व्यवस्था पूण्तया 
अस्त-व्यस्त हो गयी। 

बगाल की जनता को खाद्यान्न की पुन आपूर्ति हेतु सरकार ने 'डेनियल नीति' लागू की। 
इसके अन्तर्गत गेहूँ के वैधानिक मूल्य की घोषणा की गई। गेहूँ उत्पादक राज्यो से बडी मात्रा मे गेहूँ क्रय 
करके जमा किया गया। इसका परिणाम गेहूँ के सामान्य अभाव के रूप मे सामने आया। चौथे मूल्य 
नियन्त्रण सम्मेलन मे पजाब सरकार के प्रतिनिधियो ने विचार व्यक्त किया कि यदि कोई मूल्य नियन्त्रक न 
रहे तो खाद्याननों के आपूर्ति की कोई समस्या नहीं रहेगी। उस समय के मूल्य नियन्त्रण योजना को परिणाम 
खाद्याननो का पूर्ति के बाहर हो जाना रहा। बगाल सरकार ने उसी गलती की पुनरावृत्ति करते हुए जून 
4942 मे चावल के वैधानिक मूल्य की घोषणा की। 9 जुलाई 4942 से प्रभावी इस आदेश मे चावल का 
अधिकतम मूल्य घोषित किया गया। घोषित मूल्य बाजार मूल्य से काफी कम होने तथा उसमे लोचहीनता 
के कारण सरकार पुन अपने उद्देश्यो मे सफल नहीं हो पायी। 'डेनियल नीति' लागू करने से सरकार 
अपने उद्‌देश्यो मे बाद मे सफल हुई। जब व्यापारी वर्ग जमाखोरी की प्रवृत्ति अपनाकर अपने मूल्यो को 
बढाने लगते थे तो सरकार अपने द्वारा रखे गये स्टाक से खाद्यान्न की आपूर्ति बाजार मे बढा देती थी और 
पुन मूल्य अपने स्थान पर आ जाता था। सरकार ने 4942 मे ही एक ऐसी खरीद एजेन्सी स्थापित 
करने का विचार व्यक्त किया जो आधिक्‍्य की मात्रा मे उत्पादित फसलो का क्रय करके उसका वितरण 
शंहरी क्षेत्रो मे करती। परन्तु इस विचार को कार्यरूप प्रदान करने मे इसलिए विलम्ब हुआ क्योंकि उस 
समय खाद्यान्नों के अभाव की समस्या मे कुछ कमी आ गई थी। 

जब पुन जमाखोर व्यापारियो ने खरीद-दारी प्रारम्भ की, पूर्ति अव्यवस्थित हुई तथा 
मूल्यो मे वृद्धि होने लगी तो सर्वप्रथम । राजशाही मण्डल मे 22 दिसम्बर,4942 से खरीद काये प्रारम्भ 
हुआ। प्रथम लक्ष्य 7 4 टन खाद्यान्न की खरीद का रखा गया। प्रत्येक जिले के जिला- अधिकारी द्वारा 
खरीद कार्य निर्धारितं किया गया। परन्तु अधिकारियों द्वारा धीमी खरीद के कारण इस योजना को समाप्त 
करना पडा। सरकार ने इस समय सारा नियन्त्रण वापस ले लिया। उसने पूर्ति व्यवस्था को सही रखने के 
लिए विज्ञाण्ति जारी की कि 'धान एव चावल के सम्बन्ध मे कोई वैधानिक मूल्य नही होगा।' सरकार ने 
समझा कि लोगो के द्वारा असामान्य लाभ कमाना ही मूल्य नियन्त्रण की कमियाँ है। 

दूसरे विश्वयुद्ध की शुरुआत से ही आवश्यक वस्तुओ की कमी के कारण मूल्यों मे 
अप्रत्याशित वृद्धि की ओर सरकार का ध्यान गया। भारत सरकार ने सर्वप्रथम-4939 मे बम्बई मे 
उप॑ंभोक्‍ताओ को उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध कराने हेतु सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत उचित 
मूल्य दुकान की स्थापना की। भारत मे 4943 के बगाल अकाल से उत्पन्न खाद्य समस्या का निराकरण 
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ने हो सकने के कारण सरकार खाद्याननो के मूल्य को नियन्त्रित न कर पायी। पुन मूल्य वृद्धि आरम्भ हो 
गंयी। इस समस्या के समाधान हेतु प्रथम खाद्य नीति समिति की घोषणा की गयी और, प्रथम मूल्य 
नियम्त्रण सम्मेलन 943 मे की गयी सिफारिशों के आधार पर ही खाद्यान्न के वितरण हेतु सर्वप्रथम 
944 मे केन्द्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकारो द्वारा केवल गेहूँ और चावल के लिए राशनिग व्यवस्था 
आरगभ की गई। 

ब्रिटेन ने द्वितीय विश्व युद्ध मे अस्थायी रूप से सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को अपनाया। 
इस सम्बन्ध मे भारत मे भी ब्रिटिश शासन ने खाद्यान्न के अभाव की दशा मे उसके उत्पादन, वितरण एव 
व्यॉपार मे हस्तक्षेप की स्पष्ट नीति को स्वीकार किया। यहाँ अगस्त- 4947 मे 5 4 करोड लोग स्थायी 
रूप से शाधानिंग व्यवस्था के अन्तर्गत थे तथा 9 करोड लोग सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अन्य रूपो मे 
शामिल थे। बाढ,अंकाल, भूकम्प आदि प्राकृतिक प्रकीपो से निपटने के लिए सार्वजनिक वितरण व्यवस्था 
का सही, राशनिग के रूप मे,द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद भी लिया जाता रहा। द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त हीने 
के ठीक बाद ही भारतीय रक्षां अधिनियम की धारा 83 के अन्तर्गत सरकार ने मूल्यो को नियन्त्रित करने 
तथा वितरण की नियमित कंरने का प्रयांस शुरू कर दिया। 'अधिक अन्न उपजाओं' आन्दोलन-4944 से ही 
चल चुंकां था।सरकार किसी भी दशा मे सभी लोगो को, किसी भी मूल्य पर आवश्यक वस्तुए उपलब्ध 
कराने के लिए कृत सकल्प थी। सरकार अपनी कर से होने वाली आय को बढाने की भी इच्छुक थी जो 
व्यौपारियो हारा अधिक ज्ञाभ कमाये जाने की दशां मे ही सम्भव था। इस प्रकार सरकार व्यापारियों तथा 
उपभीकक्‍ताओ दोनो के हितो मे सामजस्य स्थापित करना चांहती थी। 

सभी विकासशील देशो का आर्थिक अनुभव इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि मूल्यो 
मै स्थिरता तथा उसमे वृद्धि का एक निर्धारित क्रम उनके अस्तित्व से जुडा हुआ है। सोवियत सघ का टूट 
कंर  विखरनां तथा रूस जैसे समृद्ध राज्य मे आर्थिक ज्वार-भाटे का आना इसका स्पष्ट प्रमाण है। भारत 
मे आवश्य॑क॑तुओ को वेखते हुए एक विवेकपूर्ण एवं नियन्त्रित कृषि मूल्य नीति का होना अपरिहार्य हो गया 
जिसमें कृषि उपजो का मूल्य निर्धारित कर कृषि उत्पाद एवं बाजार मूल्य मे समन्वय स्थापित किया जा 
संके तथां ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों मे पूर्ति को सन्तुलित किया जा सके। यहाँ उपभोकता के हित मे खाद्य 
संमेग्री के भूल्यो को निश्चित करना,उसी तरह आवश्यक हो गया जिस तरह कृषकों के लिए कृषि उपजो 
के म्यूंमंत्तम मूंक्य का निर्धारण। 

4 स्वतस्त्नता प्राप्ति के पश्चात्‌ सार्वगनिक वितरण प्रणाली - स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद 
भारत मे विकास की नियोजित नीति को अपनाया जिसके परिणामस्वरूप मुद्रा प्रसार बढा और खाद्य 
सामग्री की कीमते भी आसमान छूने लगी।जुलाई 4948 मे पुन नियन्त्रित प्रणाली अपनायी गयी जिससे 
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खाद्य सामग्री के मूल्य कुछ समय के लिए स्थिर हो गये थे परन्तु मूल्यों मे स्थायित्व अधिक समय तक न 
रहां। वषे 949 में भारतीय रुपये का अवमूल्यन तथा 4950 मे कोरिया-युद्ध के कारण खाद्य-सामग्री 
के मूल्यों मे वृद्धि हुइं। इस प्रकार खाद्यान्‍ननो के मूल्य मे और आगे वृद्वि के मुख्य कारक-954 को 
प्राकृतिक आपदा, भारतीय रुपये का अवमूल्यन, कोरिया-युद्ध तथा भविष्य मे अकाल पडने की आशकाए 
रही। स्व॑तम्त्रता से पूर्व केवल युद्धकाल को छोड कर न तो कभी कोई मूल्य नीति तय की गई और न ही 
किसी वंस्तु पर नियन्त्रण लगाया गया।द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व राशनिग व्यवस्था की ओर भी कोई ध्यान 
नही दियाँ गया था। 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ खाद्य सामग्री खरीद समिति-950 के अधीन 'खाद्य नीति' 
की अपनाया गया जिसमे एकाधिकारी खरीद एवं राशनिग व्यवस्था पर बल दिया गया। यह व्यवस्था 
खौँद्यान्‍्नो की उचित पूर्ति बनाये रखने के लिए की गयी थी। प्रथम पचवर्षीय योजना के दौरान खाद्यान्न 
उत्पादन में पर्याप्त वृद्दि हुई, फलस्वरूप सार्वजनिक वितरण के सम्बन्ध मे जो भी सम्भव था, किया गया। 
वर्ष 988-86 मे आवश्यक वस्तुओऔ की कमी पुन अनुभव की गई जिससे मूल्यों मे पुन वृद्धि होने लगी। 
संमेत्यां के निराकरंग हेतु सरकार ने 4957 मे मूल्यो मे हुई वृद्धि के कारणो का पता लगाने के लिए एक 
खांदं संमिति का गठन श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता मे किया।उत्पादन बढ़ने के बावजूद मूल्यों मे वृद्धि 
हीनें कै कारंणो तथा असामयिक रूप से जमाखोरी बढ जाने के कारणो का पता लगाना भी समिति के 
प्रमुख कार्यी मे शामिल था। समिति ने सुझाव दिया कि यदि सरकार मूल्यो मे स्थायित्व लाना चाहती है तो 
उसे व्यापार पर पूर्ण सामाजिक नियन्त्रण करना होगा। थोक व्यापारी के मूल्य बढाने पर फुटकर व्यापारी 
भी मूक्य बंढाने के लिए बाध्य होता है। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि खाद्य सामग्री का बजट 
बनांकर इस्तैका पर्याप्त स्टाक रखना भी खांद्यान्नो के मूल्यो के स्थायित्व मे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। 
सरकार मे समिति के सुझावों के अनुपालन मे गेहूँ एव चावल के पर्याप्त स्टाक बनाने के लिए अमेरिका से 
प्री एल 480 समझौता आयात हेतु किया। इस प्रकार सरकार ने स्वतन्त्रता के बाद खाद्यान्नों के वितरण 
मे मुंख्य॑त॑यां निम्न कारणों से हस्तक्षेप शुरू किया- 

-“ भारत की एक तिहाई आबादी का गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करना, 

-- आर्थिक विकास की गति बहुत धीमी होना, 

-- प्राकृतिक आपदा से उत्पादन कुप्रभावित होना, 

-- भारतीय कृषि का मानसून पर निर्भर होना, 

-- क्रेषि उत्पादन मे क्षेत्रीय विषमता का विद्यमान होना, 

--“ भारतीय कृषि की उत्पादकता मे कमी होना, 
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-- व्यापारियों का अनैतिक व्यापारिक क्रियाओं मे लिप्त होना और, 
- - खाद्यान्नो की नियमित पूर्ति सुनिश्चित करना । 


स्पतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने खाद्यान्नों के नियमित पूर्ति को बनाए रखने 
तथा उपभोवताओ के सरक्षण हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली को उचित मूल्य की दुकानों एवं राशनिग के 
द्वारा अपनाया। जिसके तहत्‌ राज्यों मे खाद्यान्न हस्तान्तरण को सुगम बनाते हुए खाद्याननों की पयोप्त 
खरीद एवं भंण्डारण की व्यवस्था की गयी। 

(र) वर्तमान स्थिति ““वर्ष 4957-58 मे अमेरिका से पी एल 480 के अन्तर्गत आयातित 
।, गेहूँ. एवं चावल का वितंरण उचित मूल्य की दुकानो के माध्यम से किया गया। 962 के भारत-चीन युद्ध 
एवं 4968 के भारत- पाक युद्ध के बाव॑ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकाने और 
उपभीकता सहकारी भण्डार भी केन्द्र-प्रायोजित योजना के अन्तर्गत बहुत तेजी से खोले गये ताकि युद्ध जनित 
प्रभावों की वूंर करके आवश्यक वस्तुओ की नियमित पूर्ति बनाये रखी जा सके। इसी बीच 4965 मे मुख्य 
मन्त्रियीं के सम्मेलन मे यह निश्चित किया गया कि खाद्य सामग्री का अभाव अभी थोडे समय तक और 
बना रहेगी, और इस अभाव की पूर्ति हमारा उत्पादन नहीं कर पायेगा क्योंकि उत्पादन कम था एवं 
प्राकृतिक औपदाए अंधिक। सरकार ने इस सम्बन्ध मे विवेकपूर्ण कार्य करते हुए इस सम्मेलन मे दो 
तंथ्याँ पर बल॑ दिया- 

प्रथंम- उपभोक्‍ताओ का अधिकतम कल्याण - उपभोकताओ के कष्ट को कम करने के 
लिए उनको सभी आवश्यक वस्तुए एक निश्चित समय एवं स्थान पर उचित मूल्यों मे उपलब्ध कराना 
चाहिए। उपभोकताओ को शोषण से बचाने के लिए तथा उसकी सन्तुष्टि को अधिकतम करने के लिए 
आवश्यक कामून बनाया जाना चाहिए। 

द्वितीय-मूल्यो मे समरूपता लाना - सम्मेलन मे इस बात पर भी बल दिया गया कि 
पसोरे दैश॑ में उप्रभोक्‍ता वस्तुओं के मूल्य में एकरूपता लायी जाय। सरकार द्वारा उन विशिष्ट वस्तुओं को 
विधिष्ठ मूंक्म पर॑ सभी उपभोकताओ को समान रूप से उपलब्ध करायी जाय, जिन क्ल्तुओ के सम्बन्ध मे 
उपभीकताओं का शीषण किये जांने की सम्भावना हो। 

उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 4965 मे एक जॉंच समिति सार्वजनिक वितरण की 
कार्यप्रणाज्ञी के सम्बन्ध मे नियुक्त की। हमारे देश मे किसी वर्ष खाद्यान्न की प्रचुरता रहती है तो किसी 
वर्ष कमी। यह क्रम चक्रीय रूप मे चलता रहता है। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि ऐसी प्रणाली 
अपनॉगी जाय॑ जिसमें हम मानसून की दशाओ पर निर्भर न रहकर अपने आप मे निर्भर हो जाय। अत यह 
आवश्यक था कि हमारी राष्ट्रीय खाद्य नीति मे खाद्याननों का पर्याप्त बफर स्टाक और खरीददारी हो। इसी 
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उददश्य से को लेकर जनवरी 4965 मे 'भारतीय खाद्य निगम' की स्थापना की गई जिसे अनाज की 
खरीद सग्रह , परिवहन एवं समुचित वितरण व्यवस्था का कार्य सौपा गया। उपभोक्ता को सीधे खाद्यान्न 
प्रदान करने हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्नो 
का वितरण कराया जान॑ लगा। वषे 4967-68 मे उचित मूल्य की दुकान योजना का नाम बदल कर 
सार्वजनिक वितरण प्रणाली कर दिया गया। समय के विकास क्रम के साथ खाद्याननों का उत्पादन एव 
जनसख्या दाना मे वृद्धि होती रही परिणामस्वरूप वितरण व्यवस्था को और व्यापक एवं चुस्त करना 
आव्शयक हो गया। प्रत्येक वर्ष बफरस्टाक की मात्रा बढती ही जानी चाहिए, तभी सार्वजनिक वितरण 
प्रणाली के प्रमुख उद्देश्यों -लनही समय पर ,सही मूल्य मे एवं सही किस्म की वस्तुए उपभोक्‍ताओ को 
उपलब्ध कराने मे सफल हो सकते है। देश मे सम्पूणे उपभोक्‍ताओ को आवश्यक वस्तुए उपलब्ध कराने 
के दृष्टिकोण से यह आवश्यक सा हो गया कि उचित मूल्य के दुकानो की सख्या मे वृद्धि की जाय। 
तालिका सख्या-4 मे भारत मे उचित मूल्य के दुकानो की सख्या मे क्रमबद्ध वृद्धि को प्रदर्शित किया गया 
है- - 
तालिका सख्या “4 
भारत मे उचित मूल्य की दुकाने 
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_.  वर्ष३ मार्च) कुल सख्या आच्छादित जनसख्या (करोड मे) _ 
4957 37 , 594 हे 
974 4, 24, 032 29 94 
972 4 ,65 , 08 44 47 
4973 2,00, 655 43 53 
4974 2,24, 724 44 4 
[975 2 40, 240 46 94 
4976 2, 36 , 496 56 59 
977 2, 38, 622 58 94 
4978 2 44 , 255 60 44 
4983 2 97,000 68 60 
4984 3,02, 000 67 3 
4985 2,83, 646 हा 
4989 3 54लाख डे 
4990 36% - 
4994 3 99 " के 
4992 4 42 " 73 0 

(अनुमानित) 
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35 दिस0 4994(नयीनीकृत सा वि प्र ) 44,008 _ 46 0 
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म्लोत्‌ 4 योजना तथा भारत 994-93 , सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली 
2 नवभारत टाइम्स-नई दिलली,4 फरवरी 4995 


तालिका सख्या 4 से स्पष्ट हे कि 4957 मे इस योजना के अन्तर्गत केवल 37 594 
| बुकाने हीं थी जो 4974 मे बढकर 4 लाख 24 हजार से अधिक हो गयी जिसमे 29 94 करोड व्यक्तियों 
को अपने कार्यक्षेत्र मे शामिल किया। 26 जून,4975 को देश की तत्कालीन स्व प्रधानमत्री श्रीमती इन्दिरा 
गाँधी ने वेश में आपात काल की घोषणा कर दी और इसी घोषणा के साथ ही साथ 20सूत्रीय आर्थिक 
कार्यक्रम की घोषणा भी की जिसके परिणामस्वरूप इसके विकास मे आश्चर्यजनक तेजी आयी। इस 
कार्यक्रम की एक अभिन्‍न अग समस्त उपभोक्‍ताओ को उचित मूल्य की दुकानों पर वस्तुए उपलब्ध कराना 
भी था।इस प्रैंकांर 4978 मे इनकी सख्या बढकर 2,44,255 हो गई जो 60 44 करोड जनसख्या को 
अच्छावित॑ करती थी। 4965 से 75 के बीच दुकानों की सख्या दो गुनी से अधिक बढी परन्तु 4965 मे 
प्रति लाख जनंसख्या पर 23 दुकाने थी तथा 4975 मे 39 दुकाने। इस प्रकार जनसख्या वृद्धि के कारण 
प्रति लाख जनसख्या पर दुकानों की उपलब्धता को उस अनुपात मे नहीं बढाया जा सका। देश मे उचित 
मूल्य की दुकानो की सख्या मे वृद्धि के बाद भी वितरण कार्य मे कमी आयी। 4968 मे इन दुकानों के 
मॉध्यम॑ से औसत रूप मे लगभग 92 लाख दन खाद्यान्न का वितरण हो रहा था जो 4975 मे घटकर 48 
लॉख टन रह गया यद्यपि 4983 मे पुन थोड़ी बढकर 62 लाख टन हो गया। वर्तमान समय मे उचित 
मूंक्य की 4 लाख से अधिक वुकाने देश की लगभग तीन-चौथाई जनता को अपनी सेवाए प्रदान कर 
रहीं है। 4 जनवरी 992 से घोषित नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत0, 580 अतिरिक्‍त 
दुकाने खोलने के लक्ष्य के बदले 45 दिसम्बर,4994 तक 4008 उचित मूल्य की दुकाने खोली गयी 
जिनसे ल्गभंग 6 करोड अतिरिक्त लोगो को इसका लाभ प्रदान किया जा सकेगा। 
सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा जनकल्याण मे वृद्धि हेतु किये गये योगदान एव उनका 
'ईयव॑स्थाप॑त निनिवत्‌ है- 
) जनता दुकानें -- भारत सरकार ने 4977-78 मे समाज के निर्बल वर्ग को आवश्यक 
व॑त्तुएं उपलब्ध करामे हेतु सहकारी समितियों के माध्यम से जनता दुकाने सचालित करने की एक विशेष 
यौज़ना 'प्रंसारित की। तत्कालीन केन्द्रीय वाणिज्य मन्नी श्री मोहन धारिया ने जनता दुकानों के क्रिया-कलापो 
को बताते हुए जुन-979 मे 4000 जनता दुकानों को मलिन बस्तियो मे स्थापित करने का निर्णय लिया। 
इन जनता दु्का्ों के प्रमुख उद्वेश्य निम्न थे- 
# जनता वुकाने गदी एंव मलिन बस्तियों मे खोली जायेगी जो गरीब लोगो को उनकी 
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आंवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध करायेगी। 

£ सरकार शिक्षित बेरोजगार नवयुवको को इस योजना को चलाने के लिए प्रोत्साहित करेगी, 
जिससे कि बेरोजगारी की समस्या का कुछ हद तक समाधान किया जा सके। 

+# सुपर बाजारी की तरह ये दुकाने ग्रामीण व अर्द्ध विकसित क्षेत्रो मे आवश्यक कसतुओ को 
उपलब्ध कराने मे सरकार की सहायता करेगी। 

# योजनान्तर्गत प्रत्येक व्यवसाय प्रारम्भ करने वाले व्यक्ति को 20000 की प्रारम्भिक 
पूँजी अनुबान के रूप मे दी जायेगी जिससे कि उनको इन दुकानों को चलाने मे कोई कठिनाई न हो। 

2 सार्वजनिक उत्पादन एवं वितरण योजना - सार्वजनिक वितरण प्रणाली मे आवश्यक 
वस्तुओं की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद ने मार्च,4978 मे प्रस्ताव किया कि न्यूनतम आवश्यकता 
कार्मक्रम॑ के अंन्तर्गत इस प्रणाली का और विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण किया जाय। जनवरी 4979 मे आयोजित 
मुंख्य॑ म॑स्त्रियों के सम्मेलन मे इस योजना का सर्वसम्मति से स्वागत किया गया और इस पर विस्तार से 
विंथारं-विंभश हुआ। योजना को अन्तिम रूप देने तथा इसे क्रियान्वित करने के लिए राज्यो और केन्द्र 
शांसित प्रदेशों के नागरिक एवं आपूर्ति मन्त्रियो ने विस्तार से विचार-विमर्श के उपरान्त 4 जुलाई 979 को 
सार्वजनिक वितरण प्रणांली की उत्पादन व वितरण योजना इस विश्वास के साथ लागू की गयी कि देश भर 
करे उपभोक्ताओं विशेष रूप से आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगो को आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य 
पर स्थायी रूप से उपलब्ध होती रहे। इसे स्थायी एवं व्यापक रूप देने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम 
के रूप में प्रस्तुत किया गया। 

सार्वजनिक उत्पादन व वितरण योजना आवश्यक वस्तुओ के उत्पादन व वितरण की 
समस्याओं के स्थायी समाधान हेतु आरम्भ की गयी जिसके अन्तर्गत आवश्यक क्स्तुओ के 
उत्पादन , वसूत्ी , भण्डारण , परिवहन एवं वितरण की प्रक्रिया भी सम्मिलित थी। इस योजना के द्वारा व्यापार 
के ऑधांर पर उत्पादन व वितरण से सीधा सम्बन्ध स्थांपित किया गया। योजना के सुचारू क्रियान्वयन 
हैपतुं वांणिण्म एवं आपूर्ति मन्त्रालय॑ के साथ-साथ कृषि, उद्योग, रेलवे, इस्पात व खान मनन्‍्त्रालय से सहयोग 
प्रदांत करते हैतुं पहले ही स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी थी। 

उद्देश्य - उत्पादन व॑ वितरण योजना का मुख्य उद्देश्य आवश्यक वस्तुओ की पूर्ति बनाये 
रखना, व्यापारियों की कुरीतियों को समाप्त करना, उत्पादित वस्तुओ की वसूली, परिवहन तथा वितरण 
मैं समन्व॑य स्थापित करना, ग्रामीण क्षेत्रो मे वस्तुए उपलब्ध कराना, उचित मूल्य की दुकानों द्वारा वितरण 
कराना और रोजगार के अवसर मे वृद्धि करना था। इस प्रकार यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 


संशोधित एवं पंरिमार्णित रूप मे थी। इसका विशेष ध्यान ग्रामीण क्षेत्रो मे अधिक से अधिक उचित मूल्य 
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की दुकाने खोलंकर कमजोर वर्ग के लोगो को वल्तुए उपलब्ध कराने की ओर लगा था। 


प्रमुख तत्व - उत्पादन व वितरण योजना के तहत्‌ सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सशक्त 
एवं प्रभावपूर्ण बनाने एव इसको सफलता पूर्वक लागू करने के लिए निम्न व्यवस्थाए की गयी- 

। योजनान्तर्गत आच्छादित जनसख्या की दृष्टि से प्रत्येक 2000 या इससे अधिक 
जतसंख्या वाले गाव या गाघो के समूह के लिए एक उचित मूल्य की दुकान खोले जाने की योजना बनायी 
गई, किन्तु पर्व॑त्रीय क्षेत्रो मे प्रत्येक 7000 की जनसख्या पर ही एक दुकान खोली जा सकेगी। इस हिसाब 
से 3 5 लाख उचित मूल्य दुकानो की आवश्यकता होगी। योजना के प्रारम्भ मे देश मे 2 4 लाख दुकाने 
निजी एवं सहकारी क्षेत्रों मे कार्यरत्‌ थी, जिनकी सख्या 4984 मे बढकर 2 9 लाख हो गयी। 

2 इस योजना की शुरुआत ॥3 क्स्तुओ- गेहूँ, चावल, मोटा अनाज,खाद्य तेल, 
मिटटी का तेल,कपडा माचिस, नहाने व धोने का साबुन,चाय, कॉफी और विद्यार्थियो के लिए कापियो 
से की गयी। अन्ध वस्तुओ को स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर भी शामिल किया जा सकता था। 
वस्तुओं की संख्या राज्यो के अनुसार भिन्‍न-भिन्‍न हो सकती है,परन्तु सभी वस्तुए देश भर मे एक ही 
मूल्य पंर॑ बैधी जायेगी। 

3 आवश्यक उस्तुओ के उत्पादन मे वृद्धि के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों के सम्बन्धित 
विभागों द्वार पर्याप्त प्रोत्साहन विया जायेगा। 

4 वितरण प्रणाली को सफल बनाने के लिए चयनित वस्तुओ की वसूली और उसका 
पग्मात्त भंडारण आवश्यक है।इसके लिए राज्यो मे भण्डारणं एव वितरण केन्द्र बनाने की व्यवस्था है। मूल्य 
हिथिर बसांसें रखने के लिए बफर स्टाक के अतिरिक्‍त जहाँ जरूरी हो, एजेन्सियो के द्वारा आयात भी किये 
जो सकते हैं। 

8 सार्वजनिक वितरण प्रणाली मे निजी, सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र सम्मिलित है। 

6 आवश्यक वस्तुओ के उत्पादन व वितरण मे लोगो का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने 
हैतु उल्हें बिशंबांस मे लिया जाना चाहिए। 

7 आवश्यक वस्तुओ की उपलब्धि तथा उत्पादन पर निरन्तर नियन्त्रण बनाये रखने के 
लिए राज्य सरकारों को सचार व्यवस्था बनाये रखना अत्यन्त ही आवश्यक है जिससे कि समय रहते 
सुभौरोत्मक॑ कॉर्यवाद्दी की जा सके। 

8 वितरण प्रणांली के मिरीक्षण/व समायोजन के लिए केन्द्र तथा राज्य स्तर पर उच्च 
प्षप्रिकार प्रॉष्त स॑मितियाँ गठित॑ की जायेगी। 

9 योजनान्तर्गत शामिल वस्तुओ को स्थानीय आधार पर उत्पादित कराये जाने का प्रावधान 

। क्रियो गधा। वितरण के लिए अन्य वस्तुएं केन्द्र सरकार के सहयोग से लेवी के रूप मे वसूली जायेगी। 
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40 उचित मूल्य की दुकानो को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जायेगी किन्तु सार्वजनिक 
वितरण के लिए वस्तुओ के भण्डारण हेतु धन सुलभ कराया जायेगा। युवा बेरोजगार व्यवसायी को दुकान 
| खोलने के लिए सस्ती ब्याज दर पर ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। 

44 वुकानो के सुचारू सचालन के लिए स्थानीय आधार पर राशनकार्ड धारकों को 
चौंकसी सम्रितियाँ बनाने की व्यवस्था की गयी। 

42 राज्य सरकार इस योजना को लागू करने के लिए आवश्यक वस्तुओ का वितरण इन 
दुकांनो के मांध्यम से कराग्रगी। राज्य सरकारे घितरण व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाये रखने के लिए 
संचल॑ दुकानों की भी व्यवस्था कर सकती है। 

अग॑स्त-8986 मे पूर्व प्रधानमत्री स्व0 श्री राजीव गॉधी द्वारा पुनर्सशोधित 20सूत्रीय कार्यक्रम 
के अन्तर्गत उपभोक्ता संरक्षण को महत्वपूर्ण मानते हुए सावेजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक 
सुवृढ़, कारगर एवं प्रभावी बनाने का सकल्प लिया गया। 

3 सगठन, प्रबन्ध एव वितरण व्यवस्था - वर्तमान समय मे 4 लाख से अधिक दुकानो के 
माध्यम से प्रति वर्ष 480 लाख टन खाद्यान्न 43 लाख टन लेवी चीनी एव 83 लाख टन मिट॒टी का तेल 
वितरित करमे बोली कदाचित्‌ विश्व की सबसे बडी वितरण प्रणाली हैं /* यद्यपि सार्वजनिक वितरण प्रणाली 
छठवे वशंक से शासकीय नीति का एक महत्वपूर्ण अग बनी हुई है जिसमे मुद्रा स्फीति मे वृद्धि एव 
उसके प्रभाव॑ की कम करने का प्रयास किया जाता रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सगठन एव 
प्रब॑न्ध मै कैन्द्र एंव राज्य दोनो सरकारों द्वारा भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से अनाजो की खरीद, 
कभी कौ स्थिति मे विदेशों से आयात,मूल्य निर्धारण और विभिन्‍न राज्यो और सघीय राज्यो का हिस्सा 
तय किया जाता है, जबकि राज्यो मे सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का सचालन सम्बन्धित राज्य सरकार का 
दायित्व हैं। इसे प्रकार इस प्रणाली को सफल बनाने की केन्द्र, राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की सयुकत 
जिम्मेंदारी हैं। इस प्रणाली के काम-काज॑ की नियमित समीक्षा की जाती है, और राज्य सरकारो से 
विचार-विमर्श के बाद सुधारात्मक उपयो को लागू किया जाता है। केन्द्र मे इस प्रणाली की समीक्षा एक 
सह्ाहैकौर परिषद समय-समय पर करती है। राज्यो/ केन्द्र शासित प्रदेशों मे उपभोक्ता सलाहकार 
समितियाँ जिला, ब्लाक और तालुका स्तर पर उचित दर दुकानों के काम-काज को देखती है। 

खाद्य तेज्ञ के लिए भारतीय राज्य व्यापार निगंम तथा मिट॒टी के तेल के लिए पेट्रोलियम 
उच्चौग के सरक्ारी-सगंठम खरीद, भण्डारण एवं आपूर्ति की व्यवस्था करते है। महीने के प्रारम्भ मे प्रत्येक 
राज्य॑ मे आपूर्ति ्रॉरा वस्तुओ को प्रदाय केन्द्रों तक पहुँचाया जाता है ताकि जिलाधीश द्वारा अनुमोदन प्राप्त 


वुकीमी में राधा कार्ड के माध्यम से उपभोक्ताओं को वस्तुए वितरित कर सके। केन्द्र सरकार ने 
, /4+ नवभारत टाइम्स- नई दिल्‍ली, 4 फरवरी, 995 


84 


सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 6 महत्वपूर्ण क्स्तुओ की आपूर्ति का दायित्व लिया है ये है- गेहूँ 
चावल, चीनी, आयातित खाद्य तेल, मिटटी का तेल एवं कोयला। कुछ राज्य अपनी स्थानीय आवश्यकताओ 
के आधार पर कुछ अन्य क्स्तुओ यथा- साबुन, नमक, चाय दाले, कापियो के वितरण की व्यवस्था भी 
इसके अन्तर्गत की है। जैसे पश्चिमी बगाल और तमिलनाडु राज्य ने उचित दर की दुकानो मे नमक चाय, 
कॉफी, माचिस, वील नहाने का साबुन कापियाँ, साइकिल के टायर- ट्यूब आदि भी शामिल किये 
गये है। 

विगत 40 वर्षों मे उचित मूल्य के दुकानो की सख्या मे पर्याप्त वृद्धि हुई है। मार्च 4984 
मे जहोँ इनकी संख्या केवल 3 2 लाख थी पॉच वर्षबाद मार्च-89 मे बढ कर 3 54लाख और वर्तमान 
समय मैं लगृंभंग सवा 4 लाख हो चुकी है। 34 मार्च, 4994 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 
कुल वुकानों की स्थिति निम्न तालिका मे दिखायी गई है- 

तालिका सख्या 5 


उचित मूल्य दुकानो के वितरण की स्थिति 
(34 मार्च, 4994) 


न मा आज मनन मल लक 
विवरण --उामीण क्षेत्र हरी कोत्र योग 
| 
सहकारी-क्षेम मे | । 68,088... । 24,62/.._|[. 89,674 
सकल सेल अ्य क्षेत्र से... लि, 2००7»: अमल मी: १2500. मे की लक 
कूले विक्रय केन्द्र | 3,05,499 ..।. 94, 239 | 3,99, 738 


स्रीत प्रतियोगिता दर्पण अक्टूबर-4993, उपकार प्रकाशन,बीमानगर, आगरा-2, पृष्ठ सख्या-345 


उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि लगभग 76 प्रतिशत दुकाने ग्रामीण क्षेत्रो मे स्थित है। कुल 
दुकानों भें 22 43 प्रतिशंत दुकाने सहकारी क्षेत्र से सम्बन्धित है। अलग-थलग पडे दुर्गग इलाकों, विशेषरूप 
से जत॑ जांतीय॑ इलाकों में आवश्यक वल्त्तुओ की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने राज्यो/केन्द्र 
शासित॑ प्रवेश कों वाहन॑ खरीवने के लिए 596 लाख रुपये वर्ष 4992-93 में स्वीकृत किये गये है। 
| ज॑बंकि वर्ष 4989-90 एवं 90-94 में यह धनराशि क्रमश 245 6 लाख, तथा 444 5 लाख रुपये ही 
थी। [ 

खुले बाजार मे आवश्यक वस्तुओं की कीमतो मे वृद्धि होने के कारण वर्ष भर सार्वजनिक 
वितर॥ प्रंणोंश्ी पर दबाव जारी रहता है। वर्ष 989 मे जनवरी से नवम्बर तक सार्वजनिक वितरण 


48 मबभौर॑त टाइम्स- नई विलली, 29 अंगस्त, 994, पृष्ठ सख्या-7 
॥6., भोदित्त-संम्बन्धित बर्ष सूचना एवं प्रसारण मन्त्राज्षय, भादत सरकार, नई विल्ली, 
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प्रणाली, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम ,पौष्टिक आहार कार्यक्रम आदि 
के माध्यम से 75 88 लाख टन चावल, 80 04 लाख टन गेहूँ आवण्टित किया गया। इससे पहले इसी 
अवधि मे 86 05लाख टन चावल तथा 84 38 लाख टन गेहूँ इन कार्यक्रमों के तहत्‌ आवण्टित किया गया 
था। इस प्रकार गेहूँ एव चावल का आवण्टन वर्ष 4988 की तुलना मे कम किया जा सका। वर्ष 990-9). 
मे गेहूँ एवं चावल का कुल आवण्टन[सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा पौष्टिकता कार्यक्रम आदि हेतु) क्रमश 
98 96और 97 94 लाख टन था जबकि उससे पिछले वर्ष यह आवण्टन मात्र 885 26 और 95 47 
लाख ठम थौ। वर्ष 4094-92 मे गेहूँ और चावल का कुल आवण्टन क्रमश 405 70 तथा 444 23 
लाख उन रहा। केन्द्र सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण हेतु गेहूँ,चावल एवं खाद्य तेल की आवण्टित मात्रा 
तिम्न तालिंकां मे अकित की गयी है- 
तालिका सख्या 6 
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवण्टित मात्रा 


(लाख टनो में) 

_ कंलुए..... वर्ष 989-90 वर्ष 4990-9 वर्ष 4999-92 
.. हूँ 85 26 95 96 405 70 
चावल 95 47 97 99 444 23 
खौद्य तेल 3 94 6 52 4 20 


भ्लोत॑ भारत॑-सम्बन्धित वर्ष,खाद्य एव नागरिक आपूर्ति खण्ड,सूचना एव प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, 
नई दिल्‍ली 

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि गेहूँ के आवण्टन मे पिछले वर्ष की तुलना मे वर्ष 
4990-94 में 42 5 प्रतिशत तथा 4994-92 मे 40 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि चावल की 
आवण्टित॑ मौत्रीं मे अधिक उच्चावचित वृद्धि होती है। चावल के आवण्टन मे 2 64 प्रतिशत वृद्धि वर्ष 
4990-94 में तथा 46 87 प्रप्तिशत की वृद्धि वर्ष 4994-92 मे हुई है। 

खाद्य तेलो की आपूर्ति मे कमी को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। वर्ष 
989 में जनवरी से नवम्बंर की अवधि के लिए खाद्य तेलो का आयात घटाकर 3 65 लाख टन किया 
गया जबकि वंर्ध 7988 मे इसी अवधि मे 9 79 लाख टन खाद्य तेलो का आयात किया गया था। ये कमी 
62 6 प्रतिशरत्॑ की रही। मूँगफली के तेलो मे मूल्य वृद्धि के कारण 4 लाखटन पामोलीन का आयात करना 
पडा जिसमें अंधिकांश मात्रा को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचा गया। गुजरात मे वर्षा देर से 
होते के कारण देशी खाद्य॑ तेलो के उत्पादन में कमी आने और इनकी बढ़ती हुई माँग को देखते हुए वर्ष 
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4900 के बौरात ७ ५ लाख टन आयातित खाद्य तेल आवण्टित किये गये जबकि 989 मे इसी अवधि 
के लिए 3 9] लाख टन खाद्य तेल आवण्टित किया गया। इस प्रकार इसमे 66 85 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 
इस वर्ष मै राज्यों एव केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा आवण्टन से उठाया गया हिस्सा 5 24 लाख टन रहा 
जबकि पिछले वर्ष 4989 के दौरान 3 27 लाख टन ही था। विदेशी मुद्रा की समस्या के कारण वर्ष 
994 में ज्यादा खाद्य तेलो को आयात नहीं किया जा सका। इसीलिए आवण्टन मे भी कमी की गई। 
990 मे ज॑द्यों 6 52 लांख टन आयोजित खाद्य तेल आवण्टित किया गया था वही 994 मे मात्र 4 20 
लाख़ ठ॑न खांद्य तेल ही आवण्टित किया जा सका। इस प्रकार खाद्य तेलो के आवण्टन मे आलोच्य वर्षो 
मे पर्याप्त पच्चांवंचन रहा।वर्ष 990-94 का आवण्टन पूर्व वर्ष की तुलना मै ७6 75 प्रतिशत बढ गया 
ज॑बंकि अगले ही वर्ष मे इंसमे 88 59 प्रतिशत की कमी आ गयी। 

4 भवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली - सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ दूरदराज 
के गावों, पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्र मे रहने वाले गरीबों तक पहुँचाने के लिए वर्ष 4992 मे एक नयी 
योजना शु की गयी जिसेनवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रंणाली(रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम) का 
मोम वियां गया है। इस नंयी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरूआत प्रधानमत्री पी वी नरसिह राव ने 4 
जैन॑वरी, 992 को राजस्थान के अभावग्रस्त रेगिस्तानी जिले बाडमेर से की। इस व्यवस्था का उद्देश्य देश 
के सुदूर क्षेत्र के गांवों मे रहने वाली गरीब जनता को कम दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराते हुए देश की 
खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावकारी बनाना है। 

मंयी सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश के 4775 विकास खण्डो के लिए शुरू की गयी है। 
धुरुआंत॑ के समय 700 खण्डों को चुना गया था, बाद मे यह सख्या बढाकर 4775 कर दी गयी। जिन 
विकास खण्डां की इस व्यवस्था के अन्तर्गत पहचान की गयी है वे जनजाति बहुल राज्यो व पर्वतीय क्षेत्रों 
में है और जहाँ सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम[डी पी ए पी) समन्वित जनजातीय विकास 
कार्यक्रम(ऑई दी डी पी ) तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम[डी डी पी ) चल रहे है। इसे गरीबी उन्मूलन 
कार्यक्रम से भी जोडा गया है। 

नयी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत देश की आबादी के पाचवे हिस्से, लगभग 46 
करोड़ लोगी को लाभ मिल रहा है। इसके तहत्‌ 40580 अतिरिक्‍त उचित दर की दुकाने खोलने का लक्ष्य 
तिधारित कियों गया था। इस लक्ष्य के मुकाबले, 45 दिसम्बर, 994 तक 44008 उचित मूल्य की 
वुकांनें खोली जा चुकी थी। इसके अतिरिक्‍त प्रस्तावित 2675898 नये राशनकार्ड के लक्ष्य के मुकाबले, 
3823737 भैयें राशन कार्ड बनाये जा चुके है। गरीबी के लिए बनायी गयी इस योजना का अपात्र व्यक्ति 
अनुचित लाभ न उठाने लगे, इसके लिए राशन कार्डों की भारी पैमान पर छानबीन की गई। 
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नंवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनतर्गत 4 जनवरी 4992 के बाद खोली गई 
उचित॑ दर की वुँकानो की राज्य/संघ शासित प्रदेशवार सूची निम्न तालिका मे प्रस्तुत की गई है- 
तालिका सख्या 7 


नवीनीकूंत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्‍न राज्यो/केन्द्र शासित प्रदेशो मे खोली गयी दुकाने 
(45 दिसम्बर, 4994) 


दर अंजाम इंिवंकक' (सोया समंमओ,.. उरकपरमसः ऑड़ो:.. फफिआम्याम:. शाइकरमक'. भिलीकाक. इक. पास. स्‍कौआमगाए.३222५३: चमक). धर३2॥. साइना. सना. धमकी. सा). परम. इलाकैन,.. टाल. सामकाम।4॥ समहमाक0), फााभा+. सनक पंपाक.. दम. प्ाममत.स्‍आ) पयामक.. मकर, .साकगावत.. करमभा+.. सा. इसी. सएरमामाका. स्‍मथाक. फरमान, आरा, .ोनवाव+ ९/+मकर लेक. आया. .१)०घमा. धन्‍/-भ0). आरा. पाए. सिइमममाम।..सइाममेकक, अा2ा०.. पोषक» पदक. इधाोग--.. पक. 


क्रस राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश  दुकामे क्रस॒ राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश. दुकाने 





'अन्‍ून्‍ामक.६ल्‍ूूूूए्फेमम रू. "पतन 4८ पाता ल्‍रवाइासाा।..यातन्‍कात7... पर मसाला सपप पिन. मजाक. धनु डपकबिी. 





4 महाराष्ट्र 3395 45. मिजोरम 99 
0) बिंहार 2469 ।6 मणिपुर 74 
3 मंध्य प्रदेश 276 47 प0 बगाल 69 
4 फर्मीटक 4455 48 केरल 5] 
5 उत्तर प्रदेश 4444 49 त्रिपुरा 32 
6 उड़ीसा 4438 20 नागालैण्ड 24 
7 राजस्थान 4079 24 तमिलनाडु 49 
8 हरियाणा 432 22 अण्डमान निकोवार द्वीस 48 
9 असम 385 23. दादर एव नगर हवेली 44 
80 ऑन्‍न्ध्न॑ प्रदेश 362 24 हिमाचल प्रदेश 8 
44 गुंजरांत 276 25. सिक्किम 2 
42 अंक्षणाचल प्रवेश 263 26 लक्षद्वीप 2 
43 जैम्मू कश्मीर 423 27. दीव 4 
44 मैघांलय 404 महायोग 44,008 


विलकसानता गडमीमन्‍कनक इ००-क बह पैक शफेपा-सह 43-42%#64 #रप*्यानन। अकाल अप काम देते आसक-पंभाामा).. 4९०५ (करा, स्कए+++ ०5 -छ 'क०२०-मयडक चापम+>कर७, उनम्जज०७३७०७ फंग-काग साय: ड»ग०००आ$ (९ भपकक- ७++५४+अा3 ५++++७नलफा अपपनन८मननाए) #र-ानजंक- धरा धन अपन के: श्रधयनाा-« आधधरराप वीक "सपयाइननबे श्रमिक, कद». भदान+अ न #रानानममनमे धाम न भमथन+४#ड ध्मामानथम«-ए पानफे+नन+नआा- या + ९4४७ ९ 


म्लोत॑ नवभारत टाइम्स-नई दिल्‍ली, 4 फरवरी, 4995 


उपर्युक्त अवरोंही क्रम मे प्रस्तुत तालिका से स्पष्ट है कि महाराष्ट्र राज्य मे सर्वाधिक 
24 ,2 प्रतिधत॑ नगी वुकाने खोली गयी है। नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 83 प्रतिशत 
बुकानें प्रथम 7 राज्यो मे खोली गयी है, जिनकी कुंल सख्या 48653 है। इस प्रकार शेष 47 प्रतिशत 
षुकानें 78 प्रतिशत राज्यो मे खोली गयी। 

सुवूर क्षेत्री, पर्वतीय, आदिवासी तथा पिछडे इलाकों के लिए प्रधानमत्री पी वी नरसिंह 
रांव की विशेष घोषणा के तहत्‌ शुरू किये गये इस कार्यक्रम का लाभ वास्तविक लाभार्थियो को मिले 
और इम क्षेत्रों को वितरित की जाने वाली आवश्यक वस्तुओ को काले बाजार मे न पहुचाया जा सके, यह 
पुनिश्चिंत करगे के लिए उपभोक्ता के द्वार पर ही इन वस्तुओ के आपूर्ति की भी व्यवस्था की गयी है। 
अब तंक दस धर-घर आपूर्ति के कार्यक्रम के अन्तर्गत, 54426 उचित दर की दुकाने शुरू की जा चुकी 
है। इस कार्यक्रम मे सफल दुकानी के लिए 486 वाहनों की खरीद की जां चुकी है। अब तक इस मद 
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मे 4746 50 लाख रुपये व्यय हुए है। इसके लिए केन्द्र द्वारा 50 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप मे 
उपलब्ध करांयी जाती है। 


5 चीनी सकट-4994 - चीनी के मूल्यो पर नियन्त्रण और उसे उचित दर पर 
उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कई उपाय किये है। इसके लिए खुली बिक्री और 
लेवी की चीनी का कोटा बढाया गया। सितम्बर 4989 मे दोनों तरह की चीनी के लिए चीनी का 
आवण्टन 8 82 लाख टन था जबकि अक्टूबर 4089 मे बढाकर इसे 40 32 लाख टन कर दिया गया। 
अक्टूबर 4988 मे लेवी चीनी तथा खुली चीनी का कोटा 9 47 लाख टन था। स्वदेशी चीनी की बाजार 
मे उपलब्धता बढाने के लिए करीब 3 लाख टन चीनी के आयात का सौदा किया गया। चीनी का आयात 
देश में चींमी के उत्पांदन मे कमी की दशा मे किया जाता है। 

चीनी संकठ पर प्रकाश डालने से पूर्व खुली बिक्री चीनी एवं लेवी चीनी के आवण्टन 
एवं खपत का अवलोकन आवश्यक है जिसे निम्न तालिका मे प्रस्तुत किया गया है- 

तालिका सख्या 8 


खुली बिक्री एव लेवी चीनी का आवण्टन 0 जब: लॉज वेग) 


खाक! पार, सइं॥॥0१॥: ९०ैफेेकी! सशेनेकॉर हविकेकेकज' शिया भसा-बक.. सनम उ्ाकणएु०) #म्मृमं> ७2०९0 (मात साधकातपाक #फयाकाक अभा+..९2४29ग02७ भ्राकनो।...प्राया्पा० के चं+++) अममाा जीगा#पपक पैपऑ जाक+ सदकिककेी अंधापकइ७ आमाकाग> प्ोधाप्मी संलडककाक अ्रष्पोन.ग७ किक अपकनाताक आपरा७-दड.. सका»: पवन, धरा. मामा. धााानस सशााााण. भा. सनम). सकी)... अपाा १७७. आमाबाी। ."42:कह9 ९0७00) १(7ग०७.ध/९20०%५ शतक सका मामी) मामा... आामोडी। शमपााममोक.. भकामआए।... ाथधायुका. समा. मम ध्रयाशइककान,. धरा 


_ अवधि  अ अआवण्टित मात्रा अवधि २ खपत की मात्रा _ 
अक्टृूबर- |988 9 7 अक्टूबर से सितम्बर-980-84 50 0 
। 989 40 32 हि " 983-84 76 0 
! 4990 40 07 हे ऐ " 987-88 93 3 
ह 4994 40 57 हे कु " 990-94 407 2 
अंप्रैलं> 994|खुली -| 5 60 हि के ' 4994-92 445 0 


मई - १994[बिक्री | 4 78 


'सधाईं-आक. एधमपीक ३००७4 0०४ााक अरे फधा *ककहमज व १९७, 8९:0*-इमवंधा/पा#,.. ओम १व०ाा ९७... ++>कोष५ 44५ #फकेपए- 94%९4५फ०ए०+-प ।9%००% -%-पक/०% "पक क-ा+० एक" ५६ करा कैसा नाक३४००००००४३४७ ६५३५. ५ स्रममन।...पामदुरक-+.425 अर. पमााा2०ााए... सदर. रा). ९ल्‍पडा वार... शिका३ का... &००+ ७-५. २2930. हकापकं-१००. सामान... सा पकमयाल.पयाकाब०५७आ७,..पराकमम्पातक. स्होफपमप%०.सा3पक#-. समम मम. कमय+....स्‍म्मपफफम-+++. सारा. कप... डेप». सन. पाक. सवकम-ाम४३.. उसाकपाक,..परामआमम-...ु७०+-पा.अपफयाक.. परेजक७.... ता... सधादपन्‍७-. ९ ७ल्‍घाक,.. धीमा पक ०. सपम्पेकाि+,. पक. नरम. आउायाप.3७++आरमयान;.. दायरा). पीआमनम, 


प्रौतू॑ भांरत॑- सम्बन्धित वर्ष,सूचना एवं प्रसारण मत्नालय, भारत सरकार, नई दिल्ली 


उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 4988 से लगातार चीनी के आंवण्टन मे वृद्धि होती रही, 
पंरन्तु अप्रैल, 94 मे इसमे चीनी के कुल उत्पादन मे कमी हो जाने तथा उस कमी को पूराक॑रने के लिए 
संमंय से आपात की व्यवस्था न किये जा सकने के कारण मई-4994 मे केवल 4 75 लाख टन चीनी 
ही खुली बिक्री हेतु आवण्टित की जा सकी।चीनी की खपत घटती हुई दर से बंढ रही है। अत बढ़ी 
हुई खंप॑त॑ की पूर्ति हेतु खुली बिक्री एब लेवी की चीनी का कोटा बढ़ाया जाना चाहिए था और कोटा 
बढ़ाते के लिए चीनी के कुल उत्पादन मे वृद्धि की जानी चाहिए थी। यदि उत्पादन मे वृद्धि सम्भव 
मेहीं भी तो चौभी की विपतित आपूर्ति बताये रखते के लिए श्ींती करा आयांत॑ समय से किया जाना चाहिए 
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था। 

रांसद मे विपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा चीनी आयात-मामले पर"काम 
रोकी प्रस्ता॥" जुन-094 मे प्रस्तुत किया गया जिसमे आरोप लगाया गया कि सरकारी महकमो की 
अक्ष॑मंता और मन्त्रियो तथा नौकरशाहो के बीच अहम के टकराव से हुए घाल-मेल के कारण ऊँची 
कीमतों पर चौंनी का आयात किया गया और देश के खजाने को 650 करोड रुपये की चपत लगी। 
मांचै-4994 के प्रारम्भ मे सरकार ने चीनी के शुल्क मुक्त आयात हेतु इसे खुले सामान्य 
लोइसेन्स(ओं जी एल ) के तहत लाने का निर्णय लिया, फिर भी राजधानी की खुदरा दुकानों मे 
जुन-4994 के पहले सप्ताह मे चीनी की कीमत 48 रुपये प्रति किलो से भी अधिक हो गयी जबकि 
वर्ष जूंन-993 मे यह 42 50 रुपये की वर से बिक रही थी। 

विशेषज्ञों का मानना है कि चीनी सकट के सकेत 4994-92 मे ही मिलने लगे थे उस 
वर्ष भारंत ने अतिरिक्त चीनी का उतपादन किया था। चीनी की खपत्‌ 445 लाख टन थी जबकि उत्पादन 
32 77 लौमं टन हुंआ जिससे कीमतो में भारी कमी आयी। भारत ने जब चीनी का निर्यात किया तो 
वहाँ भी कीमती में भारी कमी आयी। परिणामस्वरूप भारतीय चीनी उद्योग मे नकदी की भारी कमी हो गई 
जिंसंसे किसामों को गन्‍ने के मूल्य का भुगतान समयसे नही किया जा सका और अगले गन्ना सत्र मे 
किसानों ने गक्तें की जगह दूसरी फसलो पर जोर दिया। 

बूंसरी ओर केन्द्र सरकार ने जूंन-993 मे चीनी मिलो के शीरा बेचने पर लगे कीमत एवं 
वितरण सम्बंन्ध॑ नियन्त्रणो को उठाने का आदेश पारित किया जिससे शीरे की कीमत लगभग 45 गुना बढ 
गई। शीरा महँग़ा होने से अवैध शराब कम्पनियों ने गुंड का प्रयोग शुरू कर दिया और वे उसकी अधिक 
भफीमतें दैने लगी। बदले मे गुड बनाने वाली इकाईयाँ गन्ना किसानो को 40 से 45 रुपये प्रति कुन्तल की 
दर से (विशिष्ट रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश मे) अधिक भुगतान करने लगी। जनवरी-4994 मे स्थिति 
और भी घिगड गई। खाद्य मन्‍्त्रालय ने उत्तर प्रदेश, पजाब और हरियाणा की सरकारों को इस सन्दर्भ 
में पश्न लिखा जहाँ सबसे अधिक गन्ना गुड उत्पादको के पास जा रहा था। माननीय श्री मुलायम सिंह 
नें 24 ज॑नवरी-94 को गुड के भण्डारण पर प्रतिबन्ध लगाने का आदेश दिया। लेकिन किसानो के विरोध 
के बांदं 8 फंरवरी-4994 को यह आदेश रदृद कर दिया गया। परिणामस्वरूप लगभग 80 लाख टन 
गॉल्ता गुंड पृत्पावको के पास चला गया और चीनी का उत्पादन 8 लाख टन घट गया 

फरवरी 4994 के अन्तिम सप्ताह मे प्रस्तुत की गई आर्थिक समीक्षा मे दावा किया गया 


कि वैधा के माँ चीनी का पर्याप्त भण्डारं दै,फिर भी 5 मार्च 994 को चीनी को आयात मे खुले 


सनहॉन्कंगे इ+क+ हि िब॑ंपपड, दांधजक) पवामयाली! वाधपकन॥ परकपा> 9: पवाकणकर, समन पक! पमपन्‍व, शाम: शकफन्‍००३ अन्‍य ओोदाओ फीड) श्ाकग$॥ ड्रॉप! रोका पहोगवन+ भ्रिरेधि शृथाा७ पाया! सॉशकज७ रात हि29% 90009 पहाओकेए िराकाए। धीकं॥क७ राय (90000, इसमे: १0042 अमंग॥०७ प्रधकनक सीने अगर), के-नकरम्क फेलकााओं+ चाशाायाए अदा ेंड७७७ भुला भममयाए+ सिक४७ सा५३, सीमा, ,मांमकक। धकोक-, पवांमममक अककनलञा.हीपककेजरक.विनपमेनकपडी,. .फेपडर०न-नमक, 


7 इपिडियी ठुडे- 30 जूत,4994, कमाट प्लेस, नई दिल्ली, पृष्ठ सख्या- 50 
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लाइसेन्स मे रखने की घोषणा की गई। बजट प्रस्तुत किये जाने से पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 


माध्यम से बेची जाने वाली चीनी की कीमत 75 पैसे प्रति किलो बढाकर जब 9 रुपये 5 पैसे प्रति 
किलो की गई तो उस समय खुले बाजार मे चीनी का मूल्य 45 रुपये प्रतिकिलो पहुँच चुका था। 3 
सित्तम्बर-993 को राज्य चीनी सचिवों की बैठक में वर्ष 4993-94 मे चीनी के 406 लाख टन के 
उत्पादन का अनुमान लगाया गया। योजना आयोग का अनुमान था कि अगले वर्ष मे चीनी की खपत 20 
लाख टन॑ हो जायेगी। अत 45 लाख टन चीनी के आयात की व्यवस्था की जाय। यह एक उचित कदम 
होता क्योंकि सरकार के पास पर्याप्त विदेश मुद्रा भडार भी था । हि परन्तु आयात अनुबन्धों को पूरा करने 
मे विलम्ब हुआ। प्रारम्भ मे खाद्य मत्री का विचार था कि पिछले साल के मुकाबले हम नवम्बर-दिसम्बर 
में अंधिंक चीनी कां उत्पावनं॑ कर रहे थे । ऐसी दशा मे आयात का अन्तिम निर्णय ले लेना जल्दीबाजी 
होती। इस बीच 5 दिसम्बर-93 से 8 मार्च,994 के बीच मन्त्रि मण्डल की मूल्य सम्बन्धी समिति 
(सी सी पी) कीं बैठक छ बार स्थगित हुई और जब 8 मार्च को बैठक हुई तब तक अन्तर्राष्ट्रीय बाजार 
मे चीमीं कौ कीमत 337 डालर प्रति टन पहुँच गयी। +” 


भारंत सरकार के लिए चीनी आयात करने वाला सस्थान भारतीय राज्य व्यापार निगम है। 
क्योंकि तिजी क्षेत्र के व्यापारियों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से चीनी खरीदने की खुली छूट दी गई थी, इसलिए 
निंगम॑ की भौल -तोल की शक्ति कमजोर पड गयी तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे चीनी की कीमते बढने लगी। 
चीती की आपूर्ति तथा कीमतों पर नियन्त्रण के मसले पर भिन्न-भिन्न मन्‍्त्रालयो मे सवादहीनता की स्थिति 
बत्ती हुई थी। वित्त, वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं खाद्य मन्त्रालयो की सयुक्‍त जिम्मेदारी थी कि वे इसके 
प्रति सतंर्क रहैं। आयात का काम वाणिज्य मन्त्रालय का है तथा सरकारी वितरण का काम खाद्य मन्त्रालय 
का। चूँकि ऑयात करने और सार्वजनिक व्रितरण प्रणाली से वितरण करने मे सब्सिडी का मसला भी अहम 
हों जांतां है। इसलिए वित्त म॑नत्रालय की भूमिका भी वहाँ उत्तरदायित्वपूर्ण थी। बहुत दिनो तक तो यही 
नही त्य॑ हीं पैया कि सब्सिडी का भार वाणिज्य मन्त्रालय वहन करेगा या खाद्य मन्त्रालय। निजी क्षेत्र में 
| भरीसां रंखते वाला वित्त मन्त्रालय निश्चित्त था कि व्यापारी इतना आयात करेगे कि आपूर्ति की कोई 
संम॑स्या महीं रह॑ जायेगी। 
ज॑ब सी सी पी की 8 मार्च-4994 की बैठक मे वित्त मन्‍्त्री ने दोहराया कि वे आयात 
पंर सब्सिडी भही देगे तो मन्त्रिमण्डलीय समिति ने चीनी को खुले लाइसेन्स के तहत लाने का फैसला किया 


4००००० उेडआथवी वशगाअक 40020% राम) थताआ2गे, सं! पैडाा १७ ७2००० साफ) /ैपामनः वॉक मम, ७)क०+ 02ज०७४० :दमााः ३१099» कदा+७ सआजप़माा वशााभन समः.४म) 2७७४०००५ आस, जा+«पा धामाआाा+ “वा "९४3०० ९०४००, 8४0 #मकहा+ “ाु&क- ००००8 आर :+0०+ हक 0७०0 १७7०० 4फाफा। )्रषयाा) धमाका भाहसामम+ 'अधाक-+.. बम भाकन्‍या धाा&+) ५)+००» 2मका़ै+ ३००ह॥ मा जम ७७४७. सिवा २५अ७-म ० १७००-४७७ व फंजनामा ह००००- ४७ नाकाआा ९ककामकाह १र०-मम, 


48 सबंभौरत हांइम्स- नई दिल्‍ली, 6 जून, 4994, पृष्ठ सख्या-7 
49 इंणिडियों ठुडै-30 जून,994 कनाट प्लेसं,नई दिल्ली, पृष्ठ सख्या-49 
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और इस तरह निजी क्षेत्र को भी शुल्क मुक्त चीनी आयात करने की अनुमति मिल गयी। अधिसूचना जारी 


होने के बाद 7 जून-94 से पूर्व जिन निजी कम्पनियों ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से चीनी आयात का सौदा 
किया उन्ह्दे निम्न तालिका मे दर्शाया गया है- 
तालिका संख्या 9 
निजी कम्पनियो द्वारा किया गया चीनी आयात 


स>-क, अमर अमर भा अधाा आहछ. सीककेजगि.सी2005५.. सा. ९ाकर्मीयाक' धाइा ३७. (एक कामर. ल्‍भ+.. धार ए+.स्‍ा2>9+:.९022३04७.स्‍ोअमाओ.. आमगामंक,. शाम. एमए). फेम कमंग.... पमवीमफेम).. ध्यान. सावकसााए+.सरशीक सी. साफेा2४4. आशोकमाए।.. सारोकीक+.. शम 22०. समा... "2. फरार. गादीआओर.. धो के..जहीप आए. पाडम मा... दाा6ंग,.. आरांकााक, वन्‍मामा. डिलामंगओक.सीडी४१७४....न्‍ारंजगाकी।.... सकी मा9++. सजग. विराम. धाम. भकंपा.. ाकामाक,. सकमाक,. ंदरा22. पाा0. सादा). परविपांशा. भममममाड।... साधा. आरा. राम, वममोकग७.. सगामिक, 


क्रम स॑ कम्पनी का नाम मात्रा[ टनो मे) 
। भारतीय चीनी मिल सघ(हसमा) 92, 000 
2 ग्रेट ईस्टर्न शिपिग कम्पनी 2, 00, 000 
3 एशिया शुगर्स कम्पनी 4 40 000 
4 एस्सार गुजरात 77,000 
8 अन्य कम्पनिया 2,5, 000 

योग 6,94, 000 


जमाना अधिक... धदुकंकाल कुंड? (संकांआ। (१४९. 4600". ऐ ३ |वकेए०- इमाई४० साकुजआ. अमंकक. ऑकेड.. कक, सालभर इमकम्पक ख़न्‍के.. सकमआकक इक हा सयुकजाा कक सनक मिमा अकाा. सिलीकाना.ग्राशपप. भ्रशाी,'. भडएसआंं.. पादिका ४४. फअमााा शा. सापमण।. साकागामगं:.. सहोकांमकक.धत20०२:..पदेमिगमआ+... पुडाइााा+. गरीकाम ०. आा0२०. संपन्न. जमाया. भरा. सइभामाद. धकामत॒.. (३०000... पपनिंकाके,. पकंसानक.. पका. कमाना. काम. सेमऑंत.. भामीक.. दवा). इमाम +.. सु्मम्गाण।. १ऑकनगक 


भ्रौत्त इण्डिया हुडे,30 जून,994 , कनाट प्लेस, नई दिल्ली, पृष्ठ सख्या- 52 

इस प्रकार निजी कम्पनियों द्वारा 7 जून, 4994 तक कुल 6 94 लाख टन चीनी आयात का 
सौदा पूंरां ही चुकां था। यद्यपि तब तक राज्य व्यापार निगम और भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम 
ने भी 6 26 लाख टन चीनी के आयात का अनुबन्ध पूरा कर लिया था लेकिन इससे पूर्व ये दोनो 
संस्थाएं दुविंधों मेँ थी कि यवि सारी आयातित चीनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जारी की जायेगी तो 
उन्हें भारी भौंहा होगा क्योंकि आयातित चीनी की कीमत 3 40 रु0 प्रति किलो होगी जबकि उचित दर 
कीं दुकानों परे इसे उस समय रुपये 7 40 प्रति किलो की दर से जारी किया जाता। इससे पूर्व भारतीय 
खाँध मिंगंम को भी आयात सौदे मे शामिल करने का विचारकिया गया था परन्तु जब भारतीय खाद्य निगम 
में 46 मई-4994 को खाद्य मंत्री की इजांजत के बिना टेण्डर जारी किये गये तो खाद्य मत्री ने अपनी 
धिंदेश यात्री से बापल आकर 49 मई-94 को यह ठेण्डर इसलिए रदूद कर दिया क्योंकि 4989 के ऐसे 
ही तंथाकमित॑ घोटाले के विषय मे लोक लेखा समिति ने ने खाद्य मन्त्रालय की आलोचना की थी जिसकी 
रिप्रीर्ट मैं कहीं गयां था कि भारतीय खाद्य निगम और खाद्य मन्त्रालय चीनी आयात न करे और यह 
अधिकार रफ्य॑ व्यापार निगम तंथा भारतीय खनिज एव धातुं व्यापार निगम को दिया गया। इसमे यह भी 
कहां गंयाँ कि किसी अप॑ंजीकृत कम्पनी को भी चीनी आयात की अनुमति न दी जाय। यद्यपि उसी दिन 


राज्य व्योपारं मिगरम ने 388 डालर प्रतिदिन की दर से पहले सौदे को अन्तिम रूप दिया और इसके बाद 
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के सौदे 400 डालर प्रति टन की कीमत से कुद अधिक पर किये गये जिससे कुल 450 करोड रुपये 
क्रो नुकसान हुआ। 

ऐसा सकट दुबारा उत्पन्न न हो इसके लिए राकट के समय प्रयोग के लिए सरकार के पास 
20 लाख टम॑ चीनी का भण्डार वैज्ञानिक ढग से सरक्षित होना चाहिए। विशेष रूप से ऐसे सकटो के 
समंय सरकारें के विभिन्‍न मन्त्रालयो यथा-वित्त मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय तथा नागरिक एवं खाद्य 
आपूर्ति म॑ंन्त्रालय॑ मे सवादहीनता की स्थिति को समाप्त किया जाना चाहिए। चीनी का उत्पादन बढाने का 
हर संम्भंव॑ प्रयास किया जाना चाहिए इसके लिए आवश्यक है कि गनन्‍ने का उत्पादन बढाने पर सरकार 
जार दें।इम्तकें ज्षिए गन्नां उत्पादको को नये उनन्‍नतिशील बीज, न्यूनतम कीमतो पर उपलब्ध कराये जाने 
चाहिए। गन्ने की वैज्ञानिक खेती का उत्पादको को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। चीनी की कीमते राजनैतिक 
वंबांवो रों मुक्त हो इसंके लिए इस उद्योग को भी उदारीकरण की मुक्त हवा का झोका चाहिए। देशी 
बाजार मे प्रतिस्पर्धा ही चीनी उद्योग की उन कमियो को दूर सकती है, जिसके कारण इसकी उत्पादन 
लॉगत अधिक हो जाती है। इससे गन्ना उत्पादक किसानो का भी भला होगा। उन्हे गन्ने की उचित कीमत 
मिल्लेगी तंथां समर्थन मूल्य बंढाने के लिए वे सरकार के दरवाजे बार-बार खटखटाने के लिए बाध्य 
नहीं होंगे। इसंसें उपभोक्ता को चीनी की कीमतो मे अनावश्यक वृद्धि से राहत तो मिलेगी ही साथ ही हम 
अत्तर्राष्ट्रीय बाजार मे भुनाफे के साथ निर्यात करनेड्रैसपने भी सजो सकते है। 

(ल) समस्याएं एवं सुझाव -भारत मे सार्वजनिक वितरण प्रणाली जहाँ मूल्य नियन्त्रण एव 
उपभोव॑ता-स॑रक्षण का एक प्रभावी माध्यम है,वही यह गरीबी से लडने का एक प्रमुख हथियार भी है 
परन्तु व्यांबहारिक धरातल पर आज भी इस प्रणाली मे अनेक ऐसी कमियाँ एव दोष हैं जिसके चलते देश 
के विभिन्‍न क्षेत्रों में यह आम उपभोक्‍ताओ को अपेक्षित लाभ नही पहुँच पा रही है। अन्य कल्याणकारी 
व्य॑वस्थाओं के समान सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी भ्रष्टाचार के चगुल मे फसी हुई है। इसका प्रमुख 
कार यह हैं कि ग्रामीण समाज की क्रय-शक्ति सरकार के तमाम सर्वेक्षण एव आकडो से भिन्‍न है जिससे 
बेचारे. अंत्ेपढ़ , अर्दनग्त कृषक एवं मजदूर, उचित समय पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा उपलब्ध 
करांगे गैयें सामग्रियों को खरीदने से वचित हो जाते है। साथ ही गावो मे इस प्रणाली के सचालक कुछ 
दब्ग लौगीं की तो सामग्रियों उपक्लब्ध करा देतें है,मगर निम्न आय वाले कमजोर व्यक्तियों का हक मुखिया 
एंव नौकरशाहि मिलकर डकांर जाते है। दूसरी ओर गावो के लगभग 80 प्रतिशत व्यक्तियों को यह भी ज्ञात 
नहीं हैं कि प्रति इकाई कितनी चीनी, गेहूँ, मिट॒टी का तेल आदि मिलने का प्रावधान है। इसका परिणाम 
यह हीतों हैं कि जिन्हें राहत पहुँचाने के लिए इसकी परिकल्पना की गई, वे गौण हो जाते है और 
भधिंकीरी- व्यापारी मालामाल होते जाते हैं। इसकी मुख्य समस्याएं तथा उनका निराकरण अग्राकित है- 
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। प्रणाली का नगरों तक ही सीमित होना - वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूलभूत रूप 
से शहर आधोरित व्यवस्था है क्योंकि शहरी लोग आधुनिक तन्‍त्र के अग है और अधिक शोर मचा सकते 
हैं। एक अध्यंयत के अनुसार इस पद्धति से 3 से 44 प्रतिशत लाभ शहरी व्यक्तियो को तथा 8 से 49 
प्रतिशत लाभ॑ ग्रामीण व्यक्तियों को प्राप्त हुआ है (“० ग्रामीण क्षेत्रों मे राशन की दुकाने कम अथवा नहीं के 
बराबर हैं। हम ग्रामीण क्षेत्री की दुकानों को वस्तुए पहुँचाने मे भी कठिनाई होती है। 

कआंज आर्थिक तीतियो के परिवर्तन के सन्दर्भ मे देश मे तेजी से मुक्त बाजार व्यवस्था लागू की 
जां रही है और उपभोक्ता वस्तुओ की कीमतो मे तेजी से वृद्धि हो रही है। ऐसे समय मे पिछडे ग्रामीण 
क्षेत्र में सार्वगनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करना और उसे मजबूत बनाकर आवश्यक वस्तुए सुलभ 
कराना लोगों को काफी राहत प्रदान करेगा। नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली इस दिशा मे एक 
सराहनीय प्रयास॑ के रूप मे सफल हो रही है। 


2 गांवों मे वितरण न होना - ग्रामीण क्षेत्रो के निकट जो कस्बे है, उनमे खुले बाजार मे 
खाद्यांत्त॑ साधारणतया मिलते ही रहते है।यद्य॒ुपि इनके लिए कई बार अधिक मूल्य देना पडता है। ग्रामीण 
क्षेत्र में सरकार ने नियन्त्रित मूल्य पर वस्तुओ को दिलवाने का प्रबन्ध कर रखा है लेकिन जिन लोगो 
के ताम॑ गाव का कोटा है, वे शायद ही कस्बे से गाव मे ले जाकर उन्हे वितरित करते है। अधिकतर 
ऐसा होता है कि वे अधिक मूल्य पर खाद्यान्नो शहर मे ही बेच देते है। खरीद और बिक्री का मूल्यान्तर 
उनका ज़ाभ बन जाता है। 

हस समस्या का निराकरण सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का कार्य ग्राम- प्रधान तथा ग्राम सभा 
के 'पद्यों की सौपकर किया जा सकता है। ग्राम प्रधान की सहमति से कोटेदार नियुक्त किये जानेडेऐसे 
कीठेंदां२ ग्रॉमं-वांसियों कों अधिकंतम्‌ सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगे। ऐसी दशा मे क्स्तुओ की 
उचित मुँक््य॑ पर बिक्री को सुनिश्चित किया जा सकेगा। 

3 दरिद्रो को सहायता पहुँचाने वाला दावा खोखला - सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा 
वरिद्रों को राहत पहुँचाने का दावा कितना खोखला है, यह इससे स्पष्ट होता है कि सस्ते गल्ले की 
वितरित मौन्ना और वरिद्रों की संख्या मे कोई अनुपातिक सम्बन्ध नहीं है। 4992-93 मे उत्तर प्रदेश, 
बिहार, मैंध्य॑ प्रदेश भितकी सख्या देश की कुल जनसख्या का 34 3 प्रतिशत है, और जहाँ देश की कुल 
वरिद्रतों रैंखों से नीचे जीवन निर्वाह करने वालो का 42 2 प्रतिशत निवास करता है, को देश मे कुल 


वितरित सईसे अन्न का केबल 43 7 प्रतिशत ही आवण्टित किया गया था। जबकि दिल्ली, केरल और 
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आस्श्र॑ पदेश, जितकी आबादी देश की आबादी का केवल 44 4 प्रतिशत और जहाँ देश के गरीबो मे 
क्रेवल॑ 40 5 प्रतिशत ही निवास करते है, कुल वितरित सस्ते खाद्यान्न का 28 7 प्रतिशत आवण्टित 
किया गया थां। सार्वजनिक वितरण प्रणाली दरिद्रो के प्रति कितनी उदासीन है यह बात इस तथ्य से स्पष्ट 
है कि बिहार राज्य को, जिसकी आबादी देश की आबादी का का 40 24 प्रतिशत है और जहाँ देश के 
44 5 प्रतिशत दरिद्र निवास करते है, देश मे कुल वितरित सस्ते खाद्यान्न का केवल 4 0 प्रतिशत दिया 
गया था, जबकि दिल्ली नगर को जिसकी आबादी देश की कुल आबादी की पूरे एक प्रतिशत भी नहीं है 
और जहाँ द्रिद्रो की सख्यां भी सबसे कम है, कुल सस्ते अन्न का 5 3 प्रतिशत बॉटा गया था /7+ देश 
में जितने अन्त की खपत हो रंही है उसके आठवे भागसे अधिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा वितरित 
नही होतां। इंसकां अर्थ यह हुआ कि वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली से देश की आठवी आबादी ही, 
अर्थात लगभंग 44 25 करोड लोग ही लाभान्वित हो रहे है। 


इस समस्या की वैकल्पिक व्यवस्था यह हो संकती है कि देश के अति दवरिद्रों की पहचान की 
जाय और उन्हें सीधे नकदी या कूपनो द्वारा आर्थिक सहायता दी जाय, जिससे वे अपना पेट भरने के लिए 
खुले बाजार से अन्न खरीद सकें। क्योंकि दरिद्रो की संहयायता पूरे राष्ट्र की कीमत पर( अर्थात्‌ सरकारी 
खंजाने से) की जानी चाहिए न कि केवल किसानो की कीमत पर, जिनमे अधिकाश स्वय दरिद्र है। 
लगभंग संभी देशो ने पुराना रास्ता'अनाज के मूल्य को गिराकर रखो' का परित्याग कर, नया रास्ता' गरीबो 
की पंहँचोन करो' का मार्ग अपनाया है। इस मार्ग पर चलने से कई लाभ है, जैसे- सहायता उन्हे ही 
मिलेगी, जिम्हें इसकी सर्वाधिक आवश्यकता है और कम धन से अधिक दरिद्रों को सहायता मिल सकेगी। 
खाँंधान्त वब्योपौर पर लगे सभी प्रतिबन्ध हंटने से भ्रष्टाचार कम होगा और किसानो को भी खुले बाजार 
का अवसर प्रौप्त होगा जिससे उन्हे अच्छे मूल्य भी मिल सकेगे। श्रीलका सरकार ने गरीबो की पहचान 
कर उन्हें सीधे सह्दायता देते का मार्ग अपनाकर अपने खाद्य अनुदान की राशि को एक-तिहाई करने मे 
संकलैती प्र की है। इंसंका दूसरा विकल्प यह हैं कि ऐसे व्यक्तियो को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का 
जॉभे न दिधां जाय जिनकी वार्षिक आय न्यूनतम कर योग्य सीमा से अधिक हो। इस प्रतिबन्ध को लागू 
करके भी, कैव॑ल वास्तविक लाभ पाने योग्य व्यक्तियो को प्रदान की जाने वाली वर्तमान सुविधा को और 
अधिंक॑ बंडांयाँ जा सकेगा। 


4 कम पूर्ति की दशा मे उचित मूल्य की दुकानों पर दबाव बढ़ जाना - जब वस्तुओ की 


ऑपूर्ति कमर हौती है तो इन दुकानों पर उपभोक्‍ता का दबाव बढ जाता है ओर सामान देने मे घण्टो लग 


24. ममेंभारंत ठोइम्स-मई दिल्‍ली, 7 अक्टूबर, 994 
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जाते है।किन्तु जब खुले बाजारों मे भी वस्तुए मिलती रहती है तो बहुत बडी सख्या मे उपभोक्ता खुले 
बाजार॑ से ही अपनी आवश्यकताए पूरी करने लगते है। इससे इन दुकानों को अपना खर्च चलाना मुश्किल 
ही जाता है। 

इस समस्या के समाधान हेतु आवश्यक है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जिन 
वस्तुंओ के विंतरणं की व्यवस्था की जाती है उनकी देश मे उत्पादन एवं खपत की सही-सही मात्रा का 
अनुमांत ल॑ंगांया जाय। सही प्राक्कलन हेतु आवश्यक है कि इसके लिए दो या दो से अधिक माध्यमों का 
प्रयोग कियां जाय। उत्पादन ओर खपत के सही प्राककलन से दोनो समस्याओ का निराकरण हो जायेगा 
अर्थत्‌ त॑ ती दुकानों पर उपभोक्‍ताओ का अधिक दबाव बढेगा और न ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली की 
दुकानों का खर्च न चल॑ने की स्थिति उत्पन्न होगी । क्योंकि प्रारम्भिक अनुमान से उत्पादन खपत से कम 
है तो उसके आयात की समय रहते व्यवस्था कर ली जायेगी ओर यदि उत्पादन खपत से अधिक है तो 
आंधिवस मात्रा का निर्यात कर विदेशी मुंद्रा का अर्जन भी किया जा सकेगा। 

अन्य क्स्‍्तुओ को बेचे जाने की अनुमति न देना - उचित मूल्यो की दुकानों से बिकने 
बाली वछ्तुओ की सख्या मे और अधिक क्स्‍्तुओ को इच्छानुसार जोड देना सरल कार्य नही होता क्योंकि इन 
बुकांनों पंर बिकने वाली वस्तुओ को सरकार को स्टाक रखने की आवश्यकता होती है। बिना स्टाक रखे 
राशन प्रणीली नही चलायी जा सकती। 

वास्तव मे जिन वस्तुओ के वितरण मे उचित प्रतियोगितां है तथा जिनके वितरण मे उपभोक्‍ताओ 
की किसी संरह से शोषण नहीं हो रहा है उस वस्तु को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लाना 
आवएंय॑के नहीं होता। अत॑ जिन क्स्तुओ के वितरण में उपभोक्ता का शोषण किये जाने की सम्भावना हो 
उसके उल्पंदत एवं खपत का पूर्वानुमान करना अनिवार्य हो जाता है।पूर्वानुमान के पश्चात्‌ उस वस्तु के 
स्ट्रॉक देशी अथवा विदेशी खरीद के माध्यम से बनाये जा सकते हैं और उस क्स्तु को सार्वजनिक वितरण 
प्रणांज्षी के भाध्यम से वितरित किया जा सकत्ा। है। 

56 सरकारी तनत्र में भ्रष्ठता - भ्रष्टता की जितनी शिकायते निजी व्यापारियो के सम्बन्ध मे 
की जाती हैं, वे सब शिकायते सरकारी तन्त्र के दुकानदारों मे पनप रही है, वितरण हेतु प्राप्त 
ख़ाद्यात्नों एंब॑ वस्तुओं को फुटकर व्यापारियों को बेच देना, चीनी मे पानी डालकर वजन बढाना, खाद्यान्नो 
मैं अंपेतिश्रणं, नाप व तौंज ठीक-ठीक॑ न करना, दुकानों को प्रायः बन्द रखने की समस्या लगभग 80 
प्रतिशत दुकानों में पायी जाती है। 

इस दोष का निवारण प्रधानमत्री पी वी नरसिह राव के उस कथन से होता है जो उन्होने 
राजस्थान के रेगिस्तानी जिला बाडमेर मे नई व्यवस्था का शुभारम्भ करते हुए दिया था कि ' केन्द्र 
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सरकार मे लोगो के तिए यह योजना तो प्रदान कर दी है परन्तु इसकी सफलता एवं विफलता का दायित्व 
राज्य॑ सरकार और स्थानीय॑ लोगो का है।" “<वास्तव मे वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत आने वाले स्थानीय 
लोग एव॑ उच्य॑स्तरीय प्रशासन दोनो के सहयोग से सरकारी तनत्र के भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता 
है। प्रशासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकानों की एक आकस्मिक जाँच दल द्वारा समय-समय 
पर जाँच कैरवांयी जाय तथा दोषी दुकानदारों को कठोर से कठोर सजा दी जाय साथ साथ ही दुकानो की 
जाँच को क्षैँधिकार तथा प्रशासकीय जाँच मे सहयोग हेतु मुहल्ला या ग्राम-जॉच समितियोँ बनायी जानी चाहिए 
ताकि वित्तए व्यंवस्थां की निचले स्तर पर भी जाँच की जा सके और इस तथ्य से सन्तुष्टि प्राप्त की जा 
संके कि व॑स्तुओं का वितरण वांछित व्यक्तियों को ही किया जा रहा है। इसके अलावा उपभोक्‍ताओ को 
जांगरूक॑बंताया जाना चाहिए जिससे वे अपने अधिकरो के प्रति सचेष्ठ रहे साथ ही दुकानों की कार्य 
प्रॉगली मे रचनात्मक सुधार भी किया जाना चाहिए। 

7 अच्छी किस्म की क्स्‍्तुओ के चुनाव मे कठिनाई - जब खुले बाजार मे वस्तुए मिलती है 
तो लोग खुले बाजार को ही पसत््द करते है, वे राशन की दुकान से वस्तुए नहीं खरीदना चाहते क्योंकि 
खुले बाजार मै वस्तु की किस्म का चुनाव करने का अवसर प्राप्त होता है जो राशन की दुकानों पर नही 
होता है। 

वास्तव में यंदि अच्छी किस्म की वस्तुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेची जाये 
तो समाज को वस्तुऔ का चयन करने की आवश्यकता ही न पडे क्योंकि समाज मे प्रत्येक व्यक्ति वस्तु 
की अच्छी किस्म की ही प्राप्त करना चाहता है चाहे वह उपभोक्ता अमीर हो अथवा गरीब। अत इस 
संम॑स्था का निदान उचित दर की दुकानों मे अच्छी किस्म की वस्तुए उपलब्ध कराकर किया जा सकता 
है। 

8 अफसरशाही का दोष - सरकारी तन्‍त्र मे अफसरशाही अधिक चलती है। इसलिए ऐसा 
तांत्र हमैशीं 'टॉप हैवी' बन जाता है,उन अफसरों एवं कर्मचारियों का वेतन भी वितरित वस्तुओ की लागत 
मैं शॉमिल॑ किया जाता है इसलिए' उचित दर पर'नाम रहते हुए भी उपभोक्ता को वस्तु 'अनुचित दर' पर 
ही मिलती है। 

सच्चाई यह है कि सरकार द्वारा जनता के हित के लिए सचालित की जाने वाली समस्त 
गतिविधियों मे ' न लाभ न हानि' के सिद्धान्त का अनुपालन किया जाता है, इतना ही नही कभी-कभी 
तौ ऐसी गतिविधियाँ सरकार द्वारा हॉनि उठाकर भी जारी रखी जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 
पसंचोलंन हेतुं भी 4993-94 मे 3000 करोंड रुपये की राज्य सहायताका प्रावधान किया गया था। दूसरी 
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हस प्रकार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेत्तन वस्तुओं की लागत मे जोडने तथा राज-सहायता का 
संमाग्रोजन॑ करने के बाद भी उपभोकता फायदे मे ही रहता है। 

9 गरीब॑ वर्ग की उपेक्षा - एक सुनियोजित, सुदृढ़, सक्षम और स्वस्थ वितरण प्रणाली के 
बिना कंभजोर वर्गों के उपभोक्ताओं को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पडता है। वितरण व्यवस्था से 
संम्बद्च॑लौग अपनी अपनी परिस्थिति का लाभ उठाकर, मूल्य वृद्धि, मिलावट, कम माप तौल, फर्जी राशन 
कार्ड, दुकानों का प्रायः बन्द रखना, गरीब कार्ड धारको को घुडकना और लौटा देना आदि अनैतिक 
उपायों से अधिकतंग लाभ कमाते है। 

कमजोर वर्ग को इस प्रणाली से अनुकूल लाभ पहुँचे, इसके लिए सर्वप्रथम फर्जी राशन काडों 
एवं जाली यूनिटों को रदूद करना अति आवश्यक है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि वह एक प्रभावी 
एवं वण्डनीय अंभियान चलाये,तभी जरूरतमन्द लोगो के हितो को प्रभावित होने से बचाया जा सकता है। 
इसके लिए गरीब जनता को इस प्रणाली के प्रति पूर्णत जागरूक बनाने की भी जरूरत है कि उन्हे 
कितनी मात्रा मे किस दर॑ पर, किस समय वस्तुओ की आपूर्ति मिलनी चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली 
को गरीब वर्ग के प्रात पूर्णतया न्‍्यायसंगत बनाने के लिए आवश्यक है कि इस प्रणाली के दायरे से उच्च 
आये वर्ग के लोगो को बाहर किया जाय तभी निम्न वर्ग के लोगो की पूर्ण आवश्यकताओ की पूर्ति की जा 
संकती है। 

0 डीलर द्वारा दुकांनो को ठेके पर दिया जाना -- बहुत सी उचित दर की दुकानो केडीलर 
अपनी इुकागे व्यापारियों को ठेके पर दे दते है जिससे एक और मध्यस्थ आ जाने के कारण 
उप्रभौवताओं की सार्वमनिक वितरण प्रणाली का उचित लाभ नहीं मिल पाता है। ठेकेदार को इस प्रणाली 
की मूल भावना से कुछ लेना-देना नही होता है। वह तो अधिक से अधिक लाभ कमाने का उपाय दूढता 
है उंचिंत दर की दुकानों से सामान की चोरी इसी का परिणाम होती है। 

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को इन बुराइयो से मुक्त करके कारगर बनाने के लिए इस सम्पूर्ण 
व्यवंस्थौं पर प्रभावी नियन्त्रण आवश्यक है। इसके लिए उचित दरभ्रैदुकानो का सतर्कता समितियो द्वारा 
मिममित तिरीक्षण किया जाना चाहिए। जिला प्रखण्ड एवं तालुका स्तर पर उपभोक्‍ता सलाहकार समितियों 
को और अंधिक चुस्त-बुरुस्त किया जाना चाहिए। 

।4 वितरित की जाने वाली कस्तुओं की कीमत में वृद्धि - पिछले वर्षो मे राश्नन की दुकानों 
से वितरित की जाने वाली वस्तुओ के मूल्य मे समय-समय पर बहुत अधिक वृद्धि होती रही है। गेहूँ की 
कीमत फरंबरी-94 मे 427 रुपये प्रति कुन्तल थी जबकि बाजार मे राशन की तुलना मे बढिया किस्म 
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का गेहूँ 4 से 4 50 रुपये प्रति किलो उपलब्ध था। यही स्थिति चावल की भी है। चीनी को कीमत 
पिछले बजट से पहले फरवरी-94 मे 75 पैसे प्रति किलो बढाकर 9 रु 5 पैसे कर दी गई। ऐसी 
परिस्थिति मे जनता का विश्वास सार्वजनिक वितरण प्रणाली मे घटता है साथ ही उसके पारिवारिक बजट 
मे समायोजन की कठिनाई भी होती है। 

वास्तव मे उचित दर की दुकानो पर व्स्तुओ की कीमतो मे वृद्धि का कारण सब्सिडी का कम 
होना है। वितरित की जाने वाली वस्तु के प्राप्य मूल्य और उसके खरीद एवं भण्डारण की कुल लागत मे 
होने वाले अन्तर का समायोजन सब्सिडी से किया जाता है। इस समय खाद्य निगम के गेहूँ की लागत 
542 रू प्रति कुन्तल है जिसमे 330 रु खरीद मूल्य और 242 रु रख-रखाव का खर्च है। इसका 
अर्थ यह हुआ कि गेहूँ का उत्पादन करने वाले किसानो को दिये जाने वाले प्रत्येक 3 रुपये के साथ 2 
रु निगम को दिये जाते है। इस स्थिति मे गेहूँ को 407 रुपये प्रति कुन्तल के बढे दामो पर बेचने के 
बावजूद खाद्य निगम को 435 रुपये प्रति कुन्तल की हानि होती है जो सब्सिडी के रूप मे सरकार से 
प्राप्त की जाती है। पिछले दशको मे सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी मे वृद्धि को निम्न 
तालिका मे देखा जा सकता है- 

तालिका सख्या 40 
सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए दी जाने वाली सब्सिडी 
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स्रोत नवभारत टाइम्स-नई दिल्ली,24 अप्रैल, 994, पृष्ठ सख्या-6 

उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि वितरण प्रणाली के लिए खाद्य निगम को सरकार द्वारा दी 
जाने वाली सब्सिडी मे लगातार वृद्धि हो रही है। यह सब्सिडी जो 4970-74 मे केवल 74 करोड 
रुपये थी जो बढतै-बढेते वर्ष 4990-94 मे 2450 करोड रुपये तक पहुँच गयी। वर्ष 4993-94 के 
बजट मे इस सब्सिडी के लिए 3000 करोड रुपये का प्रावधान किया गया था परन्तु वास्तव मे दी जाने 
वाली सब्सिडी का अनुमान 6000 करोड रुपये अर्थात्‌ बजटीय घाटे से का डेढ गुना है। सरकार का 
स्पष्टीकरण है कि पिछले वर्ष अनाज के खरीद मूल्यो मे की गई वृद्धि के कारण सब्सिडी का खर्च बढ « 
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गया है। वाल्तव॑ में यवि गरीब उपभोकताओ को प्रणाली का लाभ अनिवार्यत दिलाना है तथा उसके 
पारिवारिक ब॑जट मे स्थिरता लानी है तो सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी मे कोई कटौती नहीं 
की जानी चाहिए। 

]2 कुछ अन्य सुझाव - सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आलोचना उपर्युक्त विन्दुओ पर की 
जाती है( यद्यपि इन सबका उचित निदान सम्भव है) फिर भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली उपभोक्‍ताओ को 
शोषण से बच्चाने क्रा एक अपरिहार्य माध्यम है। यह आम निरीह,गरीब एवं शोषित उपभोकताओ को समुचित 
मूल्य॑ पर वल्तुऔं को उपलब्ध कराने का एक मात्र सहारा है। अत वर्तमान समय मे जहाँ एक ओर 
इसके संम॑सागयिर्क एवं प्रासंगिक महत्व को देखते हुए इसके अस्तित्व को बनाये रखना अत्यन्त आवश्यक 
है, वंही दूसरी ओर इस प्रणाली के उद्देश्यपरक लाभो को, मध्यम एवं निम्नवर्ग को प्रदान करने हेतु 
उसमे निम्नलिखित सुझाव भी लागू करने की आवश्यकता है- 

4 एक दुकानदार को आवण्टित जनसख्या व कार्डो की सख्या बढायी जाय। क्स्तुओ की 
कोटा मे वृद्धि की जाय जिससे प्रत्येक दुकान आर्थिक दृष्टि से लाभदायी बन सके। ऐसी दुकानों, जिनकी 
सख्या कम है, का एकीकरण किया जाए या इन्हे सहकारी भण्डारों को सौपा जाय। 

2 इस प्रणाली का उपयोग उन क्षेत्रो मे न किया जाय जहाँ इसकी जरूरत नही है। अभी 
भारंत॑ में ऐसे असख्य गाव है जहाँ न तो पवकी संडके है और न गोदाम। यहाँ तक कि इन गावो की 
दुर्वशां॑ से प॑रिधिंत होने के लिए यहाँ कोई अधिकारी अभी तक नहीं गया है। ऐसे क्षेत्रों मे सर्व- प्रथम 
सडक प्ररिवंद्दन जैसी आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के बाद ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की 
जानी चाहिए ताकि पर्याप्त निरीक्षण एवं वितरण व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। 

3 नई वुकानो के खोले जाने मे निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाता चाहिए। प्रावधान 
है कि कम से कम 2 हजार की आबादी पर या 3 किलोमीटर की दूरी पर एक उचित मूल्य की खुदरा 
आपूर्ति की दुकान हो। किल्तु कही पर तों यह 5 हजार की आबादी पर भी नहीं है और कही पर एक 
हज की आऑबीदी ही ऐसी वुकातीं कीं स्थापना के लिए पर्याप्त मान ली गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार एव 
मंध्य प्रदेश मैं यह स्थिति सामात्य बन गयी है। 2“ 


4  विद्यमान॑ सामाजिक परिवेश मे स्वार्थ की जडे काफी गहरी हो चुकी है, उसको उखाड 
फैंकना मिताम्त आवश्यक है इसके लिए लोगो मे देश भक्ति एवं नैतिकता की भावना जागृत करनी चाहिए। 
5 शिक्षा का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जाय तथा जनतां को जनसंख्या वृद्धि से 


_अकमममार आ्षसमवडेक, बकुबककुन हक अं न न न मी फ्मललामुक कटानपाएत मामा. धारा. पावकपाानवाए.. पपपकम-याए.. पलक. रमन्‍ारनमेमक. 


24. मव॑भारत॑ हाइम्स-गई बिल्ली, 28 अगस्त 4994, पृष्ठ सख्या-7 
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होने वाली हानियो से मली-भॉाति अवगत कराया जाये, जिससे कि वे सीमित परिवार रख सके। 

6 सरकार को उचित मूल्य के दुकानदारों की आय मे वृद्धि करनी चाहिए जिससे कफ 
गदात कील के वि" परित -4 हो। 

7 370 मत्य की वकातों पर उपलब्ध वरतुओ को छोठे छोटे वजा। के पैकेटों में जिस पर 

भारतीय मातक राग्यान की मुहर लगी हो, उपलब्ध कराना चाहिए। इससे वस्तुओ की ॥कस्म मे 
अपने आप शुद्धता रहेगी तथा दुकानदारों द्वारा उपभोक्‍ताओ का शोषण भी कम माप-तौल के सम्बन्ध मं न 
हो सकेगा। 

8& सरकार को राशनकार्डों के हस्तान्तरण करो वाले दोनो पक्षकारों को दण्डित कर इस पर 
पृण॑ रोक लगानी चाहिए। 

9 का की जॉघ करते रामय प्रवसन व विवाह को भी ध्यान मे रखना चाहिए। 

70 चित मूल्य की दुकानो फे लिए तस्तु जिला मुख्यालय से दुकानदार की दकात पर ही 
वस्तुओं की आपूर्ति की जानी चाहिए जिससे दुकानदारों को कम आपूर्ति अथवा प्राप्ति दर के विषय मे 
मनमाना बहाना करने का अवसर न मिल सके। 

44 प्रणाली के सफलता पूर्वक क्रियान्वयन मे महिलाओ का सक्रिय सहयोग प्राप्त करता 
चाहिए। 

72 गागीण क्षेत्रों में अधिक दुकाने खोलने के लिए सरकार द्वारा लबंगुवबको को पौरत कगय 
जाना चाहि/। इससे ग्रामीण क्षेत्र के ववयुवकों को रोजगार भी प्राप्त होगा। साथ ही साथ ग्रामीण जे फे 
उपभोक्ताओं को वस्तुएं भी सुगमता से उपलब्ध करायी जा सकेगी। 

43 भरकार को दुकानदारो द्वारा राजनीतिक पार्टी को दिये जाने वाले चन्दो पर रोक 
लंगानों चाहिए जिससे कि इनके दैनिक कार्य प्रणाली मे राजनैतिक हस्तक्षेप बन्द हो सके। 

44 बाजार मूल्य व उचित मूल्य की दुकानों की वस्तुओं का सम मूल्य होने पर सरकार 
कों किसी म किसी रूप मे इन दुकानदारो को वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। जिससे कि वे 
अपने परिवार का भरण पोषण मन्दी के दिनो मे कर सके। 

05 दुकानदारों का कमीशन बिक्री के प्रतिशत के आधार पर तय किया जाना चाहिए तथा 
यह प्रतिशत सभी वस्तु के लिए समान टोना चाहिए। 

26 सरकार को उचित दर की दुकाने सप्ताह मे कम से कम 5 दिन खुला होना सुनिश्चित 
करना चाहिए। 

गंधंपि उंपरीकत सभी सुझीव॑ तभी सम्भंव॑ है जब लगी की नीयत सौर्फ हीं। 
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समाज के सभी वरगां जो समान रूप से जागरूक होना होगा और अपने अन्दर उर्तव्य बोध एवं पपिल्स 
बोध जागृत करना होगा। इस योजना के पुनरूद्धार के समय प्रधानमत्री द्वारा व्यक्त आशका भी सही है क 
सरकार अनेक ऊल्याणफारी योजनाओं को तेक इरादों के साथ शुरू करती है परन्तु बीच मे होने गाली 
गडबड़ियो के कारण उास्तविक पात्रों को उसका लाभ नहीं मिल पाता हैं। इस योजना की सफलता और 
अराफलता रारवार सै ७! कदमी पर तिर्भर करती है। 

सरकार के कडे कदमों के अधीन 49० फरवरी-995 को केन्द्र सरकार ने राशन की ?”फानों 
पर होने वाली अभनियमितताओ व काला बाजारी को रोकने के लिए देश के सभी जिलो मे नियन्त्रण कक्ष 
खोलने का तिर्देश सभी राज्यो को दिया गया है क्‍योंकि इन दुकानों की अनियमितताओ के कई मामले 
नागरिक आपूर्ति मन्तरातय के परिज्ञान मे लाये गये थे जिनमे अधिकाश शिकायते गामीण क्षेत्रों से सम्बनिप्रत 
थी। इन नियन्त्रण कक्षी मे उपभोक्ता सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सामानो की अनुपलब्धता और राशन के 
दुकानदारों की अतिप्मितता जमाखोरी व कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों की शिकायत दर्ज करा 
सकेगे। नागरिक आपूर्ति मन्त्रालय ने सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय से आग्रह किया है कि वह देश के 
सभी आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों को विभिन्‍न क्षेत्रों मे खुले बाजार और राशन की दुकानों से मिलने 
वाली आवश्यक वस्तुओ के मूल्य और उसकी मात्रा के सम्बन्ध मे सूचनाएं प्रसारित करने का निर्देश दे। 
इसके साथ ही राज्यों को सुझाव दिया गया है कि वे इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा जिला नियन्त्रण कक्षो के 
गठन का व्यापक प्रवार करे ताकि आम जनता को उसकी जानकारी हो सके 


पार्वमगनिक वितरण प्रणाली प्रभावी रूप से काम करे, यह सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र 
सरकार ने राज्यो से क्षेत्रीय सततर पर भी निगरानी समितियो की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। इन 
समितियों का गठनइसके लाभार्थियो के बीच के लोगो द्वारा किया जाता है। इनमे महिलाओ उपभोक्ता 
आयोजन के सक्रिय कार्यकर्ताओं तथा प्रबन्धको को पूरी भागीदारी दी गयी है। अब तक 80 प्रतिशत से 
भी अधिक लक्ष्यित पंचायतो मे ऐसी ग्रामीण निगरानी समितियों का गठन किया जा चुका है। कुछ राज्यो 
मैं इन संमितियो का गठन पचायत स्तर पर, तो कुछ राज्यो मे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित दर 
दुकान के क्षेत्र स्तर पर किया गया है। 

यद्यपि [से वास्तविकता से इन्कार नही किया जा सकता कि सरकार ने अपनी ओर से मूल्य 
नियन्त्रण की दिशा मे अनेक ठोस कदम उठाये है, लेकिन सत्ता के बिचौलियो ने सरकारी नीतियो मे 
छिद्गान्वेषण कर व्यापारी वर्ग के हित- साधन करने का मार्ग पूर्ववत्‌ खोज लिया इससे सार्वजनिक वितरण 
प्रणाली इतनी प्रभावी न हो सकी, फिर भी भारत जैसे लोकतान्त्रिक देश मे यह प्रणाली जहाँ सामाजिक 


जरसकका. भयानक. पका वमयात. ऋषकल का. आधिया पर... सर कैद... सिकामान ता. इजकम३० कपाक.. -सकेमेकक३ परम ३-०+ भ्रकालामन उमर कली... डक, अपने. ९5:एमर्‌. प॥७ एप. विकदुमण्मः भाकपाणक 2फम्मयाक! सापकाा>.. जीआान.. न्साककमम आपाा+.. पइकनानर, साम्याकरा 30वा,. रेगकसात,. #-९-वपा>'..>रााकम्पाकः #ल्‍प३०००३ 'काइम-+०. आुअकक. ०4-९७. 'इपोआममेक. इक. आया >पाक. फक, 3० ऑकपक... पफककआ 3. सनक, पाम्पआा की. 20 फुभाकारं. आशकामा#,. सहक७ए७-... निवेश... एम्मेआएा पराम्कारर,.. फपतमानाकः. वीक >गै+.. "माना. “सना... १ 42०--. साधक 


25 दैतिक जागरण- वाय्णसी, 20 फरवरी, 995 
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आर्थिक न्याय प्रदान करने वाली योजना के रूप मे स्थापित हुई, वही यह आम उपभोकताओ के 
अधिकारो एवं हितो की रक्षा करने के साथ -साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक आधार 
स्तम्भ भी बन चुकी हैं अत लोकतन्त्र के अन्तर्गत लोक विश्वास को जीतने के लिए इस प्रणाली को 
एक नये रूप मे सगठित करने की आवश्यकता है तभी इस प्रणाली मे व्याप्त पूर्व-प्रस्तुत कमियो एव 
दोषो को दूर करके कमजोर एव निबर्ल-वर्ग के लोगो को वाछ्तित लाभ प्रदान किया जा सकता है। 

(घ) भारतीय खाद्य निगम -- 

(अ)परिचय “भारतीय खाद्य निगम की स्थापना खाद्य निगम अधिनियम-4964 के अधीन की 
गयी जिसने अपना कार्य 4 जनवरी, 4965से प्रारम्भ किया। इसका प्राथमिक उद्देश्य कुछ निश्चित क्षोत्रो 
मे निजी व्यापारियो की सट॒टेबाजी की प्रवृत्ति को नियन्त्रित करना और उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनो के 
हितो की रक्षा करना था। यह निगम भारत सरकार की एक प्रमुख एजेन्सी के रूप मे स्थापित किया गया 
जो खाद्यान्नों के आयात, खरीद, भण्डारण एव वितरण को सचालित करे तथा भारत की राष्ट्रीय खाद्य 
नीति का अनुपालन भी करे। भारतीय खाद्य निगम उर्वरको के आयात, भण्डारण एवं वितरण के साथ ही 
साथ लेवी चीनी की खरीद भण्डारण एव वितरण का कार्य भी करता है। 

निगम का प्रबन्ध एक समिति द्वारा किया जाता है जिसमे एक अध्यक्ष, निदेशक मण्डल और 
एक कार्यकारी समिति होती है। इसके निदेशक मण्डल मे वर्ष 992-93 मे 4॥ सदस्य तथा कार्यकारी 
समिति मे 8 सदस्य थे। इतके अतिरिक्त सचिव भी होता है। निगम मे प्रबन्ध निदेशक के अधीन 9 
कायेकारी निदेशक अपने-अपने कार्यक्षेत्र क्रश वाणिज्य, आन्तरिक लेखा परीक्षक, वित्त, भण्डारण और 
बिक्री, इजीनियरिंग, यातायात, सर्तकता, सामान्य तथा कार्मिक सेवाओ मे अपना-अपना सहयोग प्रदान 
करते है। निगम का मुख्यालय नई दिल्ली मे है। निगम की कार्यव्यक्था-5 आचलिक कार्यालयों, 49 
क्षेत्रीय कायौलयो 3 सयुकत प्रबन्धक बन्दरगाह कार्यालयों, 3 उपक्षेत्रीय कार्यालयों तथा 460 जिला 
कार्यालयों के माध्यम से सम्पन्न होती है। 

खाद्य निगम अधिनियम 4964 की धारा-5 के अनुसार भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली 
पूँजनी 34 मार्च 4984 को केवल 45 करोड रुपये थी जो वर्तमान समय मे बढ कर 400 करोड रुपये 
हो गयी है। निगम की भारत सरकार द्वारा अभिदत्त पूँजी 34 मार्च 4972 को केवल 7637 94 लाख 
-रुपये थी जो मार्च-498। मे बढ कर25044 85 लाख रुपये हो गयी। मार्च 4993 मे निगम की 
अभिदत्त पूँजी 95097 88 लाख रुपये तक पहुँच गयी। हि 
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26 वाषिक प्रतिवेदन-भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली 
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(ब) उद्देश्य “भारतीय खाद्य निगम की स्थापना समाज के कमजोर व निर्धन वर्ग को आवश्यक 
कस्तुए या खाद्यान्‍न्नों को उचित मूल्यो पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गयी, जिससे कि व्यापारियों द्वारा 
उपभोक्‍ताओ का शोषण न किया जा सके। निगम को भारत सरकार की खाद्य नीति के मुख्य लक्ष्यो को 
कार्यान्वित करने का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौपा गया है, ये लक्ष्य है- 

- प्रभावी मूल्य समर्थन के द्वारा किसानो के हितो की रक्षा करना, 

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य योजनाओं के लिए राज-सहायता मूल्यों पर पूरे देश 
मे एक समान दर पर खाद्यान्नो का वितरण करना, 

- राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिचालनात्मक और सुरक्षित भण्डार का 
सन्तोषजनक स्तर बनाये रखना। 

खाद्यनीति के उपर्युक्त लक्ष्यो को ध्यान मे रखते हुए भारतीय खाद्य निगम के निम्न उद्देश्य 
वर्गकृत किये जा सकते है- 

4 किसानो से उनके उत्पादन आधिक्य को खरीदना -- भारतीय खाद्य निगम का प्राथमिक 
उद्देश्य किसानो से उनका उत्पाद उचित मूल्य पर अथवा सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य । पर, 
खरीदना है। खरीद कार्य के सम्बन्ध मे निगम को इस बात का ध्यान रखना होता है कि किसानो को उनकी 
उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो तथा उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न होने पाये। इस कार्य के लिए 
देश की समस्त सरकारी, सहकारी व स्वतन्त्र मण्डियो मे भारतीय खाद्य निगम के विभाग कार्यरत है। 

2 उचित मुल्य पर वस्तुए उपलब्ध कराना - निगम का द्वितीय उद्देश्य देश के निर्धन तथा 
कमजोर उपभोक्‍ताओ को वस्तुएं उचित मूल्य- परउपलब्ध कराना है।उसके लिए वह अपने गोदामों मे एकत्रित 
खाद्यान्न भण्डार से उचित समय पर उचित मात्रा मे खाद्यान्‍्नो का निर्गगनन करता है जिससे कि क्ल्तुओ की 
कीमते असमान रूप से न बढने पाये। खाद्यान्नो का उचित मूल्य पर ही वितरण किया जाय इसके लिए 
सरकार कभी-कभी राज सहायता के रूप मे भण्डारण एवं परिवहन लागत को समायोजित करने हेतु वित्त 
भी प्रदान करती है। 

3 मूल्यों की विभिन्‍नता को समाप्त करना - भारतीय खाद्य निगम इस बात की भी सदैव 
चेष्ठा करता है कि सम्पूर्ण भारत मे एक वस्तु के मूल्य मे समानता रहे जिससे किसी भी राज्य के उपभोक्ता 
मे असन्तोष न पनपने पाये। इसके अतिरिक्त मौसमी या चक्रीय प्रभावो तथा प्राकृतिक आपदाओ की दशा मे 
भी एक राज्य से दूसरे राज्य मे खाद्यान्नों के मूल्यों मे विभिन्‍नता न आये। निगम का उद्देश्य यह रहता है 
कि मौसम, या विभिन्‍न राज्यो मे उत्पादन के स्तर पर जो विभिन्‍नताए उत्पन्न होती है उनको समाप्त करना 
जिससे कि सारे देश के मूल्यो मे समानता बनाये रखी जा सके। 
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4 पर्याप्त मात्रा मे सुरक्षित भण्डार बनाये रखना - भारतीय खाद्य निगम का उद्देश्य यह भी 
है कि तह वेश वे आत्तरिक उत्पादन के आधिक्य को खरीदकर तथा आधिक्य न होने की दशा मे देश की 
आवश्यकता को ध्यान म॑ रखते हुए वस्तुओं का आयात फरके आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त सुरक्षित भण्डार 
बनाये रखे जिससे कि पाकृतिक विपत्तियो या दैवी-आपदाओ से उपभोकता व देश के नागरिको की रक्षा की 
जा सके तंथा इंसके साथ ही साथ कमजोर वर्ग के लोगो को उनकी आवश्यकतानुसार वस्तुए उपलब्ध करायी 
जा सके। 

भारतीय खाद्य निगम अपने उपर्युक्त उद्देश्यो की पूर्ति हेतु विभिन्‍न प्रकार की क्रियाएं 
सम्पादित॑ कंरप्ता है। निगम अपनी क्रियाओ के सम्पादन मे केन्द्र एवं राज्य सरकार के अभिकरणो, सहकारी 
सस्थाओ एवं कुछ ससाधनात्मक इकाईंयो का सहयोग लेता है। यद्यपि निगम ने अपने स्वय के ससाधनो को 
विकसित॑ करने का प्रयास किया है, परन्तु कमजोर और निर्धन उपभोकताओ की आधारभूत खाद्यान्न 
आवश्यकंतां की न्यूनतम ध्यय पर पूर्ति का पुनीत कर्तव्य निभाने मे वह भारतीय राज्य व्यापार निगम, भारतीय 
खंतिंज एबं धातु व्यापार निगम तथा निजी आयात-निर्यात अभिकरणों से भी कभी-कभी सहयोग प्राप्त करता 
है| 

(से) क्ांर्यत्मक प्रगति का मुल्याकन -- 

भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों तथा कुछ अन्य वस्तुओ 
के मूल्यों मे (कंरूपता लाने के लिए विभिन्‍न प्रकार की क्रियाए करता है। उसकी समस्त क्रियाए द्विपक्षीय 
हिती प॑र निर्भर करती है।जहाँ वह एक और उपभोक्ता को कम मूल्य पर उचित मात्रा मे उचित समय पर 
वस्तुएं उपलब्ध कराने का प्रयास करता है, वही दूसरी ओर वह उत्पादको को भी उनके उत्पादन का उचित 
मूक््य॑ प्रवांग करने का वह सतंत्‌ प्रयास करता रहता है ताकि उत्पादको को अधिकतम उत्पादन की 
माध भी मिलती रंहे। इसकें लिए वह खाद्यान्नो की अधिप्राप्ति, उसके ढुलाई की व्यवस्था, भण्डारण 
/एवं र॑ख-रजौंव, धस्तुओं की गुणवत्ता पर नियन्त्रण एव उचित समय पर खाद्यान्न और अन्य वस्तुओ की भण्डार 
से तिकांसी तंथा बिक्री जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के साथ ही साथ वह उपभोक्ता जागरूकता जैसे, सामाजिक चेतना 
कार्यक्रम गे भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाता है। निगम के प्रमुख कार्य तथा उनकी वर्तमान स्थिति निम्नवत्‌ 
है. 

4 अधिप्राप्ति एवं खरीद - वर्तमान समय मे निगम केन्द्रीय. पूल के लिए गेहूँ,धान, चावल 
और मीठे अंत्तीजों की अधिप्राप्ति का कांर्य मुख्यत राज्य सरकारों और उनकी एजेन्सियो के सहयोग से करता 
है। धांम॑,गेंहूँ तथा भौटे अम्नांजो की आधिप्राप्ति मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत की जाती है। चावल की 
अधिप्राप्ति रोज्य॑ सरकारी द्वारा जारी लेवी आदेशो के अनुसार की जाती है। भारत सरक्कार ने पुत इस बात 
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को दोहराया है कि उचित एवं औसत गुणवत्ता वाले वे सभी अनाज जो कि उत्पादको द्वारा खरीद मूल्य पर 
बेचने के लिए प्रस्तुत ये जाये तो उन्हें पूर्णरूपेण खरीदा जाय। चावल धान एवं मोटे अनाज के अधिपाण्ति 
की विधि का भनिधारण राज्य रारकारे स्थानीय परिस्थितियो को ध्यान मे रख कर करती है। मूल्य समर्थन नीति 
के अतिरिक्त अधिप्राण्ति हेतु राज्य सरकारे मिल मालिकों एवं व्यापारियो पर लेवी और उत्पादको पर श्रेणीकृत 

तैवी लगाती है। असम, अरुणाचल प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मध्य प्रदेश, 
पजाब, राजस्थात, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगांल और उत्तर प्रदेश मे धान और चावल की खरीद न केवल 
न्यूमंतम॑ समर्थन भूल्य पर, बल्कि मिल मांलिको और व्यापारियों पर लेवी लगाकर भी की जाती है। भारतीय 
“खांद्य तिगम॑ धांत एवं चावल की अधिप्राप्ति बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और 
उडीसा से तथा गेहँ की अधिप्राप्ति गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और उडीसा से नहीं 
करता है। #म राज्यो मे सम्पूर्ण अंधिप्राप्ति राज्य सरकार और उसकी एजेन्सियो के माध्यम से की जाती है। 
अन्य राज्यों मे एक विस्तृत अधिप्राप्ति एजेन्सी के रूप मे भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकार की खरीद 
एफैल्सियों के साँथ-सांथ खरीद कार्य सम्पन्न करता है ( गत वर्षों मे विभिन्‍न खाद्याननों की कुल मूल्यात्मक 
भंधिप्रीग्ति की स्थिति निम्मवंत्‌ है- 

तालिका संख्या «« 44 
निगम द्वारा मूल्यात्मक अधिप्राप्ति की स्थिति 


सका. कपयममा ?ेकक-मपमकान पंपपमम-म+ २८ >सरनजाा. सीडी. बाल आतीत कब कैशम 4 29 हक ककिलमक,.. करा साकमेन नए. 22कममक७ सा छा» के. रब बात. मकसद. ]केवी॥.. ९० पोकिकमक समक#.९३०७३७०००७ (रमन सरदाकमंन्‍+..कधी#आक:. सपाकेककना सली2000॥-.. रेप सवा. ५ (छ४४९ अरफन४०० ासमोकिकांड|! धकबतकपक बद़एा०००.यदाजअी, "ऑमइफकिम॑ 2०0४७: .अययामपाक.०धाए.20३. अडकला#क. आओ पी७ ७ -सीआओआआआके. २०2पम्महन 0 अयााक.आलकआओ). अंक किक अए०% तक. पशामाकक:. भ02७.. आाया००मम अपनाए. ध25०9' साउम्जाइुए- अप, आराम). 2०4१७७० पहइकाामक' +०॥००१७..आइमारदाक, 2७००० 








* वर्ष खरीद(लाख रुपयो मै) वार्षिक वृद्धि/कमी (प्रतिशत मे) 
4984-82 3, 43, 427 48 - 

4983-84 4, 20, 389 96 44 73 

988-86 5,38, 620 07 22 69 

4987-88 4,88,867 75 (-) 44 79 

988-89 4,93,647 44 97 

4989-090 6,74,242 64 39 97 

4990-9| 8,20,732 06 22 28 

]99-092 7,63,586 97 (-) 6 96 

4992-0०३ 40, 54,977 73 38 46 


स्रोत वार्षिक प्रतिवेदम॑- भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन,नई दिल्ली पृष्ठ सख्या-26 
उपर्युक्त ज्ालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निगम के पिछले बारह वर्षों के इतिहास 


जदाकओ एक)कसेट आह इंशेफरेफबर) प4न्‍्फ/ंवा॥.ीलयारीर-केन फ़ाबदमा अनकांबधर, फुकाकॉएनक यायलदारं-॥ 'हालइन्‍याक..परसएा॑॑०.का आक्रामक, ककनमूक- नानक. इक पकनपाए..एकपपकन. फान्‍मय०-७॥ .ननिृककका फेट>काप+ पिफाक:. गा बमा..आुलमामथान्का.३९७2१०५७... सपमल्‍यय+.धरधाधधातभपा।. स्‍ापरारोधाड।. ;पा-3०0+५. धारक. +मीडपा-. की कामान.. कान कक.. दमन. विमा-बपा+ अयक्फाकक. पका. कमनअजुा, डक. फकमा८प८नथ।.जरउवक+. <एनथ।.डवली>मपा,.स्‍ॉग पर. पिवष-ाअस. रजहपापाए,. इम्पबकना, फेयहजाममक़न, एमए, इतअपापामड।.नरमा+++स!.. आनमुजायारी:. सांटभालाक.कमतफा.. लापए०८(ल्‍+.. भर अतार.... थक ापपा. उनमे... पका ज पा. झा... 3आ४म न. जाल्‍काबम०,.अरपरतन्‍ब, 


27 वार्षिक प्रंतिवेदन- भारतीय खाद्य तिगम,बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली 
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मे वर्ष 4987-88 एवं वर्ष 490-92 मे कुल अधिप्राप्ति मूल्य मे कमी ही आयी है। सबसे अधिक कमी 
वर्ष [9४7 -88 में रही जा कि 4 79 प्रतिशत थी। यद्यपि उसके अगले वर्ष मे भी खरीद मे केवल ५7 
प्रतिशत की ही वृद्धि हो पायी है परन्तु यह भी उल्लेखनीय है कि उसके अगले वर्ष 988-89 मे निगम ने 
अपनी कुल अधिप्राप्ति को गत वर्ष की तुलना मे सर्वाधिक 39 97 प्रतिशत की वृद्धि अकित करायी। लगभग 
इसी प्रकारकां संम्बन्ध व 994-92 तथा 4992-93 की वार्षिक खरीद वृद्धि मे भी है। वर्ष 4994-92 
की खरीद में 6 9७ प्रतिशत की कंी आयी परन्तु वर्ष 4992-93 मे इसमे 38 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 

स्मरणीय है कि खाद्यान्‍्नो के न्यूनतम समर्थन मूल्य मे सरकार द्वारा उत्पादन लागतों मे वृद्धि 
को देखते हुएं प्रतिवर्ष वृद्धि की जाती है यदि इस वृद्धि का कुल मूल्यात्मक खरीद की वार्षिक वृद्धि में 
समांयोजन॑कियो जाय तो कुलमूल्यात्मक-खरीद घृद्धि काफी कम हो जायेगी। निम्न तालिका मे रबी की फसलो के 
न्यूनंतम समर्थन॑ मूल्य मे हुई वार्षिक वृद्धि को दर्शाया गया है। 


तालिका सख्या *42 
रबी-फसलो के न्यूनतम समर्थन मूल्य मे वृद्धि 
न न (मूल्य प्रति कुन्तल रु0_ मे) __ 
खांधांल्न॑ 4989-90. 4990-94 वार्षिक वृद्धि 4993-94. 4994-95 वार्षिक वृद्धि 
गेहूँ 483 200 9 3% 350 360 2 9% 
जौ 45 60 40 3% 275 285 3 6% 
चंनां 325 370 43 8% 640 670 4 7५% 
सरसी 460 540 40 9% 840 830 2 5% 


रफका+' व्यकीगंकेट पीकेआओ७ #४७०. सोइओ कट ७७४४०१७ लेके कं; €साएर+ ढऐोएी अमके फ्रोइ 2 (क+-०० ३२०९ उफमाक साकार... :७+ पाशाकेपिक वकापाक सकडस भाआास» अफ20-॥ १०७ शोकमी पियाथ0 २2कीकमा# 429026% 02 के धाम १290 203,. समा सरमतस-+ धाम. .प्रमााआ2.९:०७ ९५७, ७४७४१००, मद#०७ 40७94 :.ल्‍क पक. ९००२५, उसका ६३४७ एक» सताम0७ ९७७०0, ५2०७॥+ ए्कम७क० ध७ आक-०एक धक्का *ाक2७॥ १७४७9) ९७१००५७ शमदुममाा गभाकयाड आफशायाा गन पाने ०880054+ २७४ वा सका #धररका..वकराजके, 


स्रोत. 4 ईण्डिंगत इकोनमी-अंग्रवाल डी सी ,साहित्य भवन, आगरा-4994,पृष्ठ संख्या-274 
2 प्रेत्तियागिता दर्पण-ज॑नवरी, 4995 , उपकार प्रकाशन, बीमानगर, आगरा-2,पृष्ठ सख्या-868 
क्‍ उपर्युक्त तालिंकां से स्पष्ट है' कि वर्ष 4990-94 मे 4989-90 की तुलना मे वार्षिक वृद्धि 
(वर, वर्ष 4994-98 मे पूर्व वर्ष की तुलना मे वृद्धि दर से कम रही हैं। फिर भी समर्थन मूल्यो मे होने वाली 
प्रत्येक वृद्धि भिगंभ की कुल मूल्यात्मंक खरींद की वृद्धि मे आनुपातिक प्रभाव डालती है। अत खाद्याननो के 
कुल॑ अंधिप्राप्ति का मात्रात्मक विश्लेषण किया जाना अपरिहार्य हो जाता है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा गत पॉच 
वर्षों मे खांध्योव्भी/बंस्तुओ की कुंल अधिप्राप्ति मात्रा को अग्र॑ पृष्ठ पर प्रस्तुत तालिका सख्या 43 मे दर्शाया 
गया है। पंरंश्तुँ भारतीय खाद्य॑ निगम द्वारां अधिप्राप्त कियै जाने वाले खाद्यान्नों का अलग-अलग विश्लेषण 
अधिक सभीचौंत॑ होगा जो कि इस प्रकार है- 
) गेहूँ की खरीद - तालिका सख्या 43 में दर्शायी गयी गेहूँ की अधिप्राप्ति को सनन्‍्तोषजनक 
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तालिका सख्या +43 


निगम द्वारा अधिप्राप्ति की कुल मात्रा 
_( दस लाख टनो में) 


मामा, धन्‍220.. परे अम्मा... प्धयक.-+पीरंफसा।. पहााबी री. फीन्‍मनम.. सवोफम_-__. बु23३... कक कम्ाममाई,. समन, कब्ज, ००... रकम से. धजञरााक. भर 800 _०0मपाम्यड.... शामममााा.रा2०4५,,..शकपकप+ न. ; एक. ९९22७». 4>१५६॥७७.. हामममयफे+.. धार. १९»... ८3४3 पाक. ध22>०पा8,. धाम एाए+... सदा ५+० कमान. पाहाएममा७+. "दाम"; एम. स्‍ावाप४९. धयुाााए.. साक*कराओ. दककमम्पाक... पमपाममाफ. स्‍०मपमा॥,.. धआहह#. १कर०न्‍पाह>..रकककार-.मकाक, 


कि बा !८/4 अमन मन कक! ५ कम टली मकर 
988-89 8 72 7 ७4 । 20 
]989 -90 8 58 44 05 4 44 
990-94 40 34 !2 00 4 48 
99] -92 8 64 0 56 4 23 
902-93 9 58 44 73 4 26 


धरधारणात.. सात ऋषाशाओ: जर्केक॑ 3. काथ्या,. ाकाा, आसंकिकओ अमर. आावगडक मम कम ।... फसध्मएक. रमन कू०» .. जाया). भामफव-के.. पी कप मके. ०००३0. ध्रशरकमप०,. उन ७.पोरफ-संअन" आकर... समा. सापकम५+».. पक आर कर... आकर: चमक). पाक १४. सम ;४आ९७३+. आरमपकराकः. फम्पफ़े. स्‍ममग्रा२१५४.... सका. भरा. कम. प५आ2प२७. माया) ++9. पा इआ>. साल्‍#ए4. दशा). सयाकम्णया,..दुमाकरकुरे. वि ाजोपव९+.<0३ ७4७७. न रायारपोड न. धर पपट ३२०. अ्रमाकाा9,.. स्‍ममका "३०९... ९रपअमा.दामपाए०.. डरगा॥»..धयफर2७. धाम पआए... सका ५ कपः. जुडी 3 +मआ.. सा... करशकममा. सपा. पकमम 


भ्रीत वार्षिक प्रतिवेदन-भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली 


दया सकसमपाटिकानकत #935००२० मास. 


नही कंहां जा सकता, क्योंकि वर्ष 4990-94 की तुलना मे गेहूँ की अधिप्राप्ति 4994-92 मे 46 7 प्रतिशत 
कम हो गयी है। यद्यपि वर्ष 4992-93 मे इससे पूर्व के वर्ष की तुलना मे 9 7 लाख टन गेहूँ की खरीद 
मे वृंक्षि हुई परन्तु फिर भी यह वर्ष 4990-94 की तुलना मे 7 6 लाख टन कम ही है। वर्ष 4990-94 
मे 402 2 लाख॑ टन गेहूँ की खरीद की गई थी इसमे असम्बद्ध वैगनो से सम्बन्धित खरीद 4 2 लाख टन की 
थी। वर्ष 990 -५ की शुद्ध गेहूँ की अधिप्राप्ति मे वर्ष 4989-90 की तुलना मे 47 6 लाख टन की वृद्धि 
हुई। कुल अधिपाप्ति मे से भारतीय खाद्य निगम मे लगभग 29 १0 प्रतिशत की अधिप्राप्ति की। शेष मात्रा 
की खरीद राज्य सरकारों और उनकी एजेन्सियो द्वारा की गई। राज्य सरकारो/ एजेन्सियो द्वारा जो भण्डार 
खरीदे गये उस्तें भारतीय ख़ोद्य निगम ने विभिन्‍न चरणो मे प्राप्त किये। निगम कीं वर्ष 4992-93 की खरीद 
मे बृद्धि दर 4.3 प्रतिशत है। गेहूँ की राज्यवार खरीव की स्थिति को निम्न तालिका मे दर्शाया गया है- 


तालिकां सख्यां 4 
राज्यवार गेहूँ की खरीदें की स्थिति 
(मात्रा टनो मे) 
क्रम संख्या राज्य वर्ष 4990-94 वर्ष 4992-93 
* अकििनलििल:यय आशिक: 3 4 कक 
4 पजाब 62, 58, 955 47 , 40 , 044 
2 हरियाणा 22, 45 , 436 44, 34 , 307 
3 उत्तर प्रदेश “ 8,75, 708 4, 88, 067 
4 शणज॑स्थान 4 , 34, 929 22, 294 


5, हिमाचल प्रदेश ॥ 065 _ 


कन्‍कपक. किन. 0-20. इमाम. जार ९०००० इस चल व्य्पकमी४.. आमकरम... पमकजरम)+.. समनोरापा३.. फिमयक>-फत. 'र्नाम्धााइ सकसाइु-. फरडकेज-. कमथ+आक..क्‍मकरन+-.. सियमम0. "मा. सीजन. सम आम. धारक... पृमक. परे. सिमामममाकए०....हन्‍ान-क,. सार ॥+#०).. ध9-क.. स्‍ममामकका&... "कक++ 3७. मा... ऊपर. सा»... पमफभादम. #पाकबेकक,.. आम... #ज+भ७७७.. .एम+- अर... सफमगा७३ा#. च;ंपह»409-030::/0५/०००६५ ७. प्रपरधकरा पा -ध "पाक राशी पक मपपारेकाका७.धरमममााएर.. पा. >रकााक).. )रनमराक.. कक 


ट | (4 


पाश+-रजकः हाय नाक. फैम्केल्स. आइा॑बाण.. करा... फंमाइत +ीफमीर'. .पेमप०-मत. फमइरपकसक. स-कपकनक- _अवलनसकाय, अननानास,. जिवाओ+>क'. नपााक. पावुकम 8... परकिकेओ।. पर +गामन.. आााकोपीक.. साफनकझ4.. ६.3 4७५:... आयपानकुन.. 2९००-३३. फिगर. धप+-साक >कनपमााक. 2० दक-.. फ्रानमगान. पंकममनसा».. अमााकक अर्कामाते. पका. हर कोमा>..निकममामग अकेकक,.. सीकामोीआआ. पहनना. जाम. हमरन्‍या्क,.. आवक. परम. मिमममााइ िधमन्स-.. अपार. परामअभ.. इक गा पेड. .पा]ज मान्यता यदान_ 3 परारफेमु%४ाए+..ध९-ीपी।... स्‍ामरोकेका. परमवम+.. धाधमार यू. ४७७७-माक 


6 मध्य प्रदेश 42 444 
7 70 ौऐीसा 5 - 
8 बिहार - 57 
9 पर चमी बंगाल - 26 

महायोग ।02, 6, 40 66, 84 , 903 


अरकागाआ0. पहिममा ता. स्‍ाममकमगाक.. कमर. वशाजरी अिलन०मनथ 
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स्रोत॑ वार्षिक प्रतिवेदन- भारतीय खाद्य निगम ,बाराखम्बा लेन नई दिल्ली 
उपर्युक्त तालिंका से स्पष्ट है कि गेहूँ की खरीद मे सवाौधिक योगदान करने वाले राज्य 


क्रमश पंजाब, हरियाणा उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान है। यद्यपि गेहूँ की अधिप्राज्ति मात्रा को बढाने के लिए 
सरकार ने व॑र्ष [०92-93 मे प्रौत्साहन स्वरूप बोनस की घोषणा की थी परन्तु फिर भी कुल अधिप्राप्ति कम 
रही। गेहूँ की अंधिप्राप्ति मे कमी के कारण निम्नवत्‌ है- 

#£ गेहूँ का बाजार भाव, सरकार द्वांर निश्चित किये गये न्यूनतम सम॑र्थन मूल्य एव 
प्रोत्साहन स्व॑क्तेप दिये जाने वाले बोनस दोनो को मिलाकर भी अधिक था जिससे किसानो को खरीद केन्द्र पर 
गेहूँ बेचने से हानि हो रही थी। 

# किसानो ने भण्डारों को रोक लिया जिससे खुले बाजार मे गेहूँ की आवक कम रही। 
इससे भी बांजार भूल्य उँचे बने रहे। इसके अतिरिक्त किसानो ने बाजार के बाहर भी अपने भण्डारोको बेचा। 

# निजी व्यापारियों ने भी बडी मात्रा मे अधिप्राप्ति की जिसके फलस्वरूप सरकारी खरीद 
केन्द्रों पर गैहूँ कम पहुँचा । 

सम्भवंत भारतीय खाद्य निगम ने वर्तमान वर्ष मे उक्त कारणी को ध्यान मे रखते हुए 
हीं ख़रीव-कॉर्यक्रम बनाया है।इसके परिणामस्वरूप निगम तथा सरकारी एजेन्सियो ने तेजी से गेहेँ की 
अधिप्राप्ति का कार्य करते हुए 30 जुन-4994 तक 448 37 लाख टन का सरुत्तर प्राप्त कर लिया है, जो 
कि पिछले घंर्ष हुसी अवधि के दौरान अधिप्राप्त 727 52 लाख टन की मात्रा से थोडा सा कम है। कुल 
|24 34 लाख टन की बाजारआवक के 95 प्रतिशत भाग की अधिप्राप्ति की गयी, कुल अधिप्राप्ति मे भारतीय 
खांद्य निंगम की हिस्सेदारी 25प्रतिशत रही।“- 


2 चावल की खरीद - चावल की अधिप्राप्ति राज्य सरकारों द्वारा मिलो(चावल के 
उत्पादन) पर जैवी लगाकर कीं जाती है।लेवी का प्रतिशत अलग-अलग राज्यों मे अलग-अलग होता है तथा 
उसंका निर्धाएण, भारत सरकार के परामर्श से राज्य सरकारो द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार लेवी का प्रतिशत 


याक.,होर+ कर! हि फैज्क' फैपललपांम सम. रगक हकती हप्करे सन्‍फीस पक 08 %+ ्रवेमआकिप 'दिककेी... इराक सम 230०2. कएव2क 9 4९क+... नवाज. केरमको की. ये-आ+पाओमा। आफिकगाएक संमकका4+. 4ममलमकएुछ ९ा+ कक. फरान्‍म॥क+ 4एनमक निमामआ.. अवात नी अमममयकक 29990 पाररथ+॥ ७ 0004. ५फाका.. ऋरछका... >फपधक क्रय. सोककनपन ३ साक्ज, उममगाकक फ्रकम्याक ७७३0-78 रीशाासालक ॥्रेमषेकुे:. भावी. 4र॑ंजाएर 'हरमंपाक सराया पेडआका,. पास इ७७ भृछ३फम के, भ्रामक. परमपंकआए.. समअभ5॥+ धरम फेक. आकर अशोक. पहनेग्- कोट अप बीक.. 23. कमअमएक.. धुागफर-, 


28 पूंड कौर्प-जुलाई-सितम्बर , [994 , भारतीय खाद्य निगम, बौराखम्बा लेन,नई दिल्ली 
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अलंग-अलंग॑ राज्यों मे अलग-अलग होता है, उसी प्रकार लेवी भी अलग-अलग राज्यो मे अलग-अलग किस्मों 
के लिए भिन्तं-भिन्‍न होती है। निम्नतालिका मे कुछ प्रमुख राज्यों मे चावल की अधिप्राप्ति का मूल्य दिखाया 
गया है- 
तालिका सख्या 45 
कुछ प्रमुख राज्यो मे चावल की अधिप्राप्ति का निर्धारित मूल्य 


वर्ष सदमाय७ भागा व एकाम्ण. ँ्यरा पवीा श्रीकिममक) अपना पाता पेशां॑एा सका, साइन मल पालाय0 0 १७०४४पही चा्मबेफन.नरनिकयानक, 


977४ ४... वर्ण 4990-94 ... बर्ष१992-93 
[[पिकातनाभ॑ कान  फाइन  सुपरफाइन  कामन ___ फाइल. सुपरफाइन 
4 पंजाब 347 25 374 30 393 80 463 40 493 35 544 0 
2 हरियाणा 347 28 374 55 394 40 463 45. 494 00 544 45 
3 उत्त्तर प्रवेश 327 65 342 758 365 90 44] 30 456 50 482 35 
4 आमन्ध्र प्रवेश 330 70 345 90 369 25 454 45 469 90 485 65 
5 मध्य प्रवेश 338 55 354 30 370 05 448 85. 464 40 479 95 
6 उदीसा 348 05 364 40 377 45. 462 75 478 80 494 90 
7 पश्चिमी म॑गांत॑ 323 45 344 55 356 70 433 80 453 33 468 50 
8 कर्नाटक 322 20 337 45 352 40 432 45 447 45 462 40 


'(दहाम्यान मामा व ज७ ९0०4 (रा; प-2गक+७, किपपाा# सीकर सी, हरडशिक2 कक: ३कमया०$-+ परम. सिमी. सम के+ सिम फ-डि..धआ७-4१5७.. द्पकवीका।.समकापकेष): पकांपाकः. धयकरंका-,.फइुए॑..९ाा॥०भाक. अरवाा-पा॥+.. 4२००० कभ+माा 0 0-१. से. ५ 2००७ .९०४०,ाा।. दामन आाफपेफके.;म०यु०-क»..जडी++++..धममिया।. दर". .नक॥००॥... समय, "मना, वा. मापा, . था धमकी पल मा .ध*3७७॥.पं>मााा ऋाा». पाक, 93333. ९ल्‍७५५४४४४3..+#+.. साहा ."आमाममा. पम्प, सपलपांग० “इुपम्भपाइन७, धाआा-४क'ामक,. धीमा ०.९७ ३+कराआ).धसापाय&) ७ +मममक, 


स्रोत॑' वॉर्षिक॑ प्रतिवेदन- 4990-94 एवं 4992-93 , भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली 


तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि चावल अधिप्राप्ति का सर्वाधिक मूल्य 
दोनों वर्षों मे सभी किस्मों हेतु हरियाणा राज्य के लिए तय किया गया है। द्वितीय स्थान पर पजाब तथा तृतीय 
स्थान पर उडीसा का निर्धारित मूल्य आता है। चतुर्थ स्थान वर्ष 4990-9 मे मध्य प्रदेश का तथा वर्ष 
992-93 मैं आमन्ध्र प्रदेश का आता है। श्रेणीवार मूल्यों मे वर्षवार कोई विशेष अन्तर नहीं होता है। कामन 
फाइन और सुप्रईफाइन मूल्यों के बीच जो अन्तर अलग-अलंग राज्यो का है,उस अन्तर को प्रायः समान ही 
रखा जातो है। घास्तव मे इस मूक््य॑ का निर्धारण अलग-अलग राज्यो की अलग-अलग जलवायु एवं उत्पादन 
लागत की ध्योग में रखकर किया जाता है। 

भारतीय खाद्य निग॑म द्वारा अधिप्राप्ति की कुल मात्रा जो तालिका सख्या 43 
मे दर्शायी गयी है, मे चावल की खंरीवं-मात्रा भी बहुत सनन्‍्तौषजनक नहीं रही है।यद्यपि वर्ष 4988-89 की 
तुलना मैं वर्ष 989-90 मे 34 4 लाख टन की वृद्धि हुई जो 44 6 प्रतिशत रही, परन्तु अगले वर्ष 
अधिप्रोष्सि मे कैंबल 9 5 लाख हंत ही नाम-मात्र की वृद्धि हुई। आगामी सभी वर्षों मे चांबल की अधि प्राप्ति 
इससे कंम ही रही। यद्यपि वर्ष 4992-93 में चावल की कुल अधिप्राप्ति पुन बढ़कर 447 3 लाख टन 
हों गग्नी। चाबेतं की इस अधिप्रौण्ति में कुछ ग॑भुख राज्यो के योगदान को अग्राकित तालिका में दर्शाया गया है- 
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तालिका सख्या -6 
चावल की अधिप्राप्ति मे कुछ प्रमुख राज्यों का योगदान 


(मात्रा सौ टनो मे) 
-१- न न  अक 
| 
वर्ष 499079/ _ _ वर्ष 34992293 . 
जी खरीद मिलिग के खरी द मिलिंग के 
मा बाद प्राप्ति _ __ बाद प्राप्ति __ 
4 पंजाब 27, 440 ।7 644 38, 064 0, 365 
2 आन्‍््र प्रवेश 34 244 423 30, 462 22 
3 उत्तर प्रदेध| 43 , 220 हे 44, 768 न 
4 हरियाणा 9, 422 829 8,830 404 
5 मध्य प्रदेश 5, 589 | 6,234 “- 
6 उड़ीसा 2,552 हे 3, 509 ् 
7. कर्माटक 4, 574 - 4, 093 कम 
8 पश्चिमी बगांल 4, 32 मा 4, 754 ने 


समन भा छ अकंम+स+क +ार-इमा धम्पनयएक कक पर फैली पलक .६->+ 5] 6:30-#म्क४ कु काफी हग+ओ. ४-अकतमाम,. रमन. ककजपाकाए.. न्‍च्कान. की... "कैंडल, २३3० 02+0 एप पपपा इआआ20॥७७०७७७०४ ९१३७ #क0४%..नडएएककक'. 3जप0००१५,. फेम. धालसीआकक,. स्‍मपरशन्‍प) पभिम-॥ाए..०३७९१५७७ पक बहा फरेडकनमपायामबीनम ३००0... 0आ७.. साेरियाया.. दामामवाा>-. सबक... ९००००४०७-..आमा+2ल्‍#म्माक॥ 0 ल्‍पह००े ३०५७८ करी +४०+९" की पी नसोपिरइााआए+. कमा... ९०००७. धरम माा>.पाजरवीकिकी नरयन्एकु.. आमारयस+॥; ध2$अगाा की: मारकर. साइमफायो।. सका. मम. समा. सका. कराकर. पाइम्मये)... अ+४2..जरइमबाकाक, 


भ्लोत वार्षिक प्रैतिबेदन॑ भारतीय सबराद्य निगम,बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली 


उपरयुक्‍त तालिका अधिप्राप्ति के अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। गेहूँ की तरहचावल की अधिप्राण्ति 
में भी पंजाब का ही योगवान सर्वाधिक रहता है। यद्यपि सीधी खरीद मे आन्ध्र प्रदेश का सहयोग भी 
उल्लेखनीय है परन्तु मिलिंग के बाद चांवल की प्राप्ति मे पजाब का योगदान 90 प्रतिशत से अधिक ही रहता 
हैं। चावज्ञ की अंधिप्राण्ति विभिन्‍न राज्यों मे विभिन्‍न वर्षों मे हुई उपज, खपत एवं समर्थन मूल्य तथा निगम 
की भण्टडारण आदव॑श्यंकता के अनुसार घटती-बंढती रहती है। उपर्युक्त राज्यों के अतिरिक्त राजस्थान, 
असम, दिल्ली, मेहीरॉलट्र और तमिलनाडु भी अधिप्राप्ति मे सहयोग करते है, परन्तु इतका सहयोग महाराष्ट्र 
को छोड़कर 50,000 टन से कंम ह्वी रहता हैं। भारतीय खाद्य निगम की चावल- अधिप्राप्त की नवीनतम 
स्थिति का अंवल्लोक्षत किया जाय तो खरीफ विपणन मौसम 4993-94 के दौरान चावल अधिप्राप्ति 440 87 
लाख॑ टम॑ तंक पहुँच गयी जो कि आंज तक की सर्वाधिक मात्रा है, पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 
429 27 लोख॑ हैम॑ चांवल की अधिप्राप्ति हुई थी। 


3. मम की खरीद _ निगम धान की अधिप्राप्ति भी मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत ही करता 
है, परंल्‍तु मड़ी मींत्रों मे धात की अधिप्राप्ति से उसके भण्डारण एवं मिलिग मे कई समस्याएं आती हैं। इसलिए 
धात की खरीद तिगेम द्वारा बंडे पैधाने पर नहीं की जाती। चावल की तरह धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 
अलग-अलग राज्यों मैं भिन्न-भिन्न मे होकर एक राष्ट्रीय न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है। परन्तु 
चावल की ही तरह धान का श्रेणीयंन भी कामन, फाइन और सुपरफाइन तीन श्रेणियों मे विभाजित कर न्यूनतम 


4] 


मूल्य कीं घोषणा की जाती है। निम्न तालिका मे गत वर्षों मे धान का घोषित समर्थन मूल्य तंथा अधिप्राण्ति 


की मात्रा दर्शायी गई है- 
तालिका सख्या 47 
धान का न्युनतम समर्थन मूल्य एवं अधिप्राप्ति मात्रा 


यू 5 मल्यप्रति कुतल (रुपयेम)  ........ मात्रांदस हजार 
टंनो मे) 


पलक. समम+ धराा+ज आए. मा जभुड९ आम. आआा22७ अरदीगना. धारा. ऋसामाका.ससल्‍आाक. धमममाा. स्‍न्‍साकामा..स्‍्भापताओ.पराधाकनपीरे! आुुलाया ७. वेकामगााप). आना... सर ७७. री. विकीक-ा+...जपरमााा0. धरा, 


वर्ष कामन फाइन सुपर फाइन 

4989-90 85 495 205 443 

4990-94 205 245 225 339 
! |994-92 230 240 250 59 

4992-93 270 280 290 463 


अकाएंथथाक शमे॥७७॥ दुमामाका- सीजाकीआ9३ उाबंआंक संककमाढ़ किककको। उंकाकंक+ १३४०२ व कक कि 0 कक... धरम #िसीब.8. सकेगा “कमा वाकााक+ वाक.. ३०0०० कमक+०३,.९ोपीका।.सएक ७00. ऋरकफक,."यीीक)%) सााक-सए.. धा2#ए। मामा. परिकन्गक, पारी). १०७४४, अकबर, चंसयाकरा»। ससाअगा परषाशर-न)..अमयवभाए, धामाा ७ समपाकर.. मरी. .वकामग-.बाामक।.सअकराभाए 9७4०; स९७५००७७.. नकवी). रन." यए» प्रा). इक + “र+ममक, व0ए७३७.. क्‍ररकरामस. साई पप्यम यरोवीष्याक... ९५. सदाए७०.. समा. सांग अकआाआा.. शपसान्‍मेथयन. सपना... जाहालनकनपे..फवलनपर- 


मत! बार्षिक प्रेतिवेदत-भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली 
उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि धान के अधिप्राप्ति मूल्य मे श्रेणीवार 40 रुपये प्रति 
कुंन्तल की वर से अन्तर रखा जाता है | यही अन्तर पूव॑ैवर्ती वर्षो मे भी रहा है। धान के समर्थन 
मूल्यों में वृद्धि बंढती हुई दर से हो रही है। वर्ष 4990-93 मे समर्थन मूल्य 20रु0, वर्ष 4994-92 मे 
28 रु0 तथा 992-93 में 40 रु0 प्रति कुन्तल की दर से वृद्धि हुई। गेहूँ की तरह ही धान की अधिप्राण्ति 
मैं भी केवल कुंछ राज्यों की योगवान रहता है। पजाब, हरियाणा एवं आन्ध्र प्रदेश ही मुख्य रूप से धान के 
अधिप्राप्तिं मे प्रमुख सहयोग॑ कर्ता राज्य है और इसमे भी पंजाब का भाग 90 प्रतिशत से अधिक रहता है। 
यद्यंपि आशिक योगंदानं, तमिलनाडु, असम, उडीसा, राजस्थान और उत्त्तर प्रदेश का भी रहता है। 
4 चीनी की अधिप्राप्ति - भारतीय खाद्य निगम द्वारा चीनी के मूल्यों पर नियन्त्रण हेतु चीनी 
की अधिप्राप्ति बीनी मियों पर लेवी लगाकर की जाती है। वर्तमान आदेशो के अनुसार चीनी मिले अपने कुल 
उत्पादन का 40 प्रतिशत लेवी के रूप मे बेचने के लिए बाध्य होती हैं तथा 60 प्रतिशत चीनी उन्हे खुले 
बाजार में बेचने कीं लिए छूट दी जाती है। चीनी के उत्पादन को बढावा देने के लिए त्यौहारों के दौरान 
किये गये उत्मांवन॑ की 70 प्रतिशत भाग॑ खुले बाजार मे बेचने की छूट प्रदान की गयी हैं।” निगम पहले की 
, तरह वर्तमीन समग्र में भी 42 राज्यों तथां 3 केन्द्र शासित प्रदेशों मे चीनी के वितरण हेतु चीनी की अधिप्राप्ति 
करता हैं। किसानों की गन्‍ना उत्पादन मे रुचि को बढाने के लिए गन्‍ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य केन्द्र 
सरकार द्वारा धौषितत॑ किया जाता है। राज्य सरकारे अपने-अपने राज्यों मे अलगं-अलग न्यूनतम समर्थन मूल्यो 
की घोषणा करती हैं, परन्तु ये मूल्य केन्द्र द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम नहीं हो सकते। इसी 
प्रकार रुंज्य की चीमी मिले राज्य सरकार घोषित गन्ना मूल्य से कम पर किसानो को गन्ना बेचने के लिए 


फ्लिइवोेसोगिका कब अ्रदुओंक स्मकंए जय: ब्रेजा2 चलेंगे; हे फ2: ध2कक कर्पओ सदिओंन 0 गांफ करन ऊी।. केक अंडे 2९०३० ऑफ; क्रामाण अवमड॥ डकैत, आ०7फया. अजवेकिरंकदीं+२४ममिद ९९५९ कैजे नरक गंिगाफेमन का आल कि. ला कम 
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बाध्य नहीं कर सकतीं। उनके ह्वारा सरकार द्वारा घोषित मूल्य से अधिक मूल्य दिया जा सकता है। 
निम्नतालिका मे भारतीय खाद्य निगम द्वारा चीनी की गत वर्षों क। खंरीदी गयी मात्रा एवं चुकता मूल्य दर्शाया 
गया है- 
तालिका सख्या 48 
निगम द्वारा अधिप्राप्त चीनी की मात्रा एव मूल्य 


इक समा वीएधमालत अंक अदा) कममामोक सइााता संपन्न भामाांत उककर समय अकक.. कया अर दीरमाओ। वसक-+क 23225, 0 आक.कृरवा>ा+.. सका. आशा). .गुलरीपाके+. गरम आग (५8 .्रीपंकसामे: सिमी आए शाम साध ७+. १0. सास. वार की 2202092$9..धाका १. डक. धत्ा+ १७०. दामन ७ मरा. साय फम+ंनममा सारा पक पाकर. धारा. स्‍हीकिमाना।. पिधानीआओ .पपया2+..९+22म ० ेकाआ४आ2+..सशना॥१)..धाधयाया॥ अ गन 4७. साममकके पाए फम्पा+ा०. सीमा. जलकने॥। ामकीिव)०. ०सपाक <मरमग व धालयए 4रेआात, मपाकाक 


वर्ष मात्रा (दस लाख टनो में) मूल्य( करोड रुपये मे) 
4989-90 4 44 832 80 
49090-94 4 48 648 58 
[994--92 4 23 747 24 
(992 -५3 4 26 799० 82 


#रकाा-क करकॉफ एफ: अकबपोमाां ऑन. अर) ऑफ अम्ममासत सवा. खाक आस. दर आगा.. सॉकीकक.. हर... गुलाम _>साान्‍कन 23०. उकऊुंक' आप फंपीमएक. आता. फिमांसाा.. आाइंदी..धओ+.. धयाभीषा+.. इरमेकराा+. सकरमग्पयी. एममोक. धधाआम्या. आमने. पुपे 4४४. आशासापाक. मामा. प्ीरगाकन'३;. शनवीकाम्यक. अपन, सका संममाभाथन कम्पाम-क ऋष्याफेकन पीके) मकान. २ापाकेमी.. समनिक.. ५. जाम. धर... ९४पक“++॥. साककपक०..धंमरकंपफे-.सदायुामआा॥ सहसाजेपीः. +३अमाा+.. इक साअाका. पदक... साओ॑पय>.. सनकी) पैमेडा#,. कम. .पमाा हक. सरमुकाआ, 


म्रोत॑, वार्षिक॑ प्रतिवेबम- भारतीय खाद्य निगम, बांराखम्बा लेन, नई दिल्ली 

| उपर्युव॑त॑ तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 4990-94 मे वर्ष 4989-90 की 
तुलना | कंस खरीव की गई। पुन इसके बाद के वर्षो मे खरीद की मात्रा मे 50,000 टन तथा 30,000 
टन की घृद्धि हुई। यंही स्थिति कुल मूल्यात्मक अधिप्राप्ति मे भी है। वर्ष 4994-92 की खरीद की 
मात्नात्मक वृद्धि दर की तुलना यदि वर्ष 4990-94 की मात्रा से की जाय तो यह वृद्धि 4 24 प्रतिशत है, 
परन्तु यविं इन्ही अध॑धियी की खरीद की मूल्यात्मक तुलना करे तो मूल्यात्मक वृद्धि 40 58 प्रतिशत आती है। 
इसी प्रकार वर्ष 992-93 मे 9-92 की तुंलता मे मात्रा वृद्धि दर 2 44 प्रतिशत एवं मूल्यात्मक वृद्धि दर 
4,52 प्रतिशत है। इस प्रकार स्पष्ठ है कि मात्रात्मक वृद्धि की तुलना मे मूल्यात्मक वृद्धि की दर प्रत्येक 
वर्ष अधिक रहती है। इसकां कारण खरीद मूल्य मे लगातार चृद्धि होते रहना है। निगम द्वारा की गयी चीनी 
की अधिप्राण्ति की क्षैत्रवार सहयोग निम्न तालिका मे अंकित किया गया है- 

तालिका सख्या 49 
चीनी की अधिप्राप्ति का राज्यवार विवरण 





(मात्रा टनो मे) 
रॉण्य वर्ष 4990-94 वर्ष 4992-93 
कल किकलक 40000 299७७ एल 
हा | मंहाराष्ट्र 6,63 ,056 7,40 , 040 
| 3 प॑ैत्तर प्रदेश 3, 36 ,052 3, 55 , 868 
3. बिदार' 4 47 ,65 4,43 , 225 
4, उड़ीसा 6,894 44, 642 
8 पंमिलनांड 3,589 9,036 
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आम. क्‍०१७ इमाम. स्‍धशकीमर बडा च्कन ब्-_्न पलक कसम... खब४.. अम्याओ..).. खाक. समा. की ०५४०. फिवनारक कक सरियामान कम... कब, व्कनकर “रथ, इकमयन. भाम्मावाा+.. पाकीम..नपौशशक.. सीना पे. 3:+-नम्माममम-९-3०फकेगार-+वीक+७०५७%०४७प पकरम७कईी९७४४ा७७॥..सा+-९७>ब रे. ५-44 मना. 


| णे है 


>>... आकर, ७. अममपरकनक “रात. मिमी. फन्फीन॥. सडक. भाल्‍+... आधार. सिपोकरर॥$।.. जमा... पीकमनीगगगा।. समवीमरीआ».. ९३०० १०१७..परक9२क#०..ध्माओड।...धपाकआामंक अम्मा १0१-+०००... भहयका0.. सास. समान कीी।. शमाकपाना-.. महक ब३७. सर. सरकस+.पायीडमावा». भमामकमनाक. पोकमेनगाा.. सीमीकानफोन'.. आुड्ी+-३+. मापा. सकी 2+ा। राम 3मा० कक" मपेनय७-क अर्ीम पा पइमका पी. अ२७० दे.» पा; धवन -्कवीदीरमेकक' साक*गज एक. भामाापाताकम०कल्‍गारर वा. 


0. हरियाणा 4 , 337 3, 265 
असम 2,820 3,265 
8 पश्चिमी बगाल 456 70॥ 
9 उत्तरी पूर्वी सीमान्त प्रदेश 2,429 -- 
।0 भसम्बद्ध वैगन 45, 423 24 268 
महायोग 44,84, 924 2, 59, 863 


म्रोत _ वार्षिक प्रतिगेषन -भारतीय खाद्य निगम,बाराखम्बा लेत, ।ई दिल्ली 

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि महाराष्ट्र का चीनी के कुल अधिप्राण्ति मे सर्वाधिक योगदान 
रहता है जौ कि शगभग प्रत्येक वर्ष 55 प्रतिशत से अधिक भाग की प्रतिपूर्ति करता है।ट्वितीय स्थान उत्तर 
प्रदेश का है जो कुल अधिप्राप्ति का लगभग 28 प्रतिशत योगदान करता है। तृतीय स्थान बिहार का है जो 
वर्ष 4990-9] मै 42 5 प्रतिशत तथा 4992-93 मे 8 9 प्रतिशत का योगदान करता है। इस प्रकार ये 
तीतों राज्य॑ कुछ्ल चौनी अधिप्राण्ति में लगभग 90 प्रतिशत से अधिक का योगदान करते है। वर्ष 990-94 मे 
तो इन तीमी राज्यों का योगदान 95 प्रतिशत है। 

5. गोटे अनाज एवं अन्य अधिप्राप्तियों - भारतीय खाद्य निगम गेहूँ, चावल, धान तथा चीनी 
के अतिरिक्त कुछ मोटे अनाज ज्वार, बाजरा, मक्का एवं चना तथा चना उत्पाद, दाले, जौ मूँगफली का 
गुदा, मैदा, पटसत तथा अन्य लघु उत्पाद जिसमे कुछ खाद्य उत्पाद तथा कुछ प्रक्रिया इकाइयो के लिए 
'आंवश्यंक॑ उत्पाव॑ शामिल किये जाते है, की भी खरींद का कार्य करता है। मोटे अताजो जैसे ज्वारं, बाजरा 
तथी मक्‍की की उत्पावन हरित क्रान्ति से, और विशेष रूप से पिछले दशक॑ मे कम हो गया है, अत निगम 
द्वांर॑ं इसंकी ख॑रीवबीरीं भी कम हो गयी है।पिछले दशकों मे इनकी खरीद मात्रा अधिक रहती थी। निम्न 
तालिंकां मे मौटे अंत्ांज तथा अन्य उत्पादों की खरीदी गई मात्रा को दर्शाया गया है- 


तालिका सख्या -20 
मोटे अनाज एवं अन्य उत्पादो की अधिप्राप्तियोँ 


(मात्रा टनों मे) 
कर अंधान - प्ुब व 7 कम 7 क्रम कक 
. अंगों राजस्थान एवं हरियाणा 24 , 565 न 
2 दाक्ँ उ0प्र) तथा मध्य॑ प्रदेश 49 , 547 206 | 
3, जौ दिल्‍ली एवं हरियाणा 6,627 हु 
! ज्चॉरे्‌ प्रदेश एव राज 7,677 
4 | आन्श्र प्रंदेंश एवं राज0 7 , 677 ४08 4292 


5 मक्का पूर्वोत्तर राज्य 9 
5 लघुंउत्पीव. आ प्र एवं तमिलनाडु 62 6274 2303 
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तालिका सख्या 20 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निगम अब मैदा, बाजरा और मूँगफली 
का गुदा नहीं खरीवता है। तालिका मे दिखाये गये अन्य लघु उत्पाद मिलिग के बाद अधिप्रापण्ति मे शामिल 
किये जाते है। निंगग जहाँ वर्ष 4980-84 मे चना दाले और जौ की कुल खरीददारी 50 739 टन की 
करता था वंषै 4990-94 में यह मात्रा घट कर 206 टन ही रह गयी और वर्ष 4992-93 मे तो इन्हे 
बिल्कुल ही नप्ती खरीवा गया। बाजरे की खरीददारी आन्श्र प्रदेश मे वर्ष 4979-80 मे 56 84 टन की 
गयी थी परन्तु भोटे अनाजो मे अब उसका अलग प्रतिनिधित्व समाप्त हो चुका है। वर्ष 4980-84 की 
मोटे अनाजों की सयुकत मात्रा 7,796 टन की तुलना मे वर्ष 4990-94 मे केवल 40 4 प्रतिशत तथा 
4992-93 में केवल 5५9 4 प्रतिशत मात्रा का क्रय किया गया। अन्य लघु उत्पादों मे लगभग 5 राज्यो 
से अधिप्राप्ति की जाती है जिसका मात्रात्मक अवरोही क्रम इस प्रकार है- आन्ध्र प्रदेश तमिलनाडु, पजाब 
हरियाणा और उत्तर प्रदेश। 

2. भबिकी एवं वितरण - आम जनता के कल्याण कार्य मे जितना महत्व भारतीय खाद्य निगम 
द्वारा की जाने वाली अधिप्राप्ति का है, उसरो कही अधिक महत्व खाद्यान्नों का उचित समय पर, उचित 
मूल्य पर, उचित गात्रा मे, उचित व्यक्ति अथवा ससथा को उसकी बिक्री करना होता है। निगम द्वारा जो 
खाद्यात्त अधिंप्रौपत॑ किये जाते है और आवश्यंकता पड़ने पर जो खाद्यान्न आयातित किये जाते है, उनकी 
बिक्री अवथा वितरण का कार्य भी सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है। बिना सुव्यवस्थित बिक्री के खरीदी 
गैयी मात्रा का आँचित्य सिद्ध मही होता। अधिप्रांप्ति अथवा आयातित मात्रा की बिक्री का कार्य निगम विभिन्‍न 
माध्यमों से सं॑म्पन्भ करता है। निगम के बिक्री तथा वितरण कार्य की स्थिति का विश्लेषण निम्न शीर्षको 
के अधीन सुविधा पूर्वक किया जां सकता है- 

4 भदवार बिक्री -निगम द्वारा विभिन्‍न वस्तुओ की, बिक्री को वर्षवार निम्न तालिका मे 
दर्शायों गया हैं- 


तालिका सख्या 24 
निगम 
निगम द्वारा की गयी मदवार बिक्री (दस लाख टनो में) 
__ मंद 4988-89 4987-90  4990-98 _ 997-92 __ 992-93 _ 
4 गेहूँ 8 95 7 73 8 89 40 79 8 05 
2 चबॉवलं 8 84 7 64 8 42 40 58 9 90 
3 चीती ।29 . 4 30 । 23 4 25 4 24 
4 उर्वरक () 03 0 08 0 03 0 02 0 04 
8 अभ्थे 004 004 004 00।. .. ४” 
मूँती मना 48 79 20 __. [828 _ 2308  49 47 _ 


लॉ शल्य 4752 38 45826 86 58492 24 7354 23 7487 49 


हक यकं+..दरका..॥+-त्माजहक१-६38 ९९५० परकथे+॥फ-# के म्मफक 3. ९226905 2-९ ३४ 3#॑मं्रकथ+ व्यापक अजा2....एकाणा %)प#न ४५2 ाक +वााभमक: गहमगपारं रोड ंअम ९ पाना ॥कामएु० आ४०भमाणर हल्‍यापा.. (आओ जंशाइमैम 5०4७ आरेअपक /ाकााा७ 020३0 ११९०: #मप्कुकर 'ाा#४४३ ऋरककाइ- 0३००. 320००७७ सामह-स॥ इमेडीजमा फुापांगा,. 233 कि! "2902, #एमो €४प/आ०+ परका०ा ७, 2:००, प्रकफिक अप सकके: वयातवीशकी- पगां++क.वषामफर ॥्रामकऐे॥ आधममादुक फिपा ०१७ भरा "2६20 0चंमम के. फ्रकअर०, मेगा, सादुमुलक 
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पपर्गुत्त ताजिका के अवलोकत से रपष्ठ है कि लगभग सभी खाद्मान्नो/वस्तुओ की बिझी मात्रा 
मे, समय के साथ साथ उच्चावचन होता रहा है। वर्ष 988-99 की गेहूँ की बिक्रीत मात्रा की तुलना 
यवि वर्ष 992-५3 की बिक्री से की जाय तो यह 5 वर्ष बाद ० लाख टन कम ही हुई है जबकि वर्ष 
4994-92 में गेहूँ सबसे अधिक, लगभग 407 ० लाख टन बेचा गया। समीक्षात्मक 5 वर्षों मे सबसे 
कम गेहूँ की बिक्री 7/ 3 लाख टन वर्ष 989-0०0 मे रही। वर्ष 0992-०3 मे गेहूँ की आयातित एव 
देश अधिपाष्ति दोनी की रावाधिक मात्रा 44 48 लाख टन महाराष्ट्र को बेची गयी जबकि दूसरा एव 
तीसरा स्थान राजर यान एवं पश्चिमी बगाल का रहा। इस विश्लेषण से यह तथ्य प्रकाश मे आता है कि जो 
राज्य गेहूँ की आधप्राप्ति मे ककयोग नहीं करते या बहुत कम करते है, उनको ग॑हूँ की अधिक मात्रा 
आवाण्टित की जाती है साथ ही अंधिक मात्रा उन्ही राज्यो को दी जाती है जहाँ गेहूँ की उपज कम होती 
है। 
चावल की बिक्रीत मात्रा वर्ष 4988 -89 की तुलना वर्ष 992-93 मे 43 9 लाख टन बढी 
है परन्तु फिर भी यह मात्रा वर्ष 499-92 से 6 8 लाख टन कम है। समीक्षात्मक वर्षों मे गेहूँ की तरह 
चीव॑ले की भिक्की भी वर्ष 4989-90 मे सबसे कम केवल 76 4 लाख टन ही है। वर्ष 4992-93 मे 
देशी अधिप्रांप्ति से उपलब्ध चांवल एवं कुल चावल की सर्वाधिक बिक्री 48 92 लाख टन आन्ध्र प्रदेश को 
की गई। घूसरे स्थान पर केरल तथा तीसरे स्थान पर तमिलनाडु आता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आन्ध्र 
प्रदेश चाबंश की अधिप्राण्ति मे सहयोग करने वाला दूसरा बडा राज्य है और उसको ही सर्वाधिक चावल 
की बिंक्री भी की गयी है। आयातित चावल की सर्वाधिक मात्रा वर्ष 4992-93 मे कर्नाटक को 44, 62 
टन ओऑवीण्टितं॑ की गयी है। 
तांलिंका संख्या 24 में चीनी की बिक्री को देखने से स्पष्ट होता है कि वर्ष 4988-89 तथा 
89-90 की कं बिक्रीत मात्रा मे कोई विशेष अन्तर नहीं है, परन्तु बाद के तीनो वर्षों मे बेची गयी चीनी 
की मात्राएं पंहैलें वर्षों वी तुलना में कम है। वर्ष 992-93 में चीनी की मात्रा तो समीक्षात्मक पॉँचो 
वर्षी मे सबसे कम केवल 2 । लाख टन है। वर्ष 992-93 मे सर्वाधिक देशी चीनी का आवण्टन 
बिहार, पश्चिमी बंगाल और उडीसा को किया गया जो क्रमश 4 29, 3 04 और 4 60 लाख टन था। 
| आह आंयातित चीनी करा आवण्टन ,224 टन मध्य प्रदेश को किया गया जो कि कुल आयातित चीनी 
| का 53 प्रतिशत था। जबकि मध्य प्रदेश से चीती की कोई अधिप्राण्ति नहीं होती। 
भारतीय खाद्य निगेभ मियत प्रासंगिक खर्चों की प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत यूरिया(46 प्रतिशत 
नांइंद्रोजन) तथा डी ए पी उर्वरक की बिक्री भी करता है। वर्ष 989-90 मे वर्ष 92-93 की तुलना 
मे 8 गुत्ती उर्बरकी की बिक्री की गयी। अन्य वस्तुओ में मैदा,चना, चना उत्पाद, मूँगफली का गूदा जौ 
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ज्यार , बाजरा, मबवा तथा अन्य खाद्य उत्पाद आते है जिसकी बिक्री/वितरण निगम सम्पत्न करता हे 
परन्तु इसकी मात्रा नगण्य ही है। वर्ष 992-93 में तो अन्य किसी भी वस्तु की बिकी निगम द्वारा नहीं 
की गयी। 

» खा वन्‍्नी की राज्यवार बिक्री - निगम शाद्यान्‍न्नों को उन राज्यों से अधिप्राप्त करता है 
जहाँ कि वे कम लागत म॑ अधिक मात्रा मे उत्पादित किये जाते है तथा उन राज्यों मे उनकी बिक्री करता 
है। जहाँ वे या तोभपी पराकृतिक विविधता के कारण उत्पादित ही नहीं क्रिये जा सकते, अथवा उनके 
उत्पादन की लागत अधिक आती है। निगम विभिन्‍न खाद्यान्नो की बिक्री व्यवस्था सम्पूर्ण राष्ट्र को 24 
क्षेत्रों मे बॉटेकर सुनिश्चित करता है। यद्यपि यह क्षेत्रीय विभाजन अधिकाश मामलो में राज्य की सीमाओ से 
ही निर्देशित होता है, परन्तु कुछ बन्दरगाहो को अतग क्षेत्र बनाया गया है तथा कुछ छोटे पूर्वोत्तर राज्यों 
को एक ही क्षेत्र मे मिला दिया गया है। समस्त खाद्यान्नों जिसमे गेहूँ, चावल, धान, चीनी, दाले, मोटे 
अनाज तथा अध्य लघु उत्पाद आते है, की वर्ष 4990-94 तथा 4992-93 मे की गयी राज्यवार बिक्री 
को निम्न तालिका मे दर्शाया गया है- 


तालिका सख्या 22 
क्‍ खाद्यान्नो का राज्यवार वितरण 
| (मात्रा सौ टतो मे) 
_क्रमस॑ राज्य __ वर्ष 3770-79 5 वर्ष 7972793_ 
4 महीराष्ट्र 4,983 4,008 
2 पैश्चिमी बंगाल 4,886 4,576 
3 केरल 4,853 2,086 
4 ऑन्‍्ड्र प्रदेश , 677 2, 039 
5 तमिलनाडु ।, 220 4 044 
6 गुजरात 4, 046 943 
7 दिल्ली 4,048 4, 028 
8 कर्माठक 996 4,080 
बिंधीर 974 4,244 
40 पत्तर प्रवेश 907 949 
वल्यि 624 33922 
योग 48 , 254 49, 460 


| प्रीत,_ वार्षिक प्रतिवेदन -भारतीय खाद्य निगम,बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली 
उपर्रृषत तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 4990-94 मे खाद्याननो की बिक्री मे प्रथम, द्वितीय एव 
तृतीय स्थान रखने वाले राज्य क्रमश महाराष्ट्र, पश्चिमी बगौल और केरल रहे जबकि वर्ष 4992-93 मे 
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सर्वाधिक खाद्यान्नों की बिक्की करने वाले राज्य क्रण केरल आमन्ध्र पदेश एव महाराष्ट्र है। इस प्रकार 
वर्ष 990-94 मे केरल धीसरे और महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर था जबकि वर्ष 992-93 मे केरल प्रथम 
एवं महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर रहा। स्पष्ट है कि खाद्यान्नों की बिक्री राज्यो की आवश्यकतानुसार घटती 
-बढ़ती रहती है। राद्यान्‍्नों की कुल बिक्री वर्ष 4990-94 की तुलना मे वर्ष 4992-93 मे 906 सौ टा 
अधिक॑ रही। तालिका से यह भी रपष्ट है कि दिल्ली को बेची गयी मात्रा मे इग दो वर्षों के अन्तराल मे 
सबसे कम उच्चावचन केवल 000 टन खाद्याननो को वृद्धि के रूप मे रहा। 

3 खाद्याननों की माध्यमवार बिक्री - भारतीय खाद्य निगम जिन वस्तुओं का विक्रय अथवा 
वितरण करता है वे विभिन्‍न माध्यमों से उपभोक्‍ता तक पहुँचती है। निगम की माध्यमवार/योजनावार बिक्री 
निम्म॑ प्रकार है- 

3  रार्वजीफ वितरण प्रणाली - निगम इसके माध्यम से अपनी अधिकाश बिक्री सम्पन्न 
करता है। विभिन्‍न राज्य सरकारों और सघ शासितो पदेशो को खाद्यान्न का माप्तिक आवण्टन केन्द्र 
सरकार द्वारा किया जाता है ताकि चे पूरे राज्य मे उचित दर की दुकानो के माध्यम से उसका वितरण 
कर संकें। बंर्ष 992 से पूर्व पश्चिमी बगाल के कुछ जिलो तथा केरल मे भारतीय खाद्य निगम राज्य 
सरकार के एफ्नेण्ट के रूप मे वितरण कार्य कर रहा थी। 4 अगस्त 992 से पश्चिमी बगाल मे खुदरा 
वितरण का कॉर्य राज्य सरकार को सुपुर्द कर दिया गया | निगम सम्पूर्ण देश मे फैले अपने भण्डारण 
केन्द्री मे परिचालन, सभान और भण्डारण कार्यो के दौरान आने वाली विभिन्‍न कठिनाइयो और समस्याओ 
फै बाव॑जूद प्रत्येक राज्य मे खाद्यान्न का पर्याप्त भण्डार बनाये रखता है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के अन्तर्गत 
आंने वाले प्षेमों सहित दूर-दराज के क्षेत्रों, भीतरी इलाको और जम्मू कश्मीर के उपद्रव ग्रस्त इलाकों के 
अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों ग॑ पर्याप्त भण्डार उपलब्ध कराकर नियमित पूर्ति सुनिश्चित करता है। विगत वर्षों 
में सार्वजनिक॑ विंतरण प्रणाली के तहत जारी किये गये खाद्यान्नों की मात्रा को निम्न तालिका मे दर्शाया 
गया है- 


तालिका सख्या 23 
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जारी खाद्यान्नों की मात्रा 
(दस लाख टनो मे) 
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खाद्यान्‍्तु/वंतु _ वर्ष 090-04 वे 9-92 वर्ष 92-93 
। गेहूँ 0 28 8 43 6 08 
2 चावल 6 65 8 82 7 54 
3 चीमी । 49 4 25 4 24 


अकाकार- अरे परंपरा ++ंभंगाओ। #दाकका. ७ आशथ॥6 अप्रकये ऐल्एेएमक 3इमवंज३ | सर्म- है॥20-० अभाव की३ १फलंफुलल.. नियम. खवग्याकाया:.. मं: *पोल्सी. .वकीमिगका।... इनक था, आक३ाा). सॉसबीशम 4 #वामभाकेक वानममस के "दफा. ाइ29क,. स्‍म डमेका. रमन, 32009: सकमक्क... धबक- सम. अयामओज।.९परपमकनन.. धमंगदपकर' सुहीमनिक... जाउकचामिकी. सा ७९७... ३०५+ शक! स्‍एाइ>मील>:. नंपग ड्रग. फिवोकयम पाक. ३ ९आअ पक. एराादोफेकण'. उााकुमों:. अंम कस $:.. #गा॥+.. पवायीओं।. भाएं ७. कम, ९आफेककर) आशुकणाादा. बीक॒या४ं+ अफामपात नामभामक. के: वाह) कप. अन्युरपंसान्यी,. पकनप).. फेलफेयेका७. पढ़ 3००, 


उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि समीक्षात्मक तीनो थर्षों मे 499-92 मे गेहूँ, चावल तथा 


न न जाके अकेला. आकर. #जन... पिकमेकक:. 2४ एन एम अमुएा३का फराकऋडए... डीस्‍4०- भरा. द्रमक3+.. अपना. स्‍तकैकफ,. ९४००७» इनाम» 20 केक ॑००+पेकर. 2नजर |... सके परयस्‍कनाए 2.०5)... अमन डेयरी: थक... ५रक-उ७ 2+म+ पर अधकम्पो (न... "सम एत. मदभमएुफि..$ंफम्म.वररिननेर: ॥का७ ७... >कमकाणबं)... +-बफुखी..अमअपी).अभभोा- के. कमआरप- 7१ उसके अंडमान कानों. सेकनरमन्‍याए मकान. अकाणऊ या. पायप.लीनदर पु. अमनक 


30 वार्षिक प्रतिवेदत-।902-92, भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली, पृष्ठ सख्या-20 
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चीती तीनों वस्तुओ की जारी की गयी मात्राएं सर्वाधिक है। यद्यपि चावल एवं चीगी की मात्रा वर्ष 3990- 
94 की तुलना मे 902-93 मे क्रमश 42 9 तथा 4 7 प्रतिशत बढी है। ये मात्राए अलग-अलग समय 
पर भिन्‍्म-प्रिन्न मल्यो पर जारी की जाती है। निम्न तालिका मे वर्ष 992-93 में सार्वजनिक वितरण 
प्रणाली हैतु निर्गमित केन्द्रीय निर्गग मूल्य दशार्ये गये है- 


तालिका सख्या 24 


सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु केन्द्रीय निर्गम मूल्य 
(मूल्य रुपये प्रति कुन्तल) 


ज्कता अत कम. नव कॉप २4३4० आए८$. विकविका #श कान. तक समंकर+ओ. राह वरोबांभा.. हम... सके... पक... कक. पकेकककक, ककैकना-- ववकरन-, ३०७०७ 'आ१-९०%०.. पफासाइु.सापकी->क.पोमात सं, पम्प. ७०%. पुा#+०क७.. भरना. सककक-७क, 








क्रम स॑ निगम अवधि गेह।. चावल. चावल चावल चीनी 
कामन. फाइन सुपर फाइन 
4 दि 238 3 88 से 30 4 90 204 - -- - न 
2 दि 4890 से 77 42 94 234 - - - - 
3 दि 28 | 89 से 24 6 909 - 244 304 325 - 
4 दि 28 6 ५0 से 7 42 9॥ - 289 349 370 - 
।। ' दि 28 44 9[से |0 493 . 280 377 437 458 हे 
6 दि 4] 4 93 के बाद 330 437 497 848 -- 
7 दि 22 | ०2 से 46 2 9१ - - - - 690 
8 दि ॥7 2 ०३ के बाद - - - + 830 


अकामान्‍ना. वयनवनज... राम, अं कृषक. आेन्‍क-ल वयकरन-.. 4: "मिशन. मेक. कब: थक... नमन. कयानकाकस अन्‍माढ. पिन. वरना. डरवममन्‍ज पेय चमक. ॥34.. जद; पाक... पकन्‍रम+ अन्यापाराथ. स्‍ाममकप. नभकनाए. 2३५५७ 83अमदाम+ “पकलअनभका.. का आध्यकापे. केनन७ा-8.. 2 4मपमं, -मामछ-ा% 3. खान +व- लैस“... कसी. फरपो-न्‍न्‍जक फनमणन-काना.. धरा फंड. समालाननासा,. उमा... दकवीनायनो... दमकल. डक. रा. >त५+-ककपन. 4-0. ऋषानामसी. परमयपननरि, 83.९८ अवननः. क्‍मिचनपाल्‍-, सनम. सिर. हब. पर आह. अर न्‍मन... अम्मा, मनन अनरम«भथा. भा 


स्रोतं, वार्षिक प्रंतिवदेन- भारतीय खाद्य निगम ,बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली 


उंपर्मुबंत तालिका के अवलोकत से स्पष्ट है कि पहले गेहूँ और चावल के मूल्यों मे परिवर्तन 
अलग-अज्लग तिथियो को किया जाता था, परन्तु अब दोनो खाद्यान्नों के मूल्यों मे परिवर्तन एक साथ ही 
कियां जांतां है। केन्द्रीय निर्गम मूल्यों मे परिवर्तन खाधाननों की अधिप्राप्ति लागत ढुलाई, भण्डारण तथा 
खाद्याननो के खुले बाजार में मूल्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। इन लागतो मे से खाद्यान्नों पर 
सरकार से प्राप्त होने वाजी सब्सिडी को हटाया जाता है। 27 दिसम्बर 990 से पूर्व मूल्यो मे जो 
सशीध॑न हुए उसमे गेहूँ के मूल्य में 30 रुपये पति कुन्तल तथा चावल के सभी किस्मों मे 45 रुपये प्रति 
कुम्तज्॒ की पैर से वृद्धि की गयी। इसी प्रकार दिनॉझ4 4 93 से गेहूँ के निर्गम मूल्यों मे 50 रुपये 
तथथी चौंव॑ले कै तीनों किस्मो के मूल्य मे 60 रुपये प्रति कुल्तल की वर से वृद्धि की गयी। चावल के 
विभिन्‍न किस्माँ मैं पूल्य परिवर्तन की दर सभान ही रखी गयी है। चीनी के मूल्यो मे एक वर्ष के अन्तराल 
मै क्‍ 440 रुपये प्रति कुन्तल की तुलमात्मक रूप मे सर्वाधिक वृद्धि की गयी। 


3 2 समन्यित आदिवासी विकास परियोजना/नवीनीकृत सार्वजनिक विंतरण प्रणाली के अन्तर्गत 


बिक्री - विस्माअर -|985 से शुरू की गयी इस योजना के अन्तर्गत समन्वित जनजातीय विकास परियोजना 


ब्क 
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(आई टी डी भी )के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों और जनजाति बहुल राज्यों मे लोगों को खाद्यान्न पिशंष 
ज॑न॑जांतीय॑परियांजना ताले सभी राज्यो/केन्द्र शांसित प्रदेशों जैसे - नागातैण्ड ,मेघालय, अरुणाचल प्रदेश 
मिजोरम, लक्षद्रीप, दादा और नगर हवेली तथा असम के करबी अगलौग और उत्तरी कछार के पहाडी 
जिलों क्रो लाभ मित्र रहा है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा ही विभिन्‍न राज्यो/ केन्द्र शासित प्रदेशों को गेहूँ 
और चावल की आपूर्ति विशेष रियायतती दरो पर की जाती है। 

ये जनजातीय क्षेत्र प्रधानमन्त्री द्वारा आरम्भ की गयी नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 
आंते है। इश प्रणाली का उददेश्य न केवल्न इन इलाकों के निर्धन लोगो को, बल्कि सूखा ग्रस्त व 
रेगिस्तांगी तंथां पर्वतीय क्षेत्रों मे रहने वाले गरीब लोगो तक रार्बजनिक वितरण प्रणाली का लाभ पहुँचाना है। 
नई वितरण प्रणाली ऊ अन्तर्गत लगभग 4700 चुने हुए क्षेत्रो/ खण्डो में वितरण के लिए 4 जून-992 से 
खाद्यान्नों को विशेष कन्द्र रामर्थित दरों पर जारी किया जाता है। नीचे दी गई तालिका में गत वर्षों मे 
समन्यित आदिगासी विक्रास परियोजना/नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए विशेष अनुदान प्राप्त 
निर्गम मूल्य विये जा रहे है- 


तालिकां सख्या 25 


शा टी डी पी /नवीनीकृत॑ सार्वजनिक वित्तरण प्रणाली हेतु विशेष सहायतित निर्मम मूल्य 
( मूल्य रुपये प्रति कुन्तल ) 


मल रे रा  आ मल 3 आम जी 8 ७ च > यू पी मीन अल मी + भतीजी शषलकअक लक उककथमा के. न्‍न्‍+न्‍थारक,.. परत. फेस पक, मनोज -प०००+ के... ५४-»बमक 


के से. तनिरमि अंवधि गेहूँ चावल चावल चावल 
कामन फाइन सुपर फाइन 
4 . दि 26 6 89 से 30 4 90 454 - - - 
2 दि 4590 से 27 42 94 84 - -- - 
3 वि 28 4 89 से 24 6 90 “+- 94 284 275 
4. वि, 48 6 90 से 27 42 94 - 239 299 320 
8 दि 28 2 94 से 70 4 93 230 327 387 408 
8 वि, 44 । 93 के बाव 280 387 447 468 


'फन्‍कन्दुडीक. कराबाब शाएन.. ऑन. कर्मी ॥म 4. हहो+-8. के: .0नही ६-)89- अफा-इतभ .वेदरमकनयुय॥ ब्ररजम-+2.... बकामे. का धबन्‍्येक ७ 7फइनमयाज, अाककु छााई।.. >फ%.. सराप॥-३ (पके "फट. हवन. आादल्‍क०३क,.फ> पक. सेकैकंक+,. उन्‍यन्‍मएफ... पफ़नमय-७... .0३$:९७.. सःवेजनाव).. सहज. कम. कमाकीसाक 'साां2बकांके. १३०३०कर-क-."३ु०-फडी.. इमा#ा+-. पाप). उंध्याकाइुक.पयाभाल्‍-ाए. एके. पाक साफ. समन... कक+का-क..<न्‍पफनबीपमाक.थ५+>०&;.... पिकरकफक. सम्पगपमक.. स्‍याण्जममक धयाफणस&,. भय की... पककेमा रत. 2९-कराइ+क,. फैनांड॑मा). 0.धकरेक0. फकनपंग्पक. कवि उपर जीसओल्‍्कफ७. डरयपन्‍पिए.फ़वन्‍पन$:.>क्याणया0.सकमदम-नः-. सामना, 


प्रोत॑ वार्षिक प्रतिवेदन- भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली 


उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि समन्वित आदिवासी परियोजना के लिए 
निर्गम॑ भूल्य के निधौरण 7व परिवर्तन मे उसी नीति का अनुसरण किया जाता है जिसका कि सार्वजनिक 
वितरण प्रंणोली हेंतु केन्द्रीय निर्मम मूल्य मे, परन्तु इस योजना के अन्तर्गत की जाने वाली बिक्री के मूल्य 
ध|र्बजनि्की वितरण प्रणाली के अधीन की जाने वाली बिक्री के मूल्य से इसलिए कम होते है क्योंकि केन्द्र 
सरकार ईम पैर विशेष राज- सहायता प्रदान करती है। इराके परिणामस्वरूप इस ग्रोजना के अन्तर्गत किये 


कृएकक+8 प्यार फकन मय... पक-पा-ई..लितयपिए, उ्ेल्‍्ककक, फुककाओ. 4००३ कमरा. नव संममोम्फवा आएक.. मन्‍्याा के १७० ऋकय+, धमकी अष्यानतफन निम्क॑ अप, दशक: मायोडा७ साकाथ+ा० ६ ०04% 'ीसपारा+ साया 3. ३कमआक इमयएाक करकए७-क आए अभय पक 20000 लिवव फेक, केक, कथन 2 (न पहल, मी) ०- 0एनांमका- जउाजजक .पामशकम ३20॥००% चर्मकलभ कक) पुआं४+ कैरेमएन३' पका भनया-॥; नम. 3394). 46०क व्लाकमज> अमकनंमय, पकानीनकन धर नाय,.महेकलआ 9. शा४०कारन. नरक. ए७क-लक पोज. धमशुधन्‍मक, 


3] भारत-993 , सूचना एंव प्रसारण भन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या-439 
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जाने याते गेहूँ 0॥ घावा की राभी फ़िस्मो के बक्री मृतय में ५०0 रुपये पति कुन्तल की दर से 
विशेष रियायत दी जाती है। आई टी डी पी के लिए विशेष सहायतिन निर्गम मुल्य मे 25 पैसे प्रति 
किलोग्रीम की दर से राज्य रारकारों को यातायात और वितरण की लागत पूरी करने के लिए कीमत मे 
जौडने के लि। विसे जाते है। इस प्रकार |[। जावरी 003 से गेह रुपये ? ५४0+ 25८ 3 (05 
प्रति किलौग्राग़॑ तथा रागाल्य फ़िस्म का चाबल रुपये 3 87 । 25 »। ॥2 प्रति फ़िलोग्राम की दर से 
रियायथती कींगत॑ पर आदिवासी क्षेत्रों मे निवास करने वाले आदिवासियों को प्रदान किया जा रहा है। इस 
यीजना के अंन्तर्गत की गई बिक्री को निम्न तालिका मे दर्शाया गया है- 
तालिका सख्या 26 


समन्वित आदिवासी विकास परियोजना के अन्तर्गत बिक्री हु 
( दस लाख ठनो मे) 


धरा 00200 00740 हमर १9९४वााके.. गर+. दिन्कैम के हिं++आ ९०३:७३७ 0+ साफ सकी) आरा... समय किजो+३७.. सर. फिर रकम... दशिकक.फाल्‍क७+.. स्‍ाल्‍ाए-क..फ़रअज 2४4७ पहर-९..+साथाक, फिराक. सन पीर 3 जो 23 कारण +>पाजकोमपाः बर्फ सिडीफीप फंनेओ समा. ड2202० #३ा2कम,: समय... धभम्पप १५. भोगाापोकक,.. अपार). पढेऑकअंक, अपार ४७. सिनममे।.. रिकाधकार, सपा. सारम- साइ>नयाक कम. क्‍सीि नए. आड़ ओक.. ९.७० करों ७०७,. सपना». पेकात. अप. नकमाााथ. परागक अऔमए समा था, 





खाद्यान्न वर्ष 4990-94 4994- १2 4902-93 
गेहूँ 0 8] 0 83  5% 
चावल ( 24 ] 36 4 97 


अऔीम्क.. उपकेनांफ अयोध्या बेशक. इगा+ाक केक जि» इन दूक्‍म आय. आड़े. अन्‍्काथाा+न. डक+.. कम कमाए, .वमपभ७-म. मद पक... डरकेनकेदाे.. ५ अयाण-.. 'कक-रकैमरे' पराकन्‍मद वी फशाके वकनक २०4४4. ३७03० ०.. +- सजी पामपी।.. 'ंदाएम)कय. >कपा# जया. विकाबौकजीर. कफ... वां. मक्का. सके, अमिए) परमिमओ.. अंाए.. शक काण.. सीमा मरक. 2०५. इक सहमक अिकामओ.. अत, कक उमाके+क,. धरा. परमममनीबी पॉलिसी कमरे... जोडीए$" रकम... विफालमोजडत. अमवअन्का-क. फडममोमके-.. "रन, 


उपनुकत तालिका से स्पष्ट है कि इस योजना के अन्तर्गत वितरण की जाने वाली मात्राए 
लगातार बढ़े रही है। अभी तो यह वितरण योजना देश के केवल 4700 ब्लाकों मे चल रही है, परन्तु 


हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से (5 अगस्त 4994 को राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए इस 
मंवीमीकृंते कर्मजनिक॑विंतरण प्रणाली को. 200 और ब्लाकों मे लागू करने की घोषणा की है। इस नयी 
सार्वजनिक मिशरण प्रणाली का संचालन मागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामलो व सार्वजनिक वितरण मन्‍्त्रालय 
कर रहा है और खाद्य मन्त्राशयं इसके परिचालन पर नजर रखता है। 

रास्कार के विभिन्‍न विशांगो ने पौष्टिक आहार के बारे में कुछ ऐरो तथ्यो का पता लगाया है जिनका 
प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सग्बन्ध लोगी के पौष्टिक आहार के स्तर से है और खाद्य विभाग के पौष्टिक आहार 
कार्मक्रमी का संम्बन्ध इसमे सुधार लाने से। इसके लिएं ग्रामीण, शहरी तथा जनजातीय क्षेत्रों मे पोषाहार 
के बोरे में जानकारी व॑ने के लिएं 34 चलती-फिरती भोजन और पोषाहार प्रसार इकाईयाँ गठित की गई है। 
मन्त्रालय॑ में कम खर्च बॉले तैयार पौष्टिक खाद्य पदार्थ जैगे-विटामिन थुक्‍त खाद्य पदार्थ इत्यादि को 
विकंसित और उत्पादित करने की कार्य योजनाये शुरू की है, जिनका पयोग भोजन देने के लिए कार्यक्रमो 
और साधंमंहीम॑ वर्ग के लोगो की पोषाहार जरूरतो को पूरा करने मे किया जाता है। इसके लिए भारतीय 
खाद्य भिंगग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मूल्यों गर खाद्यान्न उपलब्ध कराता है। 
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५सी पकार केन्द्र सरकार ने 28 अपैल 498० से ग्रामीण वैजो के ।तए ए॥ नयो राजगार 


योजना " जवाहर रोजगार योजना" के नाम से शुरू की है जिसे देण के सभी जिलों मे लागू किया गया 


है।हस योजगा को लागू करने का उत्तरदायित्व पचायतो को दिया गया है। इसके अन्तर्गत गरीबी रेया से 
तीचे जीवन यापन करने थाले व्यक्तियों विशेष रूप से स्थियों तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति 


के कागगारों की उनकी गजणदूरी के बदले सस्ती दर पर खाद्यान्न वितरित किया जाना है। इरा योजना के 


| अन्तर्गत वितरित खाद्याननों का मूल्य भी सार्वजनिक वितरण पणाली के अधीन वितरित फ़िये जाने वाले 

खादान्नी के मूल्य के बराबर होता है ।वर्ष 4992-93 के लिए इस याजनान्तर्गत 2,556 करोड रुपये 
टी, 

आंविठत कराकर 77 83 करोंड श्रमदिवस के बराबर रोजगार उपलब्ध कराया गया। जिसमे श्रमिकों को 


मुद्रा अथवा संरती दर पर खाद्यान्न वितरण के रूप मे मजदूरी का भुगतान फ्रिया गया। भारतीय खाद्य मिगम 
हारा इन वौती योज॑नाओ के अधीन की गयी बिक्री की मात्रा को निम्न तालिका में परतुत किया गया है - 


ह#पकर कं आता मान पाकभाक 4३०, भरीकताने भेंकिपे. धन 


आक०... सइकाबीक अबके.. सका. चांद. फरमदं9 जी, लकी + के 


तालिका सख्या “27 


पोषाहार कार्यक्रम एवं जवाहर रोजगार योजना के अधीन बिक्री 
(मात्रा ।0 ज्ञाख टनो मे) 


३++क. 207७ ऑफ एक. थ अक़ाकका. कक जगत मिर्जा. कैयातए प्ररंशक पिशमओोक.प्राामबुडके सरोकाक गीत... सेकके:.. स्‍कओमीडी >कमीसिंगे। लेफन्मआ एक विपेककॉ--.. ऑमोफ के. अरन्‍मपरियक.बदीजनफना+.िवओऑगी.ककीम॑+ाआ ऋयुआ-ाफ. सही नाए।. िजतारन..गिफेपॉमलीक'.भथिकिआ' 0... कृसामिकेपक, अमर, #करारूण.. किक. कमल. आशकपीआ.. ना कीच “१:स३०.. वाकान अकनकी... ग्रबंक क७७+ ााक3.. सा. 42. परपीाणक.. परा॑०क... भऋध#।.. आशिक. १पकक. पक. उमन्‍म+.. 89०७-५७). एक फृभक 


योजना /खांग्रान्त॑ वर्ष 4900-94 4092-93 


केक वहा... पडा बरामः+फनामन- ऑॉ पी फेसे “पाया 2कअा किन पेज: फकोह हंगे-ऋष-वदप्पान है. डलीडन),. पीनक डक. तनमन तक. अेनयम.... कारन अा20३.. आ0. -अपरााणा, >मम्ाका. साधक. धपनाई:कक...धध ४) अम्यवाक004ा हा 222आ३2॥॥ आराम ० न पड) नमो. आमआपाराकाा 9. लमाइा्ा८,. साकमाननाक.. दक.॥५, कक. अलऩ.... वानपपड पद-आवकमम्य८कक बन पैक १. व्मक.. ४7 लव... चपत्यलटथ तालापिा-इ मकान पक प्पाकतमनकक. ध्यान. टविकपकास. परे... >>. जननी बाबमपकेश. फैन. 


पोषाहार कार्यक्रम- 


| गेहूँ 0 04 0) 55 
2 चावल भान्य श्न्य 
जयाहर रोजगार योजना- 
।. गेहूँ नगण्य । 73 
2 चंबल 00) |] 47 
योग 0 07 ० हा ४ 


कांगाकक.. झल्‍म० कार. पी). सलका॑ के. परबपो० है।+२॑ंप७ 0#2२-#. हेआरे-९९. स्‍म१+॑जे. पस्‍केक«ं,. दमा डाक ध्वीसाम्कक सारा. आआा0.. विवीधसाक, अपाभ्पमकौक उकके.. विलतआा।.. कमा. ०+मवेमइं७.. कक. इमन्|बक आयपए कक... धरम. साधक. डीए... "कैजी... अे्यायक.. व्योध्यनक-... इक. "राम्पाड़ी'.. सरमाबुक.. नीजबीकप७+. कफ, सह. औेक.. उमा. सका, काभाम्प्क. की 2३०4. फेक पेन एप जचासक कमेके. बोत.. पडकामपे़ान.. फोम, 


स्रोत चार्षिक॑ प्रतिवेदन-भारतीय खाद्य निगम ,बाराखम्बा लेन, नई विल्ली 
उपर्युक्त तालिका से रपष्छः है फि पोषाहार कार्यक्रम तथा जवाहर रोजगार योजना योगो के 


अधीन निगम मे अपनी बिक्री एक वर्ष के अन्तराल मे अलग-अलग क्रमश 43 एबं 406 गुना बढ़ा दी 


है। 


3 4 खुली तथा सविदा बिक्री - भारतीय खाद्य निगम गेहूँ एव चावल के भण्डार की 


सुविधांजंनर्क॑ स्थिति एव पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए कभी-कभी खुली बिक्री का कार्य भी करता है। 
जैसे वर्ष 4990) के आखिरी तिमाही गे गेहूँ की सबविदा बिक्री की गंगी। भूल्यो भे स्फीति की प्रवृत्ति को 


त्क बागी. गरम, 


कक का, जीकणी.. फेअलरे अब. कुमा#. भाफकेफ3+ चृधक खाक अ्फुष्पणका. एड मेज... भेकेक,. ०२७]७०७ सायााम- है फ्रेश: अऋयणाके. फृवकबक... सएंआ... ऑसमोअ।. का... विकास पैक. न्‍री-पीनत. सकी... हि भी, 


32 भारतीम अर्धशास्त्र- माभौरिया एवं जैन, राहित्य भवन आगरा-499५5, पृष्ठ संख्या -39 


स्‍उलन्‍अअन्‍«»»»म- कक -+-<- 


६४:३०) 


श््प्फां हब] 


रोकने के लिए देश गर गे रोज़र फ्लोर मिलो से उत्पात्को यापारितों सपर लाता और को शाप्त 
सरकार हार। निर्धारि। गत्यों पर खुली बिक्री कासेकेग के अन्तर्गत लिरी की जाती है। याद रायान्नों की 
खुली बिक्री क। बीत वयलोकन किया जाये तो जूत 99॥ 4 सर तिमाटो के जैरान निगम ने 
खुली बिक्री के माध्यम से 4 06 लाख टा मेहँ एन 0 ॥& जाख ट॥ ॥वत की बिक्री की। विन्तीय 
वर्ष 4993-04 +% दौरान गेहूँ, चावल दोनो के खुला बाजार गूल्यों पर उगज्नण रेस वा तिए उपाय 
स्वरूप भारतीय (वाद्य गग ने यली बिक्री की सोजवा $ अत्तग मैट री वावल क॥॥ को 7 वार शा 
मात्रा की बिक्री की। 

गैर ॥। चावल की कीगतो के अतिरिति रातों ताजार मे बी) की वीमतो को उाचेत रतर 
पर बताये रखते के जिए भारतीय खाद्य निगम ठुले बाज 'लू लीगी की मात्रा शी जारी करता है। 
उपक्रोबताओ का उचित वर पर चीनी प्राप्त टो राके इसके तिए शुत्ती तिकी और ले) चीनी का कोटा 
बंढाया जाता रहता है। इन्ही उपायो के नन्तर्गत खुली बिक्री और नेवी चीनी की गाना अप्त 90। से 
मार्च 993 तक के लिए राज्य और कन्द्रशासित प्रदेशों हेतु 5 पतिशत कभी दर से बढ़ायी गयी। 
इसके अल्लावा शम्यो ओर ऊेन्द्रशासित पदेशो को 092 मे उनके आवण्टव के अपपात से एक लाख टन 
।अतिखित प्ोंथी चीनी दी गगी। 

» 8 मुरक्षा विभाग को बिक्री - भारतीय खाद्य निगम भाग्त रार्कार द्वारा जारी आवण्टन 
आंपेशी के अनुगार सुरक्षा विभाग को भी सार्वजनिक वितरण पणाली के मूल्य पर खादान्नों का वितरण 
करता है। सुरक्षा विभाग मे कार्यरत्‌ व्यक्तियों को भी दूर-दराज के दताकों मे रु कर अपनी सेवाए 
प्रंदात करनी हीती है। अत उन्‍हें भी निगम द्वारा रियायती मूल्य पर याद्यान्‍्त उपलब्ध फराया जाता है 
इसमे सुरक्षीं गैवाओ,केन्‍्द्रीय आरक्षित पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय औधोगिक सुरक्षा बल को 
मैं सुविधा प्रवांन की जाती है। इन सेवाओ में निगम से वर्ष ॥090-०॥ में 0 ?, लाया उसे राद्यान्ना[ 
गेहूँ 0 09 शंख ठन और चावल0 44 लाख टन) जारी क्रिया। वर्ष ॥707-०३ में दंत !गरिभाग हेतु कुल 
3 25 लाख॑ शन खाद्यात्त जिसमे 4 24 लाख टन गेहूँ और 2 0। लाख टने चावल का आवण्टन किया 
गयौ। 

3 ७ प्रतिपूर्ति की योजना के अन्तर्गत बिक्री - इस योजना के गन्‍नर्गत मुख्य रूप से 
यूरियां तथा डी ए पी एवं कुछ अन्य उर्वरको की बिक्री की जाती है। यह बिकी वास्तविक प्रासगिक 
खं्चों की प्रतिंपूर्ति यांजनों एवं नियत प्रासगिक खर्चा की प्रतिपूर्ति गौजना के अन्तर्गत की जाती है। वर्ष 
4990- 9] मैं इन दोनों योजनाओं के अन्तर्गत कुल 26,940 टन उर्वरक तथा 4092 -93 में 3, ॥43 


सामंजे ये. कमा... अंधन.. पाने) हैं. भवन. 34०० वयो+७भ फंड... इम्केमआ. -अान अब अर सक... >कोयाब, अर लम के... कक. ऋषरंध.. अगु काम. आभीीश.. बरड...वक कफ अगर. भोज... -क+ कम. ग्रिककि इक... चिता... नम, अककनन. अपुम्दुन्क हा] काका. 


33 फूड फोर्प- जुलाई-सिंतम्बर-994, भारतीय खाद्य निगम ,बाराखम्बा लेन नई दिल्‍ली,पृष्छ राख्या-0- 


428 


टन उर्वरक का क्र) किया गया। वर्ष 0५०0 ७0) ००0-०॥ ०। ०७!" तथा ०2-०७ मे कमण 
[2 98, 3 04 ' ४७७ ए4 2 ?6 करोड रुपये के मूल्य के उर्वरकों की बिकी की गयी। वर्ष 902-03 
मे संवौधिक उर्वरक डी ॥ पी ७256 टन बेची गयी। यद्यपि वर्तमान समय में भारतीय खाद्य निगम इस 
योजना के अच्तगैत देश के ॥५ क्षेत्रों मे बिकी का काये कर रहा है परन्त पंजाब रत्नर प्रदेश हग्याणा 
जर गा।राण्ट गे जी को है साजना के जन्तगेत राजौधिक मात्रा में बियीं थी जाती ४। 

) 7 वितरण की नवीनतम स्थिति - जून, 4904 को समाप्त तिमाही के दौरान खुले 
बाजार गे खाद्यान्नों की राहज उपनब्धता को बनाये रखने के परिणामस्वरूप सभी योजनाओ के अन्तर्गत 
केन्द्रीय॑ पूल के खाद्मानो का उठान नीचा रहा। फिर भी भारतीय खाद्य निगम ने उत्नर-पूर्वी अचल तथा 
जम्मू और कश्मीर मे विभागों में वृद्धि करने के प्रयास मे कोई शिथिलता नहीं बरती। अप्रैल से जून-994 
के दौरान सार्वशनिक वितरण प्रणांली तथा खुली बिक्री के अन्तर्गत खाद्याननों का कुल उठान 32 ०2 लाख 
टन थां। इसमे खुली बिक्री के लिए 4 06 लाख टन गेहूँ के अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली/ नवीनीकृत 
सार्वजनिक वितरण पणाली के तहत जारी 40 ।4 लाख टन गेहूँ शामिल है। 4 जून ।994 से रबी फसल 


की शुरूआत तंया ॥गे गहूँ के भण्डार की आवक के कारण खाद्याननों का उठाय नीचा रहा।।* 


) आयात निर्यात - आज विश्व के लगभग सभी देशो के साथ भारत के व्यापारिक 
सम्भन्ध है। 7 500 से भी अधिक वस्तुएं लगभग 90 देशो को निर्यात की जाती है और 6000 से 
अधिक वंस्तुए 40 देशो से आयात की जाती है।“? भारतीय खाद्य निगम अपने द्विपक्षीय उद्देश्यो को 
पूरा करते के लिए खाद्यात्नों की अधिप्राप्ति एव बिक्री के साथ-साथ उनके आयात -निर्यात का कार्य भी 
करता हैं। यदि खाद्याग्नों की देशी अधिप्राप्ति से खाद्याननों की पर्याप्त मात्रा इकट्ठा नहीं हो पाती तो 
उसे गाँग एवं पूर्ति मे सनन्‍्तुलन बनाये रखने के लिए, खुले बाजार मे खाद्यान्‍न्नों की कीमतो को नियन्त्रित 
करने के लिए तथा निगम की विभिन्‍न बिक्री योजनाओ के अधीन खाद्यान्नों की उचित मात्रा जारी करने के 
लिए खांग्यौन्‍न्नों का आबात करना पडता है। इसी प्रकार यदि देश मे इनका उचित भण्डार सुविधाजनक 
स्थिति मे है और इनकी पर्याप्त उपलब्धता बने रहने की पूरी सम्भावना है तो विदेशी मुद्रा के अर्जन हेतु 
तथा उत्पाषर्कीं मै उत्पादन की अभिप्रेरणा बमाये रखने हेतु, विदेशी सहायता कार्यक्रम के रूप मे अथवा अन्य 
उद्देश्यों हीं खाद्यान्मो के मिर्यात का कार्य भी भारतीय खाद्य तिगम सम्पन्न करता है। 


+ आयात - वर्ष 4989-90 के दौरान उत्पादन अधिप्राप्ति के स्तर मे गिरावट आने तथा 


करन &%०+-क ववाक,,. उ०+म्नी 4000-4-.. नकद कभी. ११अ#वए' प्रदककनो अपनी के..ल्‍न्‍ोमामी' कमा»... फ्रपाइमआकी कक. रु सूप भाम्के। हवस. भाम्यमे.)७ भरकम "गोबर भा. .आपरजतान. भरकम >मरातपके गएके->सा सोगफरेक# ऑनोलडप+ श्रंकममा&.. आमका+ #ीसापरेननमम' भांकंडक,. .+वांक+ का विमान ह्रधयकाभरो पहेन)अकन पममुनाक अफामअनाक अर+ कमा वजाजभाक “गण... कमाए बराक गए... फंड शर्त, भाम्मामय- १00७ '्रकएं:५७ २++४म७७ याकामाान +मफ्आकः डी: आह २0300 नया मडआाएत.. धममका+ मात... धरना. जाल्‍आक. सतना, 


34 फूड कोर्प जुलाई सितम्बर, 004, भारतीय खाद्य निगम बारखम्बा लेन नई दिल्ली 
35 भारत-903 ,सूभना एवं प्रसारण मन्त्रालय भारत सरकार नई दिल्ली, पृष्ठ सख्या-54 
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अपने चावल भण्डारण की स्थिति को देखते हुए निगम ने कुल 5 23 लाख टन चावल का आयात किया। 
इस आयात मे 4 04 लाख टन चावल थाईलैण्ड से तथा 4 49 लाख टन वियतनाम से आयातित किया 
गया। वर्ष 4990-94 के दौरान किसी खाद्यान्न का आयात नहीं किया गया क्योंकि खाद्याननों के भण्डारण 
की स्थिति सन्‍्तोषजनक थी। केवल ऋण की अदायगी के रूप मे वियतनाम से 0 045 मिलियन टन चावल 
प्राप्त किया गया जो कि वर्ष 980 मे वियतनाम सरकार ने लिया था। वर्ष 4992-93 के दौरान भी 
उत्पादन अधिप्राप्ति मे कमी के कारण भारत सरकार ने 29 90 लाख टन गेहूँ के आयात के लिए 
आस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका के साथ अनुबन्ध किया। इसी प्रकार 2 45 लाख टन चावल के आयात 
के लिए वियतनाम के साथ समझौता किया गया। गेहूँ-चावल दोनो का आयात माँग और पूर्ति के सन्तुलन 
को ठीक करने, खुले बाजार मे मूल्यों को नियन्त्रित करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 
खाद्यान्‍्तों की आपूर्ति को बनाये रखने के लिए किये गये। इन अनुबन्धो के अधीन जो खाद्यान्न 34 मार्च, 
4993 तक बन्दरगाहों पर पहुँच गये थे उनकी मात्रा को निम्न तालिका मे प्रदर्शित किया गया है- 
तालिका सख्या 28 
वर्ष 4992-93 मे आयातित खाद्यान्नो की 34 मार्च-93 तक प्राप्त मात्रा 


-(लाख टतो मे) 
क्रम... निर्याकदेश ......... खाद्यानन......' प्राप्त मात्रा 
4 कनाडा गेहूँ 40 27 
2 आस्ट्रेलिया गेहूँ 8 74 
अमेरिका गेहूँ 6 88 
हे योग 25 89 
4 वियतनाम(वाणिज्यिक खरीद) चावल 0 72 
5 वियतनाम(वियतनाम सरकार द्वारा चावल 0 28 
जग जी 9 दर 
ऋण अदायगी पर देय ब्याज) जोंग 5 मो 


इधकक 0. भरकम सा. 3०. फमाकानाओ..सामपाममम गा) स्‍#रभमगा. धरा २४४! मामा वाकम्म्णा॑."युलयााा- समा १४७४००७७ जा॑ाओअा परााजक' वकम:.. ध्याकतका, तमान्‍गाक 4कामामाकः सभागार वात). परमआमममका आफ. पयोनक पल्‍म्मे)म$ वाह पशा+ ० परंधारमाओ भाएकए-ने' सात भ्रायानोक भा धााम७. धाम मा पका धधम्युआाा सा. न्‍म्यादामक, पक भरा १ ध७+आा जमा र्विभाात साउपाम्यह सेआामूा शाउपन) “पोलम्पएा व्ाशानम्यक नामपरकअप+ अयम्ममवीजा' परी.) पदक या, अल लाकान्‍यका0. "कमान. 


स्रोत वार्षिक प्रतिवेदन-4993 , भारतीय खाद्य निगम ,बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली, पृष्ठ सख्या-24 


इस प्रकार से स्पष्ट है कि 34 मार्च, 4993 तक गेहूँ की मात्रा 4 04 लाख टन तथा चावल 
4 45 लाख टन प्राप्त नही हो पाया था। 

वर्ष 4990-94 तथा 4992-93 में खाद्य निगम द्वारा चीनी का आयात नहीं किया गया, 
परन्तु 4993-94 मे चीनी की खपत एवं लेवी चीनी की अधिप्राप्ति की कमी को देखते हुए 3 मई, 
4994 को मन्त्रिमण्डलीय सचिवों की बैठक मे खाद्य सचिव को भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से चीनी , 


। 
। 


| 
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आयात करने का निर्देश मिला था जिसके अन्तर्गत निगम ने 46 मई 4994 को 700 करोड रुपये के 
चींनी के आयौत हेतु गिविदा जारी की थी परन्तु 49 मई को अनुबन्ध को अन्तिम रूप दिये जाने से कुछ 
ही घण्टे पहले खाद्य मनन्‍्त्री द्वारा इस निविदा को इसलिए रबृद कर दिया गया क्योंकि वर्ष 4989 मे भारतीय 
खाद्य निगम द्वारा आयात की गयी चीनी के तथाकथित घोटाले की जाँच हेतु नियुक्त लोक लेखा समिति ने 
अपने पतिवैदश १ सिफारिश की थी कि भारतीय खाद्य निगम एवं खाद्य मन्त्रालय चीनी का आयात न करे। 
यह कार्य भारतीय राज्य व्यापार निगम तथा खनिज एवं धातु व्यापार निगम का है। अत वर्ष 4994 मे 
चीनी की कमी के बातजूद त्रिगम द्वारा चीनी का आयात नहीं किया गया।30 

2 तिर्यात - वर्ष 4989-90 मे भारतीय खाद्य निगम ने अपने गेहूँ के भण्डारण की उचित 
स्थिति को देखते हुए 2000 ठन गेहूँ का निर्यात वियतनाम को किया। इसी प्रकार वर्ष 4990-9 के 
दौरात निगम तें सोवियत संध को उपहार॑ के रूप मे 40,000 टन चावल का निर्यात भी किया। इसके 
अतिखित 40 लाख टन गेहूँ बौरों मे भारतीय राज्य व्यापार निगम तथा खनिज एवं धातु व्यापार निगम को 
निर्यात हैतुं दिया जाना था जिसकीं सुपुर्दगी उन्हे की गयी। इसी वर्ष मे 575 टन खाद्य सामग्री जिसमे 
383 टन चॉंवल तथा 36 टन आयातित चीनी शामिल थी,जिसका मूल्य 56 56 लाख रुपये था राहत 
सामग्री के रूप मे जोर्डन को निर्यात की ग़यी। निगम द्वारां वर्ष 4994-92 मे एव 92-93 मे निर्यात किये 
गंये खाद्यांश्भीं की भ्ात्रा की त्िम्त तालिका मे दर्शाया गयां है- 


तालिका सख्या 29 
निगम द्वारां खाद्याननो के निर्यात की स्थिति 
( लाख टनो मे) 

घर्ष खाद्यान्न उपहार/सहायता वाणिज्यिक कुल 
094--92 गेहूँ *- 7 26 7 2७ 

चावल 0 47 0 3] 0 48 
4992-93 गेहूँ के 0 2 0 42 
(3दिसंभ्बर , 92 तंक) . चावल 0 03 0 49 0 22 


प्रौत भौदत-993 , सूचता एवं प्रसारण मन्त्रालय, भारत सश्कार, नई दिल्ली,पृष्ठ संख्या-439 

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि 99-92 मे कुल 7 74 लाख टन खाद्यान्न 
तथा 4992 ५७ में 0 33 लाख टन खाद्यान्न दिसम्बर, 4992 तक निर्यात किया गया था। इस प्रकार 
भारतीय खाद्य॑ निगम अपने भ्रण्डारण एंव देश कीखाद्यान्न स्थितिकोदेखते हुए खाद्यान्नो के निर्यात करने 


कफ भााओ, म्यकाा आउ0७-- २७३म॥ा पेन, स2कक#॥ 2#गाए :#4 पक “कुपम॥-भ पमफमक अिमामे अत... रोज. नए की. पराथ॥-स७.. सा े।.. स्‍उइकरा+. .)वेकाम मेक. मोम िमकरी):. जाना]. ल्‍७ कमान. प्छव०थाए.. सनक, धायाभाए+ सका शकामंमेआक साएकअकेः 2वांमआा. वा 8॥ 2०0. सेजफरारों> पेन पुन... परडकेअंकन:.१कामएञक' भॉधवसाक,. १ कक. फरएल्‍७७%.शाफ'९+. इरकएाकक, संक्रामक साक, अयाइऋण, कक. धामेग मेड 4कम्मवंक इ.ाओड) 0०१०१. पकापफ सेकलम्जाक पृड0०आंत मानी, सवार 'सैपांलनकाई पापा पाक ए+क ऋयमं पुन. मय. ममामल्‍कंक. झर ३३.. स्‍मररकाक, 


36. इ्िश्ंयों ठुडे-30 जूत॑,994, कनाट प्लेस, नई दिल्ली, पृष्ठ सख्या-49 
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अथवा न॑ करने का निर्णय लेता है। वर्ष 4992-93 मे विभिन्‍न देशो को किये गये निर्यात का विवरण 
निम्नव॑त्‌ है- 

# पडोसी वेशो के साथ मिन्नतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए निगम ने नेपाल को गेहूँ के निर्यात 
का अनुबंध किया। प अनुबन्ध खाद्य मन्त्रालय की ओर से 'नेपाल फूड कारपोरेशन के साथ रुपये 2800 
प्रति टन की वर से ।0 000 ठन गेहूँ की बिक्री के लिए किया गया। इस अनुबन्ध के अन्तर्गत नेपाल फूड 
कारपोरेशन मे गेहूँ की 40,744 टन मात्रा की सुपुर्दगी प्राप्त की। इस अनुबन्ध मे पिछले अनुबन्ध की 
बंकाया मात्री 930 टन॑ भी शामिल है। 

# वर्ष के दौंरांग नेपाल फूड कारपोरेशन को रुपये 5840 प्रति टन की दर से सुपर फाइन 
चौव॑श की 42, 969 टन॑ मात्रा की भी बिक्री की गयी। 

# समीक्षात्मक वर्ष मे क्यूबा को चावल का निर्यात किया गया। यह निर्यात अस्थगित भुगतान 
के आधार पर किया गया। इसमे 0,068 टन सुपरफाइन चावल भेजा गया। 

# इस पर्ष मे निगम ने सोवियत सघ को भी चावल को निर्यात किया। यह निर्यात भारत 
संरकार कीं ओर से राहत सहांयता के रूप मे किया गया। इस निर्यात के लिए राज्य व्यापार निगम को 
सुपरफाईन॑ चौवल की 3000 टन की मात्रा सुपुर्द कीं गयीं। 

# विश्व खाद्य कार्यक्रम की ओर से उपहार के रूप मे प्राप्त 20,266 टन गेहूँ की सभाल 
का कांम॑ भी घिग़म ने किया। 

हंस प्रकार भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्‍ननों के आयात-निर्यात मे भारत सरकार की ओर से स्वय 
भाग लेकां इस कार्य को संम्पादित करने के साथ ही साथ वह राजकीय व्यापार मे सलग्न अन्य इकाइयो/ 
एजैल्सियों कां सहयोग भी करता है। 

4 भंडार और भंण्व्रारण - भारतीय खाद्य तिग्रंभ खाद्यान्नो के सुरक्षित भण्डार को बनाये 
रखमे में भी क्षप॑त्री महत्वपूर्ण भूमिंका अवी करता है। वह खाद्यान्न उत्पादन के समय खाद्यान्नो की खरीद 
कर उत्ती अपने भपडार में सुरक्षित रखता हैं तथा आवश्यकता पड़ने पंर समय-समय पर उसे उपभोक्ताओं 
के लिए विभिश्म॑ योजताओ के अधीन भण्डार गृहों से विभिन्‍न राज्य सरकारों को निर्गत करता है। वह 
खाधान्नी के समय उपयोगिता मै वृद्धि का कार्य निम्न प्रकार से करता है- 

4+  स्थ॒न॑तम भरण्डोर की सीमा को बनाये रख॑ने मे संहयोंग - भारत सरकार ने अपनी खाद्य 
नीति के तहत्‌ खाधान्नों के एक निश्चित न्यूनतम भण्डार की सीमा वर्ष के विभिन्‍न तिथियो के लिए 
निर्भारित की है। इस न्यूनतम भण्डार सीमा को अग्र पृष्ठ पर प्रस्तुत किया गया है- 


म्ग्न 
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तालिका सख्या 30 
सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम भण्डार सीमा 
(लाख टनो मे) 
के अल तिथि... गेहूँ... चावल... आओ... 
। अप्रैल 37 40 8 44 5 
4 जुलाई )3 4 9 2 22 3 
। अक्तूबर 40 6 60 46 6 
। जनारी हक 77 45 4 


अत यदोसम पन्‍वीजफेपाओ,. .दमान्लकाको. पोज... पनानदीलसी गा... ाममारमाक...।कक, "ैरीधमिलनेवक+... विमान फनकेकन... सबब, 'तााा- 3 ०. पएा+++ नए. सि222+ाओ फा922७ पभाइमोका समय 205). कपकप.७७,. संाइ++७ हरादके. फैमकोपा- पी मननाक १०. मांममा). आभार, “भरा रामामाए+. सादर). पधमिमऐे साआएक,.स्‍ासआ४ाा७+. मा». ९02०596" पाक, पामपामाका.'कम्रीनमम आमद४+७, जया. मम. 3 शक). धाा#मात बेक॥७33 परी ॑०आक 42कााा सका. आओ) धाजकमयक अं सइका॑ ७ भााा+पकः पॉफरओ# “पारा आआ१४क, पहइओमए, #पमायाक 


स्रोत भारत -4993 ,सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृष्ठ सख्या-438 

उपर्युक्त तालिकां को देखने से स्पष्ट होता है कि खाद्यान्नों को न्यूनतम भण्डार एक 
सुविचारित नीति के क्तत किया गया है। 4अप्रैल को गेहूँ का न्यूनतम भण्डार 37 लाख टन निर्धारित 
है। जो कि अन्य सभी सीमाओ मे भी न्यूनतम है, को इसलिए न्यूनतम रखा गया है कि क्योंकि मई मे 
गेहूँ की गगी फसल आ जाती है।इसी पकार चावल की न्यूनतम भण्डारण सीमा 4 अक्टूबर को न्यूनतम 
रखी गयी हैं क्योंकि नवम्बर मे धान की नयी फसल आते लगती है। उल्लेखनीय है कि 4 अप्रैल को जब 
गेहूँ का न्युंतत॑म भण्डार सबसे कम है उसी तिथि को चावल की न्यूनतम भण्डार सीमा सबसे अधिक है 
ज॑बंकि सम्पूर्ण भण्डार भी इसी तिथि को न्यूनतम रखा ग॑या है। परल्तु तालिका मे दी गंयी खाद्यात्नों की ये 
मात्राएं स्पृप्तत|ं है।अत सवैव एक निर्धारित समय पर उंस समय के लिए निर्धारित न्यूनतम भण्डार सीमा 
से भण्डारं भै रखा हुआ खाद्यान्‍्म॑ कम नहीं होना चाहिए। निगम इन्ही न्यूनतम मात्राओ को ध्यान मे रखकर 
खरीद कार्य हेतु समयबद्ध कार्यक्रम एवं लक्ष्यो का निर्धारंग करता है तथा खाद्यान्नों के भण्डारण की मात्रा 
खांयय नीतिं हार निर्धारित सीमा से सदैव अंधिक बनाये रखने मे सहयोग करता है। 

2 भण्डारणं क्षमता - सार्वजनिक क्षेत्र की तीन एजेन्सियों विशाल पैमाने पर भण्डारण और 
भाडरागारं॑ सुंबिधा उपलब्ध कराते मे लगी है, ये है- भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भण्डारण निगम और 
6 राज्यों के राज्य भण्डारण तिगस। भारतीय खाद्य निगम खाद्याननों की भण्डारण सुविधा उपलब्ध कराने 
बाली प्रमुख एजेन्सी है। खांद्य निगम की कुल भण्डारण क्षमता उसके स्वय॑ के गोदामो तथा किराये के 
गौदांमों से प्राप्त होती है। यह निगम सरकारों और तिजी सस्थाओ जैसे अन्य प्रोतो से भी भण्डारण 
सुविधांए किंशाए गर लेता है। केन्द्रीय भण्डारण निगम एवं राज्य भण्डारण निगमों का मुख्य कार्य उपयुक्त 
सस्‍्थोमों पर गोदाम लेना, बनाना तथा उनका कृषि उत्पादो,उर्वरको तथा कुछ अन्य सामानो के लिए प्रयोग 
करना है। संहकारी समितियाँ भी खलिहांन एवं मण्डी स्तंर पर गोदाम की सुविधा उपलब्ध कराती है। 
भांरतीय ख्रीँशं तिगम के अपने तथों किरोंगे पर लिये गये गोदामो की भण्डारण क्षमता को अंग्रीकित तालिका 











तालिका संख्या 34 
निगम की कुल भण्डारण क्षमता 
(दस लाख टनो मे) 
केन्द्रीय/ केन्द्रीय 74282 योग कक 
गर राज्य राज्य निगम महायोग 
वर्ष/प्रकार अपनी एजेन्सिया भण्डा 
निगम 
4989--90)  ढकी 44 94 0 52 2 49 2 94 8 6585 47 59 
कैप । 07 -- - 4 04 4 04 2 08 
यीग 43 04 0 82 249 3 95 6 66 49 67 
।990)-94 ढकी 42 00 064 3 73 3 26 7 60 49 60 
कैप 4 04 - जे 4 47 447 2 84 
यौंग ।3 04 0 64 373 4 73 907 22 4 
499-9॥ ढ़की ।] 94 062 269 3 02 6 33 48 27 
कैप 443  - के 52 052 467 
योग 43 07 0 62 2659 3 854 6 85 49 92 
992-993  ढकी ।2 47 0 69 2 46 2 69 8 84 48 04 
कैप 4 4 -- -- 0 34 34 4 45 
योग 43 28 0 69 246. 3 03 6 48 49 46 
अग॑स्त-]994 ढकी 47 38 
कैप 408 
___ योग यम पा 7 


प्रोत वार्षिक प्रतिवेदन भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली 

उपर्युक्‍त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि निगम की अपंती तथा किराये की कुल 
भंडार क्षमता वर्ष 4990-94 मे सर्वाधिक॑ रही। वर्ष 992-93 में. 4989-90 की तुलना मे इसकी 
भंडारण क्ष॑मेतां 2 3 लाख टन बढ़ी है। समीक्षात्मक वर्षो में निगम की कुल भण्डारण क्षमता 24 8 लाख 
हमे बढती औंगैस्त-994 मे यह 23 8 लाख॑ टन हों गयी। तालिकां संख्या 34 से यह भी स्पष्ट है 
कि भारतौगें खो लिगम कुंषि पुनर्वित्त विकास निगम से सर्वाधिक किराये कीं भण्डार क्षमता प्राप्त करता 
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है। इसके बाव प्रेन्द्रीय एवं राज्य भण्डारागार निगम तथा अन्त मे केन्द्रीय एवं राज्य की अन्य एजेन्सियो 
का स्थान आता है। निगम की अपनी भण्डार क्षमता उसकी कुल भण्डार क्षमता का 65 से 70 प्रतिशत तक 
है। यह औसतन अपनी कुल भण्डार क्षमता का 40 5 प्रतिशत भाग कैप भण्डार के रूप मे व्यवस्थित 
करता है। कैप भण्डार की व्यवस्था या तो निगम स्वय करता है अथवा वह इसे कृषि पुनर्वित्त विकास 
निगम के माध्यम से प्राप्त करता है। 

भारतीय खाद्य निगम की स्‍्वय की भण्डार क्षमता को बढाने के लिए अभी हाल मे ही 
खाद्य राज्य मंत्री शी बी एस पाठिल सेसानुर ने कर्नाटक के हुबली जिले मे 30 000 टन भण्डारण क्षमता 
बाले गोवाम का शुभारम्भ किया। यह भण्डारण क्षमता जिले मे खाद्य निगम की पहले से उपलब्ध 40 000 
ठम॑ भंप्डारण क्षमता के अतिरिक्त होगी।_“ इसी क्रम मे खाद्य निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री ए वी गोकाक 
ने जुलौई-4994 म॑ उत्तरी कर्नाटक मे स्थित बेल्लारी मे 40,000 टन क्षमता वाले डिपोका उद्घाटन 
किया। ईंसकें अलावा 50,000 ठन॑ क्षमता वाले एक अन्य डिपो का निमार्ण भी शीघ्र पूरा होने वालाहै।*/ 


3 भण्डारण की स्थिति - भारतीय खाद्य॑ निगम केन्द्रीय पूल के लिए भण्डारों को अपने पास 
रखता है। ये भण्डार निगम के सुपुर्द किये जाने तक राज्य सरकारों तथा उनकी एजेन्सिथो के पास भी 
रहते हैं। इन भण्डारों को सार्घजनिक वितरण प्रणाली तंथा अन्य योजनाओ के लिए किये जाने वाले मासिक 
आबाएंठत॑ के अनुसार विभिन्‍न राज्य सरकारों को जारी किया जाता है। निगम का यह प्रयास हमेशा रहता 
है कि [रे वेश गे भण्डारो को उपंलब्ध रखा जाय। विगत वर्षों में प्रत्येक 34 मार्च को केन्द्रीय पूल मे 
भ्रपंशरणे कौ स्थिति को तिम्न तालिका मे दर्शाया गया है- 

तालिका सख्या 32 
केन्द्रीय पूल मे भण्डारो की स्थिति 


(दस लाख॑ टनो मे) 
वर्ष गेहूँ चावल योग 
989-90 3 32 है 28 0 54 
।990-94 5 38 40 76 46 34 
499-92 2 40 9 08 4 48 
4992-93 3 3 0 02 43 45 
जुनं-4994 यु 44 79 32 50 
जुलाई- 4994 46 97 2 73 29 70 
अगस्त -4994 46 22 44 92 28 44 


कब ेक 2 पयनकाक कक फकेन कफ, (कक१क-ै। अयकिट.. डक ९००-. ऐयाररंकेम, ी>चाक+.. ९०4००.0०+ा० 4 थे गरन्‍णणयक़, अप फक+ टन... १ल्कममका. ;गाक-4.. क्रमकनत इक के... स्‍फरफककम... कफ 'ंमपम्यमयर इमपेप सके आय९००क-७. न्याय... एक सका. 2धल्‍अम व्यडीक.. कमान. सपा इु७..पीजक-क्‍३9.. ० पक5 कारक. 3»... ;रकं०मपा+.. किम. पममा+कक,.. डाक... पविवाममा- पारी. डा 0५. सामाशराता॥.. 6७४७, जा ेंममा.. सदकिजकदत."पाप४०००... आता. स्‍ल्‍दककडन्‍..धमदाकाम प्‌. शिएम३-(--॥' ्यकक- हैए,. डा एकी+.९४४काया$.िवा०-०३.मवाकपएकै-. पाक, बाकी... साइाकुष.. पके 8... ध५4७७क,. फममीकम-+. <मक़ानममक.. 


7 फूंड कौर्प-जुलाई से सितम्बर-994, भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली,पृष्ठ सख्या-5 
38 फूड कोर्म-अक्टूबर से दिल्षम्बर-4994 , भारतीय॑ खाद्य निगम,बाराखम्बा लेन, नई विल्ली,पृष्ठ स0-5 
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तालिका सख्या 32 से स्पष्ट है कि वर्ष 900-9व मे केन्द्रीय पूल के भण्डार मे चावल 
एवं गेहूँ दोनों की मात्राएं समीक्षात्मक चारो वर्षों मे सर्वाधिक रही हैं। भरपूर फसल के कारण वर्ष 990- 
94 में ख॑ँद्यान्नों की भारी अधिप्राप्ति की गयी, परिणामस्वरूप खाद्यान्नों के भण्डार की स्थिति मे भारी वृद्धि 
हुई। वर्ष ।०५१-०? मे गेहूँ एव चावल के भण्डारण मै क्रमश 22 8 एव 6 8 लाख टन की कमी 
आयी। पंरन्तु वर्ष ।09? ०५३ में पुन दोनो खाद्याननों के भण्डारण मे क्रमश 49 । तथा 40 4 लाख टन 
की वृद्धि बे! परिणामस्वरूप गेहूँ एव चावल दोनो के भण्डारण मे सयुकत रूप से 47 6 प्रतिशत की वृद्धि 
दर्ज की गयी। गत वर्षों मे लगातार भारी मात्रा मे अधिप्राप्ति होने से भारतीय खाद्य निगम और राज्य 
परकारो कै पास दिनॉक । 6 94 को भण्डारों का स्तर 327 लाख टन था जो कि आज तक का सर्वोच्च 
स्तर है| पिंछला रिकार्ड दिनाँक 4 7 85 का 286 7 लाख टठत्त था। 

4 भण्डांरण क्षमता के उप्रयोग की स्थिति - वर्ष 770 मे पड़े अकाल के समय बिहार के 
लिए कमीज "कोठार" कां कार्य करने हेतु सर्वप्रथम कैंप्टन जॉन गार्सटिन द्वारा बनवायी गयी 29 मीटर 
ऊँची इगांरत॑ के रूप में भारत॑ मे शुरू किया गया खाद्यान्न भण्डारण॑ कार्य, अब बहुत प्रगति कर चुका है। 
आज॑ परमरागत गौदामो मे वैज्ञानिक ढंग से भण्डारण,मंशीनीकृत साइलो और खुले एवं ढके हुए भण्डारण 
में सुधोर, ऐशीं उपलब्धियाँ हैं, जो हमारे देश की खाद्यान्न सुरक्षा प्रणाली मे अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य करती 
हैं। भांदईप्तींम खाद्य मिगम के पास 34 जुलाई-994 तक 246 6 लाख टन की भण्डार क्षमता थी इसके 
क्षतिरिफ्त 39 4 लाख टम का कैप भंण्डार॑ भी उपलब्ध था। इस प्रकार तिंगेम की कुल भण्डार क्षमता 
256 शाखि धन थी। गत वर्षों मे उपक्षब्ध भण्डार क्षमता के उपयोग की स्थिति को निम्न तालिका मे 
दर्शाया गेयों है- 








तालिकां सख्या 33 

_  भण्डाणण क्षमता के उपयोग की स्थिति [| (प्रतिशत मे) 
 र्ष प्रकार स्तर ॒ 34 भार्च को उपयोग स्थिति_ 

9॥9-90 ढ्की 358 से 54 । 52 
बडे कैप, -3से30.,. . <, शक 

9980-97 ढ्की ,.. 88 से 73 68 

कैप॑ 26 से 77 44 

794-92 ढ्की 86 से 70 60 

कैप 3वसे 57 3॥ 

4972--93 ढ्की 42 से 65 65 

कैप॑ ॥7 से 84 47 





| ७, चंबा आज, 'अ्योकनकैलीरी कृधककीआाआ... हलाबु७ अता# काम कनननयातवाए। ममनवनक-कुक विकलनोफतन,. लोन कक, कक4००८+:... 0 पंफमनलमाम७आ प७-मेपआफक ट+कियोग-पयत्ा अपय कपातक पंप -पपुर सलनाइातानननया3-पेकान"जसफुय। श्ानरम्नमनमक आकष#न७काए 7+०+-कर्ष्मा. फ्एनक-ना स्कीम रथमतरलणकोक- 


जीत, आर्भिक प्रतिबेवत-भारतीय खाद्य निगम॑,बाराखम्बा लेतं,नई दिल्‍ली 
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यद्यपि भण्डार स्थंलो का उपयोग अधिप्राप्ति तथा उठान के आधार पर अलग-अलग समय 
अलग-अलग होता है और भारत सरकार द्वारा 34मार्च या 4 अप्रैल को ही वर्ष मे न्यूनतम सुरक्षित भण्डार 
की न्यूनतभ सीमा भी निर्धारित की गयी है। तालिका सख्या 33 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 
4992-93 मे ढकी भण्डार क्षमता का प्रयोग॑ वर्ष के दौरान सर्वाधिक 65 प्रतिशत का रहा है। यद्यपि 
4989 -90 मे भी वर्ष के अन्त मे ढकी भण्डार क्षमता के अधिकतम उपयोग स्तर से केवल 2 प्रतिशत ही 
कम रहां है। वषे 989-90 मे कैप भणडार क्षमता का सर्वोच्च स्तर भी वर्ष के अन्त मे उपयोग मे 
लाया जो रहा था। वर्ष 4990-94 मे ढकी एवं कैप दौतो भण्डारण क्षमताओं का प्रयोग स्तर समीक्षात्मक 
चारो वर्षों में रावाधिक रहा है,जो क्रमश 55 से 73 एवं 26 से 77 प्रतिशत है। तालिका सख्या 33 
से यह भी स्पष्ट है कि कैप भंण्डारण की तुलना मे ढकी भण्डारण क्षमता का अधिक प्रयोग किया जाता 
है। 

» राज्यवार खाद्यान्न भण्डारण - खाद्यान्न भण्डारण मे सहयोग करने वाले राज्यो की 
प्राथमिकता! खाद्यान्न उत्पादन एवं उसकी अधिप्राप्ति मे सहयोग करने वाले राज्यो के क्रम मे ही है। निगम 
ढुकी तथों कैंप दोनों भण्डारण क्षमताएं किराये पर भी प्राप्त करता है, परन्तु उत्तरी अंचल, उत्तर पूर्वी 
सीमांन्त अचल तथा पूर्वीअंचल मे कैप भण्डारण क्षमत्ताएं किराये पर लेने की न तो विशेष आवश्यकता 
पंडती हैं और म ही उसे प्राप्त किया जांता है। उत्तर पूर्वी सीमान्त अचल तथा पूर्वी अचल मे निगम 
स्वय भी भी कैंप भ्रण्डारण की कीई व्यवस्था नहीं करता। वहाँ केवल ढ़की भण्डारणं क्षमता का 
उपयौग किया जाता है।मिम्म तौलिका में खाद्यान्न भण्डारण मे सहयोग करने वाले प्रमुख राज्यो को अकित 


किया गया है- 


तालिका सख्या 34 

राज्यवार खाद्यान्न भण्डारण की स्थिति (दस हजार टनो मे) 
2 अज अ 3 3 जम वर्ष(990-943 वर्ण 4992-93 7 
गाय अपनी ऊऋिरोंग कौ कुल अपना किये को कुल 
पंजॉ्े 247 9 299 7 547 6 249 4 248 ,9 495 3 
उत्तर प्रवेश 89 5 440 4 269 9 64 9 62 9 227 8 
क्षन्ध्र प्रवष्र 98 6 4346 85 238 4 408 0 69 7 477 7 
हरियाणा 08 4 50 9 489 3 407 8 32.2 440 0 
#दशष्ट्ू 47 7 358 0 482 7 423 7 27 4 454 4 
मध्य प्रवेश 86 6 48 4 334 7 80 2 25 4 405 3 
गुणरात्त 36 2 39 4 78 6 36 7 32 6 69 3 


सौत ऑशिंकों प्रतिवेवन- भारतीय खांध मिगंम, बाराखम्बां लेन, नई दिल्ली 
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उल्लेखीय है कि निगम खाद्याननों को किराये पर रखने की सुविधा केन्द्र एव राज्य सरकार 
की एंजेम्सियो, केन्द्रीय एवं राज्य भण्डारागार मिगम एवं कूंषि पुनर्वित्त विकास निगम तथा निजी पार्टियों 
से प्राप्त करता है। तालिका संख्या 34 से स्पष्ट है कि समीक्षात्म्क वर्षों मे जो खाद्यान्न भण्डारित 
कियें गये उम्तका सर्वाधक मात्रात्मक क्रम समान रहा है परन्तु चतुर्थ स्थान पर वर्ष 4992-93 मे 
भहाराष्द्र की भणंडारित मात्रा आती है क्योंकि तुलनात्मक रूप मे हरियाणा की मात्रा वर्ष 4990-94 मे 
महाराष्ट्र से अधिक रही। यद्यपि निगम के सभी 24 क्षेत्रों मे खाद्यान्न सुरक्षित रखे जाते है परन्तु प्रमुख 
भूमिका अंबा करने वाले तालिका सख्या 34 मे अकित केवल 8 राज्य ही है। 

# ढुलाई कार्य उपभोक्ता के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए भारतीय खाद्य 
निगम खाोधांन्तो की भारी मात्रा मे ढुलाई का कार्य करता है। खपत वाले विभिन्न राज्यों मे भण्डार 
उपलब्ध कैंशेंगि तथा आगांसी फसल के भंण्डारण हेतु स्थान उपलब्ध कराने के लिए उत्पादक क्षेत्रो से 
भ्रण्डा३ निकॉममें हेतु भारत सरकार की एक प्रमुख एजेन्सीं के रूप मे यह॑ निगम लगातार बडी मात्रा मे 
खोँद्यान्न, एर्बरंक, चीनी तथा अन्य वस्तुओ की ढुलाई सम्पूर्ण देश मे रेल अथवा सडक के माध्यम से 
करता है।मरैधपि सर्वाधिक मात्रा रेल के भांध्यम से ही स्थानान्तरित की जाती है। कुंछ जरूरतमन्द राज्यों 
मैं विगौष कैप से असम, पूर्वोत्तर राज्यो एव पूर्वी तथा केन्द्रीय राज्यों में उत्तरी क्षेत्र के राज्य मुख्य रूप से 
| पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रवेश से खाद्यान्‍्नों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य योजनाओ को 
जारी करनें दवैशुं प्रेषित किया जाता है। मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश जैसे मामूंजी आधिक्य वाले राज्यो मे 
भी चौन॑शी कै पंरित्रोलन का कार्य कियां जातां है। परिचालन की सावधानी पूर्षक बनायी गयी योजना के 
करण गत धर्षी में खाद्यान्मों तथां चीनी के दुलाई की बंढ़ती मात्रा को निम्न तालिका मे प्रदर्शित किया 


गँगी है - 








तालिका सख्या, 35 
खाद्यान्न तथा चीमी की परिचालित मात्रा का विवरण 
(दस लाख टनो मे) 
_ _पंष्वितिन_ _वर्ष 989-90_ 990-9/ _99-92 4992-93 
विश शी नरक त व. सककन जनम दम2+>. कमा. कद. सका33 अमाणकक उमा पाक. ०००००; ५००५५ ४3०७ आकमल्‍का अआक- 2 शा है. मम 4 न लक लक; 
प्रेंजाबं से 7 64] 9 83 9 97 8 94 
हरियाणा, उल़्तर॑ प्रदेश ओर राज0से 4 44 464 . 4 69 4 02 
आन्ध्र प्रवेश और मध्य प्रदेश से 4 89 4 36 2 35 2 07 
अन्य शाज्पों से 4 07 0 77 99 74 
बअन्दरगाही मैं (आयात) 0 32 0 70 - 4 38 


सर +पन 2099, करेगे. ९०० "धाम उमाकरीअ के सुवाण७५७ पाक परम 7एन७ बैयाक-.. धाम 00. #न्‍कुआवा> सजमामात पाशकाम-ुके अकेजा पंध्याय फरेममजरकः वाकमोधानक अमान व्यषकाजक अकेन्यक (पान डक. न्‍स्पक्ाम पपाइुड़ाा! सहहाम-2क॥,. संवार #ापककान >न्‍््ाफाथ,.कननयाअ-छ, फलनतकान वन 


रेल मार्ग सै कुल परिचालन 5 00 46 64. ३7 94 7 42 
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वन्‍मकेमक. मनन जया... आए. फरममुनकक. जस्‍+-भाक, आय... 2... सा. अमकक जज बल न फकेसनस जिशनन+ हमाम+ व, आना. फनी कर सा अरापा» . ल्‍न्‍७. सुमामााक-+. कम. प2-७%, #मरमााक "पा#2333 सारा ल्‍माहपाइााान मी "सकी क्‍प 3 ७३७ पड गई अक जीनत भा..." मक--7 2")... ल्‍क्‍ भय ३-२३७०-..डएक-4९-“4-, १७० 4क-+-५४७५मााा पका 4ा००एत>.. नम शुकनइकनज७ अल तताा-.. जमा इक आधामपा, दाता. मामके... 022७0. आपात... करना. 


पा आम मा या 
योग लाया गया 5 00 0० 64 (7 ०4 ।7 42 

मिलों से(लेवी चीनी)और बन्दरगाहो 

से(अआंयातित॑ चीनी) । 42 । कह, । 23 । 25 

रेल भार्ग द्वारा कुल दुलाई 46 42 ।7 88 49 47 48 37 


अन्य प्रिचालंन- 

सष्ठक॑ मांग से मुख्येत पंजाब, हरियांणा, 

उ0प्र), म07/0, महाराष्ट्र से 0 76 0 64 0 7 4 75 
जम्मू कंश्मौर, हिमाचल प्रदेश, दिल्‍ली, असम 

उं पू सीमान्त क्षेत्र और बन्दरगाहो से 

निकटबर्ती राज्यों और नदी मार्ग से परिचा 24 003 004 0 03 


सऊ+.. उफम्मकक» तनाधमगक एपाए0. एरधाकाक+.. ९ममामफोक+.. धामइमप> विमाम॥००७०..रकामगकम-.. मं 20+.. मम निशाना. ऋभाया्रोकः.. पाक... स्‍रााा तक. विधाका>पान. धामफमपाक.स+पम।. सेममाक ३ ग-..०-० ७ “पकगाम्)-+ “पदक. पके. भोधीकमाए मद ६३ .परशफाजलोक.. डाक). आ+ए०७..पल्‍एरमाक. समय. ९्रमछ+ ४७. आरा, 


महायोग !7 39 48 48 49 89 20 45 


22३७७ ऋ३७ ७३७ सपरमपाप& 2०-४२ २.७: ९७) किसके २३१७ अेक#प्कीनक धरकक4क. दाम कक). धज७.. माह कक ५-3० “ममक$-+333 ५एआ७ ९७, <+७७५3+ आसाभााप फिकआआआ+ पा>९०+७20 १सॉनकक ५) ४०७३९ ७७» सामाकीनक+ ६22०७७४७.. >पाहए+ कममकाम्पफ फथणआ०-९-++ +मकाम 0 ७७.७७, आना "तक अकन भामकेनाहपंक सवक३+9 ०३९४४०३७ क्‍०७७ ९५०४७७:७७७ 2५४७१: ०३९७-३७ धक्का ७3४५ राकमवक १४४१७ कक ०५५७४७७७७ ५७७१७७५७७ *:0॥9६१९9+ ९५७४७का॥३७ 9 ९/७4+-+ 0303 +00+ १४७७कन४४७ अकक१७७५ '#पा३4%७ पाकर | 'कैााना-एीकफकी 2पपमहीत- 8 राग+कनल न 0म+ज रास "ा-म-ह की) +३-७:२०आक १8+आातअ, 


स्रोत वॉर्फिकि प्रतिवेदन-भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली 


उपर्युक्त तालिका मे मध्य प्रदेश से खाद्याननों के परिचालन को वर्ष 989-90 तथा 
90-9१ में भ्ैन्य राज्यों से खाद्यान्न परिचालन मे शामिल किया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि केवल 
4989-90 में ०१ 7 प्रतिशत बुलाई का कार्य रेलो द्वारा किया गया जबकि बाद के वर्षों मे यह 96 प्रतिशत 
से अधिक रघा। केवल वर्ष 992-93 मे खाद्यान्नों की रेलो द्वारा छुलाई मे कमी आने से रेलो द्वारा की 
गयी कुंश् हुलाई लगभंग 4 प्रतिशत कम हो गयी है। निगम द्वारा की गयी समीक्षात्मक चारो वर्षों की ढुलाई 
की कुल्ष भीत्रा लगातार बढती रंही है जो क्रमश लगभग 44, 44 तथा 2 6 लाख टन प्रतिवर्ष बढी 
हैं। अंसम मैं करीमगज॑ तथा पाण्डु एवं कुंछ अन्य उत्तर पूर्वी राज्यो को कलकत्ता से अनाज पहुँचाने के 
लिए नंवी मीर्ग का प्रयोग भी किया जाता है। 

6 गुणवत्ता नियन्त्रण - खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मन्‍्त्रालय का भण्डारण और अनुसन्धान 
प्रभाग खौश्चॉग्म की खरीद के सम्बन्ध मे एक जैसे मानदण्ड बनाने तथा इसके आयात निर्यात के तकनीकी 
पहलुओ के बारे मे नीति सम्बन्धी मामलो को निपटाने के लिए उत्तरदायी है। यह भारतीय खाद्य निगम 
रांज्य॑ सरकारों तथा अन्य एजेन्सियो को खाद्यान्न स॑रक्षण और गुणवत्ता के बारे मे परामर्श देता है। इसके 
लिंएं केन्द्रीय अनाज विश्लेषण प्रयोगशाला, देशी तथा आयातित खाद्यान्न ओर उससे तैयार उत्पादों के नमूनों 
का विश्तेक्ी। करती है। । 

भारतीय खांद्य निगम॑ देश भर मे फैली अपनी गुणवत्ता नियन्त्रण प्रयोगशॉलाओ के माध्यम 
से अरधिप्राप्त किये गये भण्डारों को जारी होने तक उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित कराने तथा परिरक्षण 
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का कार्य करता है। खाद्यान्नो के भण्डारों का परिरक्षण उन्हे स्वस्थ एवं अच्छी दशा मे बनाये 
रखने का कार्य निगम द्वारा किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह कार्य प्रशिक्षित एवं अनुभवी 
गुणवत्ता निय॑न्त्रण अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किया जाता हे। खाद्याननो के भण्डारों को अच्छी 
दशा मे बनांगे रखने के लिए परिरक्षण हेतु रोग निरोध एवं उपचारणात्मक उपाय किये जाते है। निगम 
के पांस वर्ष 498। मे ही 438 गुणवत्ता नियन्त्रण प्रयोगशालाए विभिन्‍न जिलो क्षेत्रों एव मुख्यालयो पर 
स्थांपित॑ की गयी थी। खाद्यात्नों के नियमित रासायनिक विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों मे रासायनिक 
प्रयोगशालां[ं भी स्थापित की गयी है। ये प्रयोगशालाएं उर्वरको सहित समस्त खाद्यान्नों के रासायनिक 
परीक्षण हेतु आवश्यक समस्त उपकरणों से सुसज्जित है। इन प्रयोगशालाओ मे कार्यरत्‌ व्यक्तियों को 
विशेष छूप से प्रशिक्षित भी किया जाता है। क्षेत्रीय स्तर पर प्राप्त शिकायती पन्नों को इन्ही प्रयोगशालाओ 
में जाँच के आधार पर निस्तारित किया जात है। 

(द) निगम॑ की अन्य गतिविधियों का मूल्यकन - 

। चीनी मुल्य समानीकरण कोष -चीनी के मूल्यों मे समानता बनाये रखने के लिए निगम 

भारत सरबाशर की और से चीनी मूल्य समानीकरण कोष को बनाये रखता है। कम लागत वाले राज्यो 
मै लेंवी भीनी के वितरण से होने वाली बचत की राशि इस कोष मे जमा की जाती है। इसी कोष 
पते अभिनव लागत वाले राज्यों की हानि को भी पूरा किया जाता है। गत वर्षो मे 34 मार्च, 4990 , ०॥ 
92 त॑भरी 993 को इसमें क्रमश 60 77, 30 45, 250 06 तथां 363 40 करोड रुपये का 
कोंष॑ रखी गया।इस प्रकार इस कोष में वर्ष 4990-94 मे वर्ष 4989-90 की तुलना मे 30 62 
करोड़ कपये की कर्मी आयी परन्तु उसके बाद ये कोष अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है और वर्ष 992-93 
मे यह पूर्व वर्ष की तुलना मे 483 34 करोड रुपये अधिक रहा। विगत वर्षों मे कम लागत वाले 
रॉज्यौँ इस कोष हेतु वसूली एव ऊँची लागत वाले राज्यों को किये गये भुगतान निम्न तालिका मे 
दिखामे गये है- 


तालिका संख्या 36 

'वीनी मूल्य समानीकरण कोष देतुं वसूली, भुगतान एवं सम्पूर्ण घाटे की स्थिति (करोड रु मे) 
के 7 ब छछऋ ऋत्ग 7 ग्रःछ कर 

] तप मिका पदमी /संघ शासित प्रदेशों से आधिक्य 
के अन्तर की वसूली 30 78 । 44 ।4 74 46 57 

2 एैज्य॑ सरकारो/संघ शासित प्रदेशों 

की घाटे की प्रतिपूर्ति 24 74 9] 52... 78 69 60 45 
3 निंगेम को इस कार्य हेतु लेवी च्रीमी मे घाटा 404 67. 446 79 420 89 68 90 
4 घभिंगगे को इस कार्य हेतु आयातित चीनी मे घाठा 42 33 9 22 4 80. 4 42 


5 हिंगि को इस कार्य में सम्पूर्ण घाटा 444 00 456 0॥। 422 69 70 02 


उए%-.. ्यूमगंडग' सहदीकरंन्‍: 4भाम्पम'. ऑफ #िजका.. अप वा।धमंक इक कक... अवषमक+ का यताओलआ 3 पाहानायओम, मश-स-. ्दप३..सी3भाा.आधय०-य-#.झुका-रन्‍्कलका. पकपातप+ात अन्‍रन्‍कालाएआ. ला तप... रवसारथथ,.क्‍-सामुण,.रकटनर-ाा.भारकी कबाक. स्‍्ववमा-॥ पोनायनकर- डे. स्‍य-नामा सामान. फरललपपका. फल. पृतज न्‍नोडे..%पेनााक, "मकर... वोदम्मिकमक.लिधिानकु-... पाकाप9#0.. सो ०थ. भीवाल्‍मका,.किवत, ाकमयाननस.सावा-करयाद "कम. पालक. टआामफारीसन- गिम-सधककी:. रफोवननात पयकापा -परिकाक उधम. पेपपरतकमए'. एवम... क्‍कअलमना+. अपमान टनदी.... पलीपम+गादा. "मकान, 
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तालिका ससव्या 36 के अवताकन से स्पष्ट है कि चीनी समानीकरण कोष की आवश्यक 
मात्रा के अनुसार बसके वसूली एवं भुगतान मे उन्चावचन होता रहा है। कम लागत वाले राज्यो से 
आधिक्य एघं निर्गम मूल्य के अन्तर से वसूली मे तुलनात्मक रूप मे अधिक उच्चावचन हुआ है जबकि 
ऊँची लागत वाले राज्यों को किये गये भुगतान मे तुलनात्मक रूप मे स्थिरता रही है। यद्यपि वर्ष 
4989-90 थी तुलना मे वर्ष 992-93 मे वसूली की राशि मे 46 6 प्रतिशत की कमी तथा ऊँची 
लागत घॉले राज्यो को किये गये भुगतान में 78 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है। 

भारतीय खाघ निगम 2 राज्यो तथा 3 सघ शासित प्रवेशो- असम अरुणाचल प्रदेश, अडमान 
निकोबार प्षीप समूह बिहार, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप समूह मेघालय, मिजोरम, उडीसा, 
सिक्किम, पश्चिमी बगाल, भश्रिंपुरा, मणिपुर और नागालैण्ड मे लेवी चीनी के वितरण का कार्य करता है। 
इन राज्मीं और सघ शासित॑ प्रवेशो मे चीनी की कमी को चीनी मूल्य समानीकरण कोष से पूरा किया 
ज़ांतां है। तिगम को इसक॑ कार्य हेतु वर्ष 4989-90 मे 40 67 करोड रुपये का घाटा हुआ यह घाटा 
वर्ष 990-9 मे बढफर 46 79 करोड रुपये हो गंया, परन्तु बाद के वर्षों मे इसमे उत्तरोत्तर कमी 
हुमी है और यह वर्ष 92-93 मे 68 9 करोड रुपये तक कम हुआ है। निगम चीनी मूल्य समानीकरण 
फोष हैतुं शयातित चीनी कां उपयोग भी करता है। ऑयातित चीनी की सभाल से सम्बनिधत घाटे की 
मांत्रां इस्त॑ चीनी के उपयोग की मात्रा पर निर्भर करती है। यदि सम्पूर्ण घाटे का अवलोकन किया जाय 
तो संमौक्षत्मंक चार वर्षों मे इसमे पर्याप्त उच्चावचन रहा है। परन्तु 4989 -90 की तुलना मे 4992- 
93 में प्षम्पृ्ण घांठा 73 98 करोड रुपये घटा हुआ है जी 54 4 प्रतिशत कम है। 

2 _पंपभोक्‍ता जागरूकता कार्यक्रम - सार्वजनिक वितरण प्रणाली मे भारतीय खाद्य निगम की 
भृंगिकाी कै थारे मे उपभीक्‍ताओं के बीच जागरूकता पैंदा करने का कार्य जन सम्पर्क प्रभाग की कार्य 
सुंची मैं सं्च्चि सथान॑ पर है। यह कार्य गैर सरकारी उपभोक्‍ता सगठनो के सक्रिय सहयोग से किया 
जांता है, ताकि उपभोक्ताओं को भारतीय खाद्य निगम की कार्य प्रणाली एवं उनके अधिकारों से अवगत 
कराया जा सके। इस सम्बन्ध मे रोचक कार्यशालाए आयोजित की जाती है। इसमे निगम के विभिन्‍न 
डिपुओं सैं ख्ाघान्न जारी करते के बाद अपनायी जाने वाली वितरण प्रणाली के बारे मे सम्पूर्ण जानकारी 
वी जाती हैं। उन्हे निगम की वैज्ञानिक भण्डारण पद्धतियों और गुणवत्ता की मॉनीटरिंग के प्रत्येक पहलू 
के बार मैं ज़ामकारी दी जातीं है। इस कार्य हेतु व्यापंक॑ जन सम्पर्क किया जाता है। इसके लिए एक 
जम॑ संहक नेटवर्क स्थापित करने की ओवश्यकता पंर विचार किया गया है जिसके भाध्यम से निगम 
अपने कैमश्रॉँरियो त्था व्यापंक ज॑ंनता के साथ दो स्तरों पर सूचनाओ के आदान-प्रदान का कार्य कर 
सके। उप्रभौक्षाओं को जागरूफ॑ करने हेतु निगम द्वारा कभी-कभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी 
किया जाता है। 
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3 कंम्प्यूदीकरण एवं मानक्संसाधन विकास - नेशनल इन्फार्मेटेक सेटर (एन आई सी ) के 
साथ सहाति ज्ञापन के पिष्पादित हो जाने से सम्पूर्ण देश मे फैले विभिन्‍न जिला कार्यालयो तक 


भारतीय खाद्य निगम की सीधी पहुँच हो गयी है। निगम मुख्यालय, 5 आचलिक कार्यालयों, तथा 44 क्षेत्रीय 
कार्यालयों में अपने कार्यों के विभिन्‍न क्षेत्रों से सम्बन्धित आकडो के सग्रहण, मिलान और भण्डारण आदि 
से सम्बद्ध तंथ्यपूर्ण सूचनाओ को निगम के कर्मचारियों द्वारा एन आई सी के सैटलाइट के माध्यम से 
सुवृंढ़ सैचार सुविधा हेतु अपने कम्यूटर नेटवर्क को और कुशंल बनाया गया है। इसके सहयोग से 
पजाब, द्ररियांणा, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम, गुजरात और म॑ध्य प्रदेश मे जिला स्तर 
पर प्रशिंक्ष॑ण/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किये गये हैं। निगम अपने केन्द्रीय प्रशिक्षण सस्थान तथा 
आच्षिक॑ प्रशिक्षण संस्थानों मे अपने अधिकारियो ओर कर्मचारियो के लिए प्रशिक्षण कक्षाए चलाने के 
साथ-साथ अपने वरिष्ठ कार्यकारी अधिकांरियो को प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्‍न सस्थानो की सेवाओ 
क्रां उपभोग करता है। 
(ये) निग्रम की लाभदायकता का मुल्यांकन - 
भारतीय खाघ निगम की लाभवायकता के मूल्याकन 
हैतुं निगम के कुल कारोबार, उसको वी जाने वाली उपभोक्ता सहांयता राशि एवं विभिन्‍न मदों पर किये 
जाने वौत छ्र्च का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। निगम के लाभ-हांनि की स्थिति को प्रभावित 
करने वाल्ली महत्वपूर्ण मदो का विवरण अग्रपृष्ठ पर प्रस्तुत तालिका सख्या 37 मे दिया गया है। इस 
तालिकां के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निगम के विगत 20 वर्षों के इतिहास मे प्रथम बार वर्ष 
986-87 मे हानि हुई जो 427 लाख रुपये की थीं। इससे पूर्व उसे वर्ष 4988-86 तक लगातार 
लाभ हीं रहा था। यद्यपि इसमें पर्याप्त उच्चावचन रहा पंरन्तु फिर भी वर्ष 4984-85 का लाभ सर्वाधिक 
264 कौखि रुपये था।इसके बांद मिगम को लगातार हाति हो रही है और वर्ष 4989-90 मे यह अपनी 
चरम सीमां 444 लाख रुपये तक पहुँच॑ गयी थी। यद्यपि बाद के वर्ष मे इसमें कमी आयी तथा वर्ष 
4992-93 में निगम को पुन एक बार लगभग 464 लाख रुपये का लाभ हुआ। 
उल्लेखनीय है कि निगम की बिक्री गत 20 वर्षों मे 9 गुना तथा उपभोक्ता सहायता राशि 
जगंभग 80 गुंनां बढ चुकी हैं। यदि कुल प्राप्तियो की तुंलना की जाय तो इस अवधि मे लगभग 43 गुना 
बढ़ी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जिस अनुपात मे कुल उपभोक्ता सहायता राशि मे वृद्धि की गयी उसकी 
आधी मांभा में भीबिक्री और कुल प्राप्ति को नही बढाया जा सका। यद्यपि भारतीय खाद्य निगम का सकल 
लाभ गत॑ 20 वर्षों में 20 गुना बढ़ा है परन्तु भाडा, सभाल व्यय, व्याज इत्यादि में तुलनात्मक रूप से 
अंधिक बूंछि हो जानें के कारण निगम को एक लम्बे समय से घाटे का सामना करना पड रहा है। घाटे 
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तालिका सख्या 37 
निगम के लाभ हानि को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण मदो का विवरण 








(लाख रुपये मे) 
विवरण  __ _ 992-93 _ 09792 990-2/ _ 986-87  07772 _ 
मिक्री 7,48, 7॥9 7,358 423 5,49, 224 5,20 236 84, 054 
उपभोक्ता संहांयता राशि 3,88,974 3 63,743 2,86, 276 2 26,996 7,806 
कुल प्राण्त्ति 8,37, 693 40,99, 436 8,35, 500 7,47,232 88, 857 
घटाया-विक्रय लागत 8,77,880 8,55,765 6,34, 578 5,65 588. 75,862 
सकल लाभ 2,59,883 2,43 374 2,03, 922 ।,84,654 2, 995 
व्येय-भांडों 64, 657 69 689 67,537 57 748 3,464 

संभौज व्यय 24, 780 25,824. 20,093 49 , 874 939 
कंर्मचौरी पारि 58 , 347 36,386. 34,762 ]7 , 480 2,034 
ध्याज 90, 857 89,847.. 62, 968 65 , 059 4,26 
भृज््य हॉंस 3, 589 3 793 3, 374 2, 74 284 
अंत्य ।7, 725 48, 538 45, 986 49, 743 2, 039 
यौग 2,59,925 2,44,043 2,04, 747 4,84, 778. 42, 883 
। कर से पूर्ष लोभ/हानि (-) 442 (>) 672 (>) 795. (-) 27 442 
कर-व्यवस्था च 208 436 - 84 
... मं समायोजन 276 - व निकलकर. ५० और 0 /ललक डी) 
464 (>>) 880. (-) 934 (-) 27 2] 


मिंवल लाभ/वा नि 


| सहपन्‍न्‍मकणफ. बारी मब्वंपममा- तर: हे एक) #पााम८ | 2८-थन्‍्भम-नया;. टज-प+मही सीपज-४ाा६33:-४८ए१८०8 का -दणग तर फक्रमंट)४क न्‍अ्रतयीराा3++ पान ;ात तासाहापाजनार-+-परदनपर-अरेनपन- पेन अन्न पक कर पिन पर-१९कदका नर - कप ४7:०4: १: ६पकलछ० "तक नल + मनन अप; "5 रत 2रूामफ सरलता «१ +कना(-ड करन श&++५+-३१९५+ ९७०: ८९४: म्ाननापछलथत पन+ +कमाउ कट >(3- उपर घअअ पे: पाकर 


भौत॑ वॉर्षिक प्रतिवेदन-भारतीय॑ खाद्य निगम,बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली 


के मुंख्य फारंणौ में गेहूँ, धान एंव चावल की अधिप्रौप्ति लागत मे वृद्धि तथा वितरण लागतो मे वृद्धि हो जाना 
भी है। मैवि व्ययो मे हो रही वृद्धि की तुलनात्मक स्थितिका अवलोकन किया जाय तो स्पष्ट होता है कि 
कर्मचारी पारिश्रमिक गे सर्वाधिक वृद्धि 28 गुना रही है। जबकि अन्य व्ययो मे सभाल व्यय, ब्याज, भाड़ा 
मूक््य हास॑ मैं वृद्धि वर्ष 4974-72 की तुलना मे वर्ष 92-93 में क्रमश 26 गुना, 22 गुना, 48 6 गुना 
एंव 2 6 गुत्ता हुईै। इस प्रकार कुल व्यय 20 गुता बढा। अत निगम की लाभदायकता को सनन्‍्तोषजनक 
नहीं कहाँ जौ संकता। इस परिस्थिति मे तिगम को अपने सभी व्ययो को नियन्त्रित करने की आवश्यकता है। 
सदिं हम॑ वर्ष 4989-90 से वर्ष 4992-93 तक के प्रति कर्मचारी कारोबार पर दृष्टि डाले तो स्पष्ट 
होता है कि इसमे उत्तरोत्तर वृद्धि होते हुंए प्रति कर्मचारी कारोबार क्रमश 
कुन्तत तक बढा, फिर भी वर्ष 92-93 मे निगम ने अपनी लाभदायकता को धनात्मक स्थिति मे पहुँचाकर 
एक संन्तोषज॑नक स्थिति प्रदान की है। यद्यपि इस लाभ मे गत वर्ष के कर के समायोजन का महत्वपूर्ण 
यौगवान है। 


848, 040, 620 तेथा 627 
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(र) कमियां - > 
लगभग 30 वर्षों पूर्व भारतीय खाद्य निगम की स्थापना से सम्बन्धित विधेयक 
लोकसभा मे प्रस्तुत करते हुए तत्कालीन खाद्य मनन्‍्त्री ने कहा था कि ' मेरा यह निगम सिद्ध करके 
विखलायेगां कि किसी निजी व्यापारी के मुनाफे की तुलना मे कम मुनाफे पर खाद्यान्न का वितरण स्रम्भव है।' 
इम॑ तीस वर्षों मे निगम ने यदि कुछ सिद्ध करके दिखाया है तो यह कि उसकी क्षुधा मे निरन्तर वृद्धि हो रही 
है और उसकी उपगोगिता बढ़ने के बजाय घटी है।” इस तथ्य का प्रमाण निगम के निम्न कमियो मे 
वृष्टिगोचर होता है - 

। निगम के नियोजित पूँजी की तुलना मे कुल कारोबार की स्थिति सन्तोषजनक नहीं - कुल 
कारौबांर मे निगम द्वाए। की गयी कुल खरीद एवं बिक्री को शामिल किया जाता है। निगम का कुल कारोबार 
वर्ष 4986-87 से 989-90 तक लगभग स्थिर सा रहा जो 4980-87 मे 40,939 5 करोड एव 
4989-9) मे 4,239 99 करोड रुपये का था। 989-90 मे नियोजित पूँणी से इसके कुल कारोबार 
का अंनुंपत 3। का रहा जो घटकर 4990-94, 94-92 एवं 92-93 मे 24 हो गया। निजी स्वामित्व 
के संस्थाओं मैं यह अनुपात 6 के ऊंप॑र ही रहता है। इस प्रकार निगम के कुल कारोबार की स्थिति को 
सन्तोषजन॑क नही कश्लजा सकंतां। 

2. निगम मे निरन्तर घाठे की स्थिति - भारतीय खांद्य निगम को वर्ष 986-87 से निरन्तर 
घोटे का प्ाम॑ना करता पंड रहा था। घाटे के कई कारण रहे है, जैसे-मार्गस्थ हानियो मे वृद्धि, पर्याप्त 
ख़रीद को त॑ ही पाना, गोदामी मे सग्रहीत स्‍्कन्ध की उचित देखभाल न हो पाना, माल की चोरी एवं नष्ट 
ही जामा, कैमेचारियो द्वारा स्वार्थ की भांवनां से प्रेरित होकर सद्दी ढंग से अपने उत्तरवायित्वों का निर्वहन न 
करना औ किसानों का मिगम के खरीद केन्द्रों पर अपनी उपज को बेचते मे उत्साह म होना इत्यादि। यद्यपि 
मिंगेम को दी जाने वाली उपभोक्ता सहांयंतां राशि मे पिछले 20 वर्षों मे 50 गुनी वृद्धि की गयी परन्तु बिक्री 
कैबल 9 2 ग्रुना बढ़ी व्यगी में सर्वाधिक बुद्धि कर्मचारी पारिश्रमिक मे 28 गुना हुई। वर्तमान समय मे गेहूँ 
की लांगेत॑ 842 रुपये प्रति कुन्तल आती है। इस गेहूँ को 330 रुपये प्रति कुम्तलत की दर से खरीदा जाता 
है। इसे 407 रुपये प्रति कुन्तल की दर पर बेचने के बाद भी खाद्य निगम को 435 रुपये प्रति कुन्तल 
की दर मैं धौनि होती है। 

3 मार्गस्थ हातियाँ एवं भुण्बारण में कमी बंहृत अधिक - बडी मात्रा में खाद्यान्न की सभाल 
के सभयें भ्रेम्निंकी द्वारा लोहे के हुको कां प्रयोग करने से बोरों से खाद्यान्न निकलने, खाद्यान्न के परिचालन के 
समय दोतौँ के विखरतें तथा मिकासी आदि के समय खाँघान्नो की छीजन और लम्धी अवधि के भण्डारण 


0०2044 >न्वम्करत+ नये 84-92-+ “वाकई: 9४०४३ भानुंच॥ "कै. फपरभा ७००००११२ भरकम प्रण्थाथथ७, कवस्‍0+3- "करता कैप... कप, कानकटकस कराकआ+ अधेक५$ ५+००००७: अजवामतके: वैमाकाा४७, थक, (0००९५ ॥का2००॥ ;य मन रकम द० १७-%७७७ ॥क/०९३ 4ं:नमजयथ, करजमा, रमन 'फुम्कंके/ ६0०0०... कमा ॥७७90०:३७ ९-पाा कक. धब-फकरककी..७0#-९»..)३५७ करत... ेएन पक. +पायरे कल. सिफीसम्क+४७,..धम्य ७. परिकम्य उजरंनप१) फेक... +- केक. समापन धमा++मप+ 'थेकलराएफ,. ९५०३०. रा. बक, १#काा-.. समय. धन... ऐम्फेलनएां). ४७४७ का... गामव-+-क५.. परवकककारक:. कक, 


39 नवभारत टाइम्स- नई विल्तती,7 अक्टूबर, ।994 
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के दौरान संबंसे अधिक कमी खाद्याननों के सूखने के कारण होती है। इन कमियो से निगम को अत्यधिक 
उठानी पंडती है। पिछली थर्षों मे मार्गस्थ हानियो एवं भण्डारंण की कमी से होनी वाली हानि को निम्न तालिका 


मे दर्शायां गया है- 


तालिका सख्या 38 
मार्गस्थ तथा भण्डारण कमियोँ 


रा ७रएएआर्नी रंजीशआंजी.. भांग सा सकन्‍स०- ऋय३.. आजा. पीर, आप. ्य.. सारशशा+. कमा. आधार जाल कया की, कमके+ ध्यष्यण.. पुमिकन मध्य, उ०पकअम ७. पाकर. 'मररााकपक, धिामाात+. पीना कसा. विशाााान,. पपोीपाम।. सीमामाए।.कम-॥+-आ।. शशमामग३. ल्‍रा+.. मा... पयाभाक. पास कक. ००७... फसाकयोक'. पके. सेनरतपीक+. आए समान, गुम. आआागारक मय दृवेकममम॥..सपकाकाम्ग७ पहमाम॑ा आसाकमक. सकीय०क, 


ध॑र्ष मात्रा मूल्य खरीद एवं बिक्री के सन्दर्भ 
(दस लाख टनो मे) (करोड रुपये मे) मे कमी का प्रतिशत 

987- 88 0 70 469 84 4 72 
[988- 89 0 42 443 90 4 25 
4989-90 0 30 87 89 0 85 
4990-94 0 46 455 98 4 47 
499॥ 92 0 59 249 70 4 49 
।992-93 0 50 223 33 4 28 
माॉस्थ कमी. . 0 38 449 73 4 65 
भणड्डारण कभी 0 45 73 60 0 38 

योग 0 80 223 33 4 28 


सम. खाक. गहीमआांज मिमी. छोगक. लेुगन्फंको॥ संधीकी.. अदला... परदकाभ]) भांग... सात सकेका+.. सुनी जककक... शारापनकर विकास परकरप्मभ+-पालवनक डेस्क परवकम सके .. अाक सकता. सायागा। बकाा.. संमकीमक दीमामांध.. पगय.. एम. आस... <मााामरममाका शाप, धरारंमगा। मात... क्‍ परम ड़ वधाकनुक गान... पके, व्यकी.. मोको.. भॉइ 9 पा... साका७.. पंजका4+..धायसान्‍यममयामानुलमंभमा ५७, समाक सामाक राम... भारान्ाक, 


म्लोत् वार्षिक प्रतिवेदन- भारतीय खाद्य तिगम॑,बाराखम्बां लेन, नई दिल्ली 
नोट. उपयुक्त तालिका मे वर्ष 4992-93 की कुल मार्गस्थ कमी का प्रतिशत[4 65) की गणना खाद्य 


मिंगँंम दाांरा परिचालितं कुल मात्रों एंव भण्डारण कमी की गणना कुल जारी मात्रा पर की गयी है। 
तालिकां राख्या 38 के अवलोकन रो रपष्ट होता है कि मात्रात्मक निरपेक्ष हानि की सर्वाधिक 
मामा वर्ष 4487-88 मे 7 लाख टन की रही जिसका मूल्य 469 8 करोड रुपये था। मूल्यात्मक निरपेक्षा 
हामि सबंत अधिक 992-93 मे ही रही है। परन्तु यदि सापेक्षिक तुलना समीक्षात्मक छ वर्षो की, की 
जाये तो प्रंकट होता है कि खरीद एवं बिक्री के सन्दर्भ मे सर्वाधिक कमी वर्ष 4987-88 मे 4 72 प्रतिशत 
रही जबकि सबसे कम हानि वर्ष 4989-90 मे 85 प्रतिशत रही। वर्ष 4992-93 के दौरान हुई इस प्रकार 
की हानि से स्पष्ट होता है कि मार्गस्थ कमी भण्डारण कभी के लगभग दो गुने के बराबर होती है। 

4 उपभोक्ता सहायताराशि मे वृद्धि के बावजुद हानि - भारत सरकार समय-समय पर अधिप्राण्ति 
और निर्गम मूल्य निधोरित करती है। तिंगम खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति, भण्डारण, वितरण और परिचालन पर 
जी सम्पूर्ण ध्यंय करता है वह खाद्यान्नों के निर्गम मूल्य से पूरा नहीं होता। लागत और निर्गम मूल्य के बीच 
के अन्तर की प्रतिपूत्ति उपंभोक्‍ता राशि के रूप मे भारत॑ सरकार' द्वारा की जाती है। सुरक्षित भण्डार बनाये 


40) 


रखते का वध्यय॑ भी भारत सरकार द्वारा ही वहन किया जाता है। गत्‌ बीस वर्षों मे उपभोक्ता सहायता एव 
अन्य प्राप्तियों में लगंभग 50 गुना वृद्धि की जाती है परन्तु फिर भी निगम का वित्तीय परिणाम निवल घाटे मे 
जा रहां हैं| 

8 लेवी चीनी एवं आयातित चीनी मे घाटा - भारतीय खाद्य निगम को 42 राज्यो तथा तीन 
केन्द्र शासित॑ प्रदेशों मे लेवी चीनी के संभाल का कार्य सौपा गया है। जब लेवी चीनी की मात्रा सार्वजनिक 
वित्तरण प्रणाली के वितरण हेतु पर्याप्त नही होती तो आयातित चीनी का भी प्रयोग वितरण हेतु किया जाता 
है। निगम को लेवी चीनी एवं आयातित चीनी दोनो के संभाल एवं वितरण मे लगातार घाटा हो रहा है जिसे 
निम्न तालिंका भे प्रस्तुत किया गया है- 

तालिका सख्या 39 
लेवीं चीनी एव आयातित चीनी के कार्यकारी परिणाम 


सशोह+स. फककस: लिीकाम्मक सोलर. फइम्कनक भमंड-त.. म्मोक.. इधर आ0.. फपरइामया. धल्‍मा+.. पर नाओ। .धरिबक कक... 2 8>००- का. एर-आमाए,.. विमइममल ७. ीकयन.. पाना. पाक... ओडफेल्पेड) अायात+ सरमवामक, "जी ंजांदी्ाााा जया सका... इमककन धराया# सलफमजपक.. चकित वीकाम-नाईं. धाशाामय. घएओ।. पाक पय७.. सकनमांगक.. मर मगग ७. गोदीमिमंए।. धधधा पाक. सरेआम, जा... भधाधर॥+ 4३० ॑ंप,. धकरगाा७. चक्की क०कमवन्क कक कारक सावाम्या.- जाए. आप. इतपा.. यश. .भालममत.. लाइक, समय. सीकशिका धाएए०- 


क्रंस_ विषरण _ __  _ _वर्ष 989-90  990-9 _99-%92 ___992-93_ 
। चींनी के संभाल 98 25 98 36 _48 0 437 07 
(बिक्री बैंक्रीं पर)प्रति कुन्तल व्यय ३ 0? 
2 क्यातिंत चीनी की 467 48 472 36 53 ५96 457 76 
संभाल बिक्री) पर 
या ता लय कल 32 ली 
4 कुंल धांटा(करोड़ रु मे) 444 00 (56 04 22 69 70 02 


अ्क्ेबसकैड हन्‍पे प्रसइसककाक- ८ प्ररम+ंन- पुकारा; इपिननस। रुप निस्कापा; 4>पलापाज धरम पमपाया८- व 0. वमपफरना ध्येय पफीतमपा +४+॑#नआ७ डोपनस/कामा 'सआापपकाक १:००. भिपन-न- करगा2एु अपकवनकम-- बप्कडअ+। “मानक वऑषान+आप+ दातःम-, अपर, हमममइकय उपपनमथक ब0७2-पनसक परम पड फायर ओर 22८03०226: रद सा पनण "४८ा०आ२८ सा्ाक्पमद #गाफा) पृनमन्ालओ. 2पलमए वममन्‍फनकाम वन. अममा -दायमापधर आल्परछम २-हसमथा) सयइ८छ। पा, 'ा3+:पार "मना; परकान-्या। भाछन-+०+ ए्तप-रपन अम्मा शामनवाययाण फपरनफाजासन फलन्य+नआ, "नमक, 


झीत॑, वार्षिक॑ प्रतिवेदन-भारतीय खाद्य निगम,बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली । 
उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि लेवी चीनी के संभाल[बिक्री) पर व्यय मे 


प्रतिकुन्तल॑ उत्होत्तर वृद्धि हो रही है। यहा वर्ष 989-90 मे रुपये 98 25 प्रति कुन्तल से बढकर 
4992-93 मैं रापये ।37 07 प्रति कुन्तल पहुँच गया है। इसी प्रकार आयातित चीनी की सभाल लागत भी 
बंढ़ी है।यंद्रपिं निगम द्वारा लेवी चीनी एवं आंयातित चीनी के वितरण मे मितव्ययिता बर॑त्ती जा रही है जिससे 
बुल घाटे मैं कमी के प्रयास की सफलता मिली है। परन्तु फिर भी यह घाठा 4992-93 मे 70 02 करोड 
क्रपयें का रंहां,जों कि कम नहीं है। 

6 निगग की भाडारण लागत में वृद्धि भारतीय खांध निगम की भ्ण्डारण लागत दिन-प्रतिदिन 
बढती जा रही है। लागत में वृद्धि के प्रमुख कारणो मे भ्यांज दर मे वृद्धि हो जाना,बडी मात्रा मे खरीद के 
कारण अंधिंगों ऋण एवं अधिक थ्यांज, भण्डारण क्षमता का पूर्ण प्रयोग न हीमा तथा कभी-कभी भण्डारित 
ब्रत्तुं का अभापेक्षित दीर्घकाल तक भंप्डांरगृह मे पडे रहना भी है। इन कारणों से संग्रहीत वस्तु की 
उपयोगिता मैं कंगी के साथ-सांथे उसकी भणंडारण लागत भढ़तीं चंली जांती है। 


६4] 


/ शासकीय निर्णयों मे विलम्ब॑ एवं विभिन्‍न मन्त्रालयो मे तालमेल का अभाव -- आर्थिक मामलों 
में सही समय पर सही निर्णय लेना ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। विलम्ब से लिये गये निर्णय की कोई 


उपयोगिता महीं होती। खाद्य निगम मे आज भी अधिकारों के केन्द्रीयकरण की स्थिति प्रतीत होती है। विभागीय 
अधिकारियाँ एवं राजनीतिक पदाधिकारियों के बीच तालमेल का अभाव पाया जाता है। तभी तो खाद्य सचिव 
चीनीं के आयोत का टेण्डर निर्गत करते है तो खाद्य मन्‍्त्री द्वारा उसे रदृद कर विया जाता है। भारतीय खाद्य 
निगम खौँथें [वं नौगरिक आपूर्ति मन्ज्रालंय के अधीन कार्य करता है जो कि वर्तमान समय मे अलग-अलग 
मंन््रालंय॑ के रूप मे कार्य कर रहे है साथ ही साथ खाद्यान्नों के खरीद एवं वितरण से सम्बन्धित विभिन्‍न 
भोमतले कृषि, वित्त एवं वांणिज्य मंन्त्रालय से सम्बद्ध होते है।विभिन्‍्न मन्त्रालयो मे ताल-मेल न होने के कारण 
कभी -कभी भअंलग-अलग मन्त्रालयअलग-अलगराग अलापते है परिणामस्वरूप समाज एंव सम्पूर्ण राष्ट्र को असुविधा 
का सामना करना पडता है। वर्ष 4994 का चीनी सकट इस तालमेल के अभाव का एक ज्वलन्त उदाहरण 
है| ग 

8 कृषि वरशाओं मे विभिन्‍्म॑ता के कारण निगम के कार्यों मे अवरोध - कृषि प्रधान देश होने के 
कारण हमौरें वेश मे उसके उत्पाद मे काफी विभिन्‍नता रहती है। कही पर कृषि उत्पादन बहुत अधिक होता 
है तथा कंहीं पर बहुत कंम। कुंषि उत्पादन मानसून की दशा व प्रकृति पर आधारित होता है। बुरे समय मे 
बॉजोर कै: साथ-सांथ सरकारी या निगम के खंरीद केन्द्रौं पर पर्याप्त उपज नहीं पहुँचती जबकि इसी अवधि 
में सार्वजैतिक वितर॑ण प्रणाली पंर भी जनता का दबाव बढता है। निगम के कार्य मै कठिनाई उत्पादन,यातायात्त 
एवं परिवंहन॑ के साधन की कमी ह के कारण भी उत्पन्न होती है। कम उत्पादन तथा आवश्यकतानुसार 
परिवहम, संचार एवं राग्रहण के साधनो की अनुपलब्धंता की दशा मे निगम को अपने कार्यों के सुचार सचालन 
में कठिनाई का सामना करना पडता है। 

9 समय व स्थान सुपुर्दगी की समस्या -- भारतीय खाद्य निगम खाद्याननो के व्यापार मे एक मात्र 
एजेन्सी के रूप मे काम करता है तंथा केन्द्रीय गोदामो के अनुरूप सम्पूर्ण देश में उचित समय व उचित स्थान 
पर क्स्‍तुओँ को उपलब्ध कराता है जिससे कि समाज के कमजोर वर्ग के हित मे उसकी उपादेयता सिद्ध हो 
सकें। निगम व॑स्‍्तुओ की सुपुर्बगी, उचित समय व उचित स्थान पर करने के लिए वंचनबद्ध होता है परन्तु 
कभी-कभी स्थानीय समस्याओ जैसे- श्रमिक समस्या, रेलवे वैगनों की अनुपलब्धता आदि के कारण यह कार्य 
सम्भव नं हो पाता जिससे उस्रके पूर्व निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाते। इन समस्याओं के कारण निगम 
को पूर्व॑नरिर्धारित प्रक्रिया एवं गांध्यम में परिवर्तत करना पडता है ताकि समयानुसार कार्यों को पूरा किया जा 
संके। हँक्षत्रै मिंगम के व्यय अनार्थिक #प॑ से बढ जाते है। 

वंस्तुओ को उचित संमय एंवं उचित स्थान पंर उपंलब्ध कराने के लिए निगम को अन्य विभागों 
ऐव मिमी के ऊपर आध्रित होना पड़ता है, जैसे- बन्दरगाह, रेलवे, राज्य प्रशासन, केन्द्रीय भण्डारण निगम। 
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इनके ऊपर भारतीय खाद्य निगम का किसी प्रकार का कोई नियन्त्रण नही होता जिससे कि वह खाद्य निगम 
की संहांयता से ही अपना कार्य चला संके। 

।0 किसी की विभिन्‍नतां से उत्पन्न संमस्याएं - केन्द्रीय भण्डारो व गौदामो मे एकत्रित किये गये खाद्यान्नो 
की किस्त गेँ विभिन्‍नता होती है। विभिन्‍्मता के कारण सेग्रहण का समय, स्थान, प्रमाप एवं सग्रहण की विधि 
मे विभिर्क्ता होती है, जब उन्हे केन्ब्रीकृत रूप॑ मे एकत्रित किया जाता है तो खाद्याननो की श्रेणीवार 
एकरूप॑तां भी नही आ सकेती। उपभोकक्‍ता का मनोविज्ञान होता है कि वह्द अच्छी किस्म व एक ही प्रकार की 
किस्म की वंल्तुओ को प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार प्रमुख समस्या यह है कि निगम सबको खाद्यान्न 
की पूर्ति म्तँ कंश सकता है परन्तु सबकों सन्तुष्ट नही कर सकता। 

4। वजन या तौल से सम्बन्धित समस्याए - अनांज की अधिप्राप्ति एंव निकासी दोनो समयो 
पर तौल ते संम्बन्धित समंस्याएं उत्पंन्‍न होती है।अधिकांश किसानो का आरोप होता है कि खाद्यान्‍न्नों की खरीद 
तौल वॉरस्तविक तौल से अधिक की जा रहीं है इसके साथ ही उनका आरोप यह भी होता है कि उनकी 
विक्रीतं॑ क्‍स्तु को उचित श्रेणी का नहीं माना गया है जिससे उनको कम मूल्य का भुगतान किया जा रहा 
है। क्योंकि मिगंम को बडी मात्रा मे खरीद एवं विक्रय करना होता है जिसमें प्रत्येक बोरे की तौल असुविधा 
जनंक॑ हीती है। 0 बोरों की तौल के औसत के अनुसार निकासी का कार्य किया जाता है। इससे तौल मे 
पूर्ण एक#प्त्ता आता असम्भंव हो जाती है। 

42 क्ार्मचारियों में भ्रष्टाचौर की वृद्धि एवं अभिप्रेरणा का अभाव - कर्मचारियों मे भ्रष्टाचार के 
मामंत्री को रहस्योद्धाटन समाचार पत्रों मे प्राय प्रकाशित हीता रहता है। एक ऐसा ही संमाचार नवभारत 
ठाइम्त(ने हिकली) के 23 जनवरी 4994 के अक मे प्रकाशित हुआ जिसमे गैहूँ एवं चावंल से लदे 900 
द्रंको के ज्रॉपता होने की बात कही गयी है। कागजो पर इन ट्रकों की रवान्रगी दर्ज की गयी है पर माल 
कहाँ उत्तार ल्ियों गया इसे बताने को कोई तैयार नही, जिसका मूल्य लगभग सवा तीन॑ करोड रुपये है। 

अंताज से भरे ये द्रक एक विन॑ मे लापता नही हुए। लापता होने का यह सिलसिला करीब एक 
हैड्ें साल॑ सी जारी था, अनुमान है कि अधिसख्यक द्रकों को जम्मू-श्रीनगर मार्ग पर कही अपहरण कर लिया 
गया) अंहु्रें ट्रक बीच से ही अपहरण कर लिंये गये ऐसी घटमाओ को आतंकवाद के नाम पर रफा-दफा कर 
दिभां गंयों। कुँछ ऐसी घटताए भी जानकारी मे आयी है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों की साठ-गाठ से 
बहुतेरे द्रके राज्य सरकार के गोदामों मे तो पहुँच जाते हैं, मगर आमद दर्ज नहीं होती। भारतीय खाद्य निगम 
का अमाज॑ जैम्भू तक रेल मार्ग से जाता है। आगे की सप्लाई ट्रकों से की जाती है। जम्मू से आगे इनका 
कंथित अपहरण कर लिया जाता है। खाद्य निगम के कर्मचारियो का जबाव होता है- हमने तो माल रवाना कर 
दियां। हमारे रजिस्टर मे रवानगी दर्ज है,आगे हम क्‍या करें? ग्रोदामों मे हजारों टन गल्ला सड जाता है। 
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लाखों टन गेहूँ और चावल को "सी"और "डी" श्रेणी का घोषित कर दिया जाता है ताकि उसे औने-पौने, 
गिठूटी के भीव तीलाग किया जा सके। वे गोदाम जिसमे नया स्टॉक रखना होता है फटे-पुराने बोरों, सडी 
गली तिरपालीं और लकडी के टूटेफूटे ब्रेकटो से भरा रहता है। कई-कई वर्ष तक बोरे पलटे नही जाते, 
वरबाइयो का छिड़काव तो दूर की बात है। पैसे की ताकत पर "सी" और "डी" श्रेणी के अनाज को "ए” 
और "बी" श्रेणी का बनां दिया जाता है। वजन अधिक करने के लिए मिट॒टी और रोडी मिलायी जाती है। 
चावल मे नमी 7-48 प्रतिशत तक ही माम्य है पर पैसा उसे 25 प्रतिशत तक खीच देता है। बाद मे वही 
चावल सूखकंर तीन-चौथाई रह जाता है। इस प्रकार निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों मे 
सत्यनिष्ठा, कैर्तव्यनिष्ठा एव ईमानवारी पर सन्देह व्यक्त किया जाता है और वे अपने कार्य के प्रति अभिप्रेरित 
नदी होते। 

(ल॑) सुझाव - 

प्रो) भगवती ने खाद्य निगम की आलोचना करते हुए अपने अध्ययन मे इसके 
विघंशन का सुझाव दियां है और राज्य के सम्राजवादी संकल्प को पूरा करने के लिए विकल्प के रूप मे निर्धन 
परिवांरों में' फूं४ स्टाम्प' बॉटने की एक योजनी का सुझाव भी दिया है जिससे उन्हे आवश्यक वस्तुए खरीदने 
मे कुंछ आर्थिक संहांयंता मिल सके। यह सुझाव अमेरिका मैं निर्धन परिवारों को दिये जाने वाले कृपन के 
समान हैं।? मेर विचार से निगम के विघटन की कोई आवश्यकता नहीं है केवल कुछ सुझावों का अनुपालन 
कर निगम को पुन देश॑ की मुख्यधारा से जोडा जा सकता है जिससे यह निगम उदारीकरण एवं वैश्विकीकरण 
का पूरा लभ् उठां सकता है।निगम की कमियो को वूर करने के लिए निम्न सुझाव दिये जा सकते है- 

# यद्यापिं भारतीय खाद्य निगम की स्थापना सामाजिक कल्याण मे बृद्धि के उद्देश्य से की गई थी 
परातुं वर्तमाम प्रतियोगिता एवं खुलेपन के युगं मे इस अपने विकास एवं विस्तार हेतु संसाधन प्राप्त करने तथा 
समाज का अंपंती सेवाएं प्रदान करने मे निरम्तरता बनाये रखने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि निगम 
भी व्यॉपारिक सिद्धान्ती के अनुसार सेवा के साथ-साथ कुछ लाभ प्राप्ति की भावना से अपने कार्यों का 
निष्पादन करें 

$ भारतीय निजी कम्पनियों अपनी विनियोजित पूँजी पर 45 से 20 प्रतिशत का प्रत्याय प्राप्त 
कर लैतीं है। ऐसी स्थिति मे भारतीय खाद्य निगम को 6-7 प्रतिशत की न्यूनतम प्रत्याय वर के लक्ष्य को 
ध्यांन मे रखंबार बिक्री मूल्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए साथ ही साथ इसके विभिन्‍न व्ययो पर 
लिगॉन्त्रींआ भी! किया जाता चौहिएं। निगम का कर्मचारी पारिश्रमिक पर व्यय सबसे अंधिक बढ़ा है | इन 
व्यंथी में कभी के लिं! स्वैच्छिंक सेवानिवृत्ति योजना को और आकर्षक बताया जानां चाहिए जिससे दीर्घ काल 
में स्थांपता #ये की कम किया जी सके पंथां प्रति कर्मचारी क्षमतां का पूरा उपयोग कियां जा सके। यद्यपि इस 
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उपाय॑ से तत्कालिक व्यय बढ़ेगे, परन्तु निगम की दीर्घकालीन लाभदायकता को बढ़ाया जा सकेगा। 

# निगम की मार्गस्थ हानि एवं भण्डारण-कमी से होने वाली हांनि को नियन्त्रित किया जाना 
चांहिए।। भु४डारण एवं परिचालन के समंय हानि एक ऐसा विषय है जिस पर रसाबसे अधिक चर्चा कीजाती 
है।वारतव भे इंस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। यद्यपि निगम ने अत्यधिक रख-रखाव और विविध 
प्रकार के जटिल कार्या के बीच भी निगम ने इन हानियो को नियन्त्रित करने के कई उपाय किये है, जिन्हे 
अनवेखा मंही कियां जा सकता, किन्तु इन्हे क्राश और कम करने के लिए निम्न अच्छे उपायो के अनुपालन 
की अपेक्षा दै- 

“- मार्गस्थ हानियो को कम करने तथा खाद्यान्‍्नों की परिवहन॑ लागत को न्यूनतम रखने हेतु 
आवश्यक हैं कि यथाराम्भव सीमाओ तक रेल-परिवहन कां उपयोग किया जाय। 

-“ मात की छीजन को रोकने अथवा कम करने के लिए बोरों को लादने एवं उतारने मे 
मशीमी क| उगयोग किया जाब। हु 

-- हछुंको के प्रयोग को केवल विशेष परिस्थिति मे ही अनुमति दी जाय। 

“- मार्ग्थ हातियों को नियन्त्रित करने के लिए निगम को अधिप्राप्ति के समय विनिर्देशनो को 
कड़ाई से कौगें करना चाहिए तथा बोरों की सिलाई केवल मशीन से की जानी चाहिए। 

-- प्तिगम के खाद्यौत्म गोदामों से खाद्यान्न॑ निर्गमन॑ हेतु फीफो विधि का ही प्रयोग करना चाहिए 
जिसमे प्रहतीं प्राप्त खांधान्नों कां पहले निर्गमंन किये जाने से खाद्यान्‍्नों को सडने-गलने से होने वाली हानि से 
बचाया जा संकैगा। 

“- भैण्डांण प्रबन्ध इस तरह से कियां जाय कि कैप॑ भण्डारण के अन्तर्गत केवल मोटे अनाजो 
की छौड़कर श्रौवल एव गेहूँ जैसे खाद्यान्नों को न रखना पड़े। 
| -- खाद्य निगम द्वारा दिये जाने वाले व्यय॑ विवरणो को यथावत्‌ स्वीकार न किया जाय बल्कि 
सस्‍्वीकृत॑ मौतकौं के आधार पर निगम के वास्तविक व्ययो का अनुमान लगाया जाय। 

“- द्वेंकों द्वारां प्रेषित कियें जाने वाले खाँद्यान्नों के पहुँच को सुनिश्चित किया जाय तथा 
शत॑वीवॉदी, तरांई एंव दुर्गम क्षेत्रों में अनाज की आवा-जाही के लिए ट्रको के साथ-साथ सुरक्षा गा्डों को भी 
रखा जॉय॑ और ट्रको को केवल काफिलो मे ही चलने की अनुमति दी जाय। 

# किसानो को सरकारी खरीद केन्द्रों पर अपनी उपजों को बेचने के लिए प्रौत्साहित करने हेतु 
सरकारी खँंरींद मूल्यों की भोषणा उस फसल की बुआई के समय ही कर देनी चाहिए। इससे कृषक अपनी 
फ़सले सरकारी खरीद केन्द्रों पर बेचने की योजनानुसार कार्य करेंगे। उपजी के न्यूनतम भूल्यो के निर्धारण मे 
सरकारी फॉगाँ पर कृषि उपंजो की ऑने बाली लागतो को ध्यान मै रखा जाना चाहिए तंथा किसी भी लागत 
को अंत्ुमान॑ के आधार पर महीं बल्कि बल्तविक खर्चों के आधार पर मूल्यों का तिर्धारण किया जाना चाहिए। 
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+ कुंषि उत्पादको को उनकी उपज का समुचित मूल्य प्रदान करने, के साथ ही साथ 
खरीदी जाने वाली वस्तु की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस बांत्त॑ की पूरी सावधानी बरती जाय 
कि जो खाद्यान्न खरीदा जा रहा है वह निर्धारित कोटे एवं गुणवत्ता वाला होता चाहिए। इस प्रकार निगम 
का लक्ष्य ' गुणवत्ता वाले अनाजो की अधिकाधिक खरीद' होना चाहिए कंबल मान्रा- लक्ष्यप्राप्तकरने के स्थान 
पर गुणवत्तापूर्ण लक्ष्य प्राप्त करने पर ध्यान देना होगा। इस कार्य मे अधिकारियों को ” आप ऐसा करे" 
के स्थान पर “आओ हम सब्र मिलकर ऐसा करे" पर जोर देना चाहिए। खरीद के समय मान्य सीमा की 
नमी को ही स्वीकार किया जाय जैसे चावल के सस्वर्भ में अधिकतम 7- 8 प्रतिंशंत। इससे भण्डारंण मे 
सूखने से होने वाली अत्यधिक हानि को नियन्त्रित किया जा सकेगा। 

# तिग़म के अपने गोदाम तथा अंन्य खाद्यात्न- गांदाम जीं क्रिम किरामरै पर प्रॉप्त करता है, 
का भौतिक सत्यापन अनिवार्य है। बडी मात्रा मे खाद्यान्नो का स्कनन्‍ध,स्थकन्ध-बही के अनुसार न होना, 
खाद्याग्नो का सड़ या गल जाना, बोरों एवं तिरपालों का सड जाना, दबाहइयी का छिड़काव समय से न 
हो पाना इत्यादि समस्याओं का निदान भौतिक सत्यापन एवं उसकी रिंपीर्ट के अनुसार कार्यवाही करके 
किया जा सकता है। 

यह तर्क कि- माल ग्ोदांमों मै सालों साज्न भरा पडा रहता हैं जिसकी भौतिक॑ संत्यामतत लागत 
ही बहुत अधिक आंय्रेगी, तर्कहीन लगता है क्योंकि ख़ांग्यान्नों के सम्बन्ध में हो रही हामि संत्यॉपन लागत 
से सदैव अधिक ही होगी। भण्डार कार्य भे लगे कर्मचारियों को सर्तक एवं सावधान करने, के लिए यंह 
आवश्यक है कि भौतिक सत्यापन हेतु डिपुओ का निर्धारण लाटरी निकालकर किया जाये।इससे देश के 
केबल कुछ डिपो का भौतिक सत्यापन कर गोवामों में हो रहा थ्राष्ान्त क्षति को रोका जा सकेगा। 
इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण गोदामो पर खाद्यान्न लेखा पुस्तकाँ क॑ अनुसांर ही बना रहें तथां मिकासी एव 
प्राप्ति के कार्यों की अधिक सुरक्षा सुनिषिचत करने द्वेतु केन्द्रीय औद्ौगिक्ष सुरक्षा बल तैनात किया जाना 
चाहिए। 

# निगम अब भी अपता लगभग एक तिहाई कारोबार किराये के गोदामों मैं सम्पन्न करता 
है। इन गोदामो का भारी किराया तो उसे चुकाना पड़ता ठी है सींध ही इस गोदामों की क्षमता एव 
उपयोगिता सन्तोषजनक नहीं होती। अत खाद्य निगम को अगनी भण्ड्ांरण क्षमता मे वृद्धि करनी चाहिए। 

# शासकीय निर्णयों मे विलम्ब्र एव सरकार के विभिन्न अन्‍्त्रालयों में ताजमेल के अभाव का 
दोष भारतीय खाद्य निगम का स्वर्य का नहीं है परन्तु फिर भी हंससे सिम को बेहुत्त भंधिक हाति होती 
है। यह व्यवस्था का दोष है। इस दौीष॑ के निवारणं के लिए आव॑श्रमंक है कि राजनीतिक प्रवाधिकारियो 
तथा विभागीय अधिकारियों के कर्तव्य एवं उत्तरवायित्व की स्पष्ट ध्योद्या की जाय॑ं। निर्णय कें अधिकार 
को यथा सम्भव उत्तरवायित्व के साथ बिकेन्द्रित किया जाय ताकि सैमंग एवं परिस्थिति के अतुरूप सही 
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# कृषि उत्पादको को उनकी उपज का समुचित मूल्य प्रवान करने के साथ हीं साथ 
खरीदी जाने वाली बस्तु की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस बात की पूरी सावधानी बरती जाय 
कि जो खाद्यान्न खरीदा जा रहा है वह निर्धारित कोटे एव गुणवत्ता आला होना चाहिए। इस प्रकार निगम 
को लक्ष्य ' गुणवत्ता वाले अनाजो की अधिकाधिक खरीद' होना चाहिए केबल मात्रा लक्ष्यप्राप्तकरने के स्थान 
पर गुणवत्त्तापूर्ण लक्ष्य प्राप्त करने पर ध्यान देना होगा। इस कार्य मे अधिकारियों को " आप ऐसा करे" 
के स्थान पर "आओ हम सब मिलकर ऐसा करे" पर जोर देना चाहिए। खंरीव के समय मान्य सीमा की 
नमी को ही स्वीकार किया जाय जैसे चावल के सन्दर्भ मे अधिकतम 7-48 प्रतिशंत। इससे भण्डारण मे 
सूखने से होने वाली अत्यधिक हांनि को नियन्त्रित किया जा सकेगा। 

# निगम के अपने गोदाम त्तथा अन्य खाद्यान्‍नन- गोदाम जौ मिगम किराये पंर प्राप्त करता है, 
का भौतिक सत्यापन अनिवार्य है। बडी मात्रा मे खाद्यान्नों का स्कन्‍्ध॑,स्वान्ध-बही के अनुसार न होना, 
खाद्यान्नों का सड़ या गल जाना, बोरों एवं तिरपालों का सड जाना, दंवाइयो का छिडकाव समय से न 
हो पाना इत्यादि समस्याओं का निदान भौतिक सत्यापन एवं उसका रिपोर्ट के अंतुसार कार्यवाही करके 
किया जा सकता है। 

यह तर्क कि- माल गोदामों मे सालो साल॑ भरा पड़ा रघ॑ता है जिसकी भौतिक सत्मापन लागत 
हीं बहुत अधिक आयेगी, तर्कहीन लगता है क्योंकि खाद्यान्नों के सम्भ्न्भ॑ में हो रही हामि सत्मापन लागत 
से सदैव अधिक ही होगी। भण्डार कार्य मे लगे कर्मचारियो को सर्तक एंव सावधांन करने के लिए यह 
आवश्यक है कि भौतिक सत्यापन हेतु डिपुओ का निर्धारण लाटरी निकालकर किया जांयें।इससे देश के 
केवल कुछ डिपो का भौतिक सत्यापंत कर गोदामों मे हो रही खांशान्न क्षैत्रि को रोका जा सकेगा। 
इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण गोदामो पर खाद्यान्न लेखा पुस्‍्तकों के अतुस्‍्ला। ही बना रहे तंथा निकासी एव 
प्राप्ति के कार्यों की अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बज़ तैनात किया जाना 
चाहिए। 

# मिगम अब भी अंपना लगभग एंक तिहाई कारोबार किंगंये के गोदामों मैं झ्म्पत्त करता 
है। इन गोदामों का भारी किराया तो उसे चुकामा पडता ही है सध॑ हीं इन गोंदांमों की क्षमता एवं 
उपयोगिता सनन्‍्तोषजनक मंही होती। अंत खाद्य तिगम को अपनी भण्डांरा क्षमंत्ता में वृद्धि करती चाहिए। 

४ शासकीय निर्णयों में विक्ृम्ब एवं सरकार के विभिन्त मन्त्रालयों मे ताल॑मेल के अभाव का 
दोष भारतीय खांद्य निगम का स्वयं का नहीं है परन्तु फिर भी इससे तिगंग की बहुत॑ भ्रंधिक हांगि होती 
है। यह व्यवस्था का दोष है। इस दोष के निवारण के लिए आवश्यक है कि राजनीतिक पदाधिकारियों 
तथा विभागीय अधिकारियों के कर्तव्य॑ एवं उत्तरबायित्व की स्पष्ट ब्योक्यां की जाय। निर्णम के अधिकार 
को यथा संम्भंव उत्तरवायित्व के साथ बिकेन्द्रित किया जाय ताकि संमंय एंव परिस्थिति के अनुरूप श्षही 
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समय प१ 3चित निर्णय लिया जा सके। 

# निगम से सम्बन्धित मन्त्रालय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, वित्त वाणिजय एवं कृषि 
मन्त्रालयों से सम्बन्धित अधिकारियो के थीच समन्वय तथा सचार की निरन्तरता बनाये रखने के लिए 
समय- सभ॑ध पर बैठकों का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि उत्पादन, आवश्यकता, खरीद एवं निर्गमन 
आदि के पम्बन्ध मे वास्तविक अंतुमानो पर आधारित निर्णय लिया जा सके। 

# निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियो मे स्वय की प्रेरणा से कार्य सम्पादन की इच्छा 
जागृत करने के लिए अभिप्ररेण के नवीनतम साधनों का प्रयोग करना चाहिए। कर्मचारी पूरी निष्ठा, 
कार्यक्षमता एव ईमानदारी से अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करे इसके लिए उन्हे यह बात समझायी जानी 
चाहिए कि भमिंगग क॑ हितो में कर्मचारी का हित भी विद्यमान एवं सुरक्षित है। इसके लिए निगम के लगभग 
68, 000 कर्मचारियो को कार्योात्मक एवं आद्यात्मिक दौनो प्रकार का प्रशिक्षण विया जाना चाहिए।यह 
प्रशिक्षण॑ विभिम्म चरणी में पूरा किया जा सकता है। तिगम के कर्मचारियों मे मनोबल बनाये रखने के लिए 
तिंगग॑ के उ् देश्यों एवं शक्ष्यो की जानकारी इसके कर्मचारियों, साथ-साथ निगम से सम्बन्धित व्यक्तियों और 
संस्थाओँ, जैगँ कि-राज्य सरकारो, चावल और गेहूँ के मिल मालिकों के मंच(फोरम), शहरों के गैर 
सरकारी सँगेंठनी, ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रो, बैको, रेलवे, गोदाम मालिको,नीति निर्धारको, प्रेस आदि 
से परस्पर स/्पर्क स्थापित कर, वी जाय। 

# ससद की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सम्बन्धी स्थायी समिति ने दिसम्बर-4994 मे प्रस्तुत 
अपनी रिप्रौर्द मे भारतीय खाद्य निगम की आलोचना करते हुए निम्न अतिरिक्त सिफारिशे प्रस्तुत की है-7 

-- समिति ने इस बात॑ पर चिन्ता व्यक्त की कि उत्तर प्रदेश मे भारतीय खाद्य निगम के 
गोदार्भौं मैं चौंबल उतारने के काम मे लगे ठेकेदार भ्रष्टाचार मे लिप्त रहते है, अत इस कार्य मे भ्रष्टाचार 
की संमांन्स करने के लिए आवश्यक॑ है कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर निगम स्वय दैनिक मजदूरी पर 
नियुक्त श्रमिकी से इस कार्य को पूरा कराये। 

-- समिति की सिफारिश है कि धान की खरीद पर लगने वाले कंरों में एकरूपता लाने के 
लिए राज्थीं को राजी क्रिया जाय क्योंकि इस समय लेवी धान के खरीद मूल्यो मे कोई समानता नहीं है। 

-+ समिति ले यह सिफारिश भी की है कि चूँकि किसानों के पांस अनाज के भण्डारण की 
पर्याप्त॑ सुविधा नही है, इसलिए भारतीय॑ खाद्य निगम या किसी अन्य एजेन्सी को खरीद केन्द्रों के निकट 
किंसामी का भागूली किराये पंर अनाज के भण्डार के लिए स्थान उपलब्ध॑ करानां चाहिए ताकि किसाम जब 
आते अपनी अनाज बेच सके। 

-- समिति ने खाद्य मन्त्रालय के इस तर्क को माम॑जूर कर दिया कि खुले बाजार मे गेहूँ 


सा: भलमसककार+ न्छोकप)फापू- फायर: ॥-मॉऑीले: 'लयोनपकब वहन ;९-इभप्कास:. ३वाए कुक 2० सिज्सायानत+, ऋपंबरालय। अंधयपमनक।. "कथा +0 परमशषय८++,..+सव सका: खो फमकाल ७भाजकमकंन मज़ा: १ पपरवारद उःमममा; प्रभाव फायर ।व०० (कपल फेकान 2वनंप-ह/क भटनरआ "+++:व्म सपने परम पलअंलफ-ाक+ ऋधिन्‍कनपम+ फूट शरफममन. पंप, +पपरम्पकामह,.परयलफमप० अंडा, मकान ममपरदंफस, 'अकामपरेन प्रथा 2: मकृए: पथनढ सा राममथामुर जाम परतकाषरीयक अध्ााए-के 'फरसेते-अलान: “हॉनर “रककमाथ, नव खोअनी "उसका भामंायका, "ंआनर+अ; नमक #रप्फेपोमन >हफा>७+ 'रामाममदाद, न|्पमवत-, परमकन०-होड..पसतनलेत, 
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के अंधिक मूल्य मिलने तथा किसानो द्वारा अपनी मर्जी से अनाज बेचे जाने के कारण भारतीय खाद्य निगम 
द्वारा गेहूँ की खंरीव कंम हो पाती है। समिति ने कहा कि निगम के क्रय केन्द्रो के काम-काज पर कडी 
निगरानी रखी जाँय। इस) इरा बात पर आशएचर्य किया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3-4 महीने बाद 
बोरियो की खरीद के लिए आदेश दिये जाने के कारण राज्य मे गेहें की समय पर खरीद वर्ष 499-92 
में नही हो परायी। 

““ समिति ने एक महत्वपूर्ण सुझाव यह भी दिया है कि भारतीय खाद्य निगम छोटे चक्की 
मालिंको को भी कम दरों पर गेहूँ की सप्लाई करे, क्योंकि शहरो मे कमजोर तबकों के लोग राशन कार्ड 
के अभाव में हल्ही आटा चंक्कियों से आंटा खरींदते है। निगम इस समय आठा मिलो और डबल रोटी 
निर्माताओं कौ कंभ वरोी पर गेहूँ बेचता है, जबकि ये आटा मिले खुले बाजार मे ऊँचे मूल्यो पर आटा 
बेचकर लांभ॑ कमांती है। 

इस प्रकार यदि भारतीय खांधय निगम को मानव जाति की आधारभूत आवश्यकता को पूरा 
करने वांतें (के महान संगठन की भूमिका का निर्वाह बास्तव मे करना है तो उपर्युक्त सुझावों पर 
भंली-भौँतिं विचौर-विमर्श करके इन्हें शीघ्रौतिशींभ्रं लागू किया जाना चाहिएं। वर्तमान समय में विश्व के सभी 
देशों में आर्थिक उन्नति की एक नयी लहर चंज्ञ रही है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। उदारीकरण एव 
वैष्विकीकरंण॑ के इस नये आर्थिक दौर मे भारतीय खाद्य निगम की भूमिका और भी अधिक॑ महत्वपूर्ण हो 
गयी है। एँप्ली श्थिति मे तिगेम को भी उपलब्ध व्यापारिक सुअवसरों का लाभ उठाना चांहिए। उपर्युक्त 
सुझावों का अंधुपोलन कर भारत की अग्रणी सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की सस्‍था के रूप मे भारतीय 
खाद्य॑ निगम अंप॑ना नाम॑ सुनहरे अक्षरों मे अंकित करा सकता है। 


[5 ) केन्द्रीय भण्डारण तिगम - 

(अ)पर्चिय - केन्द्रीय भण्डारण निगम की स्थापना वर्ष 957 में की गयी थी। वर्तमान 
संभय॑ में इसे निंगंम का सचांल॑न' बेंअर हाउसिंग कारपोरेशन अधिनियम, 962 के अधीम किया जां रहा है। 
इसकी स्थॉपंसोीं का मुख्य उवृदेष॑य खाद्याल्नों, उर्वरकी, लघु वनोत्पादों तथा कुछ अन्य ठोस एवं तरल 
क्स्तुओ की शॉष्ट स्तर पर उचित एवं पर्याप्त पूर्ति हेतु भण्डारण की व्यवस्था करना तथा देश के राज्य 
संण्डारण लिगमीं का भांर्ग-दर्शन करना है।यह निगम भारतीय खाद्य निगम द्वारा खंरीदीं गई मात्राओ तथा 
भारतीय राज्य व्यापार निगम, भारत्तीय खमिज एवं धातु व्यौपार निगम तथा भारतीय जूट निगम एवं आयात 
करे वालों कु॥ एजेन्सियों के द्वारा आयांतित वस्तुओ के भण्डारण संभाल का कार्य करता है। यह निजी 
पत्र, सहकारी मैमितियोंतथा किसानों के आंधिवंध खाद्यान्मो के भण्डारण के साथ ही खाद्यान्‍्नों की खरीद मे 
भी छोठे हहु९ पर योगवान करता है। इसके लिए अंतिरिबंत केल्द्रीय भण्डारण निगम भण्डारित वस्तुओ के 
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गुणवत्ता की सुरक्षा हेतु रागरोधी उपचार एवं प्रद्यमन की व्यवस्था भी करता है। यह किसान विस्तार सेवा 
योजना एवं कीटनाशक विम्तार सेवा योजना मैसी सेवाएं तथा विकसित एव आधुनिक भण्डार ग्रहों की 
डिजाइनिग एवं तिर्माण के सम्बन्ध मे अवुसधान एवं विकास का कार्ग भी सम्पन्न करता है। इस प्रकार 
यह निगम भारतीय खाद्य भीति के अनुर प राजक्रीय व्यापार में लगे विभिन अभिकरणों को अपना सहयोग 
प्रदान॑ करता है। 

निगम का प्रबन्ध एक निदेशक मण्डल व्वारा किया जाता है। जिसमे एक अध्यक्ष तथा 9 
निदेशक हीते हैं। निगम की अधिकृत पूँजी 000 रुपये वाले 40 लाख अशो में विभाजित है। 34 मार्च 
993 की तिगम की क॑ल अभिदत्त पूँजीं 7452 5 लाख रुपये थी जो 4000रुपये के 7,45, 250 
अंशो मे विभ्रत थी। निगम के आधे से अधिक अश केन्द्र सरकार के पास है जबकि अन्य अशो मे क्रमश 
भारतीय स्टेट बैक के पास 4,74,729 अंश, अन्य अनुसूचित बैको के पास ,42,052 अश, भारतीय 
जीवन गीमी म्िगम संहित अन्य बीमा कम्पनियों के पास 3, 454 अश, सहकारी समितियों के पास 2,689 
अंश, कृषि उत्मांद का व्यापार करने वाली मान्यता प्राप्त संस्थाओ के पास 74 अंश एवं कृषि उत्पाद आदि 
का व्यापार करते वाली कम्पनियों के पास 8 अश थे। वेअर हाउसिंग कारपोरेशन अधिनियम की धारा 5(4) 
के अतुपरौरपों गें सिगस के अशौं पर भूलधन लौटाने तथा अंशो के जारी करने के समय केन्द्रीय सरकार 
द्वार मिधौरित॑ वार्षिक लाभांश की अदायंगी करने के सम्बन्ध मे केन्द्र सरकार द्वारा गारण्टी प्रदान की गयी 
है।2 लिंगम॑ में राज्य भंडारण तिगमों के 50 प्रतिशत समता अंशों में स्वये तिवेश किया है तथा पजाब 
राज्य भंपेड[रएं निगम के साथ उसका संयुकत उद्यम भी चल रहा है। 

(ब) निगम की उपलब्धियाँ- केन्द्रीय भण्डारण निगम विभिन्‍न प्रकार के वस्तुओ को 
उम्की ऑर्षेशंकतानुसार वस्तुओं के प्रकृति को ध्यान मे रखते हुए देश को भण्डारण की महत्वपूर्ण सुविधा 
उपलब्ध क्रैरॉगि में अपनी भूमिका का सफलता पूर्वक सिर्वहन कर रहा है। इसकी कार्यात्मक प्रगति का 
मुल्यॉर्कत॑ ईैस॑ प्रकार है- 

। निगम का व्यंवसाथ - हाल के वर्षों में निगम को नये आर्थिक वातावरण मे कार्य करने 
के साथ-संभ॑ सरकार के आर्थिक उदारीकरण कार्यक्रम एवं ढॉचागंत परिव॑र्तनों से उत्पन्न प्रभावों को सहना 
पडा है। (ंदीरीकरण की नीति से बॉण्डैड वेअर हाउसिंग की गतिविधियों मे बहुत कमी आयी है। क्योंकि 
भारतीय राजा व्यापार निगम, भारतीय खिज एवं धातु व्यापार निगम तथा भारतीय जूट निगम और आयात 
करने वॉकी क्षम्य एजेन्सियाँ की कारोंबोर कम हो गयों। इसके अतिरिक्त खाद्यौन्‍न्नो की खरीद मे कमी 
कमे तैं मिंगेंम के भंण्डारणं गृहों के उपेयौग पंरं प्रभाव पडा। 

यद्यपि पिछले वर्षों में निगम के भंण्डारगृंहों की सख्या और उसकी भण्डारण क्षमता में लगातार 
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वृद्धि हुई है जिसे निम्न तालिका मे प्रस्तुत किया गया है- 
तालिका संख्या 40 
निगम के भण्डार भगृहो की सख्या एवं उनकी क्षमता का विवरण 


( 34 मार्च को) 
_ विवरण ____  __ वर्ष 989-90 990-0[ 99-92_ 992703_ 
| कैन्द्रीय॑ भण्डार गृहो की सख्या 483 498 492 465 
2 उनकी भण्डारण क्ष॑मंता 65 6 67 77 67 49 66 58 
(लाख मी टनों मे)... औ__[__]]]_ 9 
क॑ मिर्मित/अपनी 48 68 47 22... 47 75 48 54 
ख॑ किराये की 47 68 47 55 46 53 45 90 
ग खुशी ! 80 3 00 2 94 2 48 
औसतु/उपलब्ध क्षमता 64 38 66 56. 67 65 66 65 
प्रयुक्‍त क्षमता 49 75 52 46 49 63 44 65 
8 प्रयुक्त क्षमता(प्रतिशत मे) हह। 78 73 67 
6 वस्तुवार(सप्रतिशत) उपयोग की स्थिति- 
(क) खाद्यान्न 27 66 24 72 24 74 
(54) (49) (45) 
(ख) उर्वरक 68 5 96 7 94 
(93) . (3) (१7) 
(ग) अन्य 49 28. 47 20 48 46 


स्रेतं; वॉर्मिक् प्रतिवेदन- केन्द्रीय भण्डारण निगम, सीरी इन्स्टीच्यूशनल | एरिया , हौजखास , न॑ई दिल्ली 

उपर्युवत्त तालिंकां से स्पष्ट है कि भण्डार भ्रृहों की सर्वाधिक संख्या वर्ष 4990-94 मे 498 
थी इंस बर्ष मी 20 नये भण्डाईं ग्रृह खोलें गये जबंकि 8 को अपना कारोबार परिचालन तथा अन्य कारणों 
से बन्द करता पडा। वर्ष 4994-92 में 6 भण्डारगृहों तथा 992-93 मे गत वर्ष की तुलना मे 27 
भोजीरोदौीं की करी हो गंगी। भण्डारगृंहीं की संख्या में होने वाली वृद्धि एवं कमी के अनुरूप ही उनकी 
भ्रण्डारंण॑ हैमितों में भी वृद्धि एवं कमी हुयी है। निगम भैण्डारण क्षमता उपलब्ध कराने के लिए किराये पर 
भी भण्ड|एं क्षमतां प्राप्त करता है। लेकिंग उसकी अपंनी क्षमता कुल भण्डारण क्षमता की 70 प्रतिशत से 
अधिक हैं रहती है। वह औसतम 25 प्रतिशत क्षमता किराये पर लेता है। 

निगभ की औंसंत॑ भण्डारएं क्षमता 4992-93 की तुलना में लाख भी टन कम हो गयी है। 
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ने केवल भण्डारण क्षमता मै कमी हुई है बल्कि वर्ष 90-94 से लगातार भण्डारण की उपयोग मे लायी 
गयी क्षमतां भी कम हो रही है। यह वर्ष 99-92 तथा 92-93 में अपने गत वर्षों मे प्रयोग मे लायी 
गयी क्षमता से क्रमश 5 तथा 6 प्रतिशत कम है। क्षमता उपयोग मे गिरावट का मुख्य कारण कस्टम 
बॉण्डेड कारीबारे गे कभी होना था क्योंकि आयात मे गिरावट और सीमा शुल्क अधिनियम मे किये गये 
परिवर्तन कस्टम वॉण्डेड भण्डारगृहो के क्षेत्र मे हतोत्साही सिद्ध हुए। इसके अतिरिक्‍त खाद्यान्नों, जूट की 
खरीब मे कंझी एवं राज्य व्यापार तिगम एवं खनिज तथा धातुव्यापार निगम इत्यादि द्वारा आयात बन्द किये 
जाने से भण्डारंण॑ क्षमता के औसत उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पडा। 

तालिका रोयह भी स्पष्ट होता है कि केन्द्रीय भण्डारण निगम॑ अपने भण्डार ग्रहों मे अपनी 
भंण्डारण क्षमतां का लगभग आधा भाग खाद्यान्नों के भण्डारण मे प्रयुक्त करता है। निगम द्वारा भण्डारित 
बस्तुओ में पहलीबार वर्ष ।090-94 मे अन्य वस्तुओं की तुलना मे खाद्याननों का भण्डारण 50 प्रतिशत से 
अधिक रहां। उर्वरकों के भण्डारण मे वर्ष 4990-94 तथा 94-92 मे अन्य वस्तुओ की तुलना मे बराबर 
क्षेमंता दी प्रंयीं। मे लायी गयीं परन्तु कुल भण्डारण मे वर्ष 9-92 मे मात्रात्मक रूप मे 0 84 मी0टन 
की कंभी रहाँ। धर्ष 992-93 में उर्वरकों के भण्डारण कांरोबार मे थृद्धि हुई और पिछले वर्ष 9 96 लाख 
भी. ठंत्त की तुंक्षना गे यह कारोबार बढ कर 7 94लाख मी टन हो गंया। 

निगम अन्य उस्तुओं में तेल्चु पत्ता, आलू, रसायन,रूईगांठ, कॉपर कॉयल्स, टेलीविजन 
पिवंचर दुंयुंभ आंदि घस्तुओ का भण्डारण भी करता है। इन वस्तुओ के भण्डारण दवेतु वह अपनी कुल 
भंण्डारंण क्षमती का ल॑गंभग एक तिहाई से अंधिक भाग उपलब्ध कराता है।निगम नये कारोबार के क्षेत्र मे 
'मंध्य प्रवेश मैं मुख्यत तेन्वु पृत्ते के भण्डारण की ओर आकर्षित हुआ है। 

कैन्द्रीय भंण्डारंगृंहों का जमांकर्तावार उपयोग अग्राकित तालिका मे प्रदर्शित किया गया है- 











तालिका सख्यां! 44 
भण्डारगृहों की जमाकर्तावार उपयोग की स्थिति मे 
ही (34 मार्च को प्रतिशत में) 
ज॑माकर्ता वर्ष 4987 4988.. 4989 4990 4994 

4 सरकार ढशां प्रायोजित संस्थाएं 7१ ७4 59 56 65 

2, संरंकार 5 5 6 43 07 

3. मिंजी 24 3] 35 34 28 
योग 00 400_ 400 00 400 





मोढ! मिर्णी जगरॉर्किताओं में सहकारिताएं, व्यापारी एवं किसान शामिल है। 
परोह! वाधिक प्रतिववेम-केम्द्रीय भण्डारण मिगम, सीरी इन्स्टीच्यूशनल एरिया,हौजखास, नई दिल्ली 
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न केवल भण्डारण क्षमता में कमी हुई है बल्कि यर्ष 90-9। से लगातार भण्डारण की उपयोग मे लायी 
गयी क्षमता भी कंम हो रही है। यह वर्ष 904-०2 तथा 92-93 में अपने गत वर्षों में प्रयोग मे लायी 
गयी क्षमतां से क्रमश ४ तथा ७ प्रतिशत कम है। क्षमता उपयोग मे गिरावट का मुख्य कारण कस्टम 
बाण्डेड कारांबार मे कगी होना था क्‍योंकि आयात मे गिरांबट और सीमा शुल्क अधिनियम में किये गये 
परिवर्तन कसटंग वॉण्डेंड भण्डारगृहों के क्षेत्र मे हतोत्साही सिद्ध हुए। इसके अतिरिक्‍त खाद्यान्नों, जूट की 
खरीद मे कंगी एंवं राज्य व्यापार निगम एवं खनिज तथा धातुव्यापार निगम इत्यादि द्वारा आयात बन्द किये 
जीने से भण्डारण क्षमता के औसत उपयोग पर प्रतिकूल प्रभांव पडा। 

तालिका सेयह भी स्पष्ट होता है कि केन्द्रीय भण्डारण निगम अपने भण्डार ग्रहों मे अपनी 
भंण्डीरंण क्षमतां का लगभग आधा भाग खाद्ांन्‍्नो के भण्डांरण मे प्रयुक्त करता है। निगम द्वारा भण्डारित 
क्‍ंस्तुंओ में पंहक्षीबार वर्ष 990-94 मे अन्ध वस्तुओ की तुलना मे खाद्यान्नों का भण्डारण 50 प्रतिशत से 
अंधिक रहां। प्रर्घरकों के भण्डारण मे वर्ष 4990-94 तथा 9-92 में अन्य वस्तुओ की तुलना मे बराबर 
क्षेमतां ही प्रैयीग में लागी गयी परन्तु कुल भण्डारण में वर्ष 9-92 मे मात्रात्मक रूप मे 0 84 मी0टन 
की कमी रहीं। वर्ष 4992-93 मे उर्वरको के भण्डारण कारोबार मे वृद्धि हुई और प्रिछले वर्ष 9 96 लाख 
मी. टन की तुशना मे यह कारोबांर बंद कर 7 94लाख मी टन हो गया। 

निगम अन्य वस्तुओं मे तेन्दु पत्ता, आलू, रसायन,रूईगाठ, कॉपर॑ कॉयल्स, टेलीविजन 
प्रिवंचर टूयूंब आदि वरतुओं का भण्डारण भी करता है। इन वस्तुओ के भण्डारण हेतु वह अपनी कुल 
भण्डारण॑ क्षमता का लगभग॑ एक तिहाई से अधिक भाग उपलब्ध कराता है।निगम मयें कारोबार के क्षेत्र मे 
| मँध्य॑ प्रवेश मैं मुख्यत तेन्दु पत्ले के भंण्डारणं की ओर आकर्षित हुआ है। 

कैन्द्रीय भंण्डारगृहों का जमाकर्तावार उपयोग अंग्राकित तालिका में प्रदर्शित किया गया है- 





ु तालिका संख्यां 44 
भणंडारगृहो की जमाकर्तावार उपयोग की स्थिति 
4५ (38 मार्च को प्रतिशत मे) 
ज॑माकर्ता वर्ष ।987 4988. 4989 4990 4994 
| सरकार द्वाशं प्रायोजित संस्थाएं 7] 64 59 56 65 
2 सरकार 5 5 0 43 07 
3 मिजीं 24 34 35 34 28 
ग्रोग 400 400 400 400 400 


कैअधपक उकरमकक प्यास -ा अमन तर ऑ्िकक मेड दी अाइककथथा पीर एंपाअ<फमामिबथर-- 03% ("न प्रय8 उप मन अपर च०मपन्‍इ वर एटा १०००-म्क 8) अकाल 


मींद॑मिंणी ज॑माक्ताओं मे सहकारिताएं, व्यापारी एवं किसॉम शामिल है। 
भ्लौत॑_ वार्षिक प्रतिववेत-केन्द्रीय भण्डारण निगम, सीरी इन्स्टीध्यूशनल एरिया,हौजखास, नई दिल्ली 
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इंस प्रकार स्पष्ट है कि तीभी प्रकार के जभाकर्तताओ के द्वारा भण्डारगृहों का प्रयोग प्रतिवर्ष 
घंटता-बंढती रहा है। इसमे परिवर्तन इस प्रकार हुआ है जिससे किसी प्रवृत्ति कां निर्धारण नहीं किया जा 
सकता। परन्तु इतना अवश्य ही कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा प्रायोजित सस्थाओ के इन भण्डार 
गृहो मे कागी तथा रास्फार एवं निजी जगाकर्ताओ द्वारा समीक्षात्मक ५ वर्षों मे वृद्धि दृष्टिगोचर होती है। 

2 पब्लिक बॉण्डेड भण्डार-गृहो की स्थिति - पब्लिक बॉण्डेड भण्डारगृहो के क्षेत्र मे निगम वर्ष 
990-94 तक लगातार अच्छी प्रगति करता रहा है।इस वर्ष के दौरान ऐसे 45 नए भण्डारगृह खोले 
गये। मीर्ख-4994 को निगम 9 43 लाख टन क्षमता के 478 पब्लिक बॉण्डेड भण्डार गृह चला रहा था। 
निगम॑ द्वारा चलाये जा रहे ये भण्डारगृह रसायनों, इलैक्ट्रीनिक्स, आटोमोबाईल्स, टैकक्‍्सटाइल्स, मशीनी- 
औजीरों आदि के लिए भण्डार सुविधाएं उपलब्ध कराकर व्यापार एवं उद्योग-क्षेत्र की आवश्यकताए पूरी कर 
रहे है। सामान्य वौयुमण्डलीय परिस्थितियो मे भण्डारण करने के अतिरिक्‍त इस निगम द्वारा सवेदनशील 
वस्तुओं का नियन्त्रित तापमान में और तरल पदार्थों का टैकों मे भण्डारण भी किया जाता है। 


0। मार्च 4992 को निगम 8 ४। लाख क्षमता के 469 पब्लिक बॉण्डेड भण्डारगृहो को चला रहा 
था। इन सीगा शुक्षक द्वारा नियन्त्रित भण्डारगृहों ने विभिन्‍न व्यापार क्षेत्रों में आयातको के आवश्यकताओ की 
पूर्ति की। ऐशेकिन आयात मे गिरावट एवं विशेष रूप से सीमा शुल्क अधिनियम में सशौधन जैसे- बॉण्ड 
अवधि तीत॑ माह से घटाकर एक माह करने, बॉण्डिग से पहले निर्धारित सीमा शुल्क के शेष 50 प्रतिशत 
पर ब्यांज का भुगतान भी जरूरी करने से निगम को बॉण्डेड भण्डांरगृहो के उपयोग के क्षेत्र मे भारी धक्का 
लगा। इंग परिवर्नतो ने बाण्डेंड भण्डाराहो के व्यापार को हतोत्सांहित किया। सीमा शुल्क नियन्त्रित व्यापार 
के क्षेत्र मै क्षमता उपयोग मे कमी के कारण निगम केआंवरर्त मे अत्यधिक कमी आयी। जिसके परिणामस्वरूप 
ल्ञाभ पर॑ भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पडा। वर्ष 4992-93 मे नियन्त्रित कारोबार मे गिरावट आने के कारण 
2.4 जाख मी टम क्षमता का कारोबार घंट गया लेकिन सामान्य एवं औद्योगिक भण्डारगृहो के उपयोग को 
बढ़ाकर क्ष!|भग । 4 लाख भी टन की अतिरिक्‍त क्षमता का उपयोग करके इस कमी को पूरा कर लिया 
तय 

| कैंटेने! छुलाई स्टेशनों की प्रगति - यह निगम देश में कटेनर दुलाई स्टेशनो की आधारभूत 
सुविधाएं प्रदान करने के मामले मे एक अग्रणी संस्था के रूप मे उभरकर सामने आया है। वर्ष 990-97 
मे तिगमे मे पुणे, अहमदाबाद तथा हैदराबाद मै तीन नये कंठेनर स्टेशन स्थापित क्रिये। इस प्रकार इस 
धर्ष गे निगश द्वारा चलामें जा रहे कटेनर ढुलांई स्टेशनों की संख्या बढ़ कर 8 हो गैयी। वर्ष 994-92 
में विश्म॑म्कम, मद्रास मे एक नये कटेनर ढुलाई स्टेशन की स्थापता की गयी। इस प्रकार निगम के 
प्रास अंग कैंटेनर ढुलाई स्टेशनों की सख्या घढ़कर 9 हों गयीं है। एक अन्य स्टेशन पजाब॑ राज्य भण्डारण 
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निशम के शा सयुक्‍त उद्यम के रूप मे लुधियाना मे फार्य कर रहा था।निगम ने वर्ष 499-92 के दौरान 
444 हजौर फंटेनर की संभाल की। जबकि इसक पूर्व के वर्ष मे सभाल किये गये कटेनरों की सख्या 
74,92० थी। इस प्रकार इसगे 53 प्रतिशत की वृक्कषि हुद। कटेनरों के सभाल कार्य मे प्रमुख वृद्धि 
ज॑वांहर जल मेहरूपो८ट एय कात्रम्बोली मे हुई। 

वर्ष 4992-93 मे 4 44 लाख कटेनर की संभाल की गई। जबकि पिछले वर्ष इनकी सख्या । 4 
लाख थी। निगम के वर्तमान अध्यक्ष श्री के एस रेड्डी ने बताया है कि निगम ने वर्ष 93-94 के दौरान 
कुंल॑ 48 अरब 30 करों रुपये मूल्य की वस्तुओ का संचालन अपने 2 कटेनर ढुलाई स्टेशनों के माध्यम 
से की। मिर्यांत॑ कटेनरो के सचालन मे निगम ने 48 प्रतिशत की वृद्धि की है।श्री रेड्डी ने यह भी बताया 
कि इन कैटेमर ढुलाई स्टेशनों पर॑ कुल 80 करोड रुपये का निवेश किया गया है।निकट भविष्य मे इसी 
तरह के और 5 करेनर छुलाई स्टेशनो की स्थापना करने की योजना है। इन पर 30 करोड रुपये निवेश 
किये जाते का अनुमान है। निगम ने सूरत, काण्डला,उदयपुर, नासिक, माघवरम(मद्रास) तथा कोटा मे 
कंटेनर ढुंलाई स्टेशन स्थापित करने के लिए केन्द्र की अन्तर मन्त्रालय समिति से अनुमोदन प्राप्त कर लिया 
है। 43 

4. तिभम का वित्तीय निष्पादन - केन्द्रीय भण्डारण निगम के गत वर्षों के वित्तीय निष्पादन को 
मिम्न तालिंक। मे प्रस्तुत किया गया है- 

तालिका सख्यां 42 
निगम का विगत वर्षों का वित्तीय निष्पादन 


(करोड रुपये मे) 
प्रँस॑ विवरण 3 वर्ष 989790 399079॥ 994792  992-93_ 
१, संवोर्त ब्लॉक 407 49 245 58 24| 89 263 38 
2... क्षॉर्यशीक्ष पूँजी 70 34 94 67 402 94 - 

3. निवेश 39 84 43 57 45 92 - 
4... निषौमिंत पूँजी 274 43 342 70 345 86... 354 84 
8 सर्कल प्राण्तियाँ 405 84 4]7 46 424 86 444 44 
८ परिचौलन खचे 65 36 73 99... 79 85 88 22 
7... सिंगल लाभ 40 48 43 47. 42 09 22 89 
8 प्रति कर्मचारी प्राप्तिया(रपये मे). 4,08, 545 4,8, 484 4,24,968  4,42,000 
9 प्रतिं कक सभाली गंयी 

क्षमत्तीं (टनों मे) 668 682 672 के 
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भौत॑, बाधक प्रतिवेदन-केमद्रीय भ्ण्डारण मिगम,सीरी इन्स्टीच्यूशनल एंरिया,हौजखास, नई दिल्ली 
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43. मंवंधीरंत टाइम्स-नाई दिल्‍ली, 30 सितम्बर, 994, 


| | | 
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तालिका सख्यां 43 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पिगम की स्थायी सम्पत्ति, कार्यशील 
पूँजी,निषेश तथा नियोजित पूँणी मे समयानुसार लगातार वृद्धि हो रही है जिसे भण्डारण निगम के विस्तार 
की वृष्ठि से एक शुभ सकेत कहा जा सकता है। यदि इन मदों की वर्ष 08५-०० की तुलना वर्ष 
।99]-92 की मदों से की जाय तो र॒पष्ट होता है कि इस अवधि मे कार्यशील पूँजी मे सर्वाधिक वृद्धि 
45 प्रतितत॑ की हुई। इसके बाद नियोजित पुँजी 26 प्रतिशत बढी, स्थायी सम्पत्ति मे 22 5 प्रतिशत तथा 
मिवेश में सबसे कम ।6 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 

मिगम की सकल प्राप्तियाँ निगम के इतिहास मे वर्ष 99-92 में सर्वाधिक रही है जबकि 
निवल लौभ॑ वर्ष 4990-9 मे ही सर्वाधिक रहा। यदि वर्षवार प्राप्तियों मे वुद्धि दर का अवलोकन किया 
जाय ता यंह्ठ रॉबसे अधिक 4989-90 की तुलना में वर्ष 4990 -०॥ में 0 98 प॒रतिशत की दर से बढी 
है। यदि सीभा शुतरक निमन्त्रित व्यापारों मे गिगवर ग॒ आयी होती तो वर्ष 99-०2 मे सकल प्राण्तियो मे 
वृद्धि और अंधिक होने की सम्भावना थी। निगम की सकल प्राप्सियो मे वर्ष 4997-93 मे 40 83 करोड 
रुपये की कंभी ही गंयी। कारोबार मे गिरावट आने से प्राप्तियों मे गिरावट आना रवाभाविक था। यदि प्रति 
कर्मचारी प्रश्तियो एवं उनके द्वारा सभाली ग्रेयी क्षमता का विश्लेषण किया जाय तो प्रति कर्मचारी प्राण्तियोँ 
वर्ष 9। -प्र2 मे सर्वाधिक ।, 2[, 965 रुपये थी जबकि इस वर्ष उनके द्वारा संभाली गयी भण्डारण क्षमता 
गत वर्ष की तुलना में 40 टन कम रही। वर्ष 902-93 में प्रति कर्मचारी प्राप्तियाँ पूर्व वर्ष की तुलना 
9,965रुणंयै प्रति कर्मचारी कम हों गयी है। इससे स्पंष्ट होता है कि कर्मचारियों ने भी अपनी कार्य 
क्षमतां की पूर्ण उपयोग नहीं किया है। 

58. निगम की लाभदायकता एवं लाभाश - हाल के वर्षों मे निगम की प्राप्तियो मे कमी तथा 
ब्यैयौं में बुद्धि के फंशस्वरूप उसकी लाभवांयकता मे कमी आयी है। इसके लाभदायकता एवं लाभाश के 


विश्लेषण हैतु एव उससे सम्बन्धित अन्य त्तथ्यो को निम्न तालिका मे प्रस्तुत किया गया है- 
तालिका संख्या 43 
केन्द्रीय भंण्डारण मिगम की लांभदायंकता एवं लाभांश का विवरण (लाख रुपये मे) 
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विंवश्ण 986 87 4987-88 990-94  499-92. 4992-93 
तिंगेश लाभ 2699 3622 4347 4209 2289 
2 नियौजित पूँजी पर लाभ[>्रमे) 44 99. 47 43 _43 90 !2 7 6 5 
8 आधिर्त पर लाभ(% मैं) 40 43 43 55. 37 00 34 50... 20 60 
4, छ्ञॉभाश 388 358 476 880 476 
85 दभाश दर(%मे) 5 5 7 ]2 5 7 
6 (ै॥ण में हस्ताम्तरितत “ - 3827 3347 486 
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तालिका गख्या 43 में दर्शाये गये निवल लाभ की समीक्षा की जाय तो स्पष्ट होता है कि 
वर्ष 486- 87 एवं 4087/-88 के बीच निवल लाभो में जिस पकार आश्चर्यजनक रूप मे वृद्धि हुयी थी 
उसी प्रकार यह वर्ष 4994-92 तथा 992-93 मे आश्चर्यजनक रूप से घटा भी है। नियोजित पूँजी पर 
लोभ वर्ष |987-88 मे 7 43 प्रतिशत के उच्चतम शिखंर पर पहुँचकर बाव के वर्षों मे इसमे निरन्तर 
कभी होते-द्वीते गह 6 5 प्रतिशत के चिन्ताजनक अवस्था में पहुँच गया है। इसी प्रकार आवर्त पर लाभ 
की पृष्ति री समीक्षा/मक वर्षों मे सबसे अच्छा वर्ष 4087-88 तथा सबसे खराब॑ वर्ष 992-93 रहा है। 

जहाँ तक जाभाश॑ का प्रश्न है तो 'वेअर हाउसिंग कारपोरेशन अधिनियम-4962' की धारा-5 
(4) से प्रौषेंधानो के अधीन निगम के अंश मूलधन की वापसी तथा न्यूनतम लाभाश के भुगतान के लिए 
केन्द्र सरकार द्वारा गारंटीबद्ध है। 3॥ 40 करोड रुपये के मृल्य के पहले 7 निर्गगो के अशो पर 
स्थृगतम जोभोंश की दर ) 5 प्रतिशत है जंबकि शेष अंशों पर न्यूनतम लाभाश 5 5 प्रतिशत है। पहले सात 
निर्गगो ॥१ लाभाश की वर वर्ष 986-क7 मे पहली बार बढ़ाकर 9 प्रतिशत की गयी थी। इसके बाद 
988-899 में लॉभांश को वर 5 8 प्रतिशत अर्यात्‌ शेष निगमो के समात ही कर दी गई थी। सभी 4७ 
तिर्गमो के क्षिए वर्ष ।999-90 के लिए ज्ार्भांश की दर बढाकर ७ प्रतिशतकी गयी थी वर्ष 990-94 मे 
लाभांश की दर बढाकर 7 प्रतिशत की गयी और कुल 4 76 करोड रुपये लाभाश के रूप मे अशधारियों 
की वितरित किये गगें। 

वर्ष ।094-92 में निगम के निदेशकों ने लाभांश की दर मे सहर्ष वृद्धि कर 42 5 प्रतिशत 
कर दियाँ और 8 50 करोड रुपये लाभांश के रूप मे वितरित किये। परन्तु लाभों की कमी के कारण 
मिगरेम की लॉभाश वर वर्ष 992-93 में पुन पूर्व के सत्र तक कम करनी पड़ी जो प्रदत्त पूँजी पर 7 
प्रतिशत त्थों निवल लाभी का लगभग 20 8 प्रतिशत है। ऐसा रिपोर्टाधीन वर्ष मे निगम को प्रतिकूल 
परिस्थितिंगी का सागना करने के कारण करना पडा। लाभाश वर में 5 प्रतिशत की कमी एक ओर की 
गयी तो बूंस॑री ओर प्रारक्षण की धनराशि को भी पूर्व वर्ष की तुलना मे 28 3। करोड रुपये कम करना 
पड़ा। 


6 राज्य भण्डारण तिगंगी में निवेश एवं लाभांश की स्थिति -- निगम ले देश के 46 राज्य 


भाडारण मिंगश्ी की 50 प्रतिशत समता अंश पूँजी मे विनियोजन भी कर रखा है। इसने पंजाब राज्य 
भंपंडारपों तिगस में सबसे अधिक 4 लाख अश खरीद कर 4 करोड रुपये कां विनियोजन! किया है। यह 
निगम कँब्रीयं भाडारण तिगम॑ के साथ स॑युकत उद्यम के रूप॑ में कार्य कर रहा ह।यद्रपिं केन्द्रीय भण्डारण 
तिगम में मध्य प्रवेश भण्डारण तिगम के ॥7, 020 अतिरिक्त समता अंशो को वर्ष 992-93 मे खरीद कर 
इस तिगा में भी अपनी परजी को 4 करोड रुपये तक पहुँचा विया है। अन्य राज्य भंण्डारण निगमो मे 34 
मार्च, 93 कौ सिगभ ने जी अश खरीद रखे थे उनमे प्रमुखत तमिलनाडु के 3,80,500, उत्तर प्रदेश के 
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3,73, 280 आशन्ध्र प्रदेश के 3,30,703 महाराष्ट्र के 3, 44, 800 तथा पश्चिमी बंगाल के 3 09 700 
अंश थे। इन राभी अंशो का अकित मूल्य 00 रूपसे है। इन राज्य भण्डारण तिगमों की प्रगति तथा 
इमसे प्रांण। औय को |+म्) तालिका में वशौय्रा गया है- 
तालिका सख्या 44 
राज्य भण्डार निगमो की प्रगति एवं इनसे प्राप्त आय 


सिमाकक शामंगार: इमाम: पाता: कााकाक अशका : ०१० ६0० ७940७ चा्ा#0॥ भक७+ 3५3०0 धााा० कक... साथ. धरा ला 8 8 8 बी लकी 


मल वर्ष 0७89-90 8०9०0-०4  _१०-92 99270+ 

4 संख्या( 3। मार्च को) 324 334 ] 343 4350 

2 शण्वारण क्षमता(लाख मी टन मे) 90 00 93 84 9१॥ 05... 92 03 
क- स्वनिर्मित 64 853 65 ०8 6/ 46. 69 38 
ख- किराये पर 24 27 25 84 22 04 24 36 
गं- खुले प्लिथ । 20 । 75 । 58 । 29 

3 केन्द्रीय भण्डार निगम का अशो 
मै मिवेण लागत पर(करोड रू मे) 34 80 37 77 40) 25. 42 02 

4 प्राप्त जाभांश[ करोड़ रुप॑ये मे) 4 23 48 | 66 । 06 

छ म्िवैशं भर आय का प्रतिशत 3 53 । 27 | ।2 2 52 
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स्रौत॑ वार्षिक पतिवेदन-केन्द्रीय भण्डारण निगम, सीरी इन्स्टीच्यूशनत पूरिया,हौजखास, नई दिल्ली 


उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि राज्य भण्डारण निगमों के भण्डारगृहो की 
राख्या लगातार बढती रही है और 4992-93 मे यह 4380 हो गयी है। इस प्रकार निगम भण्डारगृहो की 
संख्यात्मक॑ वृष्टि से वृद्धि कर रहा है, परन्तु यदि निगम की भण्डारण क्षमता पर दृष्टि डाली जाय तो 
स्पष्ट होतों है कि इन निगमो की कुन भण्डारण॑ क्षमता 499-92 मे 87-88 से कुछ कंम ही थी। 
वर्ष 4987-88 मे केन्द्रीय भण्डारण निगम के भण्डारगृहों की सख्या 4306 और उन्तकी भण्डारण क्षमता 
90,60 लैखि ग्री टत थी। निगम की भंडारण क्षमता प्रति वर्ष घटती बढती रही है परन्तु उनके अपने 
भोण्डारंगृहाँ की क्षमंतां मे ज़गातार वृद्धि हुई है। निगम सांरवजनिक निर्माण विभाग से भण्डारण क्षमता किराये 
पर प्रान्त करता है और उसकी कुल भण्डारण क्षमता मै उच्चावचन किराये के भण्डारण क्षमता एवं खुले 
प्लिय. भ्रणंडीरण के कारण ही रहा है। राज्य भण्डारण निगम के लिए यह एक सुखद स्थिति है कि 
उसकी स्थनिर्मित भण्डारण क्षमता लगातार बढ़ रही है जबकि किराये की एवं खुले प्लिंगय. की भण्डारण 
क्षेमता में #ैंगापार कमी की जा रही है। 

वर्ष 4990-94 मे आन्ध्र प्रदेश,बिहार, केरल, मध्य॑ प्रदेश, उडीसा एवं तमिलनाडु के राज्य 
भांडारण मिंगैंग विभिग्न कारणों जैसे- लेखी को अन्तिम रूप म दियां जाना, लेखा परीक्षंको की देरी से 
तिधुक्ति इल्शीवि के कारण अपनी वोर्षिक बैठके न कर सके। मैघालय क्रे अतिरिक्त सभी राज्य भण्डारण 
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निगमो की, जितकी वर्षिक साधारण श्भा वर्ष ॥090-० के दौरा। ६६ ॥ जाम दर्शाया एवं सात राज्य 
भपष्डारण तिंग़मी ने लाभाण॑ 0 ५ प्रतिशत से लेकर / प्रतिशत तक घोषित किया जिससे केन्द्रीय भण्डारण 
निगम को पिछ॑ते वर्ष 23 50 लाख रुपये के राशि की तुलना मे इस वर्ष 47 ५3 लाख रुपये लाभाश 
प्रौप्त हुआ। ॥र। वर्ष मे कुछ राज्य भण्डारण निगमों द्वारा मुख्य रूप से वार्षिक साधारण सभा न करने के 
कारण केम्द्रीय॑ भण्डारण निगम के लाभाश राशि मे गिरावर आयी। राज्य भण्डारण निगमों के लाभ मे गिरावट 
व्यापार राग्बन्धी एव धऊ्रतिक आपदाओ जैरो- बाढ़ एबं सूखा इत्यादि के कारण आयी। 

नर्ष ।002 ७३ में 3 राज्य भण्डारण निगमौ ने अपनी वार्षिफ साधारण बैठके की। इनमे 
से मेघालग तंथा उत्तर पदेश राज्य भण्डारण निगम ने हीोति दिखायी तथा लाभाश घोषित नहीं किया। पजाब 
रॉज्य भण्डारणं निगम ने यद्यपि लाभ होने की सूचना दी फ़िर भी लाभाश घोषित नहीं किया। आन्ध्र प्रदेश, 
बिंहार, कंभौर्ठेक, केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बगाल वार्षिक साधारण बैठकों के सम्बन्ध 
मैं स॑वैधानिक॑अपेक्षाए पूरी नहीं कर पाये। केन्द्रीय खाद्य सचिव ने सम्बन्धित राज्यों के भुंखय सचिवो के 
सांथ इस भम॑ले को उठाया भी। निगम में राज्य भण्डारण निगमो की पूँजी मे वर्ष ।0992-93 में ।76 36 
लांख रूपये की और निवेश किया फलस्‍्वरूप सम्पूर्ण निवेश 34 मार्च -993 को बढ कर 4204 57 लाख 
रुपये हो गैयों। इस वर्ष मे केन्द्रीय॑ भण्डारण निगम ने इस निवेश पर कुल ॥0% 76 लाख रुपये का 
लाभांश अर्मित॑ किया। 

(सं) निगम की अन्य गतिविधियाँ - 

केन्द्रीय भंडारण तिगम की अन्य गतिविधियाँ निम्नवत्‌ है- 

निर्माण कार्यक्रम - भारत सरकार, भारतीय खाद्य निगम तंथा केन्द्रीय भण्डारण निगम के 
बीच॑ 29 फरवरी 980 की हुए त्रिपक्षीय समझौते के अन्तर्गत, केन्द्रीय भण्डारण निगम, भारतीय खाद्य 
सिगंस की और से गोदामी का निर्माण करेगा जिसके लिए प्रारम्भ मे भारत संरकार हारा भारतीय खाद्य 
निगम को 44 ऋण समता के अनुपात पर पूरा वित्त दिया जाग्रेगा एवं केन्द्रीय भण्डारण निगम भारत 
सरकार की सिर्धारित एण की ब्याज सहित किश्तो के भुगतान के लिए भारतीय खाद्य निगम की देयता को 
वहन करेशं। 45 वर्ष पश्चात रेलवे साइडिंग तथा अन्य सुविधाओं सहित इन गौंदामों का पूर्ण स्वामित्व 
केन्द्रीय भपे्रैंण निगम द्वारा पहले ही चुकायी गयीं राशियो को घटाकर ह्वासित॑ मूल्य पर भारतीय खाद्य 
लिगेम से कैं/ड्रीय भंण्डारण मिगंम के पास॑ पहुँच जायेगा। इसी नीति करे तहत्‌ केन्द्रीय भण्डार निगम ने वर्ष 
4990-94 ,9--92 तंथा 92-93 में क्रमश॑0 76, 4 27 तथा 0 84 लाख॑ टन क्षमता के भण्डारगृहो 
का निर्माण 40 96, 23 44 तथा 24 76 करोड रुपये की लागत से पूरा किया। 

मिगम से संस्थाओं और सरकारी निकायो की ओर से ज॑मा कार्यों के रूप में विभिन्‍न प्रकार के 
भडारंगृहाँ (व अन्य ढाँचों के डिजाइनिग तंथा निर्माण कार्य को अपने हाथ मे लिया है। इसकी विशेषज्ञता 


487 
का लाभ॑ दीं सहकारी संस्थाओ अर्थीत्‌ ॥न सी सी एफ तथा सुपर बाजार ने उठाया है। एन सी सी एफ 
नें नांगेप॑र॑ कें समीन हीगना मे अपने परिसर का निर्माण कार्य केन्द्रीय भण्डारण निगम को सौपा। सुपर 
बाजार, मेँई विल्ली ते पॉलम मे सुपर बाजार बिल्डिंग के निर्माण का कार्ग केन्द्रीय निगम को सौपा है। 
सिगंम आई जी एस आई हापुड के लिए स्टाफ क्वार्टर एवं अन्य आधारभूत इमारतों का भी निर्माण कर 
रहा है। निगम के पर्तमाम॑ अध्यक्ष श्री के एस रेड्डी ने बताया है कि निगम वेश मे 50 से 400 ठन 
क्षमता वोह कई और कोल्ड स्टोरेज भी खौलेगा। दस सन्दर्भ मे व्यापार योजना बनाई जा रही है।“* 

2 गुणवत्ता निय॑त्त्ृण एवं परिरक्षण -- पिछले वर्षा मे निगम ने अपने भण्डारगृहो मे स्टॉक के 
गु्ंवंत्ता मिम॑ल्त्रण एवं परिरंक्षण के ऊँचें मानक स्थापित करने मे अच्छा नाम कमाया है। निगम भण्डारगृह 
सुविधाओं के प्रयोगकर्ताओं को गुणवत्ता का आश्वासन तथा ग्राहको को सन्तुष्टि प्रदान करता है। भण्डारगृह 
मे रखे #मगै भांल की बाजार मे कीमत के अनुसार गुणवत्ता बनाये रखने के लिए भण्डारण प्रक्रिया सहिताओ 
को पूरी तरह लागू क्रिया ग॑यां है। इस दिशा मे किये गये उपायो तथा उनकी प्रगति को निम्न तालिका मे 
प्रस्तुत किया गया है- 

तालिका सख्यां 45 
गुणवत्ता मियन्त्रण एवं परिरक्षण के लागू किये गये उपाय एवं उनकी प्रगति 
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क्रंस॑ विवरण वर्ष 990-94 4994-92 4992-92 
तमूंगी की संख्या जिनका विश्लेषण 

एवं ग्रैड निर्धारण किया गया 70,028 72,050 68, 834 
2. टॉक जिंतका रोग रोधी उपचार हुआ(मिलियनबोरे). 552 06. 542 65 404 39 
3. टॉक जिसका प्रधूंगन किया गया ३ 58 26 63 83 42 49 
4... सगरीध प्रधूमंन के 4 46 3 48 5 74 
8... प्रेंधूँमित किया गया भण्डार स्थान (क्यूबिक मीटर). - 26 ,000 5,60 
6 भंण्डारण क्षतियों (प्रतिशत मे) 0 35 54 43 
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स्रोत वार्षिक प्रतिवेदन-केन्द्रीय भण्डारणं निगम, सीरी इन्स्टीच्यूशनल एरिया,हौजखास, नई दिल्ली 


इस प्रकार निगम भंण्डारित वस्तु मे उचित गुणवत्ता बनाये रखने के लिए विभिन्‍न वस्तुओ 
का विश्लेषण एवं ग्रेड निर्धारण करता है। यह विभिन्‍न कीटनांशक दवाओं से स्टॉक का रोग रोधी उपचार 
तंथीं प्रधूमने का कार्य भी करता है, जिससे भण्डारण अवधि मे वस्तुओं के गुणवत्ता मे किसी प्रकार की 
कमी ते कॉम पाये और भंण्डाशश की क्षति को न्यूनतम किया जा सके। निगम ने खौंद्याम्नों मे होने वाली 
भंण्डोरपीं ततियों पैर नियश्रिण रखो है। प्रसन्‍नता की बात है कि वर्ष 992-93 में पिछले वर्ष की 
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| 44. नवैभीरेंते टाइम्स-नई विल्ली, 30 सित्तस्बर,994 
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भण्डारणँ क्षति 5 पतिशत की तुलना मे 43 प्रतिशत ही रह गई। यह गिगम की वैज्ञानिक परिरक्षण मे 
प्रौप्त की |यी सफलता का द्यौतक है। 

इसके अतिरिक्‍त निगम ने भण्डारगृहो मे वस्तुओ की सुरक्षित सभाल एवं भण्डारण के लिए 
भण्डारणं प्रक्रिया सहिताएं तैयार की है। वर्ष 4094-72 मे 40 और नयी वस्तुओं के लिए, जो कि कृषि 
उत्पांपन॑ और औद्योगिक वस्तुएं है, की भंण्डार प्रक्रिया सहिताए बनायी गयी। इस प्रकार मार्च 992 तक 
229 वंस्तुंओ के लिए भण्डारण प्रक्रिया सेहिताए तैयार की जा चुकी थी। 

3. किसान पुव॑ कीटनाशंक व्स्तार सेवा योजना - किसानों को वैज्ञानिक भण्डारगृहो के 
लञ|भों सै अवगत कराने, भण्डार गृहीं की रसीदो को गिरवी रखकर ऋण लेने मे उनकी सहायता करने तथा 
उनके क्षपृत्ते गोदामी में स्टॉक के परिरक्षण के उपायो के बारे में उन्हें शिक्षित करने के लिए निगम ने 
घर्ष 4977-78 में किसाम विस्तार सेवा योजना प्रारम्भ की थी। निगम द्वारा किसानों के लाभ के लिए इस 
प्रोत्साहभ थीजना पर धन पूरी तरह से अपने ससाधनों द्वारा लगाया जा रहा है। वर्ष 4990-94 के दौरान 
ईस योजना के अधीन 40 नये केन्द्र शामिल किये गये। इन केन्द्रों के साथ किंसात विस्तार सेवा योजना 
का कार्य 485 भण्डार गृहो के माध्यम सेसम्पन्न हुआ। इस वर्ष मे निगम के तकनीकी कर्मचारियों द्वारा 
8442 गौवों की दौरा किया गया और 90,087 किसांतो को फसल के बाद होने वाली क्षतियो को कम 
करने एंव॑ वैज्ञानिक भण्डारंण की प्रक्रिया के सम्बन्ध में शिक्षित किया गया। ईम॑ दौरों के दौरान तकनीकी 
कैर्मचाररियों धारा 549 प्रदर्शन भी किये गये जिनके द्वारा 27354 बोरों तथा 8679 वर्ग मीटर खाली स्थान 
की निरीधात्मक उपचार कियां गयां धुव इसके अतिरिक्त 2,77।बोरों को प्रधूमित किया गया। सम्पर्क 
रूथापित करने के परिणामस्वरूप कृषकों ने भण्डारगृहों मै कृषि उत्पाद के 4 28,405 बोरे भी वर्ष 
990-9] में जमा करवाए। 

वर्ष 902-93 में पिछले वर्ष के [9 भण्डारगृहो की तुलना मे 200 भण्डारगृहो के 
माध्यम सै इस योजना को चलाया गंयां। योजना के अधीन 5049 गावो का दौरा किया गया तथा 
4,04 ,6]3 किसानों को शिक्षित किया गयां। इस आदान-प्रवान के कारण कृषक संमुदाय ने कृषि उत्पाद 
के 2 08 लौखे बोरे विभिन्‍न भण्डार भृहो मै जमा कराये। कीटनाशक विस्तार सेवा योजना के अधीन निगम 

अपने ग्रॉहेकीं को उनके भण्डारण स्थानों पर ही कीटनाशक सेवाएं उपलब्ध कराता है। इस योजना के 
अंभीम॑ कर 992-93 मे निगम ने पिछले वर्ष की 33 244 लाख रुपये की आय की तुलना मे इस वर्ष 
42 24 छशॉख रुपये अर्जित किये। 

4. अनुसधान एंवं विकास कार्य - निगम द्वारा विकसित की गई आधुनिक भण्डारगृहो की 

ढिजाइलिंगं एवं निर्माण में विशैषज्ञता को एन सी सी एफ एवं. सुपर बाजार को उनके काम्पलेक्सो के 
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निर्माण एवं डिजाइनिग हेतु उपलब्ध करवाया गगा। बॉण्डेड भण्दारगृहों के परिचालन में महसूस की गई 
परिचाजंग॑ समस्याओं एवं अडधनों के निराकरण के लिए निगम का अनुसन्धान एवं विकास विभाग अपने 
मॉण्डेड भ्रंएंडांरगृहो मे एक समान पद्धति विकसित कर रहा है। भण्दारगृहों मे वल्कुलर ट्रैफिक मे तीव्रता 
की संगध्था एवं परिसर के अन्दर तथा बाहर भीड-भाड को कम करने की समस्या का अध्ययन कर 
विकसित पक्कतियों को भलीं-भौँति अपनाया जा रहा है ताकि ट्रैफिक के आने जाने मे बाधा उत्पन्न न हो। 
इसके अतिरिक्त निगग ने गुड के भण्डारण की व्यवहार्यतां का पता लगाने के लिए परिवेशी तापमान के 
अन्तर्गत ग़ुंड भण्डारण की तकनीक के विकास के अध्ययन का कार्य हाथ में तिया है। निगम द्वारा देश 
मे शीत भोशारण क्षमता को बढाने के उद्देश्य से कुछ केन्द्रों का सर्वेक्षण किया गया है एवं व्यापारिक 
सम्भावताओं का पता भी लगाया जा रहा है। 

४» गेहूँ की खंरीव - केन्द्रीय भण्डारण निगम ने छोटे पैमाने पर वर्ष 992-93 से गेहूँ की 
खरीद भी शुंहू की है। उसने गेहूँ खरीद का कार्य अभी केवल तीन राज्यो- उत्तर प्रदेश, बिहार एव 
रॉज॑स्थीत॑ में ही किया है। यंद्यपि इससे तिगम की आंय में कोई विशेष योगवान नहीं मिला तथापि इससे 
भविष्य मैं और कारोबार बढ़ने की सम्भाषनां है। 

(द) निगम की समस्याएं एवं सुझाव - 

विगत वर्षों से निगम अपने उत्तरदायित्वों का निवेहन 
करते हां! भांरत के राजकीय व्यापार मे अपनी महत्वपूर्ण भूमिकां निभा रहा है। अधिक्य के रूप मे 
उपकब्ध॑ बंस्तुंओ की गुणवत्ता एवं उपयोगिता को उसकी आवश्यकता एव उपभोग के समय तक सुरक्षित 
रखता और म॑ केवल सुरक्षित रखना बल्कि उसके लिए कम से कम लागत पर अधिकतम सुविधाए प्रदान 
करंनां किसी भी अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए एक सराहनीय प्रयास है। निगम वस्तुओं को अपनी 
भडारगु्दी में रखकर उनकी समंय उपयोगिता मे वृद्धि का पुनीत कर्तव्य पूरा करता है। इससे राजकीय 
व्यापार में लंगी अन्य एजेन्सियों जैसे-भारतीय खाद्य निगम, भारतीय राज्य व्यापार निगम, खनिज एव धातु 
व्यापार तिंगम आदि के साथ-साथ सरकार की प्रायोजित सस्थाएं, सहकारी समितियों तथा सामान्य कृषकों 
की अपने ऑवश्यकता के अतिरिक्‍त खाद्मान्नी तथा अन्य घंस्तुओ के भण्डारण की सुविधा प्राप्त होती है। 
परन्तु अध्यं राजकीय अभिकरणीं की तरह ही यह निगम भी समरयाओ से रहित नहीं है। निगम की 
संमस्थाएं एप तल्सम्बन्धी सुझाव॑ निम्नवत्‌ है- 

४ निगग की भण्डारण क्षमता भे वृद्धि के बावजुद प्रयुक्त क्षमता में करी -- यदि तिगम की 
स्वैत्रिमिंतं श्ुपशरण क्षमता का अवलॉक॑म किया जाय तो इसमे गत वर्षों में लंगातार वृद्धि हो रही है। 
हैसेकी कु भंडारण क्षमतां मे उच्चावचन का प्रमुख कारण किराये पर प्राप्त की गयी भण्डारण क्षमता में 
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उच्चावंधंन है। रवनिर्मित भण्डारण क्षमता मे की गयी वृद्धि इसलिए अनार्थिक प्रतीत हो रही है क्योंकि 
निगम की प्र॑युक्‍त भण्वारण क्षमता कम हो रही है।प्रयुक्‍त क्षमता मे कमी वर्ष 99-92 के दौरान 5 
प्रतिशत स्था 902 ०३ के दौरान पुन 6 प्रतिशत की कभी हुगी है जिसे उचित उही कहा जा सकता। 

यह नो रान्तोष का विषय है कि निगम किराये पर पाप्त करने वाली भण्डार क्षमता मे कमी 
करके अपनी रवनिर्मित भण्डारण क्षमता को बढाने मे लगा है परन्तु अपार पूँजी निवेश से स्वनिर्मित 
भण्डाराग क्षमता अथवा किराये पर प्राप्त की जाने वाली भण्डारण द्षामता यदि अपयुक्त रूप मे खाली पडी 
रहती है नौ यह निगम को हानि पहुँचाने का माध्यम बनती है। इसलिए निगम को चाहिए कि वह 
स्व॑तिर्मितं भंण्डार क्षमता को बढ़ाने का कार्य निरन्तर जारी रखे तथा अपने रांसाधनो का विस्तार करे, 
किस्तु किराये पर प्राप्त की जाने वाली भण्डारण क्षमता माँग अथवा आवश्यकता के अनुरूप ही प्राप्त की 
जाय। इससे किराये के रूप में चुकाये जाने वाली धनराशि की बचत की जा सकेगी तथा ऐसे भण्डार्गृहो 
का अंस्य उपयोग हो सकेगा। 

+ ग्रत्ति कर्मचारी सकल भ्राप्ति एव सभाली गयी क्षमता में कमी -- निगम के वित्तीय 
मिष्पांवम॑ मैं सम्बन्धित समको के अवलोकन से रपष्ट होता है कि वर्ष 4992-93 मे प्रति कर्मचारी 
सकल प्रीण्ति एव प्रति कर्मचारी वर्ष के दौरान सभाली गयी क्षमता दोनों मे अधिक कमी आयी है। इसका 
कारंणे तिंगंस की सकल प्राप्ति मे कमी होना है क्योंकि कर्मचारियों की सख्या गत वर्षों मे बहुत अधिक 
धटी-बढीं मंही है। सकल प्राप्ति मे कमी का कारण अधिकारीगण आर्थिक उदारीकरण के परिणामस्वरूप 
राजकीय॑ व्यापार मे लगी एजेन्सियो द्वारा किये गये कारोबार मे कगी को बताते है। परन्तु निगम के निजी 
जमाकर्ताओं की संख्या मे भी गिरावट आयी है जबकि सीमा शुल्क नियम्त्रणो मे कमी करने अथवा हटाने से 
निजी ज॑गाकर्तीओं की सम्ब्या बढ़ती चाहिए थी। इसका एक कारण यह भी हो शकता है कि निगम निजी 
जमाकर्ताओं के साथ उचित यवहार एये उचित गुणवत्ता बनाये रखने का वछिनीय प्रयास न कर पा रहा 
हो। 

अत॑ तिगभ की अपनी सकल प्राप्तियों को बढाने का प्रयांस करना होगा क्योंकि प्रति 
क्रमंचारी संभाली गयी क्षमता एवं सकल्ल प्राप्ति तथा निर्मम के कर्मचारियों पर व्यय, कर्मचारियो की सख्या 
से प्रत्येश्षती। जूडे हुए हैं।इसलिए कर्मचारियों की सख्य। पर नियन्त्रण भी आवश्यक है। निगम को उसकी 
सकल प्रोम्ति मे आयी कमी के कारणों की गहन जॉच कंरानी चाहिए और उस पर नियन्त्रण करना चाहिए। 

#भण्खारगृंदीं से आय मे कंगीं - वर्ष 4990-94 से निगम॑ की आय लंगातार कम होती जा 
रही हैं जंबकि मिगम के प्राप्ति के अन्य साधन जैसे- ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज, पोर्टफोलियो योजना के 
अन्तर्गत बैंकीं मे जमा पर ब्यांज, एजेल्सी कमीशन, महाराष्ट्र सरकार की ओर से संभाल प्रचालनो से 
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आय, पंजाब राज्य भण्डार निगम के प्युकत उद्यम रो उत्पन्न आय तथा अन्य आयो मे लगातार वृद्धि होती 
रही है।अंत्त॑ निगम के लिए यह एक चिन्ता का विषय है। 

निगग के भण्डारगृहों रो होने बाली आय को बढानां होगा और ॥8शमे वृद्धि तभी होगी जब 
निंगम॑ अंपंगी भण्डारण क्षमतां का पूरा-पूरा उपयोग करे। भण्डारण क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग तभी हो 
सकेगा जंब समस्त कर्मचारी भी अपनी पूरी लगन एब॑ निष्ठा के साय कार्य फरते हुए भण्डारगृहो को 
आधुनिक तकनीकों से सुसश्जित करने में अपना योगवान करे और जमाकर्ताओं को हर सम्भव सुविधा 
प्रवान करें। इसके लिए निगम को भण्डारित की जाने वाली वस्तुओ मे होने वाली गुणात्मक एवं मात्रात्मक 
क्षति को भी न्यूनतम करता होगा। 

+ गम के स्थापना व्यय एवं परिचालन व्यय इत्यादि अनियन्त्रित - केन्द्रीय भण्डार निगम 
अपने स्थापना व्यय एवं परिचालन व्यय पर कोई नियस्त्रण नहीं रख पा रहा है। स्थापना व्यय मे वृद्धि 
का कांरण ग्रेच्युटी, बोनस एवं सन्दिग्ध ऋणों के लिए अधिक धन का प्रावधान करना आदि जैसे कारण 
रहे हैं। ज॑बंकि परिचालन व्यय मे वृद्धि का कारण कंगचारियो एवं अधिकारियों के वेतन भत्तो मे वृद्धि 
यात्रा भक्तों मै वृद्धि, मजबूरी एवं रख-रखाव के व्ययों मे वृद्धि के अतिरिक्त किराया दर और कर छपाई 
एवं तेख॑न सामग्री के व्यय इत्यादि मे बडी तेजी से हो रही वृद्धि है। 

वास्तव में दृन ज्ययो में वृद्धि को रोका तो जा ही नहीं सकता, हाँ, इनकी वृद्धि दर मे 
कगी अवश्य॑ की जा सकेती है और वह एक ऐसी दीर्घकालीन तीति के तहत जिसमे प्रारम्भ में व्ययो के 
बढ़ते की भी सम्भावना है।मिर्गंम को इन व्ययो मे नियन्त्रण हेतु स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण की योजना लागू 
करना चौधिंएं इससे अनावश्यक कर्मचारियों की भीड मे कमी की जा सकेगी। इसके अतिरिक्‍त कार्य को 
देखते है| यंदि कर्मचारियों की तियुक्ति किया जाना आवश्यक ही है तो नव-नियुक्त कर्मचारी अधिक 
कार्यक्षमतां के साथ ही कम वेतन पर अपनी सेवाएं प्रदांत करेगा, जो कि किसी भी वेतनमान की प्रारम्भिक 
अवस्था में हीने के कारंण॑ वेतन भंत्तो पर हीने वाले व्यंय मे कमी जायी जा सकेगी। 

परिचालन व्ययं मे कंगी लाने हेतु प्रशिक्षित जन शक्ति, नवीनतम तकनीक पर आधारित 
मशीनें #थी विवेकीकरण पर आधारित भण्डारण प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता है। भण्डारगृहो मे उपलब्ध 
स्टांक कौ संगणना हेतु कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था लागू करंना आवश्यक है। 


# राज्य भैण्डार निगंमो मै किये गये निवेश से सन्तीषजनकः उपार्जग नही - केन्द्रीय भण्डारण 
सिम, दफ्थि भण्डारण मिंगगो की 50 प्रतिशत समता अंश पूँजी में विनियौज॑न करता है। राज्य भण्डारण 
तिगगों है कगतार अपनी संख्यां एवं स्थनिर्मित भण्डार क्षमता दोनों मे बूद्धि की है। लेकिन केन्द्रीय भण्डारण 
सिम को हैल लिगमों मे किये गये समता पूँजी निवेश के प्रतिफल के सन्दर्भ भे लॉभाश का प्रतिशत वर्ष 


989-9) मे 4092-93 के बीच क़मंश 3 53, ॥ 27, 4 ॥2 तथा 2 52 रहा। लाभाश की ये 
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वरे समंग्र पँगी निव॑ण को वेखते हुए बहुत कम है। यद्यपि राज्य भण्डारण निगम 0 5 प्रतिशत से लेकर , 
प्रतिशत॑ तक लाभाश घोषित करते है परन्तु कई निगमो द्वारा रामय से अपनी वार्षिक बैठके न करने साथ 
ही कई तिंगंगो मे लाभ होने पर भी लाभाण घोषित न करने तथा कुछ निगमो के कारोबार में हानि होते 
से भी केन्द्रीय भण्थारण तिगम को उराके निवेश पर पर्याप्त उपार्जन नहीं हो पाता। फलस्वरूप इससे 
केन्द्रीय १ण्वारण विगगम का लाभ पभावित हांता है। वर्ष ।092-०3 मे मेघालय तथा उत्तर प्रदेश के निगम 
हानि प॑र चत रहे थे। आन्ध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरल राजस्थान उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बगाल 
के राज्य भण्डारण निगम अपनी वार्षिक साधारण सभा की स्वैधानिक व्यवस्था पूरी नहीं कर सके जिससे 
लाभाश की घोषणा नहीं हो पायी। 

अत सभी राज्य भण्वारण निगमो को खाद्य एवं मागरिक आपूर्ति मन्त्रालय से स्पक्न एय 
कंठे निर्देश, समय से वार्षिक साधरण सभाए करने के सम्बन्ध मे दिये जाने चांधा! इससे केन्द्रीय भण्डारण 
निगम को मिलने वाले ल|भांश मे स्थिरता आयेंगी। राज्य भण्डार॥ निगमो को भी उत सुझावों का अनुपालन 
करना थाहिए जो कि केन्द्रीय भण्डारण निगम की आय बढ़ाने के सम्बन्ध मे दिसे गये है। राज्य भण्डारण 
निगम शंज्य की स्थानीय परित्थिति , आवश्यकता एवं विभिन्‍नता से अधिक परिचित होते है।अत उन्हें 
अपने मिंगंक्षै की रोवाएं राग्य॑ की मिंजी एवं सरकार द्वारां प्रायोजित संस्थाओं की आवश्यकता के अनुरूप 
समायोजित कर न्यूनतम लागत मे अधिकतम मात्रा मे प्रवात करनी चाहिए। 

# निगम के लाभवायकता एवं लाभांश में और सुधार की आवश्यकता - निगम की 
लॉभदायंकंतती एवं लाभाश, वर्ष 4990-9॥ तक सन्तोषजनक रहा है इसमे एक स्थिर गति से वृद्धि होती 
आ रही थीं परत्तु इसके बाद के वर्ष 4794-92 तथां विशेष रूप से 4992-93 में इसमे काफी कमी आ 
गयी और मिंयोजित प्रेँजी पर प्रृत्याय 2 2 से पटककर 6 5 से आ गया। वास्तव में इस वर्ष का कारोबार 
कुछ ती ध्यापारिक वशाओं तथा कुछ प्राकृतिक आपवाओ जैसे- बाढ एवं सूखा इत्यादि से प्रभावित रहा 
जिसके कारण लोभ की दर मे इतनी अधिक कमी आगी। इसी प्रकार से लाभाश भी एक स्थिर गति से 
धीरे-धौरे बढ़कर वर्ष 99-92 मे 2 5 प्रतिशत पर पहुँच गया था जो 992-93 में पुन 7 प्रतिशत 
की दूं पर बांपस आ गैया और यंह 7 प्रतिशत की दर भी बनाये रखने के लिए निगम ने गत वर्ष की 
तुलना मैं इस वर्ष 337 लाख रुपगे के स्थान पर केवल 486 लाख रुपये ही प्रारक्षित किये। 

मिंगम को अपना लॉभ एवं लाभाश दोनों की बढ़ाने की आवश्यकता है, इसके लिए उसे 
तिम्म प्रथा करमे चाहिए- 

““ नि को अपने सामान्य व्ययो पर नियन्त्रण करना चाहिए तथा परम्परागत क्षेत्रों के 
कांरीबौरं मैं वृद्धि करमी चाहिए साथ ही साथ अपरम्पराग॑त क्षेत्रों में भी अपना कारोबार बढ़ाना चाहिए। 
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-““ फलों एवं सब्जियों $े भण्डारण व्यवस्था मे यृद्धि करने हेतु आर अधिक कोल्ड स्लोरंज 


बनाये जान॑ चाहिए ताकि किसानो को आलू तथा अन्य सब्जियों रखने की सुविधा पषाप्त हां सके। 


कंटेनर दुलाई स्टेशनों रो निगम को बहुत अधिक लाभ होने की सम्भावना है. अत 
इनकी संख्या को णो वर्तमान मे 2 है, से बढाकर 20 तक कर देना चाहिए। मुख्य रूप से सूरत 
काण्डली, उदयपुर, नारिक तथा कोटा जहाँ के लिए कटेनर छुलाई स्टेशन स्थापित करने का अनुमोदन 
मेन्त्राल॑य द्वारा मिल थुका है,उनकी स्थापना मे विलम्ब नही किया जाना चाहिए। 

-- निगम ने गेहूँ की ग्यरीव का कार्य जो छोते पैमाने पर शुरू क्रिया है उसमे और वृद्धि 
की जौती चाहिए साथ ही साथ अन्य खाद्यान्नों की खरीद एवं भण्डारण तथा खुले बाजार मे कीमनो मे 
वृद्धि की दशागे मिजी व्यापारियों को ही भण्डारित मात्रा का निर्गममन कर निगम अपने लाभो को और 
अधिक बढ़ाने गे सफल हो सकता है। 

यद्यपि निगग ने उपर्युक्त उपायों को लागू करने का प्रयास भी किया ॥ जिससे समाप्त वित्तीय 
वर्ष 4993-94 के दौरान निगम ने अपने कारोबार व लाभ मे शानदार वृद्धि की है। इस अवधि मे निगम 
ने 34 कैरोड रुपये कां कारोबार करके 29 8 करोड रुपये का लाभ कमाया है तथां बढ़े हुए लाभ पर 
तिगम॑ से ० पतिशत लाभांश वेने की घोषणा की है।/” परन्तु इस दिशा मे और अधिक प्रयास करने की 
आऑवधेयकंता है। 
अधिफा! री एवं कर्मचारी भण्डारित वस्तुओं के गुणवत्ता नियन्त्रण एवं परिरक्षण मे पर्याप्त रुचि नहीं ले रहे 
है।हसी कारण से निगम के भंण्डारण क्षतियाँ बढ़ी है यंदि प्रतिशत के रूप मे देखे तो वर्ष 0990-94, 
]994-92 तथा 4092-93 मै ये क्षतियों क्रश 0 35, 0 5! तथा 0 43 प्रतिशत रही। यद्यपि ये 
भंण्डांर क्षैत्रियों भारतीय खाद्य निगम के भण्डारण एबं भार्गस्थ क्षतियो रो कम है किन्तु फिर भी इन्हे 
मिंम्म प्रंयो्सी सी और कर्म किया जाना चाहिए- 

““ माल की छीजन को गेकने अथवा कम करने के लिए बोरों को लादने एवं उतारने मे 
मशीनों का प्रयोग बढ़ाया जाना चाहिए। जहाँ तक सम्भव हो हुको का प्रयोग वर्जित कर देना चाहिए। 

-- निगम द्वारां कैप भण्डारण क्षमता का प्रयोग केवल अपरिहार्ग दशाओ मे किया जाना 
चौंहिए। 

-““- नंमूनी के विश्लेषण एवं वस्तुओं के ग्रेड निर्धारण में आ रही राख्यात्मक कमी से निगम 
की बंभंभों चाहिए। 


अ्काराती, इनके: त्रमारपीकत* की दाम... > इलपे३ लिकन्स्‍ओ पी. तोनिममदीर ४ पर... एपपिरन्‍ाय: मरी. वि करीना. >पनीमका अमथानमह. ५... स्‍याइवकान#ग पकवान. करनी. पिपरनकोन. कटनी चीनक,..क्‍कनायमकनका. फामानपनाद. ना, ऋणकी.. काओेंकः सुकासाक आरम,.. पाकबापाण 'फुी-३ +पंपगकोओ १ल्‍काका-. सम्पर्क पैक... धरम# ३ पक. ऑकउकीक, हफककमकी कमाकुपाणक, "पकेनयकक.. कब. 4रम... अा्की... चुन. >रवलयमांग. प्रिककबेव... ल्‍माके.. क्या >भ ६७० +पाजअंगास “रियर ओ्रक+मएुकक १४२ण#ंक जेकफ़काका साएपडत. फपगकयश. कमा. सबके के 
अयामेतगफने,.. निरक शाम. 


बह. मैषैभारित टाइम्स- नई विकल्ी, 30 सितम्भर, 4994 
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- - भण्डारित वस्तुओं के रोग रोधी उपचार, स्टाक का प्रधूमन और भण्डार स्थान के प्रधूम। 
में गंत वर्षों में जो कगी आयी है उरो पूर किया जाना चाहिए जिसरो अण्डारण मे +। रही श्वत्तियों मे कमी 
की जा सके। 

“ गिगम की और अधिफ वरतुओ के सम्बन्ध मे भण्डारण प्रक्रिया सहिता निर्धारण कराता 
चांहि। जी मात ॥09? तक केवल 22० वरतुओं के सम्बन्ध में निर्धारित की गगी थी। भण्डारण पक्रिया 
सहिता का न ऊेवल विर्धारण महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका कडाई से अनुपालन भी आवश्यक है। 

“ भण्डारण क्षतियों को नियल्ल्ित करने के लिए आवश्यक है कि स्टॉक मूल्याका 
एवं नियम्त्रण की संवीन विधियों उपयोग मे लायी जाये ताकि क्षण-प्रतिक्षण स्टॉक गे रखी गई वस्तुओ की 
बित्तां उनका भौतिक॑ सत्यापन किये जानकारी की जा सके और समय-समय पर भौतिक सत्यापन की 
व्यंवरंधां भी की जानी चाहिए। 

3स प्रकार उपयुक्त उपायो को अपाकर भण्डाइण क्षतियों को न्यूनतम क्रिया जा सकता है। 

+ किसानों द्वारा भण्डारगृहो का प्रयोग बहुत कम - केन्द्रीय भण्डारग निगम अथवा राज्य 
भण्डारण निंगंग के भण्डार गृही का प्रयोग किसानो के द्वारा वाछित मात्रा मे नहीं क्रिया जा रहा है जबकि 
उन्ही के हरा उत्पावित खाद्यान्न अथवा फल, फूल एवं सब्जियाँ विभिन्‍न मध्यस्थो के द्वारा खरीद कर 
भण्डारित की जाती है और भण्डारण की सुविधा का लाभ उठाया जाता है। फलस्वरूप कृषकों को उनकी 
उपज का रात मूल्य नही मिल पातां। 

इस समस्या के तिराकरण हेतु किसान एवं कीटनाशक विस्तार सेवा योजना को और अधिक 
बंडे पैमाने पर लागू किया जानो चाहिए त्ृथा किसानों को वैज्ञानिक भण्डार विधियों से अवंगत कराया जाना 
चाहिए साध॑ ही इत विधियों का प्रदर्शन कर उन्हे प्रशिक्षित भी किया जाना चाहिए। यवि उन्हे निगम द्वारा 
अंपती भौडारण प्रक्रिया से अवगत करांया जायेगा तो किसान रवत अपने आधिक्यों को भण्डारगृहो मे 
रखते के लिए तत्पर होंगे और भण्डारणं सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। 

# शासकीय अभिकंरणों की अन्य समस्याएं -- जिस प्रकार भारतीय खाद्य निगम, भारतीय 
रॉफ्प व्यॉपीर सिम या सार्थणतिक वितरण प्रणाली जैसी व्यवस्थाओं मे कर्मचारियों गे भ्रष्टाचार, नौकरशाही, 
कौर्य में अभिप्रेरणा का अभाव, नैतिकता के पतन, अधिकारों के केन्द्रीयकरण, विभागों एंब अधिकारियों मे 
तांलमेल की अंभाव, कार्य के प्रति अरुचि इत्यादि मे समस्याएं व्यांक्त है,उसी प्रंकार की समस्याएं केन्द्रीय 
भंपडारण मिंगैंग में भी वृष्टिगोचर होती है। 

इन समस्याओं के निदान हेतु कर्मचारियों मै कार्य के लिए वित्तीय एवं अवित्तीय अभिप्रेरणा 
की विधियों का प्रयोग॑ किया जाना चाहिए। कर्मचारियों मे अतिरिक्त कार्य क्षमता के सूजन छेतु प्रशिक्षण की 
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व्यवर्थी ्मय-समंस पर की जानी वाहिए। विदेश शण्डार प्रक्रिया रो भी निगम >े कर्मचारियो को अबगत 
करायी जाना चाहिए। कर्मचारियों मे कार्य के प्रति निष्ठा ईमानदारी एवं स्वयं की प्रेरणा जागृत करते के 
लि! आध्यात्मिक प्रशिक्षण जैसे-योग, ध्यान, नैतिक प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन समयबद्ध फार्यकम 
के रूप॑ में चलाया जाना चाहिए। विभिन्‍न मामली पर शीघ्र गिर्णयन हेतु अधिकारों एवं उत्तरदायित्सों का 
साथ-प्लांय॑ विकेन्द्रीयकरण किया जाना चाहिए। विभागों एवं अधिकारियों मे ताल-मेल बनाये रखने के लिए 
त्वरित संचांर व्यवस्था एवं समय-रामग पर विभागीय और अन्तर्विभागीय बैठके आयोजित करते रहना 
चाहिए जिसरो नवीन गतिविधियों एवं भविष्य मे आये वाली समस्याओं पर खुले वातावरण मे विचार विमर्श 
कर नीतिगी का निर्धारण किया जा सके। 

इस प्रकार निगम उप्युवत दिये गये सुझावों का अनुपालन कर अपने विकास एवं विस्तार की 
महत्वांकॉक्षी योजनाओं को पूरा कर सकने मे सक्षम हो सकेगा तथा राजकीय व्यापार मे लगे अन्य 
अंभिकशंगी के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन और अच्छे ढंग रे कर सकेगा।नि सन्देह ऊेन्‍्द्रीय 
भंण्डारण मिंगम देश के उदशीकरण एवं वैश्विकीकरण के नये आर्थिक वातावरण का पूरा लाभ उठाते हुए 
रांजकीय॑ ध्यापार के आधार स्तम्भ के रूप मे अपनी अग्रणी भूमिका निभा सकेगा। 

खाद्यान्नी मे राजकीय व्यापार की सफलता का मूल्याकन - खाद्यात्नों मे राजकीय व्यापार 
यद्यपि पूर्ण रूप से संफल नहीं रहां है और इसकों आशिक राफलता ही गिल पायी है, लेकिन दसमे 
कोई वो रोय नहीं कि राजकीय व्यापार के निम्न प्रयास सराहनीय है- 

- इसमे खाद्यौग्नों मे मुंज्य वुद्धि को रोक॑ंने मे काफी योगदान किया है। 

- खाँथांन्नी की पूर्ति कम होने की दशा मे भी जनता को खांधान्न उपलब्ध कराये गये है 
चाहे भौरी मात्रा में आयात ही क्यो न करगा पडा हो। 

- खाद्याल्नीं मै राजकीय व्यापार से कृषक व उपभोक्ता दोनीं लाभान्वित हुए है। समर्थित 
मूंहय नीति ते किसानो को अंधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इससे जनता को भी 
खाँध्यॉन्म॑ उचित मूल्य पर मिलते रहे है। 

- व्यापारी वर्ग कृत्रिम रूप से कमी पैदा करने में पूरी तरह सफल नही हो पाया है। 

गा जी व ओम 

“ सरकारी कर्मचारी उचित ईमानवारी का परिचय नंही देते है जिनके परिणामल्थरूप सरकार 
की हॉगि बे उपभोक्ताओं को परेशानी होती है। वे खाद्यान्न क्रय करते समय तौल मे हेरा-फेरी करते है 
एवं मिम्मे गुणवत्ता के खाद्यान्न भी खरीद लेते है। 


- ख्वाद्य निगग व सरकार के वितरण व भण्डारण ध्यय बहुत ऊँचे होते है जिससे सरकार 
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व्यकस्थां समप्र-सभय पर की जोगी धाहिए। देश भण्डार प्रक्रिया रो भी निगेग के कर्मचारियों को अवगत 
कंगया जाना चाहिए। कर्मचारियों मे काये के प्रति निष्ठा, ईगानदारी एवं स्वय 3 प्रेरणा जागृत करने के 
लिए. आध्यात्मिक प्रशिक्षण, जैसे-योग, ध्यान, नैतिक पशिक्षण शिविरों का आयोजन समयबद्ध काग्रेकम 
थे, रूप भे वलाया जाना बाहिए। विभिन्‍न मामलो पर शीघ्र पिर्णयबन हेतु अधिकारों एवं उत्तरदायित्नो का 
साथ-साथ तिकेन्द्रीयकरण किया जानां चाहिए। विभागों एवं अधिकारियों मे तात मेल बनाये रखने के लिए 
त्वरित संवार व्यवस्शा एवं समय-रामय पर विभागीय और अन्तर्विभागीय बैठके आयोजित करते रहना 
चौहिए जिससे नवीन गतिविधियों एवं भविष्य मे आने वाली समस्याओं पर खुले वातावरण मे विचार विमर्श 
कर नीतियी का निर्धारण किया जा सके। 

इस प्रकार निगम उपर्युक्त दिये गये सुझावों का अनुपालन कर अपने बिकास एवं विस्तार की 
गहत्वांकॉँक्षी योजंनोओ की पूरा कर सकने मे सक्षम हो सकेगा तथा राजकीय व्यापार मे लगे अन्य 
अभिकाणों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन और अच्छे ढंग रो कर सकेगा।नि संन्देह केन्द्रीय 
भंण्डारा| तिगरम देश के उकीकरण एवं वैश्वेकीकरण के नये आर्थिक वातावरण का पूरा लाभ उठाते हुए 
राजकीय व्यापार के आधार स्तम्भ के छूप मे अपनी अग्रणी भूगिका निभा सकेगीा। 

खाद्याननों गे राजकीय व्यापार को संफलता का मुल्याकन - खाद्यान्‍न्नों मे राजकीय व्यापार 
यंद्यपिं [र्ण रूप से सफल नहीं रहां है और इसको आंशिक सफलता ही मित पायी है, लेकिन इसमे 
कोई वीं राग नहीं कि राजकीय व्यापौर के निम्न प्रयास॑ सराहनीय है- 

- इसमे खंद्यांन्तों मे भूछ्य वृद्धि को रोक॑ने मे काफी योगदान किया है। 

- खांद्यांग्नी की पूर्ति क॑म होने की दशा मे भी जनता को खाध्यान्न उपलब्ध कराये गये है 
चौंहें भीरी मात्रा मे आयांत ही क्यों न कंरना पडा हो। 

- खाद्याग्नो में राजकीय व्यापार से कुंषक व॑ उपंभोक्‍ता दोनो लाभान्वित हुए है। समर्थित 
मूल्य मीति ने किसानो को अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इससे जनता को भी 
खाद्यान्म॑ उचित मूल्य पर मिलते रहे है। 

- व्यापारी वर्ग, कृंत्रिभ रूप से कमी पैदा करने मे पूरी तरह संफल नहीं हो पाया है। 

- सरकारी कर्मचारी उचित ईमानवारी का परिचय नहीं देते है जिनके परिणामस्वरूप सरकार 
क्री हाथिं व॑ उपभोक्‍ताओ को परेशानी होती है। वे खाद्यान्न क्रय करते समय तौल मे हेरा-फेरी करते है 
एवं मिमभ गुणवत्ता के खाद्यान्न भी खरीद लेते है। 


- स्वाद्य मिगम व. सरकार के वित्तण व भण्डारण व्यय बहुत ऊँचे हीते है जिससे सरकार 
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की अरबी रुपये की हानि होती है। 

वा तानों फो उचित मुल्य पर चैचने मे सरकार को आर्थिक सहायता अर्थात सब्सिडी देती 
पठती है जो गाव समस में ७ हआर करो» रुपये तके पहेँच चूक्ी है। 

[रे ।र्ष भर उचित मूल्य के दकातों पर परयौप्त मात्रा म॑ खावान नहीं रहता जिसमे 
उपभोक्ता को परेशानी होती है और कभी कभी तो घण्टो लाइन में खड़े रोना पडता है। 

सरकारी अधिकारियों व व्यापारियो की राठ गाठ से उचित मृल्य की दुकानों पर 
खांयान्नों की पूर्ति मे देरी कर दी जाती है जिससे बाजार में खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ जाते है और समाज 
के प्रत्गेके बगे को खाद्यान्नों के उँचे ॥ल्य॑ देने पडते है। 

उचित मुल्य के दुकाओ की संख्या बहुत कम है। 

बात से खाणथान्न खुले आसमान के नीचे पडे रूते है जिससे उनकी गुणवत्त। कम यो 
जाती है। 

अत _ बाद्यान्‍्नो में राजकीय व्यापार _को सुदृढ़ एब_प्रभावकारी बनाते के_लिए कुछ सुझाव 
निम्म॑वतु हैं 

+ सरकार व खोद्य निगम को अपने व्ययों मे कमी करनी चाहिए। 

४ संरकारी अधिकारियों द्वारा उचित ईमानदारी का परिचय देकर परी तौल कंरानी चाहिए 
तंथां निर्धारित गुणवंत्ता के खांधान्न ही क्रय॑ करना चाहिए। 

+ उचित मुल्य के वुकानों पर पूरे वर्ष भर खाद्यान्न उपलब्ध होनां चाहिए जिससे उपभोक्ता 
को कभी भी खाशान्न खरीदने की छूट हो और उसकों घण्टों लाइन मे व्यतीत मन करना पडे। वर्ष 
भर खाधॉत्म॑ उपलब्ध होने से खुले बाजार मे भी खाद्यात्नों मे मूल्यों मे वृद्धि नही होगी। 

४ उचित मुल्य पर बेचने के लिए जो सहायंता सरकार देती है उसके उपयोग पर 
तिय॑स्तीश हीनों। चाहिए। इससे लंगभग 3 हजार करोड रुपये की राज्य सहायता की धनराशि की बचत 
होंगी जिंस॑कों अन्य कार्यों में लगाया जा सकंता है। 

+#खांधाननो में राजकीय व्यापार का विस्तार किया जाना चाहिए जिसरों कि अधिक जनसख्या 
की खाँधा+त उचित मूल्य पर मिल सके। इसके लिए उचित मूल्य की वुकामो की संख्या भी बढायी 
जानी चाहि!। 

+£ सरकार द्वारा गोदामो और भण्डारों की संख्या मे वृद्धि की जानी चाहिए जिससे कि 
अंधान्समी की खले रथानीं में न रखंना गडे और उसे खंरांब होने से बचाया जा शके। 

इस प्रकार खाँद्ौग्नो मे राजकीय व्यापार मे लगे हुए अभिकरणों की समस्याओ का निदान 
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प्रस्तुत किये गये गुआओं को अनुषाज़ा कर किया जा रोकता है. और खाया तो । मांग पूर्ति मूल्प एव 


गुणवत्त। इत्यादि के सग्बन्ध मे उपभोक्ता को होते वाली समरयाओ से छुगकारा दिताया जा सकता है। 
([) अन्य क्स्‍्तुओं में राजकीय व्यापार 


सरकार द्वारा खाद्यान्नों के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं में भी व्यापार फिया जाता है। पारम्भ में 
तो इन यंस्तुओऔओ की ससख्या बहुत कग थी लेकि। जैसे जैसे सरकार ने अपने सरागाजिक उत्तरदायित्वों के 
निर्या/ की बात सेाभी पैसे- वैसे व्यापार क्री जाने वाली वरतुओं की ससख्या मे वृद्धि हुईद। भारत के 
आऑस्तरिक॑ व विदेशी व्यापार को उचित रीति से चलाने के 'ददेषय से भारतीय राज्य व्यापार निगम की 
रथापैगी की गई। हृशी रान्दर्भ मे बाव मे राज्य व्यापार निगम की सहायता के लतिए विभिन्‍न सहायक 
संस्थाओं की भी स्थापना की गई। इस प्रकार अन्य वस्तुओं मे राजकीय व्यापार फो इस काये मे लगी 
संस्थाओ के वृष्टिको०ण॑ से निम्न शीर्षको मे विभागित किया जा राकता है 

(क) भारतीय राज्य व्यापार निगम 

(खबर) ग़जकीय व्यापार मे संत सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य एजेन्सियोँ 

(ग) राजकीय व्यापार ॥व ७पभोक़्ता सहकारी समितियों और 


(घ) राजकोय व्यापार मे रवायत्त शासी कथाएं 


(क) भारतीय राज्य व्यापार निगम - 

भारतीय राज्य व्यापार निगम की स्थापना भारत मे 
राज॑कीय व्यापार की पृष्ठभूमि है। प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान दां महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जिनके #॥रण 
प्रत्येक वेश फी सरकारे एक ध्यवस्थि'त्त अभिकरण के माध्यम से वसस्‍्तुओ को स्वग खरीदने एवं बेचते की 
और सोचने के लिए बाध्य हुई। प्रथम, सोवियत संघ द्वारा बनाया गया वह अधिनियम जिससे विदेशी व्यापार 
पर संरक्षार का एकाधिकार ही गया तथा द्वितीय 929 की विश्वव्यापी मन्दी जिसका ऋणात्मक प्रभाव 
कूंषिं उत्पीदीं पव रोजगार की स्थिति पर बहुत अधिक पडा। द्वितीय महायुद्ध काल मे यह आवश्यकता 
अंनुभंव की गयी कि देश मे विदेशी व्यापार हेतु एक स्वायत्त संस्था होनी चाहिए। इसका कारण यह था कि 
विदेश सं#भा| सामान्यतः वेश की व्यापारिक नीति के विरुद्ध कार्य कर रही थी। एक स्वायत्त सस्था की 
स्थापना कीं। विधार सर्वप्रथम' भारतीय व्यावसायिक संघेद्धारा रखा गया, जो कि भारत मे " य्‌ के 
कगर्शियर्त॑ कारपोरेशन" की गतिविधियों से भयभीत था। यह कारपौरेशन भारतीयों को न केचल निर्यात के 
लॉभों से बैसित कर देता था बल्कि कुछ देशों से व्यापारिक अनुबन्धो को भी प्राप्त नही करने देता था। 
उनंका तंरक यह था कि युद्ध की असगान्य परिस्थिति में यदि सामान्य व्यापारिक माध्यम काये नहीं कर 
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सकते ती सरकार को एक भारतीय एजेस्सी उन क्षेत्री मे व्यवगाय के लिए +वरापित करनी वाहिण सिनमे 
सिजी व्यापारी अपनी असगर्णता प्रकट करे परन्त के कारणों से इस सुझाव का अनुपालन यही हिक जा 
संका| 

इस के पश्चात्‌ वस्तओ के राजकीय व्यापार का राग्पादा करन॑ के लिए एक स्वायत्त भस्था 
की स्थापगा करने के लिए कई बार मन्जिस्तरीय समितियाँ ससदीय समितियाँ एव उप समितियाँ गठित की 
गयी। जिनमे सरफ़ार के कमैचारियों, व्यापार प्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संस्थाओं के विचार लिए गए कि 
ऐसी संस्था की स्थापना उपयोगी होगी अथवा नहीं, यदि उपयोगी होगी तो ऐसे संगठन की सरचना विषय 
एवं कार्यक्षेत्र क्या होता चाहिए? पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया । अन्ता नवम्गर-4955 मे एक 
ऐसे राजकीय संगटन की स्थापना का परस्ताव स्वीकार कर शिया गया जो राज्य की ओर से वस्तुओं के 
क्रय -विंक्रेथ मे भाग ले और सरकार का समाज के पति कत॑व्यों की पूर्ति मे योगदान करे।एक सयकत 
पूँणी कंग।नी के रूप में भारतीय कमाती अधिनियम-4950 के अच्तगैत भारतीय गज्य व्यापार निगम(पराइवेट) 
लिमिटेबे, का पजौकरण |॥ मई 956 को हुआ। कम्पनी के नाम में से पाइबेट" शब्द 6 अपेल- 
959 की हटा दिया गया। वर्तमान समय मे इसका नाम 'भारतीय राज्य व्यापार निगम' है। प्रारम्भ मे 
इसकी एंजी 4 करोद रुपये थी जो 4070 मे बढकर ।5 करोड रुपये हो गयी। वर्ष 986-87 मे इसकी 
प्रदत्त पूँगी को 45 करोंड से बंढाकर 30 करोड रुपये कर दिया गया। वर्तमान समय मे इसकी 
प्रदत्त पूँणी 30 करोड रूपये ही है।/? 

(अ) उदृदेष्य -- भारतीय राज्य व्यापार निगम की स्थापना का उद्देश्य " उन वस्तुओ एवं 
पंवार्थों की भारत मे आयात एंव भारत सो निर्यात करना है जिनको कंम्पनी निश्चित करे ओर वे सभी कार्य 
करंगां है जो इसके लि! सहायक हो।"“” निगम के ये उद्देश्य मूलरूप मे इसके पार्षद सीमानियम मे दिये 
गये हैं। इस प्रकार कम्पनी द्वारा समय॑ समय पर निश्चित की गयी वल्तुओ का आयात एवं निर्यात अथवा 
सामान्य ध्यपारिक क्रिया! करना निगम का प्रमुख उदृदेश्य है। इसके सहायंक उध्देश्यो गे वस्तुओ के 
आयोत्त-तिर्योत्त एवं सामान्य व्यापारिक क्रिया से सम्बन्धित समस्त क्रियाओ को शामिल किया जाता है। अत 
बैश अंधंबी विषेश मे वस्तुओ का क्रय विक्रय उसके यातायात की ब्रयवस्था, व्यापार को बढ़ाने के लिए 
वीर्घ एवं अंह्पकालीम यौजनाएं बनाना, व्यापारिक क्रियाओ गे आने वाली कठिताइयी का निवारण करना 
तिगम के संहांयंक उदवेश्यों मे शामिल होगा। कुछ आयातित वस्तुओ की माँग एवं पूर्ति मे काफी अन्तर 
रहता है, शत निगम के माध्यम से सरकार इस बात का प्रयत्न करेगी कि ऐंसी क्स्तुओ की पूर्ति उचित 
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गृल्य पर सभी व्यक्तियों क्रो होती रहा। आषिय की सभी करवृती को वियात त॥ करके कुछ जाभ रे । 
घस्तुआं का निर्यात किया जाया राक्षेप में निगम के मुरश् उदृदश्य गा प्रकार रे है 

। बह मात्रा मे पदार्थों का निर्यात राम्बई। एस विस करता, 

! तर्तमात बाजारों को विस्तृत करता एवं रयसे बआजार बताता 

। भारत के निर्यात व्यापार के वितिधीकरण को चहाना 

। राजकीय व्यापार करने बाल उशो के साथ रगापारि॥ सम्बन्ध ? प्रॉपत करना, 

५ भारी पंजायों के आयात का शारणीबद्ध करन, 

0. देण के आर्थिक एवं औद्यांगिक विकास के लिए आवष्यक परदायाँ की अस्यायी माँग 
पूर्ति के ॥न्तर को कम करना, 

7 व्यक्तिगत व्यापार की ऐसी परिस्थितियों मे सहांपता करना जहाँ उनको व्यापार करने मे 
क्रठिनाई ही था उनमे भारी प्रतियोगिता हों, 

& मूल्यों के स्थिर करने एयं पितरण हेतु आयात करने अथवा आग्रात और वितरण दोनो 
कार्य केन्द्रीय सरकार के आवेश पर करना, 

०५ आगयात्त, निर्यात, आन्तरिक व्यापार यो वितरण के सम्बन्ध में दिंगे गये केन्द्रीय सरकार 
के आवेशों की पालम करने के लिए विशेष प्रबन्ध करना, 

40 केन्द्रीय सरकार द्वांग सौपे जाने पर उन पवार्थों से सम्बन्धित मूल्य- सहायता एव 
सगीकरणं भंडार क्रियाएं करना। 

पभ्रारत सरकार द्वारा उदार व्यापार नीतियाँ बड़े पैमाने पर लागू की गयी है जिसके 


अ.घ4ाक0. परााऊआ-मपा. सारकाकेमका. बाप. 'रअमनछ. नव, 


# प्रतियोगितात्मक विश्व व्यापार क्षेत्र मे निगम को एक अत्तर्राष्ट्रीय सस्थान के रूप में पस्तुत 
करना। 

# तिगग में लगायी गयी पँँणी पर पयाप्त प्रत्माय सुनिश्चित करना। 

# शासकीय भीतियो को णागू करने के लिए एक प्रभावशाली उपकरण के रूप मे काम 
कर॑ता। 

# निगम को उत्तरदायित्व पूर्ण ग्व प्रबन्ध मे भागदारी की व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करता 
जौ एक ऑ*छे जीवन यापन माध्यम के सांथ साथ एक पभावशानी काये संरकृति को सुनिश्चित करे। 

# लघु एवं कुटीर क्षेत्र की आधारभूत सुविधाएं पदान करना जैसे- उनके लिए कच्चे माल 
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की आपूर्ति, उनके उत्पादन के विपणन आदि की सुविधाएं प्रदान करना।+“ 
(ब) निगम का सगठन एव प्रबन्ध - 

भारतीय राज्य व्यापार निगम का प्रधान कार्यालय टॉलस्‍स्टॉय 
मार्ग, नई दिल्ली मे है। प्रधान कार्यालय के अतिरिक्‍त वर्तमान समय मे देश के भीतर 47 अन्य कार्यालय 
आगरा, अहमदाबाद, बेगलूर, भोपाल, बम्बई, कलकत्ता, कोचीन, गाधीधाम(कादला पोर्ट) गोहाटी 
गुण्टूर, हैदराबाद , जालधर, लखनऊ, मद्रास, पटना, तूतीकोरन एवं विशाखापट्टनम्‌ मे कार्य कर रहे है। 
इसके अतिरिक्‍त निगम के 8 कार्यालय विदेशों मे स्थिति है जो न्यूयाक, लन्‍्दन, फ़ैकफर्ट, मास्को, 
जिम्बाब्वे, हाककाग, सिगापुर और मेलबोर्न मे रहकर निगम की सहायता कर रहे है। पिछले 39 वर्षों मे 
निगम के कार्यो मे काफी वृद्धि हुई है। अत इसके कार्यों मे सहायता देने के लिए कई सहायक निगम भी 
गठित किये गये, जैसे-परियोजना एवं उपकरण निगम, हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम, भारतीय 
काजू निगम, राज्य रसायन एवं भेषज निगम, भारतीय कुटीर उद्योग निगम, भारतीय खनिज एवं धातु 
व्यापार निगम और भारतीय चाय व्यापार निगम । हाल के वर्षों मे भारतीय राज्य व्यापार निगम ओर 
इसकी सहायक कम्पनियों की स्थिति मे कई फेर-बदल किया गया है, जो इस प्रकार है- 


4 भारत बिजिनेस इण्टरनेशनल लिमिटेड(बी बी आई एल ) - भारतीय राज्य व्यापार निगम 


47 मई 4990 को भारत व्यवसाय अन्तर्राष्ट्रीय लिमिटेड का अनुषगी निगम बना दिया गया। बी बी आई 
एल केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित एक सृत्रधारी कम्पनी थी जिसके अन्तर्गत निम्न चार सहायक कम्पनियों 


को रखा गया- 
4 भारतीय राज्य व्यापार निगम, 
2 भारतीय खनिज एव धातु व्यापार निगम, 
3 भारतीय परियोजना एव उपकरण निगम, और 
4 भारतीय मसाले व्यापार निगम। “” 


सूत्रधारा कम्पनी- बी बी आई एल की पुँजी केन्द्र- सरकार, वित्तीय ससथओ, जनता व 
कर्मचारियों के द्वारा प्रदान की जानी थी। इसके अध्यक्ष श्री एस वी एस राघवन ने बताया कि आगे 
चलकर हिन्दुस्तान हीरा निगम एव हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम भी इसके अन्तर्गत आ जायेगे। 
उनके अनुसार यह सूत्रधारी कम्पनी, सेवा सगठन होगा, न कि नियन्त्रित करने वाली सस्था। सभी सहायक 
कम्पनियों मे अलग-अलग अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक(सी एम डी ) होगे। बी बी आई एल का प्रबन्ध एक 


काम;ंअधतके पका. जा. पभ33 कक भय अाकाः. धधइम्यज सावााान-+ ऑफकमजएक. एमए जम>पामक+ पा: भादड्ामम्पे' पाना) धाम: ७00: चाय. सपकआमय 9७७83 पाए गैराकम.. आ॥+ भ्रमादपममनया. परम प्रो सावाकम्म पिन) आयापएफा थक पाम्येका. चमक... पक अच्छा... वायोक-ए+ वाकाम।.. चुधआ..पदपाममभाा०: ध्रमआमायाअ#, काममायारे। हराम. गा). सनम. फुराम-भ- पारा... धए+... सपाशाममक. भाप. २२ एन. परम +. धरा ९$: अवध कु... धमाका काम पुवाकासकी) २+आ।कामा,..पम्यमाक करइाामर+ 4ल्‍मामाइुक- कक, 
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सचालक मण्डल द्वारा होगा जिसमे एक अध्यक्ष व दो पूर्ण कालिक कार्यकारी निदेशक होगे। सभी सहायक 
कम्पनियों के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक इसके सचालक भण्डल के सदस्य होगे। यह कम्पनी भारतीय 
निर्मातओ को बढावा देगी। यह आयात नियोत तथा सहायक कम्पनियों की व्यापार नीति मे समन्वय करेगी 
तथा उत्पादन सुविधाओं को भी बढावा देगी।?? 

परन्तु उपरोक्‍त गतिविधियां को कार्यरूप दिया जा पाता कि, सरकार ने बी बी आई एल 
को समाप्त कर देने का निर्णय लिया परिणास्वरूप मूल स्थिति मे वापस आते हुए राज्य व्यापार निगम के 
सारे अश 26 मार्च,994 को राष्ट्रपति को हस्तान्तरित कर दिये गये। 34 मार्च 4994 को यथास्थिति 
भारतीय राज्य व्यापार निगम के निम्नलिखित अनुषगी थे- 

- भारतीय हस्त शिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम, 

- भारतीय काजू निगम, 

- भारतीय चाय व्यापार निगम, और 

- भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम। 

2 भारतीय काजु नियम का भारतीय राज्य व्यापार निगम मे समामेलन -- केन्द्र सरकार के 
पूर्व निश्चयानुसार 34 मार्च-990 की यथास्थिति को लेखा -परीक्षित लेखो के सन्दर्भ मे बनाये रखते हुए 
कम्पनी अधिनियम 4956 की धारा 396 के अन्तर्गत कम्पनी मामलो के विभाग द्वारा भारतीय काजू निगम 
का राज्य व्यापार निगम मे समामेलन अधिसूचना जारी की जाने की औपचारिकताए वर्ष 4990-94 मे ही 
पूरी कर ली गयी परन्तु समामेलन अधिसूचना सख्या-252, दिनाँक 24 अप्रैल, ।992 को जारी की गयी 
जो 34 मार्च-994 के अकेक्षित लेखो से प्रभावी हुआ। इस प्रकार 34 मार्च 4994 के भारतीय काजू 
निगम के सचय रुपये 44 64 करोड को राज्य व्यापार निगम के 34 मार्च-4992 के सचय में मिला दिया 
गया। वर्तमान समय मे काजू व्यापार की गतिविधियो का सचालन करने के लिए अलग से काजू अनुभाग 
खोला गया है तथा इसकी शाखा को कोचीन मे विकेन्द्रित किया गया है। भारतीय काजू निगम के 


कर्मचारियों को भारतीय राज्य व्यापार निगम में स्थानान्तरित करने मे कोई समस्या नहटों हुईं क्योंकि उन्हे 
उनके सम्बन्धित सामान्य कैडर प्रदान कर दिये गये। 

3 भारतीय राज्य व्यापार निगम से अनुषगी कम्पनियों का विलगन -- भारतीय हस्तशिल्प 
एवं हथकरघा निर्यात निगम, केन्द्रीय कुटीरउद्योग निगम और परियोजना एवं उपकरण निगम 43 मई, 499] 
को भारतीय राज्य व्यापार निगम से अलग हो गये। भारतीय हस्तशिल्प एव हथकरघा निर्यात निगम मे 
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सम सकलक, समन) (कम. यक- 
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भारतीय राज्य व्यापार निगम के 7 5 करोड रुपये की सारी साझेदारी राष्ट्रपति(वस्त्र मत्रालय)/को नकद 
भुगतान पर हस्तान्तरित कर दी गयी है। परिणामस्वरूप केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम जो कि हस्तशिल्प एव 
हथकरघा निर्यात निगम का अनुषगी था अब भारतीय राज्य व्यापार निगम का अनुषगी नहीं रहा। वर्ष 
4990-94 के दौरान परियोजना एवं उपकरण निगम भी राज्य व्यापार निगम से अलग हो गया जबकि 
परियोजना एवं उपकरण निगम मे इस निगम की रुपये 4 5 करोड की समग्र साझेदारी सरकार के निर्णय 
के अनुशरण मे एक रुपये के प्रतीक मूल्य पर बी बी आई एल को हतस्तान्तारित कर दी गई थी। 
परियोजनः एवं उपकरण निगम के अश अब सरकार द्वारा बी बी आई एल बन्द कर देने के निर्णय के 
परिणामस्वरूप राष्ट्रपति को हस्तान्तरित कर दिये गये है।“ इस प्रकार वर्तमान समय में भारतीय राज्य 
व्यापार निगम की केवल एक सहायक कम्पनी भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड रह गयी है। 

भारतीय राज्य व्यापार निगम के पार्षद सीमानियम के अनुसार इसका प्रबन्ध एक संचालक 
मण्डल द्वारा किया जाता है। सचालक मण्डल का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति समय-समय पर करते है। 
इसकी सख्या अधिकतम बारह और न्यूनतम चार होती है, किन्तु सचालक मण्डल की वास्तविक संख्या 
समय-समय पर घटती-बढती रहती है। 4960 मे इनकी कुल सख्या अध्यक्ष सहित 43 थी।“> जबकि 
4990-94 में यह सख्या 42 ही थी। वर्तमान समगठन-चार्ट के अनुसार निगम मे एक अध्यक्ष एवं प्रबन्ध 
निदेशक होगे जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा से अनुबन्ध के आधार पर कार्य कर रहे है। इनके अधीन 
पाँच और निदेशक जिसमे दो विपणन निदेशक, एक वित्त निदेशक,एक कार्मिक निदेशक तथा एक 
कार्यकारी निदेशक(सतर्कता) के रूप मे कार्य करते है। निगम में 7 मुख्य महाप्रबन्धक(सी जी एम ) तथा 
चार महाप्रबन्धक(जी एम) अलग-अलग अनुभागो के कार्यो का निष्पादन करते है। वर्ष 992-93 मे 
कम्पनी अधिनियम /956 की धारा 247(2-ए) के अन्तर्गत आने वाले अधिकारियो की कुल सख्या 50 
थी जिसमे 8 अधिकारी वित्तीय वर्ष 4992-93 में ही नियुक्त किये गये। इस प्रकार उन सभी 50 
अधिकारियो का मासिक वेतन 42, 000रुपये से अधिक है। 


(स) निगम का कार्य - 


निगम का मुख्य कार्य विदेश व्यापार करना है। प्रारम्भ मे निगम 
ने सभी वस्तुओं का आयात-निर्यात किया लेकिन समय-समय यर अलग-अलग कार्यो के लिए अलग-अलग 
निगम बन जाने के कारण सम्बन्धित निगम का कार्य उनको सौप दिया गया। निगम विदेशों मे भारतीय 
वल्तुओ के बाजारों एव उनकी मॉग की खोज करता है जिससे कि विदेशी व्यापार मे वस्तुओ की माँग बनी 


52. वार्षिक प्रतिवेदन-भारतीय राज्य व्यापार निगम, 36 जनपथ, नई दिल्ली 
53 सरकार, समाज एवं विपणन-मालवीय, एच सी ,किताब महल इलाहाबाद-4990,पृष्ठ सख्या-36 
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रहे। निगमका उददेश्य है कि जहाँ तक सम्भव हो आवश्यक क्ल्तुओ की पूर्ति उपभोक्ताओं को उचित मूल्य 
पर होती रहे। इसके प्रमुख कार्य निम्नवत है- 

- परम्परागत वस्तुओ के सन्दर्भ मे नये-नये बाजारों का सृजन तथा अपरम्परागत वस्तुओं 
के बाजारों की खोज करना। 

- भारतीय वस्तुओ के विद्यमान बाजारों का विस्तार करना। 

- निर्यात के अवसरों का विविधीकरण। 

- एक निर्यात एव आयात एजेन्सी के रूप में कार्य करना। 

- विनिमय व बाजार सन्धि के अन्तर्गत एक व्यापारिक समझौता करना। 

- व्यावसायिक सघ के आधार पर निर्यात व आयात करना। 

- एसे विदेशी वयापार को सम्पादित करना जो उद्योग, व्यापार एव समाज के लिए आवश्यक 
हो। 

- भाँग एव पूर्ति मे सनन्‍्तुलन बनाये रखना। 

- कठिनाई से प्राप्त होने वाली वस्तुओ के आन्तरिक वितरण की व्यवस्था करना। 

- मूल्य-समर्थित क्रियाविधि एव बफर स्टाक के उपायो को अपनाना जिससे कि मूल्यो को 
स्थायित्व प्रदान किया जा सके। 

- सरकारी नीतियो का लागू करवाने मे सहायता करना। 

- विदेशी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत वस्तुओं का आयात एवं निर्यात करना। 

बदती हुयी आर्थिक नीतियो के अनुरूप निगम के कार्यों को पुन परिभाषित किया गया है, 
जिन्हे निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है- 

3+ निर्यात - भारतीय राज्य व्यापार निगम ने निर्यात सम्बन्धी कार्यों मे निम्न नये आयाम 
दिये है- 

# निर्यात की माँग को पूरा करने के लिए उत्पादको को सहायता प्रदान करना जिससे 
वस्तुओ का उत्पादन माँग के अनुरूप हो सके तथा उत्पादन के मार्ग मे आने वाली कठिनाई दूर हो सके, 
जैसे-कच्चे माल की सुरक्षा, ईंधन की उपलब्धता, सचार सुविधाएं इत्यादि की व्यवस्था करना। 

+# परम्परागत वस्तुओ के व्यापार को बढाना तथा विश्व मे अपरम्परागत वस्तुओ का परिचय 
कराना जिससे कि भारत को निर्यात के सम्बन्ध मे नये-नये बाजार प्राप्त हो सके। 

# नयी-नयी विधियों द्वारा एक नये प्रकार से निर्यात सम्बर्द्धन करना। 

# पूर्वी यूरोप के देशों मे अपनी व्यापारिक योजनाएं लागू करना। 
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# विशेष व्यापारिक समझौते के अन्तर्गत कठिनाई से बिकने वाली वस्तुओ का निर्यात तथा 
आवश्यक वस्तुओ के आयात के साथ अतिरिक्‍त नियात की सुविधा देना व उसको सगठित करना। 

# उत्पादकता का पर्याप्त स्तर रखकर, स्थानीय उत्पादन का सस्‍्टाक बनाये रखने मे 
सहायता देना जिससे कि मूल्यो को स्थिर रखा जा सके। ऐसा तभी सम्भव है जब किसी वस्तु की निर्यात 
सम्भावनाएं बहुत अधिक हो, उत्पादन मे स्थिरता हों, उत्पादन के लिए आवश्यक ससाधन पर्याप्त हो 
और स्थानीय उत्पादको को भी इनकी पूर्ति उचित मूल्य पर उपलब्ध हो। 

2 आयात - निगम अपने कार्य में निम्न नये-नये आयामो को शामिल करता है- 

# देश के आर्थिक विकास मे आवश्यक वस्तुओ का आयात करना इसमे पुूँजीगत वस्तुएं, 
औद्योगिक कच्चा माल और दुलर्भ वस्तुओ का आयात करना। 

# उन वस्तुओ का आयात करना जिनकी देश मे आवश्यकता है। 

# पूर्वी यूरोपियन देशो से विशेष समझौते के अन्तर्गत व्यापारिक योजना का लागू करना। 

# तेजडियो को खरीद की अच्छी सुविधा प्रदान कर वस्तुओं का आयात करना। 

# वस्तुओं के मूल्यो को स्थायित्व प्रदान करना तथा उनका वितरण उचित ढग से उचित 
मूल्य पर करना। 

+# ऐसे देशो से वस्तुए आयात करना जहाँ व्यापार पर सरकार का एकाधिकार हो। 

# सरकार द्वारा सूचीबद्ध आयातित वस्तुओ का आयात करना ताकि उद्योगो अथवा 
उपभोकक्‍ताओ को वस्तुओ की आपूर्ति निश्चित मूल्य पर उचित समय एवं उचित मात्रा में उपलब्ध करायी जा 
सके। 

3 निर्यात विकास कार्य - निगम के नये निर्यात विकास कार्य निम्न है- 

# अब प्रत्यक्ष निर्यातो(पृष्ठ दर-पृष्ठ सविदा) के स्थान पर सीधे निर्याती[खरीदना और 
बेचना) पर अधिक बल दिया जायेगा। 

# पूर्ति के अधिक से अधिक सुनिश्चित/प्रतिबद्ध ब्रोतों के निर्माण को प्राथमिकता दी जायेगी। 

# भारत मे माल गोदाम व निरीक्षण केन्द्रों की स्थापना तथा साथ ही विदेशों मे किराये पर 
लिये गये माल गोदामो से बिक्री की योजना बनाना। 

# निर्याज्ञ योग्य व्यापारी वस्तुओं के लिए आई एस ओ 9000 के अनुसार गुणवत्ता वायदा 
कार्यक्रम शुरू करना। 

# अन्य बातो के बराबर रहते हुए प्रति व्यापार को प्राथमिकता देना।?” 
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# देश के निर्माताओं को सगठित करना तथा उन्हे तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान 
करना जिससे निर्यात होने वाली वस्तुओ के उत्पादन मे वृद्धि हो सके। 

# निर्यातोन्‍्मुखी सगठनो मे भाग लेना । 

# विदेशी व्यापार, मेले एवं प्रदर्शनीयो का आयोजन करना। 

# विदेशों मे अपने और नये कार्यालय स्थापित करना। 

# निर्यात सहायता योजना को कार्यरूप प्रदान करना। 

# गुण एवं किस्म नियन्त्रण हेतु मशीनो का विकास करना। 

4 लघु उद्योगो को निर्यात सहायता - छोटे-छोटे लघु उद्योगो के निर्मातओ को उनकी 
वस्तुओ के बारे मे विदेशो मे प्रचार-प्रसार, आकर्षक पैकिंग, साख की सुविधा, परिवहन की सुविधा आदि 
प्रदान करता जिसस कि विभिन्‍न देशो मे उनकी वस्तुओ का निर्यात हो सके। 

5 आन्तरिक व्यापार - कुछ निश्चित क्ल्तुओ के आन्तरिक व्यापार को अधिग्रहीत करना भी 
निगम के कार्यक्षेत्र मे आता है। वस्तुओं की उचित मूल्य पर पूर्ति हेतु पर्याप्त बफर स्ठाक बनाना तथा 
पूति की स्थिरता के लिए कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर खरीद कार्य मे सहायता 
करना तथा ऐसी वस्तुओ की विदेश मे माँग उत्पन्न करना। 

6 व्यापार सम्वर्दन समझौता - ऐसे देशों मे अपने व्यापार प्रतिनिधियों एव अधिकारियों 
को भेजना जहाँ से अभी तक नाम-मात्र का ही आर्यात-निर्यात हो पाता है ताकि नये-नये व्यापारिक 
अनुबन्ध प्राप्त किये जा सके और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढाया जा सके। 

7 अन्य-निगमों मे योगदान - आयात-निर्यात हेतु अन्य गठित निगमों जैसे खनिज एवं धातु 
व्यापार निगम, हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम, परियोजना एवं उपकरण निगम, काजू निगम आदि 
निगमो को समय-समय पर आर्थिक एवं कार्मिक सहायता भी प्रदान करता है।निगम ने आन्श्र प्रदेश राज्य 
व्यापार निगम, महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड, इण्डियन रेलवे फाइनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड 
तथा यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया जैसी सस्थाओ मे स्थायी विनियोग भी किया है। 

(द)निगम का प्रमुख व्यापार क्षेत्र-- 

भारतीय राज्य व्यापार निगम सार्वजनिक क्षेत्र के सुनहरे 
दिनो मे प्रमुख आकषेण था जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार जगत मे सरकार की व्यापार भुजाओ के रूप में 
ऊँचाई को छू रहा था। यह लगातार निर्यात ओर आयात के नये बाजार की खोज में लगा रहा जिससे कि 
वह देश मे बडे राजकीय व्यापार गृह के उत्तरदाबित्व का निर्वहन कर सके। निगम के व्यापार क्षेत्र को 
मुख्य रूप मे निम्न चार भागो मे प्रस्तुत किया जा सकता है- आयात, निर्यात, स्वदेशी व्यापार एवं भारतीय 
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निर्यातको के लिए सेवाए- 

4 आयात - निगम उन वस्तुओं का आयात करता है जिनकी आवश्यकता देश के 
उत्पादको अथवा उपभोकताओ को पडती है, जो मुख्य रूप मे इस प्रकार है- अखबारी कागज, रबर, 
वन्यउत्पाद खाद्य एव वसा तेल रसायन, कृषि वस्तुए, जीवन रक्षक दवाएं, थर्मोप्लास्टिक तथा अन्य 
ऐसी वस्तुएं जिन्हे खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा किसी भी देश से आयात करने हेतु 
निरदेशित किया जाय। 

2 निर्यात- निगम द्वारा उन वस्तुओ का निर्यात किया जाता है जो देश मे या तो 
आवश्यकता से अधिक उत्पादित की जाती है अथवा विदेशी मुद्रा के अर्जन हेतु ऐसी वस्तुओ का निर्यात 
महत्वपूर्ण होता है। गत तीन वर्षों मे निगम द्वारा अग्रवर्णित वस्तुओ का निर्यात किया गया दवाएं, चीनी, 
अल्कोहल, शीरा, रसायन, अफीम, चमडे की वस्तुए,चपडा(लाह) इजीनियरिग एव सरचना सामग्री, सीमेन्ट, 
सयुकत उद्यम, सैनिको की वस्तुए, वस्त्र तथा कपडा, जेम तथा ज्वेलरी, जूट, खेल का सामान, कृषि 
उत्पाद, सोयाबीन मील/खलियाँ, कॉफी, चाय, अरडी का तेल, तम्बाकू, चावल, गेहूँ, विविध[ जौ एव 
जई) खाद्य एवं उपभोक्ता उत्पाद, ताजा एवं प्रसस्कृत खाद्य, फल एवं सब्जिया( सूखे मेवे सहित) माँस 
और समुद्री उत्पाद तथा काजू। 

3 स्वदेशी व्यापार - निगम स्वदेशी व्यापार भी करता है जिसमे वह देश-विदेश से वस्तुओ 
का क्रय करके देश की सीमा मे उनके विक्रय का कार्य सम्पन्न करता है। स्वदेशी व्यापार मे आयातित 
कार, रसायनो मे खुले सामान्य लाइसेन्स! ओ जी एल )की मदो का आयात, औषधि एवं प्लास्टिक 
टिम्बर, दाले, फलियाँ/बीज ससाधन एवं तेल बिक्री को शामिल किया जाता है। 

4 भारतीय निर्यातको के लिए सेवाए - निगम आयात, निर्यात एवं स्वदेशी व्यापार के साथ- 
साथ भारतीय निर्यातकों को निम्न सेवाए भी प्रदान करता है- 

- विपणन अवस्थापना अर्थात्‌ विदेश मे वस्तुओ को बेचने के लिए आधारभूत सुविधाएं प्रदान 
करना। 

- व्यापार मेलो व प्रदर्शनियो मे भाग लेना। 

- आयातित मशीनरी व कच्ची सामग्री की आपूर्ति जिससे कि निर्यातोन्मुखी वस्तुओ का 
उत्पादन नियमित रूप से होता रहे। परख सुविधा अर्थात्‌ नियात की जाने वाली वस्तुओ की किस्म, 
गुणवत्ता, रूप, रग, आकार के शुद्धता की जांच सुविधा। 

निर्यातको को वित्तीय सहायता। 


. आर्थिक परिवेश बडी तेजी से बदल रहा है। विश्व के बहुत से देशों मे आर्थिक एवं राजनैतिक परिवर्तन 
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होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का वातावरण बदल गया है। साम्यवादी समूह टूट चुका है, सोवियत 
सघ अनेक भागो मे बेंटकर राज्य केन्द्रित अर्थव्यवस्था के स्थान पर मुक्त बाजार व्यवस्था के लिए रास्ता 
साफ कर रहा है, साम्यवादी एवं पूँजीवादी,पूर्वी एवं पश्चिमी जर्मनी का विलय हुआ है, चीन मे मुक्त 
बाजार-व्यवस्था का पक्ष स्वीकार किया गया है, लम्बे समय से चल रहे विभिन्‍न युद्धों ने विश्व आर्थिक 


चक्र परआश्चर्यजनक दबाव डाला है। सामान्य रूप से पूरे विश्व मे एवं विशिष्ट रूप में अमेरिका मे मन्दी 


का दौर चल रहा है। पूरे विश्व के व्यापार दर मे 4 5 प्रतिशत से 2 प्रतिशत की कमी वर्ष 4994-92 
मे ऑकी गयी है। 

हाल ही मे विश्व के कई आर्थिक समगठनो की व्यवस्थाये एव प्रावधान परिवर्तित किये गये 
तथा कई शक्तिशालों क्षेत्रीय व्यापार समूह भी गठित किये गये, जैसे-व्यापार एव तट कर सम्बन्धी सामान्य 
समझौता(गैट) यूरोपियन इकोनोमिक कमेटी! ई ई सी )नॉथ अमेरिकन फ्री ट्रेड एणग्नीमेन्ट(नाफ्टा) साउथ 
एशिया प्रीफरेन्शियल ट्रेडिंग एग्रीमेन्ट! सेप्टा), एशिया फ्री ट्रेड एरिया([ आफ्टा) इत्यादि ने विश्व व्यापार पर 
एक महत्वपूणे प्रभाव डाला है। गैट की 4992-93 की रिपोर्ट मे यह बताया गया है कि विश्व व्यापार 
मे 992 मे पिछले पाँच वर्षों मे पहली बार वृद्धि हुई है, इसके अतिरिक्‍त उत्तरी अमेरिका की भी आर्थिक 
स्थिति पुन॒सभली है, लैटिन अमेरिका को पुन आयात की शक्ति प्राप्त हुई है, विश्व व्यापार मे 4992 
मे पुन 4994 की तुलना मे 4 5 प्रतिशत मात्रात्मक वृद्धि दर्ज की गयी है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 
अनुसार 4993 मे विकसित देशो की आर्थिक वृद्धि दर 2 प्रतिशत रही। इस बीच अमेरिकी अर्थशास्त्रियो ने 
इस वर्ष मे और अधिक आर्थिक सुधार की आशा व्यक्त की है। विश्व आर्थिक परिदृश्य मे हो रहे 
परिवर्तनो को ध्यान मे रखकर भारतीय राज्य व्यापार निगम को अपनी भावी रणनीति तय करनी पडेगी। 

विश्व मे हो रहे आर्थिक परिवर्तनो का प्रभाव भारत पर भी पडा है। भारत के आर्थिक 
परिदृश्य मे हाल ही मे बहुत से परिवर्तन आये है। अन्य मुद्राओ की तुलना मे रुपये का दो बार 
अवमूल्यन किया गया। अमरीकी डालर की तुलना मे जुलाई-994 मे किया गया अवमूल्यन 23 7 प्रतिशत 
या जबकि मार्च-4994 के अन्त मे यह 33 2 प्रतिशत था। बैकर्स एक्सेप्टेस स्कीम एण्ड सप्लायर्स क्रेडिट 
के अधीन अल्पावधि विदेशी मुद्रा ऋण की वापसी के लिए अतिरिक्त लागत पर अवमूल्यनका प्रभाव रुपये 
435 करोड का पडा। खाद्य तेलो तथा वसा अम्ल के लिए अतिरिक्‍त लागत की वसूली सरकार से की गयी 
एव अखबारी कागज के मामले मे इसकी वसूली अशत उद्योग द्वारा देय अधिभार और अशत बजट 
सहायता द्वारा की गयी। 
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वर्ष 4994-92 मे भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास मे कुछ सुस्ती रही क्योंकि वर्ष के दौरान एक तरफ 
कृषि का उत्पादन कम रहा और दूसरी तरफ औद्योगिक विकास दर में भी कमी आयी। वर्ष 4994-92 
के दौरान कुल औद्योगिक उत्पादन भी कम हुआ। अगस्त-4994 मे मुद्रास्फीति की दर 46 7 प्रतिशत के 
शिखर पर पहुँच गयी जिससे भुगतान सनन्‍्तुलन बिगड गया। जुलाई-4994 मे विदेशी विनिमय दर मे 
समायोजन एवं आयातित उत्पादक सामग्री की कमी के प्रभाव ने स्थायी उपभोक्ता क्षेत्र को पूरी तरह 
प्रभावित किया। वर्ष 4994-92 मे निर्यातोन्मुखी उद्योगो को सोवियत सघ एवं अन्य पूर्वी यूरोप के बाजारों 
मे माँग की कमी हो जाने के कारण औद्योगिक मन्‍्दी का सामना करना पडा। 

भुगतान असतुलन को ठीक करने तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 
सरकार ने विभिन्‍न साहसिक कदम उठाये जिसकी शुरुआत जुलाई-99 मे भारतीय रुपये के अवमूल्यन 
से हुई। आयात-निर्यात नीति मे बहुत से परिवर्तन किये गये। अगस्त-94 मे अनेक वस्तुओ को असरणीबद्ध 
घोषित किया गया, जहाँ तक भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा व्यवहृत वस्तुओ का सम्बन्ध है तो 
चीनी, अल्कोहल, शीरा, अरडी का तेल का निर्यात तथा वसा अम्ल एवं सोडियम बोरेट के आयात को 
अगस्त-4994 मे असरणीबद्ध कर दिया गया है। राज्य व्यापार नियम के अन्तर्गत सरणीबद्ध मदो मे 
अखबारी कागज एक ऐसी मद है जिसे 4 अप्रैल-4992 को असरणीबद्ध किया गया। 

28 फरवरी,992 को सरकार द्वाराआयात एवं निर्यात के मध्य सीधा सम्बन्ध स्थापित करने 
के लिए रुपये की आशिक परिवर्तनशीलता की घोषणा की गई। निर्यातकों को विदेशी मुद्रा खाता खोलने 
एवं निर्यात मूल्य का 45 प्रतिशत इस खाते से प्राप्त करने की अनुमति दी गयी। इसके अतिरिक्त सरकार 
द्वारा फेरा कानून(फारेन एक्सचेज रेग्युलेंटिंग एक्ट) मे भी सशोधन किया गया। 34 चुने हुए ऐसे उद्योग 
जिसमे कि उच्च तकनीक एवं वृहत्‌ विनियोग की आवश्यकता थी, मे विदेशी विनियोग बढाने हेतु 54 
प्रतिशत इक्विटी के भागीदारी की स्वत अनुमति मिल गयी। औद्योगिक नीति मे क्रान्तिकारी परिर्वतन किया 
गया। आर्थिक वैश्विकीकरण मे शामिल होने के लिए भारत ने एकाधिकार एव प्रतिबन्धात्मकः व्यापार 
व्यवहार अधिनियम(एम आर टी पी एक्ट) से तमाम नियन्त्रणो को हटा लिया। 

इन शासकीय निणर्यों के फलस्वरूप मुद्रा स्फीति की दर जो अगस्त 4994 मे 46 7 प्रतिशत 
तक पहुँच गयी थी एक वर्ष बाद अगस्त 4994 के मध्य मे 8 33 प्रतिशत पर आ गयी। वर्ष 4992-93 
के अन्त मे यह 7 प्रतिशत तक आयी तथा 40 जुलाई 4993 को यह 5 4 प्रतिशत गिरी जो कि 4987 
के बाद की सबसे कम मुद्रा स्फीत की दर अकित की गयी। विदेशी मुद्रा भण्डार 4 अरब डालर से बढकर 
20 अरब डालर तक पहुँच चुका है। सम्पूर्ण रूप से आर्थिक विकास दर जो 4994-92 में 2 प्रतिशत 
कम हो गयी थी पुन 4992-93 मे लगभग 4 प्रतिशत रही।?? सरकार के साहसिक कदमो के 
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परिणामस्वरूप निर्यात को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला है तथा व्यापार घाटे मे कमी आयी है। वर्ष 4993-94 
के प्रथम त्रैमास मे निर्यात मे(डालर के मूल्य मे) 27 प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि दर्ज की गयी है। इन सबका 
प्रभाव राज्य व्यापार निग्म पर भी पडा है। 

उदारीकृत व्यापार नीति के परिणामस्वरूप सरकार की प्राथमिकताए बदली और सरकार की 
प्राथमिकताए बदलने के कारण निगम को भी अपनी प्राथमिकताओ में परिवर्तन करना पडा। निगम अपनी 
स्थापना क समय से सरणीबद्ध वस्तुओ के व्यापार मे व्यस्त था जिसमे वह एक तेजडिये की भूमिका 
निभा रहा था। खाद्य तेलो को छोडकर अनेक वस्तुओ को असरणीबद्ध कर देने के कारण निगम के 
सरणीबद्ध आयात निर्यात कारोबार मे कमी की आशका के साथ-साथ इसके परिचालन लाभ मे भी कमी की 
आशका थी। 

इस स्थिति का सामना करने के लिए निगम ने असरणीबद्ध निर्यातो एवं स्वदेशी व्यापार के 
लिए एक्जिम स्क्रिप्स पर असरणीबद्ध निर्याता और आयातो को बढाने की योजना बनायी इसके साथ ही 
निगम ने अपने आप को प्रतियोगितात्मक विश्व व्यापार क्षेत्र मे एक अन्तर्राष्ट्रीय सस्थान के रूप मे प्रस्तुत 
करने का निर्णय लिया है। अब निगम अपनी लगायी गयी पूँजी पर उचित लाभ कमाने का भी प्रयास करेगा। 
यह सरकार द्वारा निर्धारित की गयी नीतियो को लागू करवाने मे सहायता भी करेगा। इस प्रकार निगम को 
आत्मपरीक्षण कर अपने वर्तमान स्वरूप को परिवर्द्धित एवं परिष्कृत करने की आवश्यकता है। उसे अब 
असरणीबद्ध वस्तुओं के निर्यात-आयात एवं स्वदेशी व्यापार पर ही जोर देना है ताकि वह देश के 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का नेतृत्व कर सके। 

(र) निगम की व्यापारिक स्थिति - 

आरम्भ में निगम अपनी समस्त व्यापारिक क्रियाएं स्वय 

करता था लेकिन अक्टूबर-4963 मे खनिज एवं धातु के व्यापार के लिए अलग से निगम बन जाने के 
कारण खनिज एवं धातुओ के निर्यात का कार्य उसे सौप दिया गया। इसके बाद समय-समय पर निगम के 
कार्यों को करने के लिए विभिन्‍न सहायक कम्पनियाँ एवं निगमो की स्थापना की गयी जो कि समय-समय 
पर राज्य व्यापार निगम से अलग भी होती रही और वर्तमान समय मे तो इसका केवल एक अनुषगी सस्थान 
भारतीय चाय व्यापार निगम ही है। निगम न केवल निर्यात सम्बर्द्धन का कार्य करता है बल्कि वह विश्व 
की नयी-नयी अपरम्परागत वस्तुओ जैसे- डिस्पोजल सिरिज, चावल की भूसी, अच्छी किस्म के चावल 
फल एवं फूल, के सन्दर्भ मे जानकारी भी प्रस्तुत करता है। इसकी व्यापारिक स्थिति मे हो रही 
उत्तरात्तर प्रगति का अनुमान अग्र पृष्ठ पर प्रस्तुत तालिका सख्या 46 से लगाया जा सकता है- 
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तालिका सख्या 46 
राज्य व्यापार निगम की व्यापारिक स्थिति 
(करोड रुपये मे) 
वर्ष आयात निर्यात स्वदेशी. कुल कर देने से कुल लाभ 
व्यापार व्यापार पर्व लाभ अनुपात($में') 

969-70 450 2 55 4 5 40 240 7 46 24 77 
4976-77 304 0 666 0 8 00 975 0 26 7 27 
4980-84 4345 0 450 0 45 00 4780 0 -- - 
4984-82 3290 89 555-4. 20 56. 4866 85. 74 45 39 
4982-83 4488 23 630 47 43 44 4832 44 62 66 34 
4983-84 4403 38 796 44 45 54. 2245 03 59 83 27 
4984-85 2449 00 749 56 26 9 2865 53 64 43 हक 
4985-86 2458 38 ३77 44 45 34 2554 46 64 66 24 
49986-87 2479 27 542 42 43 88 2735 27. 55 42 20 
4987-88 3036 88 580 99 27 72 3645 52. 54 97 4 4 
4988-89 2044 92 529 55 49 56 2593 99. 40 57 46 
4989-90 4070 4. 753 78 32 99 4855 24. 36 78 20 
4990-94 4332 00 369 00 55 00 4756 00 34 59 4 96 
99-92 640 00 625 00 80 00 4345 00 36 00 2 73 
4992-93 324 00 554 00 438 00 4043 00 27 00 2 66 
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स्रोत वार्षिक प्रतिवेदन- भारतीय राज्य व्यापार निगम, 36-जनपथ, नई दिल्ली 


उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 4980-84 तक निगम द्वारा किये 
गये आयात मे लगातार वृद्धि होती रही, इसके बाद आयात मे पर्याप्त उच्चावचन रहा जबकि सर्वाधिक निर्यात 
वर्ष 983-84 मे 796 44 करोड रुपये का हुआ। वर्ष 4983-84 के बाद वर्ष 4990-94 मे निगम 
का निर्यात सबसे कम केलव 369 करोड रुपये था। वर्ष 4989-90 एवं 90-94 मे निर्यातों मे गिरावट के 
प्रमुख कारण निम्नलिखित रहे- 

# खाडी सकट(ईराक-कुवैत युद्ध) जिसके कारण अनेक मदो जैसे रसायनो, औषधियो, खलियो, 
चावल, चमडे की बनी वस्तुओ आदि के निर्यात पर विपरीत प्रभाव पडा। 

# काण्डला मुक्त व्यापार क्षेत्र से सीधे निर्यातो के कारण राज्य व्यापार निगम के द्वारा सरणीबद्ध 
->अरण्डी के तेल के रूप मे भुगतान क्षेत्र को कम आयात । 

# वर्ष के लिए निश्चित किया गया गेहूँ के निर्यात का लक्ष्य इसलिए प्राप्त नही किया जा सका 
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कि भारत के बन्दरगाहों पर बडे जहाजो मे लदान की सुविधा नही थी। 

# कॉफी के मामले मे लक्षित निर्यात प्राप्त न करने का कारण यह रहा कि आई सी ओ 
कोटा न होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी मे मदी रही। इसका यह भी कारण था कि नरमी में कॉफी के 
कुछ खास ग्रेड उपलब्ध नही थे, जिससे कुछ सविदाओ की पूर्ति नहीं हो सकी। 

# वर्ष के दौरान चावल का निर्यात कम रहा क्‍योंकि खाडी सहकारी परिषद ने पहले के समान 
राज्य व्यापार निगम के माध्यम से चावल खरीदने के बजाय सीधे ही निजी पार्थियो से खरीदना पसन्द किया। 

# सोवियत रूस तथा पूर्ववर्ती पूर्वी जर्मनी की खरीददारी पद्धति मे परिवर्तन के कारण भी इन 
देशों को फुटवीयर के राज्य व्यापार निगम के निर्यातो पर प्रतिकूल प्रभाव पडा। 

स्वदेशी व्यापार मे भी आयात की तरह प्रारम्भ से वर्ष 4984-83 तक लगातार वृद्धि हुई है। 
वर्ष 4982-83 मे यह घटकर 43 44 करोड रुपये हो गया जो वर्ष 4980-84 के बाद अब तक का 
सबसे कम स्वदेशी व्यापार रहा। वर्ष 4989-90 से वर्तमान समय तक इसमे उत्ततरोत्तर वृद्धि हो रही है। 
राज्य व्यापार निगम के इतिहास मे वर्ष 4987-88 मे सर्वाधिक व्यापार रुपया 3645 52 करोड का हुआ 
परन्तु इस वर्ष के सर्वाधिक व्यापार के बावजुद निगम का कर के पूर्व लाभ 54 97 करोड रुपये ही रहा 
इस प्रकार निगम का इस वर्ष का निवल लाभ अनुपात(कर देने के पूर्व बिक्री के अनुपात मे) 4 4 प्रतिशत 
रहा। यदि हम निगम के निवल लाभ अनुपात की ऐतिहासिक समीक्षा करे तो स्पष्ट होता है कि यह अनुपात 
इसी ऐतिहासिक वर्ष मे सबसे कम है जिसमे कुल व्यापार सबसे अधिक। वर्ष 4969-70 मे यह अनुपात 
सर्वाधिक 7 7 प्रतिशत था। निगम का मात्रात्मक लाभ वर्ष 98-82 मे सर्वाधिक रहा है जबकि इस वर्ष 
का निवल लाभ अनुपात 3 9 प्रतिशत था। वर्ष 4992-93 मे निवल लाभ अनुपात 2 66 प्रतिशत था 
जिसे सनन्‍्तोषजनक कहा जा सकता है। 

(ल) निगम के कारोबार की विशिष्टताए - 

गत वर्षों मे भारत और यहाँ तक कि विश्व के आर्थिक 
परिदृश्य मे बहुत से परिवर्तन हुए है। इसके साथ ही साथ निगम की सगठनात्मक सरचना भी बी बी आई 
एल के गठन, पुन इसके समापन, अनुषगियो के विल्गन एवं समामेलन के कारण प्रभावित हुई। इन 
परिवर्तनो का प्रभाव निगम की कार्य-प्रगति पर भी पडा है, जिसका अवलोकन अग्र पृष्ठ पर प्रस्तुत 
तालिका सख्या 47 से किया जाता सकता है- 
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तालिका सख्या 47 
विगत वर्षों मे निगम के कारोबार की विशिष्टताए 


(करोड रुपये मे) 
मिट विवण_._ _._._... . . ड़. वर्ष 4989-90 4990-9/ 499-92 992-93 _ 
4 निर्यात- असरणीबद्ध 262 473 292 542 

सरणीबद्ध 435 443 234 9 
दोहरा व्यापार(तटेतर सहित) 355 83 99 - 
योग 752 369 625 554 
2 आयात- असरणीबद्ध 25 23 58 39 
सरणीबद्ध 4045 4309 599 285 
योग 4070 4332 640 324 
3 स्वदेशी- 33 55 80 438 
महायोग 4855 4756. 4345 4043 
4. वित्तीय-कर के पूर्व लाभ 36 78 34 59 36 27 
कर के लिए प्रावधान 5 07 44 46. 44 8 
कर के बाद लाभ 34 74. 23 43. 25 49 
5 विनियोजन-प्रस्तावित लाभाश 6 00 600 90 90 
आरक्षित राशि मे अन्तरण 26 659 47 75 77 0 40 0 
शुद्ध मूल्य 342 00 329 00 360 00 369 00 
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स्रात वार्षिक प्रतिवेदन-भारतीय राज्य व्यापार निगम, 36-जनपथ, नई दिल्ली 

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि वर्ष 4990-94 के दौरान निर्यात 369 करोड रुपये 
के रहे जबकि इससे पूर्व वर्ष 4989-90 मे यह 752 करोड रुपये का था। निर्यातो मे कमी का प्रमुख 
कारण दोहरे व्यापार तथा असरणीबद्ध निर्यातो के अन्तर्गत कम निर्यात रहा, जो पिछले वर्ष क्रमश 344 
करोड रुपये तथा 262 करोड रुपये के तुलना मे वर्ष 4990-94 मे केवल 83 करोड एवं 473 करोड 
रुपये रहा। वर्ष 4990-94 मे निर्यातों मे कमी खाडी सकट, साम्यवादी सोवियत रूस एव पूर्वी जर्मनी की 
खरीद विधि मे परिर्वतन तथा कुछ वस्तुओ के असरणीवद्ध कर दिये जाने से विदेशी खरीददारो द्वारा निजी 
पार्टियो से सीधा सम्बन्ध स्थापित करने के कारण भी रही। 

वर्ष 994-92 में निगम का निर्यात 369 करोड रुपये से बढकर 625 करोड रुपये हो 
गया और इस प्रकार निर्यात मे एक वर्ष मे ही 69 प्रतिशत की वृद्धि हुई। असरणीबद्ध वस्तुओ का निर्यात इस 
अवधि मे 473 करोड रुपये से बढकर 292 करोड रुपयें हो गया। इस प्रकार असरणी बद्ध क्ल्तुओ के 
निर्यात मे पिछले कुछ वर्षों, मे सर्वोच्च वृद्धि दर 69 प्रतिशत दर्ज की गयी। असरणीबद्ध वस्तुओ मे मुख्य 
रूप से सोयाबीन मील/खलियाँ, गेहूँ, चाय, प्रसस्कृत खाद्य, केमिकल और दवाए इत्यादि थी। 
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वर्ष 4994-92 मे असरणीबद्ध निर्यात-क्षेत्र मे निगम द्वारा की गयी प्रगति मे कुछ महत्वपूर्ण 
कारक निम्नलिखित है- 


# सोयाबीन मील/खलियो का निर्यात गत वर्ष 4990-94 की तुलना मे 4994-92 मे 20 
करोड रुपये अधिक रही जो 24 करोड रुपये से बढ कर 44 करोड रुपये हो गया। निगम ने पहली बार 
इस वर्ष चावल की भूसी की खली रुपये 4 68 करोड का निर्यात किया। 

# इस वर्ष मे पहली बार गैर-बासमती चावल रुपये 6 05 करोड का निर्यात किया गया। 

# निगम स्वीडिश बाजार मे पहली बार प्रविष्ट हुआ और एक करोड रुपये का निर्यात आदेश 
प्राप्त करने मे सफल रहा। 

# निगम ने यूनाइटेड अरब अमीरात को निर्यात करने का एक दीर्घकालीन समझौता किया है 
जिसमे एक करोड रुपये की डिस्पोजल सिरिज का निर्यात प्रति वर्ष करना है। निगम ने पहली बार हालैण्ड 
को 45 लाख रुपये की इफेड्रिन तथा 50 लाख रुपये की कोन्द्रीमैक्सजॉल दवा की गोली, फ़ास को 20 
लाख रुपये की इण्डोशल्फान का निर्यात किया। उसे 64 लाख रुपये का फार्मूलेशन का आर्डर नाइजीरियन 
हेल्‍थ अथॉरिटी द्वारा प्राप्त हुआ है। 

वर्तमान समय मे निगम उदारीकृत व्यापारिक वातावरण मे असरणीबद्ध क्स्तुओ के व्यापार को 
बढ़ाने पर अधिक जोर दे रहा है। वर्ष 4992-93 के दौरान असरणीबद्ध वस्तुओ का निर्यात 38 6 प्रतिशत 
बढा। वर्ष का कुल निर्यात यद्यपि 4994-92 के 628 करोड रुपये की तुलना मे केवल 554 करोड रुपये 
रहा। सरणीबद्ध वस्तुओ का निर्यात 234 करोड रुपये से घटकर केवल 9 करोड रुपये रह जाने से कुल 
निर्यात प्रभावित हुआ। निगम लगातार सोयाबीन, चावल की भूसी, सरसो एवं सूरजमुखी का तेल का निर्यात 
बढाने का प्रयास कर रहा है। देश मे ट्रको की हडताल एवं असामान्य परिस्थिति के बावजूद वर्ष 
4992-93 मे कुल 34 करोड रुपये का निर्यात इन वस्तुओ से सम्बन्धित किया गया। 

वर्ष 4990-94 के दौरान रुपये 4332 करोड का आयात कारोबार हुआ जो पिछले वर्ष के 
आयात से 262 करोड रुपये अधिक था, जिसका मुख्य कारण खाद्य तेलो के आयातो मे बढी हुई मात्रा है। 
सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गयी नीतियो एवं दिये गये दिशा-निर्देशों के आधार पर सरणीबद्ध 
वस्तुओं का निर्यात निगम द्वारा किया जाता है। आयात का समय एवं आयातित मात्रा का निर्धारण भी सरकार 
ही करती है। वर्ष 4994-92 मे 90-94 की तुलना मे आयात रुपया 4322 करोड से गिरकर 640 
करोड रुपये रह॑ गया। यह कमी मुख्य रूप से सरणीबद्ध खाद्य तेलो के आयात मे कमी के कारण रही। 
वर्ष 4994-92 के दौरान 4 45 लाख मीट्रिक ठन पामोलिन का विक्रय 247 करोड रुपये मे किया गया 
जबकि वर्ष 4990-94 मे 5 95 लाख मीट्रिक टन पामोलिन का विक्रय 836 करोड रुपये मे किया गया 
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था। निगम का आयात आवर्त वर्ष 4992-93 मे 46 9 प्रतिशत और कम हो गया। यह कमी अखबारी 
कागज फे असरणीबद्ध किये जाने तथा खाद्य तेलो के आयात मे कमी के कारण आयी 3 लाख टन खाद्य 
तेलों के आयात की मूल योजना के अनुक्रम मे केवल 30,000 मी ठन खाद्य तेलो का ही आयात किया गया 
क्योंकि तिलहन के स्वदेशी उत्पादन मे काफी वृद्धि हुई। 

पिछले चार वर्षों मे निगम ने स्वदेशी व्यापार मे उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए चार गुना से 
अधिक की वृद्धि दर्ज करायी है। वर्ष 4990-94 में स्वदेशी बिक्री मे वृद्धि का मुख्य कारण सरकारी 
सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत बिक्री तथा सोयाबीन के तेल की अधिक बिक्री रही। स्वदेशी व्यापार मे वर्ष 
994-92 तथा 92-93 मे निगम ने अपने ग्तवर्ष की तुलना मे क्रमश 45 प्रतिशत तथा 72 5 प्रतिशत 
की वृद्धि की है। स्वदेशी व्यापार मे वृद्धि का मुख्य कारण निगम की तेल निकालने वाली अधिग्रहीत 
परियोजनाओ द्वारा तेल की अधिक बिक्री के साथ-साथ आयातित कारो एवं प्राकृतिक रबर की अधिक बिक्री 
करना रहा है। 

वर्ष 4992-93 मे सरणीबद्ध व्यापार मे कमी के बावजूद निगम अपने कुल व्यापार को हजार 
करोड रुपये के स्तर पर बनाये रखने मे सफल रहा है यद्यपि वर्ष 4992-93 में कुल व्यापार 4345 
करोड रुपये से घटकर रुपये 4043 करोड ही रह गया है। यह कमी मुख्य रूप से सरणीबद्ध व्यापार मे 
कमी के कारण रही। वर्ष 4994-92 का सरणीबद्ध व्यापार 833 करोड रुपये का था जो अगले वर्ष गिरकर 
294 करोड रुपये ही रह गया जबकि असरणीबद्ध व्यापार में वर्ष 4992-93 के दौरान 49 प्रतिशत की वृद्धि 
हुई। निम्न तालिका मे विगत वर्षों के सरणीबद्ध एव असरणीबद्ध व्यापार की स्थिति को प्रस्तुत किया गया है- 


तालिका सख्या 48 
सरणीबद्ध एव असरणीबद्ध व्यापार की स्थिति 
(करोड रुपये मे) 

_ विवरण _ वर्ष 4989-90 4990-94 4994-92 4992-93 
4 सरणीबद्ध व्यापार 4480 4422 833 294 
2 असरणीबद्ध व्यापार 675 334 482 79 

(तटेतर तथा स्वदेशी सहित) 

योग 4855 4756 4345 4043 
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स्रोत वार्षिक प्रतिवेदन-भारतीय राज्य व्यापार निगम, 36-जनपथ, नई दिल्ली 
उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सरणीबद्ध व्यापार मे वर्ष 090-०4 से लगातार कमी एव 


असरणीबद्ध व्यापार मे लगातार वृद्धि हो रही है। 
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तालिका सख्या 47 में यदि निगम के अर्जित लाभ का अवलोकन किया जाय तो स्पष्ट होता है 
कि 4992-93 में वर्ष 4994-92 की तुलना मे 9 करोड रुपये की कमी रही है। लाभ मे कमी का कारण 
निगम के कुल आयात-निर्यात व्यापार मे कमी होना रहा है। यद्यपि इस अवधि मे स्वदेशी व्यापर बढा है 
परन्तु वह लाभ को अधिक प्रभावित नही कर सका। कर के पूर्व लाभ को विक्रय के सन्दर्भ मे देखने पर 
यह स्पष्ट होता है कि गत चार वर्षों मे इसमे अधिक उच्चावचन नहीं है। वर्ष 4989-90 से 92-93 तक 
यह अनुपात क्रमश 2 0,2 0,2 8 एव 2 7 प्रतिशत रहा। वर्ष 4983-84 मे भी यह अनुपात 2 7 
प्रतिशत ही था। निगम ने लाभाश की घोषणा मे पर्याप्त स्थिरता का ध्यान रखा है।वर्ष 982-83 से 
85-86 तक लाभाश की राशि रुपये 3 75 करोड 4986-87 से 4990-94 तक लाभाश 6 करोड रुपये 
तथा 4994-92 एवं 92-93 मे रुपये 9 करोड लाभाश के रूप मे वितरित किये गये। वर्ष 4986-87 से 
90-94 तक लाभाश की दर 20 प्रतिशत थी। वर्ष 4994-92 मे इसमे 50 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 
लाभाश दर को 30 प्रतिशत कर दिया गया है। 

(व) चीनी सकट-4994 मे निगम की भूमिका - 

चीनी सकट 4994 को कम करने मे राज्य 

व्यापार निगम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। निगम सरकार के आदेश पर चीनी अथवा अन्य वस्तुओ का 
आयात करता है। उल्लेखनीय है कि चीनी का उत्पादन खपत से कम होगा, इसका सही-सही अनुमान 
समय पर नहीं लगाया जा सका था। भारतीय चीनी मिल सघ ने सरकार को भावी उत्पादन के विषय मे 
सही आकडे उपलब्ध नहीं कराये।? और जब इस बात का पता चला कि वर्तमान चीनी सत्र का उत्पादन 
पिछले वर्ष की खपत से कम है तो चीनी के आयात करने से सम्बन्धित प्रशासनिक आदेश देने मे विलम्ब 
हुआ। फलस्वरूप चीनी की मात्रा बाजार मे कम हो जाने से खुले बाजार में इसकी कीमत अनियन्त्रित हो 
गयी। कुछ व्यक्तियों द्वारा आरोप लगाया गया कि सरकारी महकमो की अक्षमता और मन्त्रियों तथा नौकरशाहो 
के बीच अहम्‌ के टकराव से हुए घालमेल के कारण ऊँची कीमतो पर चीनी का आयात किया गया और देश 
के खजाने को 650 करोड रुपये की चपत लगी।7“ 

वास्तव मे नवम्बर 4993 मे ही केन्द्रीय नागरिक आपूर्ति मत्री द्वारा 30 लाख टन चीनी के 
आयात की सिफारिश की गयी थी। खाद्य सचिव ने भी चीनी के आयात का सुझाव दिया। परन्तु खाद्य 
मन्त्रालय का विचार था कि माँग पूरी करने के लिए चीनी का पर्याप्त उत्पादन होगा। 24 जनवरी, 994 
को खाद्य मन्‍्त्री ने प्रधानमन्त्री कार्यालय को पत्र लिखकर चीनी आयात करने का निवेदन किया। भन्त्रिमण्डल 
की मूल्य सम्बन्धी समिति(सी सी पी ) की बैठक कई बार स्थगित होने के बाद जब 9 मार्च, को हुयी तो 
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तय हुआ कि चीनी को खुले सामान्य लाइसेन्स(ओ जी एल ) की सूची मे लाया जाय और राज्य व्यापार 
निगम तथा खनिज एवं धातु व्यापार निगम से चीनी के आयात के बारे मे फैसला करने को कहा जाय 
परन्तु वित्त मन्त्रालय ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को होने वाले घाटे को उठाने से इन्कार कर दिया 
क्योंकि आयातित चीनी की लागत रुपये 43 40 प्रतिकिलो होती जबकि विक्रय 7 40 रुपये प्रतिकिलो पर 
ही करना पडता, इसलिए राज्य व्यापार निगम तथा खनिज एवं धातु व्यापार निगम आयात का फैसला करने 
मे झिझ्कते रहे। जब राज्य व्यापार निगम ने चीनी मेंगाने के लिए 43 मई,4994 तक कोई अनुबन्ध नहीं 
किया, तब सचिवो की बैठक मे मन्त्रिमण्डलीय सचिव ने निर्देश दिया कि वे भारतीय खाद्य निगम से चीनी 
आयात करवाए। भारतीय खाद्य निगम ने 46 मई को निविदा जारी की, परन्तु इसे खाद्य मन्त्री द्वारा 49 
मई को रदूद कर दिया गया और उसी दिन भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा 385 डालर प्रति टन की दर 
से चीनी मेँगाने का पहला अनुबन्ध किया गया। आयात की कीमत नवम्बर-4993 की कीमत से 35 डालर 
प्रति टन अधिक थी। जब चीनी सकट का जायजा लेने के लिए 8 जून 4994 को प्रधानमन्त्री ने बैठक 
बुलायी तो वित्तमन्त्री भारतीय खाद्य निगम को सब्सिडी देने पर सहमत हुए , जिससे कि सस्ती दर की 
दुकानो पर चीनी की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके। पर इस बीच चीनी की कीमत खुले बाजार 
मे 48 रुपये प्रति किलो तक पहुँच गयी। 

इस प्रकार स्पष्ट है कि आयात का निर्णय लेने मे विलम्ब तथा निर्णय केबाद आयात अनुबन्ध 
करने मे विलम्ब, चीनी सकट-4994 का आधार है। जब खाद्यमन्त्री से इण्डिया टुडे के प्रतिनिधि द्वारा राज्य 
व्यापार निगम के माध्यम से आयात मे विलम्ब का कारण पूछा गया तो उनका उत्तर था कि मन्त्रिमण्डलीय 
सचिव की जिम्मेदारी थी कि वे राज्य व्यापार निगम के चीनी आयात के सम्बन्ध मे, वाणिज्य सचिव को स्पष्ट 
निर्देश देते। यह काम तो उन्हे 8 अप्रैल की बैठक के बाद कुछ दिनो मे ही कर लेना चाहिए था, जब यह 
फैसला हुआ कि राज्य व्यापार निगम और खनिज एवं धातु व्यापार निगम साॉवजनिक वितरण प्रणाली के लिए 
चीनी का आयात करेगे। वाणिज्य सचिव द्वारा वाणिज्य मन्त्रालय को पहला पत्र 5 मई-4994 को भेजा गया 
जिसमे राज्य व्यापार निगम से बाजार की कीमतों पर चीनी आयात करने की बात कही गयी। मगर तब 
सब्सिडी कौन देतार? 

भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी की गयी निविदा को रद्‌द करने का कारण वर्ष 4989 के 
चीनी सकट पर , पी ए सी की रिपोर्ट थी, जिसमे यह कहा गया था कि भारतीय खाद्य निगम और खाद्य 
मन्त्रालय चीनी का आयात न करे यह अधिकार राज्य व्यापार निगम तथा खनिज एवं धातु व्यापार निगम 
का है और किसी भी अपजीकृत कम्पनी को आयात सम्बन्धी निविदा भरने की अनुमति न दी जाय। 
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उदारीकरण के वर्तमान सन्दर्भों मे चीनी सकट- 4989 के पी ए सी की रिपोर्ट का अक्षरश 
अनुपालन बहुत उचित प्रतीत नही होता। निजीकरण के दर्शन को बढावा देते हुए 45 मार्च-94 को निजी 
क्षेत्र के लिए सीमा शुल्क मुक्त चीनी-आयात के दरवाजे खोल दिये गये। यद्यपि राज्य व्यापार निगम भारत 
सरकार के लिए चीनी आयात करने का एक उत्तरदायी सस्थान है परन्तु उसे समय पर स्पष्ट आदेश दिया 
जाना चाहिए था। क्योंकि निजी पार्टियाँ भी आयात अनुबन्धों मे लगी थी इसलिए निगम की विदेश से मोल- 
तोल शक्ति भी कमजोर पड गयी थी। चीनी की आपूर्ति तथा कीमतो पर नियन्त्रण हेतु सरकार को समय 
रहते वित्त, वाणिज्य तथा खाद्य मनन्‍्त्रालयो की एक सयुकत समिति गठित किया गया होता,तथा इन विभागों 
के बीच सवादहीनता जैंसी स्थिति को समाप्त कर समस्‍या से निपटने का समय से प्रयास किया गया होता 
तो इस चीनी सकट को कम किया जा सकता था। 

(ष) निगम की उपलब्धियों का मूल्याकन - भारतीय राज्य व्यापार निमम की उपलब्धियों 
निम्नलिखित है- 

4 देश के आयात-निर्यात व्यापार मे योगदान - विगत वर्षों मे निगम ने देश के आयात- 
निर्यात व्यापार मे महत्वपूर्ण योगदान किया है। इसका कुल व्यापार 4987-88 मे 3645 करोड रुपये तक 
पहुँच चुका था। बाद मे राजनीतिक अस्थिरता तथा आर्थिक उदारीकरण के मूल उद्देश्य- निजी आयातको 
तथा निर्यातको को विदेशी बाजार की प्रतिस्पर्धा मे खडे होने की योग्यता का विकास करने के लिए, व्यापार 
नीतियो मे खुलापन लाया गया। इससे निगम का व्यापार हाल के वर्षों मे कुछ कम हुआ है। परन्तु ऐसा 
नही है कि उदारीकरण से देश का कुल विदेशी व्यापार कुप्रभावित हुआ हो। राज्य व्यापार निगम के विदेशी 
व्यापार मे योगदान को निम्न तालिका मे दर्शाया गया है- 

तालिका सख्या 49 
विदेशी व्यापार मे राज्य व्यापार निगम का योगदान 


(करोड रुपये मे) 
वर्ष आयात निर्यात कुल विदेशी निगम का निगम का भाग 
__ ७ ७?उ ७ व्यापार कुल व्यापार प्रतिशत में _ 
4980-84 2, 549 6, 74 49 , 260 4,780 9 24 
4985-86 20, 452 40, 895 34 , 347 2,554 8 43 
4990-94 43, 93 32, 553 75,746 4,756 2 34 
4992-93 62, 923 53,354 4,46, 274 4, 043 0 87 
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स्रोत 4 इकोनोमिक सर्वे आफ इपिडिय्राए-4992-93 
2 वार्षिक प्रतिवेदन-भारतीय राज्य व्यापार निगम,36-जनपथ, नई दिल्ली 


उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि देश के बढते हुए कुल विदेशी व्यापार मे निजी पार्टियों 
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के शामिलहो जाने से निगम का योगदान कम हो रहा है। आर्थिक उदारीकरण का प्रभाव यह हुआ है कि 
निगम का सरणीबद्ध व्यापार कम तथा असरणीबद्ध व्यापार बढ रहा है। परन्तु समीक्षात्मक 42 वर्षों मे राज्य 
व्यापार निगम की विदेशी व्यापार मे भागीदारी 8 37 प्रतिशत घट गयी, यह एक चिन्ताजनक स्थिति है। 

2 निर्यात एवं निर्यात उत्पादन को बढावा - निगम ने निर्यात एवं निर्यात उत्पादन 
दोनो को बढाने मे महत्वपूर्ण सहयोग किया है। निगम का निर्यात इसकी स्थापना से लेकर वर्ष 4983-84 
तक लगातार बढता ही रहा है और यह 796 44करोड रुपये तक जा पहुँचा था। निगम ने चीनी एव 
कृषिगत वस्तुओ के निर्यात तथा निर्यात योग्य चमडे की वस्तुओ के उत्पादन मे अपना योगदान दिया है।“” 
निगम उत्पादन को बढाने के लिए कच्चे माल,ईधन एवं अन्य आधारभूत सुविधाओ की पर्याप्तता सुनिश्चित 
करता है। वर्ष 4990-94 एवं 9-92 मे निर्यातित वस्तुओ में सर्वाधिक चीनी का निर्यात किया गया जो 
क्रमश 99 49 एवं 242 5 करोड रुपये का था तथा वर्ष 4989-90 तथा 4992-93 मे निर्यातित 
वस्तुओ मे सर्वाधिक निर्यात कृषिगत वस्तुओ का रहा जो क्रमश 458 7 एवं 440 2 करोड रुपये का था। 
निगम रूस, जापान, कनाडा एवं सिगापुर आदि देशो मे व्यापारिक मेले व प्रदर्शनियो का आयोजन करता 
रहता है जिसके माध्यम से वह नयी-नयी वस्तुओ का परिचय कराकर निर्यात को प्रोत्साहित करता है। निगम 
मेलो एव प्रदर्शनियो के माध्यम से विश्व के उपभोकताओ को भारत द्वारा उत्पादित वस्तुओ का ज्ञान कराता 
है तथा उनके उपभोग को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है जिससे क्सतुओ के निर्यात मे वृद्धि की जा 
सके। 

3 अपस३म्परागत क्स्‍तु एव बाजार की खोज - भारतीय राज्य व्यापार निगम प्रारम्भ मे 
परम्परागत वस्तुओं का आयात-निर्यात करता था परन्तु बाद मे उसने नयी-नयी वस्तुओ एवं नये-नये 
बाजारो की खोज प्रारम्भ की। हाल के वर्षों मे निगम ने अपरम्परागत वस्तुओ मे प्रसस्कृत खाद्य, रसायन, 
दवाए, गैर बासमती चावल, चावल की भूसी, डिस्पोजल सिरिज, अमिटनीय स्याही, सुगन्ध प्रसाधन, 
पिपरमिण्ट, जूते, सिले सिलाये कपडे, प्याज, नमक, बीडी पत्ता, थर्मोप्लास्टिक्स, रगीन टेलीविजन का 
निर्या।। एवं उपकरण, लकडी का गुदा- प्राकृतिक रबर, विटामिन'ए' पामीटेट, आदि वस्तुओ को आयात 
किया है। 

निगम का व्यापार प्रारम्भ मे कुछ गिने चुने देशों के साथ होता था परन्तु आज उसका 
व्यापार स'उदी अरब, ईरान, रूस, फ़ास ,जर्मनी, अमेरिका, श्रीलका, यूगोसलाविया, मोरक्को, डेनमार्क, जापान, 
जिबूती, मिश्र,यमन, इटली, नीदरलैण्ड,सोल्वेनिया, फिनलैण्ड, स्पेन, सिगापुर, फिलीपीन्स, थाईलैण्ड, 
स्विटजरलैण्ड, कुवैत, कोरिया, पाकिस्तान, ताइवान, नाइजीरिया, कनाडा, ग्रीस ,सीरिया, आस्ट्रेलिया, 
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60 बाजार व्यवस्था-शर्मा,टी आर ,जैन, एस सी ,साहित्य भवन आगरा-4994, पृष्ठ सख्या-427 


बेल्जियम आदि देशो के साथआयात-निर्यात का व्यापार हो रहा है। विभिन्‍न वस्तुओ के सन्दर्भ मे निगम 
विभिन्‍न प्रकार के बाजारों की खोज करता है जिससे कि वहाँ पर विशेष वस्तु का निर्यात किया जा सके 


जैसे- कॉफी के सम्बन्ध मे जापान, कनाडा मे जूते, नाइजीरिया मे दवाएं, अरब देशो को डिस्पोजल सिरिज 
आदि। 


4 समर्थित मुल्य एव बफर स्टॉक की क्रियाओ मे योगदान - राज्य व्यापार निगम की 
सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि वह मूल्यो को स्थिर बनाये रखकर, वस्तु के स्टॉक को भी बनाये 


रखता है। इस क्रिया मे वह सरकार द्वारा घोषित समर्थित मूल्य पर उत्पादको से सीधे क्स्तुओ को खरीदकर 
उन्हे विक्रय की चिन्ता से मुक्त कराता है तथा उन्हे शीघ्र भुगतान कर पुन उत्पादन हेतु प्रेरित करता है। 
यह दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं का बफर स्टॉक बनाये रखने मे योगदान करता है। यह स्टॉक उस 
अवधि मे वस्तुओ की पूर्ति को नियमित करता है जबकि वस्तुओ का उत्पादन खपत से कम हुआ हो। 
विशेष रूप से निगम इस क्रिया के द्वारा खाद्य पदार्थों के मूल्य मे स्थायित्व प्रदान करता है जिससे कि 
जनसाधारण को आवश्यक वस्तुए उचित मूल्य पर प्राप्त हो सके। 

5 _लघु एवं कुटीर उद्योगो को सहायता - राज्य व्यापार निगम लघु एव कुटीर उद्योगोको 
समस्त सुविधाएं प्रदान करता है, यह उनके लिए आधारभूत सुविधाओ की व्यवस्था भी करता है। यथा 
उत्पादन में निरन्तरता के लिए कच्चे माल की व्यवस्था, उनके उत्पादों की गुणोत्तर प्रगति के लिए उच्च 
तकनीकी सहायता प्रदान करना, उत्पादों के विपणन हेतु बाजार उपलब्ध कराना, लघु उद्योगों द्वारा निर्मित 
वस्तुओ के निर्यात मे सहायता प्रदान करना जिससे कि उनको किसी प्रकार की हानि न हो तथा उत्पादित 
वस्तुओ मे पूँणी फसी न रह जाय। इस प्रकार राज्य व्यापार निगम लघु एवं कुटीर उद्योगो को एक 
स्थायित्व प्रदान करने तथा उसके विकास मे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। 

6 स्वदेशी व्यापार मे निगम का योगदान - निगम स्वदेशी व्यापार मे अपनी स्थापना के 
बाद से ही योगदान करता आ रहा है। जिसमे वह अपने देश मे देश-विदेश से खरीदी गई वस्तुओ का विक्रय 
करता है।स्वदेशी व्यापार के अन्तर्गत निगम द्वारा वर्तमान समय मे आयातित कारो से लेकर, केक जैसी 
वस्तुओ का विक्रय किया जाता है। निगम का स्वदेशी व्यापार उत्तरोत्तर बढता जा रहा है। वर्ष 988-89 
मे यह व्यापार मात्र 49 56 करोड रुपये का था जो वर्ष 4992-93 मे 438 करोड रुपये तक पहुँच 
चुका है। वर्ष 4990-9॥ मे 89-90 की तुलना मे 33 करोड रुपये का अधिक स्वदेशी व्यापार हुआ जो 
गतवर्ष की तुलना मे 67 प्रतिशत अधिक था। वर्ष 4994-92 एवं 92-93 में इसमे क्रमश 45 तथा 72 5 
प्रतिशत की वृद्धि हुई। निगम ने अपनी बिक्री मे यह वृद्धि मुख्य रूप से सरकारी सहायता कार्यक्रम के 
अन्तर्गत अधिक विक्रय, निगम द्वारा अधिग्रहीत तेल निकालने वाली परियोजनाओ द्वारा अधिक तेल के विक्रय 
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के साथ-साथ आयातित कारो के अधिक विक्रय द्वारा अर्जित की है। इसके अतिरिक्त निगम ने स्वदेशी 
व्यापार के अन्तर्गत प्राकृतिक रबर के देशी उत्पादको सेउत्साहवर्धक मूल्य पर 48420 मीट्रिक टन प्राकृतिक 
की खरीद३8 करोड रुपये मे वर्ष 4994-92 मे शासकीय निर्देशों के अधीन करोड रुपये का 5834 मीट्रिक 
टन प्राकृतिक रबर निर्यात किया गया तथा निगम ने 565 मीट्रिक टन प्राकृतिक रबर घरेलू बाजार के लिए 
45 44 करोड रुपये मे निर्गत किया।?7 


7 उचित कार्मिक एव औद्योगिक सम्बन्ध - कम्पनी नियमावली -2975 तथा सशोधित 


नियमावली 4988 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 4956 की धारा 27(2-ए) के अन्तर्गत अपेक्षित 
प्रावधानानुसार निगम का कोई कर्मचारी किसी भी निदेशक से सम्बन्धित नहीं है, साथ ही निगम अपने 
कर्मचारियो के साथ सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध बनाये रखता है। निगम के निदेशक प्रबन्धको एव 
कमचारियो द्वारा प्रदर्शित लगन के लिए अपनी प्रशसा अभिलेखित करते है। निगम ने 4 जून, 4989 से 
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना चालू की, जिसके अन्तर्गत ऐसे कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकते थे, 
जिन्होने न्यूनतम40 वर्ष का सेवा काल पूरा कर लिया हो या जिनकी आयु 40 वर्ष हो गयी हो। 

वर्ष 4994-92 मे सरणीबद्ध व्यापार मे कमी को देखते हुए मानव शक्ति के आधिक्‍य मे 
कमी लाने के लिए 553 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली जिसके प्रतिफल मे 40 7 करोड रुपये 
का भुगतान वर्ष के दौरान उन्हे किया गया तथा प्रबन्धकीय एवं अन्य व्ययो मे बचत की आवश्यकता के 
अनुरूप कर्मचारियो की सख्या को मार्च-992 मे 4962 के कर्मचारियो की सख्या के स्तर तक कम किया 
गया। निगम मानव ससाधन विकास की मूल भावना को दृष्टिगत रखते हुए अपने प्रबन्धको एवं कर्मचारियों 
के प्रशिक्षण की व्यवस्था समय-समय पर करता है। इस कार्य के लिए वह विभिन्‍न प्रतिष्ठित प्रशिक्षण 
सस्थानो की मदद लेता है,जैसे- इण्डियन इन्स्टीच्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, श्रीराम 
तकनीकी एवं प्रबन्धकीय सेवा सस्थान तथा कम्यूटर अनुरक्षण निगम इत्यादि। 

(श) भारतीय राज्य व्यापार निगम का अनुषगी निगम - राज्य व्यापार निगम के सगठन एव 
प्रबन्ध को मई-4990 मे बी बी आई एल के अन्तर्गत लाया गया परन्तु मार्च-4994 मे ही बी बी आई 
एल को समाप्त कर दिया गया। फलस्वरूप मार्च-4994 मे राज्य व्यापार निगम अपने पूर्व की स्थिति 
मे आते हुए चार अनुषगी निगमो-भारतीय हस्तशिल्प एव हथकरघा निर्यात निगम,भारतीय काजू निगम, 
भारतीय चाय व्यापार निगम, केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम पर नियन्त्रण करता था।बाद मे भारतीय काजू 
निगम का राज्य व्यापार निगम मे सविलयन कर दिया गया तथा भारतीय चाय व्यापार निगम को छोडकर अन्य 
सभी अनुषगी निगमो को इससे विलग कर दिया गया। वर्तमान समय मे राज्य व्यापार निगम का केवल एक 
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64 वार्षिक प्रतिवेदन-4994-92, भारतीय राज्य व्यापार निगम, 36-जनपथ, नई दिल्ली। 
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अनुषगी निगम भारतीय चाय व्यापार निगम है। 

भारतीय चाय व्यापार निगमकी स्थापना राज्य व्यापार निगम के अनुषगी निगम के रूप 
मे वर्ष-970 मे की गयी थी। इसका प्रमुख कार्य पैकेटो मे बन्द एवं खुली चाय का देश-विदेश मे विक्रय 
करना है। यह निगम चाय के विपणन,उपभोग तथा चाय बागानो के प्रबन्धो मे सहायता प्रदान करता है 
एवं चाय गोदामो का प्रबन्ध भी करता है। चाय व्यापार निगम के 400-400 रुपये के 44,4, 493 
समता अशो मे राज्य व्यापार निगम ने 3 करोड रुपये का निवेश किया है। वर्तमान समय मे चाय व्यापार 
निगम की समता अश पूँजी 44 करोड 44 लाख रुपये तथा आरक्षित निधि 40 लाख रुपये है। इसके 
अतिरिक्त निगम द्वारा ऋण के माध्यम से भी वित्त प्राप्त किया जाता है जो 34 मार्च, 92 को 46 करोड ॥4 
लाख रुपये तक पहुँच चुका है। 

भारतीय चाय व्यापार निगम की विगत चार वर्षों की व्यापारिक स्थिति निम्न तालिका मे 
दर्शायी गयी है- 


तालिका सख्या 50 
भारतीय चाय व्यापार निगम की व्यापारिक स्थिति ( लाख रुपये मे) 
विवरण वर्ष 4989-90 4990-94 4994-92 4992-93 
4 शुद्ध बिक्री. - निर्यात 2379 4746 3645 4699 
- स्वदेशी 882 4423 864 802 
योग 3264 28659 4509 2504 _ 
2 आय - व्यापार लाभ 504 96 346 439 
- विविध आय _ 248 7438 765  7000/ 
योग 749 239 484 240 
3 घटाया -बधे खर्च,ठ्रास,ब्याज आदि 686 306 423 444 
4 कर से पूर्व लाभ/हानि 63 (-) 67 58... (-) ॥74 
5 व्यापार लाभ तथा बिक्री अनुपात($मे) 45 4 33 70 55 
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स्रोत वार्षिक प्रतिवेदन-भारतीय राज्य व्यापार निगम, 36-जनपथ, नई दिल्ली 


उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि निगम के निर्यात एवं स्वदेशी बिक्री मे उच्चावचन होता 
रहता है लेकिन उससे भी अधिक उच्चावचन उसके व्यापार लाभ मे होता है। समीक्षात्मक 4 वर्षों मे 
सर्वाधिक मात्रात्मक एवं आनुपातिक दोनो लाभ वर्ष 4989-90 मे रहा। इस वर्ष का कर से पूर्व लाभ 
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रुपये 63 लाख तथा कुल लाभ अनुपात 45 4 प्रतिशत था। इस अवधि मे बिक्री,व्यापार लाभ तथा इन 
दोनो के आपसी अनुपात वर्ष 4990-94 मे सबसे कम रहा है। सम्भवत राजनीतिक अस्थिरता, उत्पादन 
क्षेत्र में आतकवादी गतिविधियो एवं प्राकृतिक कारणो का प्रभाव चाय व्यापार पर पर्याप्त रूप से पडा है। 

वर्तमान समय मे निगम की कार्य प्रगति के असन्तोषजनक होने का एक कारण निगम द्वारा लिये 
गये ऋणो पर देय ब्याज का भारी बोझ भी है। निगम ने 34 मार्च-4990 तक 4,349 लाख रुपये के 
ऋण स्वीकार किये थे जो 34 मार्च-4992 तक बढकर 4,644 लाख रुपये हो गये। निगम पर स्थायी 
ब्याज के भुगतान का दायित्व बढने तथा अन्य कारणो का प्रभाव निगम के वर्ष 4990-94लेखो मे हानि 
के रूप मे पडा तथा वर्ष- 3992-93 मे 474 लाख रुपये की हानि की अस्थायी गणना की गयी है। 
ऐसी स्थिति मे निगम को अपने सभी खर्चों मे मितव्ययिता बरतनी चाहिए। कर्मचारियो की अनावश्यक सख्या 
को घटाने के लिए स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की योजना को और अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। 
कर्मचारियों की कार्यक्षमता मे वृद्धि के लिए उन्हे प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। सरकार को चाय के निर्यात 
पर सीमा शुल्क की छूट प्रदान करनी चाहिए ताकि चाय व्यापार निगम की हानि को कम करते हुए 
लाभदायक स्थिति मे लाया जा सके। क्योंकि निगम की गतिविधियो पर नियन्त्रण करने मे अभी आसानी होगी 
इसलिए शीघ्रातिशीत्र निगम की समस्याओ के निवारण हेतु एक समिति की नियुक्ति कर इसके व्यापार को 
लाभदायक बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। वर्तमान प्रतियोगिता के युग मे चाय व्यापार निगम को 
अपना लाभ बढाने के अतिरिक्त जीवित रखने का कोई और विकल्प नहीं है। 

(ह) निगम की आलोचना - भारतीय राज्य व्यापार निगम वस्तुओं मे राजकीय व्यापार का एक 
प्रमुख अग होते हुए भी, इसकी आलोचना निम्न आधारो पर की जाती है- 

- राज्य व्यापार निगम का लाभ कुल बिक्री एव निगम के आकार की तुलना मे काफी कम है। 
निजी व्यापारियो मे कुल बिक्री एव लाभ का अनुपात 8 से 40 प्रतिशत तक रहता है जबकि निगम का यह 
अनुपात पिछले 40 वर्षों मे 2 से 3 प्रतिशत के बीच ही चल रहा है। निगम के अन्य व्ययो पर कोई 
नियन्त्रण न होने के कारण वे अन्य निजी व्यापारिक सस्थानो की तुलना में बहुत अधिक है। 

- निगम मे अभी भी विकेन्द्रीयकरण की कमी अनुभव की जाती है जिसके कारण कोई भी निर्णय 
लेने मे अनावश्यक विलम्ब हो जाता है। राजनीतिक पदाधिकारियो एवं नौकरशाहों के अहम्‌ के टकराव का 
घातक परिणाम पूरे देश को भुगतना पडता है। आर्थिक गतिविधियो मे सही समय पर सही निर्णय लेना ही 
महत्वपूर्ण होता है जो राज्य व्यापार निगम की जटिल सगठनात्मक सरचना के कारण सम्भव नही हो पाता। 
अभी हाल के चीनी सकट के दौरान एक तो विलम्ब से विदेश से चीनीं आयात का कार्य राज्य व्यापार 
निगम को सौपा गया,दूसरे आदेश के बाद भी विलम्ब से टेण्डर जारी किये गये तथा टेण्डर जारी करने के . 
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एक महीने बाद तक विदेशी एजेन्सियो से चीनी आयात का अनुबन्ध नहीं किया जा सका। देर से निर्णय 
लेना औरउसके कार्यान्वयन मे उतना ही विलम्ब करना अधिकारों के केन्द्रीयकरण एवं विभागीय निष्क्रियता 
को स्पष्ट करता है। 

- निगम के कार्य क्षेत्र से सम्बन्धित मन्त्रालयो मे प्रायः तालमेल का अभाव सा देखने को मिलता 
है। निगम को कुछ अनुबन्धो को अन्तिम रूप प्रदान करने से पूर्व खाद्य एव नागरिक आपूर्ति मन्त्रालय, 
वाणिज्य मन्त्रालय एवं वित्त मन्त्रालय से निर्देश प्राप्त करने पडते है। इन तीनो मन्त्रालयो मे कभी-कभी 
निर्णयन एवं उनके कार्यान्वयन मे एकरूपता नही होती । मत्त्रालयो के दृष्टिकोण मे भिन्‍नता होने के कारण 
निगम को अपना निर्यात कम मूल्य पर अथवा आयात अधिक मूल्य पर करने के लिए बाध्य होना पडता है। 

- निंगम के लगभग 80 प्रतिशत अधिकारी तथा बहुत से कर्मचारी भी अन्य सरकारी विभागों से 
निगम मे प्रतिनियुक्ति पर कार्य करते है जिनमे व्यापारिक रीतिरिवाज एवं कार्य-कलापो के अनुभव का अभाव 
होता है जिसके कारण उनके निर्णय व्यापारिक नीति के अनुकूल नहीं होते। वे सरकारी तनत्र के अनुरूप 
औपचारिकताओ से अभिप्रेरित होते है। इसके अतिरिक्‍त प्रतिनियुक्ति पर आये हुए अधिकारी एवं कर्मचारी 
का भावनात्मक लगाव राज्य व्यापार निगम से उत्पन्न नही हो पाता क्‍योंकि उन्हे कुछ समय बाद अपने 
मूल विभाग को वापस होना रहता है। 

- निंगम के अधिकारियो एवं कर्मचारियों मे सत्यनिष्ठा, एवं कार्य-सम्पन्तता की कमी पायी जाती 
है और इस कमी का मूल कारण उनमे अभिप्रेरणा के साथ-साथ प्रशिक्षण का भी अभाव होता है। प्रथमत 
तो वे स्वेच्छा से कार्य करना ही नही चाहते और यदि कार्य करना भी चाहे तो उनमे उचित कार्यक्षमता 
ही नही होती। 

- जिन वस्तुओ मे निगम को एकाधिकार प्राप्त है उनका वह अधिक मूल्य वसूल करता है।?“ 
परन्तु जहाँ उसे प्रतिस्पर्धा करनी होती है, वहाँ वह अपना व्यापार ठीक ढंग से सचालित नहीं कर पाता। 
सरणीबद्ध व्यापार के सम्बन्ध मे क्योंकि निगम का प्रतिस्पर्धी अन्य कोई नहीं होता जिसके परिणाःमस्वरूप 
वह समाज का शोषण कर राज्य के कल्याणकारी कर्तव्य से विमुख हो जाता है। दूसरी ओर, प्रतिस्पर्धी 
व्यापार में निगम नौकरशाही एवं लालफीताशाही के कारण निजी व्यापार की प्रतिस्पर्धा मे नही टिक पाता। 

- निगम सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे अधिक 'मूल्य पर वस्तुओ को खरीदता है जबकि वे 
ही वस्तुए देशी व्यापारी कम मूल्य पर वहाँ से क्रय कर सकते है। अभी 49 मई-4994 से पूर्व निजी 
व्यापारियों ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से चीनी आयात का अनुबन्ध 350 डालर प्रतिटन की दर से किया जबकि 
निगम ने उसी दिन 385 डालर प्रति टन की दर से आयात अनुबन्ध किया। ““ बाद मे अर्थात्‌ 7 जून, 
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994 को तो सरकारी एजेन्सी ने 407 से 45 डालर प्रतिटन की दरसे भी चीनी के आयात अनुबन्धो 
को अन्तिम रूप दिया।? इससे स्पष्ट होता है कि निगम न्यूनतम मूल्यों पर आयात एवं अधिकतम मूल्यों 
पर निर्यात मे पर्याप्त रुचि नहीं लेता। 

-“ गज्य व्यापार निगम के व्यय अन्य व्यापारिक सस्थाआओं की तुलना मे काफी अधिक है। निगम 
का स्थायी खर्च विगत वर्षों मे बहुत अधिक बढ गया है वर्ष 4989-90 मे यह 3744 लाख रुपये था जो 
वर्ष 4994-92 में बढकर 4454 लाख रुपये हो गया है। इसमे स्थापना व्यय तथा ब्याज भुगतान के लिए 
चुकायी जाने वाली धनराशि का अधिक भाग है। 

- भारतीय राज्य व्यापार निगम का विदेशी व्यापार मे योगदान घटता जा रहा है जो वर्ष 
3980-84 में 9 24 प्रतिशत से क्रमश घटते हुए 4992-93 मे केवल 0 87 प्रतिशत रह गया है। 
ऐसी स्थिति मे इतने बडे राजकीय व्यापार सगठन के लिए यह एक चिन्ता का विषय है। यह स्वीकार 
किया जा सकता है कि सरकार द्वारा सरणीबद्ध सूची को कम करने स निगम के सरणीबद्ध व्यापार मे 
कमी आयी है,परन्तु उसने असरणीबद्ध वस्तुओ के व्यापार मे अपनी भागीदारी बढाकर इस कमी को पूरा 
करने का उचित प्रयास नहीं किया। 

- देश के उद्योग एवं व्यापार से निगम का उचित पारस्परिक सम्बन्ध नही है। इस सम्बन्ध मे 
कमी के कारण देश मे किसी वस्तु के वास्तविक/अनुमानित उत्पादन एव उसकी खपत की सही-सही 
जानकारी निगम को नहीं हो पाती और यदि समय रहते निगम को सही जानकारी नहीं हो पाती तो उचित 
समय पर क्स्तु के आयात या निर्यात का निर्णय नहीं लिया जा सकता और जब तक सही समय पर 
आयात-निर्यात का निर्णय नही लिया जा सकेगा तब तक आयात का अधिक मूल्य चुकाना पडेगा तथा निर्यात 
का कम मूल्य प्राप्त होगा क्योंकि सही समय पर आयात-निर्यात का निर्णय न लिये जा सकने की दशा मे 
निगम की सौदेबाजी की शक्ति कमजोर पड जाती है। 

- भारतीय राज्य व्यापार निगम पर एक आरोप यह भी लगाया जाता है कि निगम के द्वारा सेवा 
मूल्य अधिक लिया जाता है तथा इसकी मूल्य नीतियाँ उचित नहीं है। ऐसी दशा मे निगम राज्य की लोक 
कल्याणकारी विचारधारा से अलग होकर लाभ की भावना से प्रेरित एक निजी व्यापारिक सस्थान से अधिक 
कुछ और नही रह जाता जो स्वार्थ से प्रेरित होकर कभी-कभी सेवा भावना को भूल सा जाता है। 

- राज्य व्यापार निगम की एक मात्र अनुषगी सस्था भारतीय चाय व्यापार निगम के साथ समन्वय 
का अभाव पाया जाता है तथा नीतियों मे एकरूपता नहीं है, परिणामस्वरूप निर्णय लेने मे कठिनाई होती है। 
चाय व्यापार निगम को वर्ष 4992-93 मे कर से पूर्व 74 लाख रुपये की हानि होना, चिन्ता का विषय 
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- इस प्रकार यदि समय रहते उपर्युक्त समस्याओ की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया तो राज्य 
व्यापार निगम वस्तुओ के राजकीय व्यापार का एक सज्ञात्मक आधार स्तम्भ मात्र बतकर रह जायेगा। 

(क्ष) सुझाव - निगम की कार्यप्रणाली को लेकर जो आलोचना की जाती है, उन्हे दूर करने के 
लिए निम्न सुझाव दिये जा सकते है- 

+# निगम को अपना लाभ बढाने के लिए व्यापारिक सिद्धान्तो का अनुपालन करना चाहिए। उसे 
अपनी विनियोजित पूँजी पर न्यूनतम प्रत्याय दर 7-8 प्रतिशत निर्धारित कर देनी चाहिए और तदुनुसार 
अनुबन्धो को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना चाहिए। स्थापना व्यय तथा अन्य खर्चों मे कटौती की जानी 
चाहिए। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को और अधिक आकर्षक बनाया जाना चाहिए ताकि अनावश्यक कर्म- 
चारियो को सेवानिवृत्ति देकर निगम के व्ययो को नियन्त्रित किया जा सके तथा लाभ की दर को बढाया 
जा सके। 

# आर्थिक मामलों मे सही समय पर सही निर्णय लेना अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है ऐसी दशा मे राज्य 
व्यापार निगम मे अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों दोनों का और अधिक विकन्द्रीयकरण किया जाना चाहिए। 
राजनीतिक पदाधिकारियो के अधिकारों को सीमित कर, परिभाषित कर दिया जाना चाहिए ताकि वे निगम 
के कार्यों मे अनावश्यक हस्तक्षेप न कर सके। 

#£ निगम से सम्बन्धित मन्त्रालय अर्थात्‌ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, वित्त तथा वाणिज्य मन्त्रालयो 
के बीच सवादहीनता जैसी स्थिति को समाप्त किया जाना चाहिए जब भी आवश्यकता समझी जाय तो 
मन्त्रिमण्डलीय सचिवों की समिति बनाकर अहम्‌ मुदुदो पर विचारों का प्रत्यक्ष आदान-प्रदान किया जाना 
चाहिए ताकि किसी भी महत्वपूर्ण मामले पर शीघ्र निर्णण लिया जा सके तथा उसका त्वरित कार्यात्वयन भी 
हो सके। 

४ निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति या तो अपनी स्वय की एक स्वच्छ समिति 
द्वारा अथवा किसी लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही की जानी चाहिए। केवल अपरिहार्य परिस्थिति मे ही 
अधिकारियो एवं कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की जानी चाहिए वह भी या तो बहुत थोड़े समय के लिए 
अर्थात्‌ 4 वर्ष से कम अथवा 5 वर्ष से अधिक। इससे निगम अपरिहार्य परिस्थितियों से बच भी सकता है 
तथा यदि लम्बे समय तक नियुक्ति की जाती है तो कर्मचारी या अधिकारी की अनुभव से अर्जित कार्यक्षमता 
का उपयोग भी हो सकेगा। 

# निगम पर विगत वर्षों मे विदेशी व्यापार मे भागीदारी की बहुत कमी, के आरोप का 
निराकरण, असरणीबद्ध वस्तुओ के व्यापार मे योगदान करके बढाया जा सकता है। क्योंकि सरकार की 
उदारीकृत नीतियों के अधीन, न केवल सरकार छारा आयात अथवा निर्यात की जाने वाली क्स्‍्तुओ की 
सख्या में बहुत कमी कर दी गयी है। अत अब निगम को देश के निजी व्यापारियो के समकक्ष अपनी 
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उपयोगिता को सिद्ध करते हुए प्रतियोगी विश्व बाजार मे अपना स्थान बनाना है। अत उसे समाज की सेवा 
भावना के साथ-साथ अपने लाभ-हानि को भी ध्यान मे रखकर अनुबन्ध स्वीकार करने चाहिए। 

# निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों मे स्वेच्छा से कार्य करने की भावना जागृत करने के लिए 

प्रभावपूर्ण, वित्तीय एवं अवित्तीय दोनो प्रकार के अभिप्रेरण साधनो का प्रयोग करना चाहिए जिससे व्यक्ति 
समझ सके कि निगम के हित मे उनका हित भी विद्यमान है। ऐसी दशा मे वे पूर्ण निष्ठा,ईमानदारी एव 
पूरी कार्यक्षमता से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकेगे। 

£ देश के उद्योग एव व्यापार से निगम को व्यावहारिक सम्बन्ध निरन्तर बनाये रखना चाहिए ताकि 
क्ल्तुओ के उत्पादन एव खपत के सम्बन्ध मे सही स्थिति की समय से जानकारी मिल सके। उत्पादन एव 
खपत के सही समय पर सही आकडो के आधार पर ही निगम के आयात-निर्यात मे सौदेबाजी की शक्ति 
को बढावा मिलेगा तथा लाभदायक अनुबन्ध प्राप्त हो सकेगे। 

# निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का निगम का प्रयास सराहनीय रहा है 
परन्तु प्रशिक्षण के समय अन्तराल को और कम किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण की नयी-नयी विधियो का 
प्रयोग कर कर्मचारियों मे कार्य करने की क्षमता का पूर्ण विकास किया जाना चाहिए। 

# निगम की अनुषगी संस्था भारतीय चाय व्यापार निगम के साथ निगम को समन्वय बनाये रखना 
चाहिए। दोनो की नीतियो मे एकरूपता एवं सहयोग की भावना का विकास किया जाना चाहिए। चाय 
व्यापार निगम को हो रही हानि पर नियन्त्रण पाने के लिए व्ययो पर नियन्त्रण करते हुए उन सुझावों का 
अनुपालन करना चाहिए जो राज्य व्यापार निगम के सम्बन्ध मे दिये गये है। इसके अतिरिक्‍त उत्पादन 
क्षेत्र मे) चल रही आतकवादी गतिविधियो से उत्पादन को निष्प्रभावा बनाने के लिए केन्द्र सरकार दारा 
पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करायी जानी चाहिए। 

£ कर्मचारियों की नियुक्ति मे इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि उनमे व्यापारिक 
क्षमता एवं योग्यता विद्यमान हो। नियुक्ति के पूर्व उनकी व्यापारिक क्षमता एवं योग्यता को नवीन विधियो से 
पर्याप्त परीक्षण करके ही नियुक्ति की जानी चाहिए। 

£ निगम को यथार्थवादी व्यापारिक मूल्य-नीति अपनानी चाहिए। एकाधिकारी वस्तुओं के व्यापार मे 
अधिक मूल्य लेने का आरोप सही प्रतीत नहीं होता फिर भी निगम को उचित सेवा मूल्य ही निर्धारित करना 
चाहिए। उसे प्रशासनिक सुविधा पर अधिक ध्यान न देकर ग्राहको की सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। 

# निगम को नयी वस्तु एवं नये बाजार की खोज पर अधिक धन खर्च करना चाहिए। वर्तमान 
समय मे सरकार सरणीबद्ध वस्तुओं की सख्या मे कमी करती जा रही है जिससे निगम को स्वयं अपना 
व्यापार क्षेत्र एव व्यापार की वस्तु का चयन करना है। ऐसी दशा मे वस्तु एवं बाजार का नया क्षेत्र खोजना 
अपरिहार्य हो गया है। 


इस प्रकार यदि निगम उपर्युक्त सुझावों पर भली-भाँति विचार करइन्हेकार्यरूप प्रदान करे तो. यह 
देश की सरकार एवं जनसाधारण के लिए एक उपयोगी सस्था के रूप मे प्रतिष्ठित हो सकेगा। वैसे यह 
समय सरणीबद्ध व्यापार मे परिवर्तन का है जिसमे भारतीय राज्य व्यापार निगम को तेजी से सुधरते हुए 
विश्व आर्थिक वातावरण द्वारा प्रस्तुत आश्चर्यजनक व्यापारिक सुअवसर का लाभ उठाना चाहिए। निगम कृषि 
वस्तुओ के आयात-निर्यात पर अधिक जोर देकर एक अन्तर्राष्ट्रीय ससथा की भूमिका को निभाते हुए अपनी 
यात्रा जारी रखे हुए है। आगामी बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था के युग मे निगम की नजर भविष्य पर है जहाँ यह 
निर्यात पर प्रमुख रूप से बल देते हुए उच्च प्रतियोगी विश्व व्यापार जगत मे एक प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय सस्था 
के रूप मे उभरना चाहता है। निश्चित है कि निगम उदारीकरण की तरगो और भारत के बाहर निष्क्रिय 
उपक्रमो के ऊपर चढकर भारत को विश्व-ब्यापार के नये मुकाबले मे अग्रभाग पर खडा करेगा। 

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य एजेन्सियाँ - 

राज्य व्यापार निगम के अतिरिक्त देश के आयात-निर्यात 

व्यापार मे राजकीय भागीदारी को बढावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र मे अन्य कई एजेन्सियाँ भी स्थापित 
की गयी है जिनमे से प्रमुख निम्नवत्‌ है- 

(अ) भारतीय हस्तशिल्प एव हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड - इस निगम की स्थापना जून, 
4962 में भारतीय राज्य व्यापार निगम की सहायक कम्पनी के रूप मे की गयी थी, जिसकी प्रदत्त पूँजी, 
जो कि 2 लाख रुपये थी, को राज्य व्यापार निगम ने स्वयं लिया था। अक्टूबर, 962 मे राज्य व्यापार 
निगम के एक भाग के रूप में स्थापित हथकरघा निर्यात संगठन को एक सहायक निगम बना दिया गया 
जिसे हथकरघा निर्यात निगम कहा जाता है। ऐसा कार्यों मे समन्वय एव सकेन्द्रण के उद्देश्य से किया 
गया था। निगम विकासशील देशो के साथ-साथ विकसित देशो जैसे- पश्चिमी जर्मनी, अमेरिका एवं अन्य 
यूरोपियन देशो को हाथ से बने कपडो के निर्यात मे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। 

इस निगम की समता पूँजी 3 मार्च-992 को 750 लाख रुपये तथा ऋण पूँजी 4054 लाख 
रुपये थी। निगम की शुद्ध बिक्री वर्ष 989-90 तथा 90-94 में क्रमश 7900 लाख रुपये तथा 4820 
लाख रुपये थी परन्तु कर के बाद वर्ष 4989-90 मे तो निगम को 8 लाख रुपये का लाभ हुआ 
जबकि वर्ष 4994-92 मे 254 लाख रुपये की हानि हुई।?> 

43 मई 4994 को भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम को भारतीय राज्य व्यापार निगम 
से अलग कर दिया गया। इस निगम मे भारतीय राज्य व्यापार निगम के 7 5 करोड रुपये की सारी 
साझेदारी राष्ट्रपति(वस्त्र मन्त्रालय) को नकद भुगतान पर हतस्तान्तरित कर दी गयी है और अब यह निगम 
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स्वतन्त्र रूप से कर रहा है।?० 

(ब) भारतीय खनिज एवं घातु व्यापार निगम लिमिटेड - इस निगम की स्थापना राज्य व्यापार निगम 
के कार्यों को सुचारूप से चलाने के लिए इसे दो भागो मे विभाजित कर वर्ष 4963 मे की गयी। इसकी 
अधिकृत पूँजी 5 करोड रुपये तथा प्रार्थित पूँजनी 2 करोड रुपये है। यह निगम खनिजो व धातु के विदेश 
व्यापार मे अक्टूबर 4963 से महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है। इसे 47 मई,4990 को भारत बिजनेस 
इण्टरनेशनल लिमिटेड( बी बी आई एल ) की सहायक कम्पनी बना दिया गया। परन्तु 26 मार्च, 4994 
को यह निगम पूर्व स्थिति मे आ गया। अब लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क और क्रोम का निर्यात इस निगम 
के माध्यम से होता है। परन्तु 49 अगस्त, 4993 से कोयले के निर्यात का कार्य निगम से अलग कर 
दिया गया। इसी प्रकार 99-92 के दौरान औद्योगिक कच्चा माल, अलौह धातुओ, उर्वरकों तथा 
उर्वरको के निर्माण मे काम आने वाली गधक और रॉक फास्फेट इत्यादि के आयात का कार्य भी निगम से 
अंलग कर दिया गया है। 

अब यह निगम निर्यात के क्षेत्र मे अपना ध्यान केन्द्रित कर रहा है। इनमे कृषि पर आधारित 
उत्पादों, मॉस और मछली, हीरे, जवाहरात, आभूषण और कुछ अन्य वस्तुए, जैसे- कपडा तथा चमडा 
और चमडे से निर्मित वस्तुए भी शामिल है। आयात करने के लिये यह निगम अलौह धातुओ , इस्पात के 
अलावा स्वर्ण, बिना तराशे हीरे और कीमती पत्थर इत्यादि पर ध्यान देगा। 4786 करोड रुपये के 
निर्यात, 6244 करोड रुपये के आयात और 88 करोड रुपये का घरेलू व्यापार वर्ष 4994-92 के दौरान 
किया गया।यदि समग्र रूप मे देखा जाय तो निगम ने वर्ष 7994-92 के दौरान कुल 845 करोड रुपये 
का व्यापार किया। हाल ही मे निगम सिगापुर, बर्लिन(जर्मनी) न्यूयार्क(अमेरिका) और टोक्यो(जापन) मे 
अपने विदेशी कार्यालय खोले है। वर्ष 974 मे स्थापित माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन इण्डिया लिमिटेड, भारतीय 
धातु एव खनिज व्यापार निगम लिमिटेड की एक सहयोगी सस्था है। यह माइका के निर्यात का कार्य करती 
है। वर्ष 4992-93 के दौरान इस सस्था के द्वार 5 लाख 84 हजार डालर का निर्यात किया गया। 

(स)भारतीय काजू निगम लिमिटेड -- इस निगम की स्थापना 970 में काजू एव कच्चे काजू के 
निर्यात को बढावा देने के लिए की गयी। यह निगम मुख्य रूप से निम्न कार्यों को सम्पादित करता है- 

- कच्चे काजू के आयात के नये-नये साधानों को खोजना। 

- काजू निर्यात को परम्परागत बाजार मे बढाना तथा अपम्परागत बाजारों की खोज करना। 

- देश से काजू की बनी वस्तुओ का निर्यात करने वाली सस्थाओ को काजू की नियमित आपूर्ति 
सुनिश्चित करना। 
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इन्ही कार्यों के निष्पादन हेतु निगम ने पेरिस और न्यूयार्क मे अपने विदेशी कार्यालय भी खोले है, 
परन्तु इन्हे अभी तक आशातीत लाभ नही हुआ है। 34 मार्च, 4994 से भारतीय काजू निगम को भारतीय 
राज्य व्यापार निगम मे समामेलित कर दिया गया है। काजू निगम के सचय रुपये 44 64 करोड को 
राज्य व्यापार निगम के सचय मे 34मार्च-992 को मिला दिया गया। वर्तमान समय मे काजू व्यापार की 
गतिविधियो का सचालन करने के लिए अलग से काजू अनुभाग खोला गया है तथा इसकी शाखा को 
कोचीन मे विकेन्द्रित कर दिया गया है। इसके समस्त कर्मचारियो को राज्य व्यापार निगम मे उनके 
तात्कालिक कैडर प्रदान कर दिये गये है। 34 मार्च ,॥994 को निगम की समता पूँजी 50 लाख रुपये 
तथा ऋण पुँजी 4364 लाख रुपये थी। निगम की वर्ष 989-90 तथा 90-94 मे शुद्ध बिक्री क्रमश 
785 एवं 962 लाख रुपये रही। इस प्रकार निगम को कर के बाद क्रमश 92 एवं 442 लाख रुपये 
का लाभ हुआ।?” 

(द) भारतीय परियोजना और उपकरण निमम लिमिटेड -- इस निगम की स्थापना राज्य व्यापार 
निगम की सहायक कम्पनी के रूप मे अप्रैल 4974 मे की गयी। निगम का मुख्य उद्देश्य इजीनियरिग 
उपकरणो तथा परियोजनाओ के निर्यात को बढावा देना था। रेलो, इजनो, भारती उपकरणों का निर्यात 
तथा सिविल निर्माण कार्य तथा निर्धारित अवधि मे परियोजनाओं का पूरा करना इस निगम की विशेषता है। 
निगम यह भी देखता है कि माल के निर्माताओं की प्रौद्योगिक क्षमता ठीक और समुचित है। यह निगम इस 
बात को सुनिश्चित करता है कि जिन कामो का ठेका लिया गया है वे उचित गुणवत्ता के साथ समय पर 
पूरे हो। 

इस निगम को भी 47 मई,4990 को बी बी आई एल की अनुषगी कम्पनी बना दिया गया था 
परन्तु 26 मार्च, 4994 को ही बी बी आई एल को समाप्त कर दिया गया। अत यह पुन अपनी मूल 
स्थिति मे वापस आ गया। वर्ष 4994-92 मे इस निगम ने 489 करोड रुपये का निर्यात और 4 करोड 
रुपये का आयात किये। निगम का इस वर्ष कुल कारोबार 493 करोड रुपये का रहा। 

(य)भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम लिमिटेड -- हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यत निगम की एक 
सहायक सस्था के रूप मे 4 फरबरी-4976 को केन्द्रीय कुटीर उद्योग लिमिटेड की स्थापना की गई। 
निगम ने 4 अप्रैल-4976 से कुटीर उद्योग इम्पोरियम का कार्य भी अपने हाथो मे ले लिया। निगम की 
समता पूँजी 34 मार्च-9 को 75 लाख रुपये, ऋण पूँजी ।28 ला रुपये तथा आरक्षित पूँणी 423 लाख 
रुपये थी। इस प्रकार 34 मार्च 4994 को इसकी पूँजी 326 लाख रुपये थी। इसका प्रमुख कार्य 
हस्तशिल्प एव हथकरघा से तैयार कपडो का विक्रय करना है। इसके अतिरिक्त यह निगम कुटीर उद्योग 
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क्रमश 924 लाख रुपये तथा 2060 लाख रुपये थी। इन वर्षों मे निगम ने कर के बाद क्रमश 43 
एवं 88 लाख रुपये का लाभ कमाया। क्योंकि 33 मई,4994 को इसकी सूत्रधारी कम्पनी भारतीय 
हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम को उसके सूत्रधारी कम्पनी भारतीय राज्य व्यापार निगम से अलग 
कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप कुटीर उद्योग निगम भी अब राज्य व्यापार निगम का अनुषगी नहीं 
रहा। 

(र)भारतीय राज्य रसायन एवं भेषज निगम लिमिटेड - भारतीय राज्य व्यापार निगम की सहायक 
कम्पनी के रूप मे 4 जनवरी, 4976 को भारतीय राज्य रसायन एवं भेषज निगम लिमिटेड की स्थापना 
की गयी। दिसम्बर 4975 तक रसायन एवं औषधियो से सम्बन्धित जो व्यापार राज्य व्यापार निगम द्वारा 
किया जाता था इस निगम को सौप दिया गया। यह निगम केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की गयी नीति के 
अनुसार अपने ग्राहकों को उच्च स्तर की सेवाए प्रदान करता है। निगम उत्पादको को कच्चा माल उचित 





मूल्य पर उपलब्ध कराकर उत्पादन मे सहायता करता है जिससे वितरण व्यवस्था एवं मूल्यो पर 
नियन्त्रण रखा जा सके। 

(ग) उपभोक्‍ता सहकारी समितियों - 

पिछले कुछ वर्षों से उपभोक्ता सहकारी समितियाँ राजकीय 

व्यापार के सहायक अगो के रूप मे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जनसाधारण, विशेष रूप से 
कमजोर वर्ग के लोगो को आवश्यक क्सस्‍्तुए पहुँचाने मे ये समितियाँ महत्वपूर्ण माध्यम प्रमाणित हो रही है। 
निचले स्तर पर आत्मनिर्भर लोकतान्त्रिक सस्थाओ के रूप मे उपभोक्ता सहकारी समिति के विकास की 
राष्ट्रीय नीति बनायी गयी है। इन समितियों का प्रबन्ध व नियन्त्रण इनके सदस्य अपने सामाजिक आर्थिक 
विकास के लिए करते है। राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर सहकारिता आन्दोलन को मजबूत बनाने के लिए 
अनेक उपाय किये गये है। 

आठवी पचवर्षीय योजना मे उपभोक्ता आन्दोलन को अधिक सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है जिससे 
वितरण मे इनका कार्य क्षेत्र बढाया जा सके और क्षेत्रीय असन्तुलग कम हो जाय। सहकारिता आन्दोलन 
को खण्ड, तहसील एव क्षेत्र तक पहुँचाने का प्रस्ताव है। उपभोक्ता सहकारी समितियों के माध्यम से 
उचित व्यापारिक गतिविधियों के द्वारा दिन-प्रतिदिन के उपयोग मे आने वाली वस्तुओ के मूल्य पर 
नियन्त्रण किया जाता है। इसमे वस्तुओ की उपलब्धता एवं गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जाती है। सुपर 
बाजार दिल्ली,अपना बाजार बम्बई, ट्रिपलिकेन शहरी उपभोक्ता स्टोर, मद्रास, थोक स्टोर, कलकत्ता, 
जनता बाजार कोल्हापुर तथा ग्रामीण क्षेत्रों मे यर्नां बाजार, आजिनया बाजार, शेद्रे जनता बाजार, रायगढ़ 


इसके आदर्श उदाहरण है। 
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मार्च, 4992 तक गावो मे 26,505 प्राथमिक उपभोक्‍ता सहकारी भण्डार, जिला स्तर पर 605 
केन्द्रीय / जिला थोक उपभोक्ता सहकारी समितियाँ, 30 राज्य स्तरीय उपभोक्‍ता सघ/राज्य विपणन तथा 
उपभोक्‍ता परिसघ और एक राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी परिसघ था। इनके शहरी क्षेत्रों मे 50,459 
फुटकर बिक्री केन्द्र थे। अनुमान है कि शहरी सहकारी सस्थाओ ने 4992-93 मे 3,300 करोड रुपये 
तक का कारोबार किया? 


राष्ट्रीय स्तर पर शीघ्र उपभोक्ता सहकारी सस्था राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी परिसघ की स्थापना 
965 की मे की गई थी। इसका उद्देश्य उपभोक्‍ता सहकारी आन्दोलन को बढावा देने के लिए 
तकनीकी दिशा-निर्देश और सहायता प्रदान करना था। इस परिसघ के 408 सदस्य है। 

सुपर बाजार सहकारी भण्डार लिमिटेड, नई दिल्ली की स्थापना एक प्राथमिक भण्डार के रूप मे 
4966 मे की गई। इसका उद्देश्य मूल्यों पर नियन्त्रण, उचित व्यापारिक गतिविधियो को प्रोत्साहन तथा 
दिल्ली राज्य मे आम लोगो के दिन प्रतिदिन की वस्तुओ की आपूर्ति सुनिश्चित करना था। यह सुपर 
बाजार पॉँच क्षेत्रीय वितरण केन्द्रों, 45 दवा बिक्री सहित 448 शाखाओ, फल और सब्जी की गाडियो 
सहित37 चलती-फिरती गाडियो के माध्यम से अपना काम काज चला रहा है। सुपर बाजार के कारोबार 
मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सुपर बाजार के पहले वर्ष मे इसका कुल कारोबार 4 करोड रुपये का था 
जो वर्ष 4994-92 मे बढकर 97 82 करोड रुपये हो गया। 34 मार्च 4992 तक सुपर बाजार की 
सदस्य सख्या 32,022 थी और चुकता पुँजी 452 02 लाख रुपये थी, जिसमे सरकार का योगदान 
428 70 लाख रुपये का था। 

सरकार प्राथमिक सहकारी समितियो, बडी बहुउद्देश्यीय समितियो और किसान सेवा समितियों 
को ग्रामीण क्षेत्रो मे उपभोक्ता वस्तुओं का आवण्टन करने के लिए मार्जिन की धनराशि आर्थिक सहायता 
के रूप मे प्रदान करती है। आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम 
के माध्यम से 4 अप्रैल, 992 से राज्यो को हस्तान्तरित की जा चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रो मे लगभग 
82, 905 प्राथमिक सहकारी समितियाँ है। इनमे से लगभग आधी समितियों ग्रामीण क्षेत्रों मे उपभोक्ता 
वस्तुओ का आवण्टन करने मे लगी हुई हैं। 

(घ)_ कुछ स्वायत्तशासी संस्थाएं - 

राजकीय व्यापार मे सहयोग करने वाली कई स्वायत्तशासी 

सस्थाए भी है जो वाणिज्य मन्त्रालय के अधीन कार्य करती है। ये सस्थाए मुख्यत निर्यात के विकास और 
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उसके सम्वर्द्धन का काम देखती है। इनमे से कुछ प्रमुख स्वायत्तशासी सस्थाए निम्नवत्‌ है- 

4 अनुविहित वस्तु बोई(परिषद) - भारत मे वर्तमान समय मे 5 अनुविहित क्स्तु बोर्ड है जो 
चाय, कॉफी रबर, मसाले और तम्बाकू के उत्पादन,विकास एवं निर्यात के विषय मे अपने-अपने 
उत्तरदायित्व का निर्वहन करते है। कलकत्ता स्थित निर्यात निरीक्षण परिषद भी एक अविहित सस्‍्था है, 
जो निर्यात की जाने वाली वस्तुओ की किस्म एवं गुणवत्ता पर नियन्त्रण रखती है। निर्यात निरीक्षण परिषद 
जहाज पर लदान से पहले निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का अनिवार्य रूप से निरीक्षण करती है। 

2 भारतीय विदेश व्यापार सस्थान - भारत के राजकीय व्यापार मे भारतीय विदेश व्यापार 
सस्थान-नई दिल्ली भी अपना महत्वपूर्ण योगदान करता है। यह एक पजीकृत सस्था है। यह सस्थान 
मुख्य रुप से निम्न कार्यों को निष्पादित करता है- 

# राजकीय व्यापार मे लगे कर्मचारियो को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की आधुनिक तकनीकों का 
प्रशिक्षण देना। 

# विदेश व्यापार मे आने वाली समस्याओं पर अनुसधान के लिए व्यवस्था करना। 

# विपणन अनुसधान , क्षेत्र सर्वेक्षण, वस्तु सर्वेक्षण और बाजार सर्वेक्षण का आयोजन करना तथा, 

# अनुसधान तथा बाजार अध्ययन से सम्बन्धित इसकी गतिविधियों से प्राप्त सूचना का प्रचार 
प्रसार करना। 

3 इण्डियन इन्स्टीच्यूट आफ पैकेजिंग बम्बई - इण्डियन इन्स्टीच्यूट आफ बम्बई भी इसी प्रकार 
की एक स्वायत्तशासी ससथा है, जो 4966 मे स्थापित एवं पजीकृत हुयी थी। इसका मुख्य उद्देश्य 
पैकिंग उद्योग मे काम आने वाले कच्चे माल के सम्बन्ध मे अनुसधान करना, पैकिंग तकनीक पर 
प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करना, अच्छी पैकिंग की आवश्यकता के लिए चेतना का विकास करना 
आदि है। 

4 निर्यात सम्वर्द्धन परिषदे - राजकीय व्यापार मे सलग्न 44 निर्यात सम्वर्द्धन परिषदे वाणिज्य 
मन्त्रालय के अधीन तथा 8 निर्यात सम्वर्द्धन परिषदे वस्त्र मन्त्रालय के अधीन काम कर रही है। ये 
परिषदे कम्पनी अधिनियम के अधीन रजिस्टर्ड और लाभ न कमाने वाली सस्थाए है। ये सस्थाए 
सलाहकारी एवं व्यापार सचालन दोनो प्रकार का काम करती है। निर्यात प्रयासों मे ये फसल पैदा करने 
वालो, उत्पादको और निर्यातकों का सक्रिय सहयोग लेती है। ये परिषदे पजीकृत निर्यातकों के लिए 
आयात-निर्यात नीति के अन्तर्गत पजीकरण प्राधिकारी का कार्य भी करती है। इन परिषदो का प्रमुख 
उद्देश्य निर्यात को बढावा देना तथा उसका विकास करना है। 


5 निर्यात विकास प्राधिकरण - कृषि जन्य तथा प्रसस्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण 
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फरवरी-4986 मे गठित किया गया। यह प्राधिकरण कृषि जन्य पदार्थों के निर्यात के लिए केन्द्र बिन्दु के 
रूप मे काम करता है। विकास प्राधिकरण तैयार खाद्य पदार्थों को निर्धारित मूल्य पर बेचने पर भी अपना 
ध्यान केन्द्रित करता है। यह सस्था भी माल की गुणवत्ता एवं किस्म पर नियन्त्रण रखने के लिए कारगर 
उपायो की व्यवस्था करती है। 

6 भारतीय निर्यात समठन सघ - भारतीय निर्यात सगठन सघ, नई दिल्ली विभिन्‍न निर्यात सम्बन्धी 
सगठनो और सस्थाओ की शीर्षस्थ सस्था है।यह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त घरानो को समन्वित सहायता 
देने के लिए प्रारम्भिक सेवा इकाई के रूप मे तथा देश के परामर्श सेवाओ के क्षेत्र मे निर्यात के प्रयत्नो 
को बढावा देने के लिए एक केन्द्रीय समन्वय अभिकरण के रूप मे भी कार्य करता है। 

7 भारतीय विवाचन परिषद - भारतीय विवाचन परिषद, नई दिल्ली,सोसायटी पजीकरण अधिनियम 
के अन्तर्गत स्थापित की गयी है। यह व्यापारियों, विशेषकर उन व्यापारियों को जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे 
सलग्न है के बीच वाणिज्यिक विवादों को निपटाने के उपाय के रूप में मध्यस्थता को बढावा देती है। 

8 भारतीय व्यापार सम्वर्दधन सगठन - वाणिज्य मन्‍्त्रालय द्वारा निर्यात सम्वर्द्धन के सम्बन्ध में 
उठाये गये कदमो को कार्य रूप प्रदान करने के लिए व्यापार विकास प्राधिकरण एवं भारतीय व्यापार मेला 
प्राधिकरण को मिलाकर भारतीय व्यापार सम्वर्द्धन सगठन(इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन) स्थापित किया 
गया है इस सगठन की स्थापना 4 जनवरी 4992 को की गयी तथा इसका मुख्यालय प्रगति मैदान, दिल्ली 
मे है। व्यापार सम्बर्द्धन के लिए यह सगठन राजकीय व्यापार एजेन्सी के रूप मे समय-समय पर मेले एव 
प्रदर्शनियाँ आयोजित करता है। यह व्यापार से सम्बन्धित विभिन्‍न प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध कराने का 
काम भी करता है।?? 

9 समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण - एक अनुबन्धित सस्था के रूप मे समुद्री उत्पाद 
निर्यात विकास प्राधिकरण, कोचीन की स्थापना अगस्त-972 मे की गयी थी। यह सस्था समुद्र के विभिन्‍न 
उत्पादों के विकास और विशेष रूप से निर्यात को बढावा देने के लिए आवश्यक उपायो का कार्यान्वयन 
करता है। 

40 केन्द्रीय सलाह'कार परिषद - व्यापार सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार परिषद मे व्यापारिक 
एवं वाणिज्यिक क्षेत्र मे ज्ञान तथा अनुभव रखने वाले विभिन्‍न सगठनो और व्यक्तियों के प्रतिनिधि सम्मिलित 
किये गये है। यह परिषद सरकार को निम्न विषयों से सम्बन्धित मामलो पर अपने सुझाव देती है (अ) 
निर्यात और आयात नीति कार्यक्रम तय करना (ब) आयात और निर्यात व्यापार नियन्त्रण का कार्यान्वयन 
करना (स) वाणिज्यिक सेवाओं का संगठन ओर विकास करना (द) निर्यात उत्पादन का संगठन और विस्तार 
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44 _व्यापार परिषद -केन्द्रीय वाणिजय मन्त्री की अध्यक्षता मे एक व्यापार परिषद की स्थापना 


की गयी है जो सरकार का निर्यात को बढावा द॑ंने एव आयात-नियन्त्रण के कार्यक्रमों और नीतियो को 
अपनाने के बारे मे सलाह देता है। 

42 _ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार महानिदेशलय - आयात और निर्यात के मुख्य नियन्त्रक के अधीन 
कार्यरत्‌ आयात-निर्यात व्यापार नियन्त्रण सगठन मुख्य रूप से सरकार की आयात व निर्यात नीतियो के 
कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। सरकार द्वारा 4992-97 की अवधि के लिए घोषित नई निर्यात-आयात 
नीति को ध्यान मे रखते हुए इस सगठन का नाम बदलकर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार महानिदेशालय कर दिया 
गया है। यह सगठन लोहे इस्पात तथा लौह मिश्रित धातुओं के आयात और निर्यात के लिए लाइसेन्स देने 
की य्यवस्था करता है।“ 

इस प्रकार राजकीय व्यापार मे सहयोग करने वाली अन्य एजेन्सियाँ अपने-अपने उद्देश्यो की 
विशिष्टता के अनुसार देश के व्यापारिक एवं वाण्ज्यिक उन्नति मे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। इन 
एजेन्सियो के कार्यो मे आने वाली प्रमुख बाधाएं वही है जो पूर्व वर्णित भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय 
भण्डारण निगम एवं राज्य व्यापार निगम की है। क्‍योंकि इन एजेन्सियो की स्थापना विभिन्‍न मन्त्रालयो एव 
सरकारी विभागों के अधीन की गयी है इसलिए इनके नीति निर्धारण, प्रशासन, कार्यान्वयन एवं उपलब्धियों 
मे आने वाली प्रमुख समस्याएं अन्य सरकारी विभागों की तरह प्रशासनिक ही है जैसे-विभिन्‍न मन्त्रालयो 
एवं विभागो मे तालमेल न होना, राजनीतिक पदाधिकारियो द्वारा दिन प्रतिदिन के कार्यों मे हस्तक्षेप करना, 
निर्णय मे विलम्ब, नौकरशाही, अधिकारों का केन्द्रीकरण, सम्बद्ध विभागो का असहयोग, कर्मचारियों मे 
कार्य-प्रेरणा का अभाव इत्यादि है। 

इन समस्याओं को दूर करने के लिए विभागो के प्रशासनिक सुधार की अपेक्षा है। विभिन्‍न 
मन्त्रालयो एवं विभागों में समन्वय, राजनीतिक एवं विभागीय अधिकारियो के अधिकार एव उत्तरदायित्व की 
स्पष्ट व्याख्या अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का साथ-साथ यथासम्भव विकेन्द्रीयकरण, विभिन्‍न प्रकार के 
नवीनतम तकनीक पर आधारित प्रशिक्षण, वित्तीय एवं अवित्तीय अभिप्रेरणा के साधनों का 
प्रयोग, प्रतिनियुक्तियों मे कमी,नयी नियुक्तियों मे व्यापारिक एवं वाणिज्यिक योग्यता, कुशलता , अनुभव एव 
अभिरुचि को ही आधार बनाना इत्यादि उपायो के द्वारा कार्य मे आने वाली बाधाओ को दूर किया जा 
सकता है। यदि इनकी समस्याओ को दूर करने का सार्थक प्रयास, समय पर, पूरी निष्ठा के साथ किया 
गया तो नि सन्देह राजकीय व्यापार की ये एजेन्सियाँ बदलते हुए विश्व एव भारतीय आर्थिक परिदृश्य मे 
अपनी उपादेयता सिद्ध कर सकेगी। 
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चतुर्थ-सर्ग 


राज्य द्वारा व्यापार का नियमन 


राज्य द्वारा विपणन क्रियाओ एवं गतिविधियो के अन्तर्गत प्रतिबन्धात्मक भूमिका का सम्पादन अनेक 


वैधानिक व्यवस्थाओ के द्वारा किया जाता है।राज्य के विधान या सविधान के अन्तर्गत जन प्रतिनिधियों से 
निर्मित सरकार को विभनन क्षेत्रो मे विधान बनाने सम्बन्धी व्यापक अधिकार प्राप्त होते है। इस अधिकार 
का प्रयोग सरकार के द्वारा उन विभिन्‍न उद्देश्यो की प्राप्ति के लिए आवश्यक वैधानिक व्यवस्था बनाने के 
लिए किया जाता है जो देशवासियों की आकाक्षाओ के रूप मे देश के सविधान मे परिलक्षित होती है। 

भारतीय संविधान मूल रूप से देश को समाजवादी समाज के रूप मे स्थापित करने की जनभावना 
का उल्लेख करता है और इस दिशा मे सामान्य नागरिको हेतु कुछ मूलभूत अधिकार और राज्य के 
नीति-निदेशक सिद्धान्तो का अद्भुत समन्वय भारतीय सविधान मे दृष्टिगोचर होता है। आर्थिक क्रियाओ मे 
राजकीय हस्तक्षेप सम्बन्धी अधिकार की मात्रा और दिशा देश के विधान के अन्तर्गत ही निर्धारित होती है। 

भारतीय सविधान के अन्तर्गत राज्य के लिए निर्धारित आर्थिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने हेतु 
देश की अर्थव्यवस्था के सचालन मे व्यापक सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य है। इस तथ्य को सविधान मे हुए 
अनेक महत्वपूर्ण सशोधनो ने और भी मजबूती प्रदान की है। भारतीय जनता ने देश को सम्प्रभुता-सम्पन्न 
समाजवादी , धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र के रूप मे स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। इसलिए सभी 
नागरिको को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय दिलाने के उद्देश्यों से सरकार ने सविधान के माध्यम 
से अनेक प्रभावशाली कदम उठाये है। भारतीय राजनैतिक व्यवस्था मे केन्द्र तथा राज्य सरकारे देश को 
प्रशासनिक एवं सामाजिक, आर्थिक स्थितियो के बारे मे विधान बनाने की अधिकारी है,अतएवं भारतीय 
सविधान मे केन्द्र एवं राज्य के कार्यों का वर्गीकरण किया गया है। सरकार की समाजवादी सकल्‍्पना ने 
आर्थिक क्रियाओ मे राजकीय हस्तक्षेप के सभी पहलुओ-नियन्ब्रात्मक, प्रोत्साहनात्मक तथा भागीदारी के क्षेत्र 
मे राज्य की भूमिका मे निरन्तर वृद्धि की है। 

समाजवादी समाज की स्थापना करने एवं उपभोक्‍ताओ के हितो की रक्षा के उद्देश्य से सरकार 
ने आर्थिक लाभ कमाने की होड को बढाया है जिसके परिणामस्वरूप वे अपने सामाजिक उत्त्तरदायित्वो 
को भुल कर समाज का शोषण करना प्रारम्भ कर देते है। आधुनिक सरकारे इस शोषण प्रवृत्ति पर 
नियन्त्रण पाने के उद्देश्य से विभिन्‍न प्रकार का अधिकार विभिन्‍न अधिनियमो के अन्तर्गत प्राप्त कर लेती 
है। भारत मे इस प्रकार के बहुत से अधिनियम है जिनमे उपभोक्ता के हिंतो की रक्षा की गयी है। ये 


प्रमुख अधिनियम अग्राक्तित्‌ &ै- 
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(क)औद्योगिक (विकास एवं नियमन)अधिनियम-4954 - 
वर्ष 4948 की औद्योगिक नीति को तीन वर्ष 
तक कार्यान्वित करने के बाद भारत सरकार ने औद्योगिक विकास के प्रारूप एवं औद्योगिक अर्थव्यवस्था पर 
नियन्त्रण को आवश्यक माना तथा पचवर्षीय योजनाओ के अनुरूप आर्थिक विकास की दिशा प्रदान करने का 
निश्चय किया। इसको ध्यान मे रखते हुए भारत सरकार ने अक्टूबर, 954 मे औद्योगिक[विकास एव 
नियमन) अधिनियम-954 बनाया। यह अधिनियम 8 मई, 4952 से लागू है। इसके अधीन अधिनियम की 
प्रथम अनुसूची मे उल्लिखित उद्देश्य के लिए सरकार से लाइसेन्स लेना आवश्यक है। इस अधिनियम के 
द्वारा सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान की जाँच कर 
सकती है एवं ऐसे निर्देश दे सकती है जिन्हे सरकार आवश्यक समझे। यदि किसी उपक्रम मे अव्यवस्था 
एवं कुप्रबन्ध जारी रहता है तो सरकार को यह अधिकार है कि वह उसके प्रबन्ध व नियन्त्रण को अपने 
हाथ मे ले ले। अधिनियम से सम्बन्धित प्रमुख बाते निम्नवत्‌ है- 
(अ) अधिनियम के उद्देश्य -- इस अधिनियम के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य उद्योगो के विकास 





एवं नियमन को देश के आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विचारधाराओ के अनुरूप करना है। इसके 
द्वारा सरकार को देश मे उपलब्ध साधनों का उचित उपयोग करने, बडे एवं छोटे उद्योगो का एक साथ 
विकास करने तथा उद्योगो का पूरे देश मे उचित क्षेत्रीय विकास करने तथा कार्यवाही करने का अधिकार 
प्राप्त है। इस अधिनियम के निम्नलिखित उद्देश्य माने जाते है- 

4 देश मे उद्योगो का विकास एवं विनियमन करना तथा सतुलित आर्थिक विकास के मार्ग को 
प्रशस्त करना। 

2 क्षेत्रीय सन्तुलन के सिद्धान्त को ध्यान मे रखते हुए क्षेत्रीय असतुलल को कम करने तथा 
उद्योगो के विकास के लिए ऐसे प्रयत्न करना जिससे क्षेत्रीय सतुलन बनाये रखने मे सहायता मिल सके। 

3 देश मे आर्थिक सकेन्द्रण पर ध्यान रखना तथा अनुज्ञापत्र देते समय नियन्त्रणात्मक शक्तियो का 
उपयोग करना। 

4 देश मे उपलब्ध एवं सम्भावित साधनों के उपयोग के लिए विनियमात्मक साधनों का उपयोग 
करना। आवश्यक उपभोग एवं साधनो के दुरुपयोग को रोकना। 

5 बडे उद्योगो की अनियन्त्रित प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधियों से उत्पन्न सकट से लघु उद्योगो की 
रक्षा करना तथा लघु उद्योगो को भी विकास के पर्याप्त अवसर प्रदान करना। 

6 योजनाओ मे निर्धारित प्राथमिकताओ के क्रमानुसार उपलब्ध साधनों का विभिन्‍न उद्योगो मे उचित 
बेंटवारा करना तथा यह देखना कि प्राथमिकताओ के अनुसार उद्योगो का विकास किया जा रहा है। 
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7 नये उद्यमियों को नये उद्योगो की स्थापना मे प्रोत्साहन तथा सहयोग प्रदान करना। इसका प्रमुख 
आशय औद्योगिक जगत मे नवीन साहस को स्वीकार करना तथा मान्यता देना है। 

8 अनार्थिक इकाइयो एवं क्रियाओ की समीक्षा करना तथा इसके लिए उपचारात्मक साधन जुटाना। 

9 उद्योगो द्वारा किये जाने वाले उत्पादन, वितरण एवं मूल्य निर्धारण पर आवश्यकतानुसार विनियमन 
करना। 

40 औद्योगिक क्रियाओ की पूर्ण जानकारी रखना तथा औद्योगिक प्रगति का लक्ष्यानुसार अवलोकन 
करना। 

44 अनुसूचित उद्योगो मे नीति-विचलन की स्थिति मे जाँच की व्यवस्था करना तथा सुधारात्मक 
उपायो का उपयोग करना। 

42 नवीन विधियों एव तकनीको के प्रयोग को प्रोत्साहन प्रदान करना। 

(ब) अधिनियम का क्षेत्र - प्रारम्भ मे यह अधिनियम जम्मू-कश्मीर को छोडकर सम्पूर्ण भारत पर 
लागू होता था। सशोधन अधिनियम-4960 से अब यह अधिनियम जम्मू-कश्मीर सहित सम्पूर्ण भारत पर 
लागू होता है। औद्योगिक(विकास एवं नियमन) अधिनियम के प्रावधान उन समस्त उद्योगो पर लागू होते है 
जिनको अधिनियम की प्रथम अनुसूची मे शामिल किया गया है। इस अधिनियम की व्यवस्थाए ऐसी समस्त 
औद्योगिक इकाइयो पर लागू होती है जो कि अनुसूचित उद्योगो केअन्तर्गत वर्गीकृत करके प्रथम अनुसूची मे 
सम्मिलित उद्योगो से सम्बद्ध है। भले ही उनमे उत्पादन एक अथवा एक से अधिक कारखानो मे किया जाता 
हो। व्यवहार मे ऐसी समस्त उत्पादक इकाइयाँ इसके अन्तर्गत आ जाती है जिनमे यदि यान्त्रिक शक्ति का 
उपयोग न होता हो तो सौ या इससे अधिक व्यक्ति कार्य करते हो अथवा यदि उसमे यान्त्रिक शक्ति का 
उपयोग होता हो तो पचास या इससे अधिक व्यक्ति कार्य करते हो। 

इस अधिनियम मे यह अनिवार्य व्यवस्था की गई है कि समस्त अनुसूचित उद्योग सरकार से विनिर्दिष्ट 
वस्तुओ के उत्पादन के लिए लाइसेन्स प्राप्त करे। इन अनुज्ञापत्रो मे उद्योग के बारे मे समस्त प्रमुख तत्वो 
का उल्लेख किया जाता है जिससे कि औद्योगिक इकाई के बारे मे पर्याप्त सूचना मिल सके। जैसे वह 
स्थान जहाँ उसकी स्थापना की जायेगी, उत्पत्ति वस्तुओ का नाम, कुल उत्पादन क्षमता तथा अन्य सम्बद्ध 
आवश्यक तथ्य। 

24 जुलाई, 994 को घोषित नवीन औद्योगिक नीति मे केवल 48 प्रमुख उद्योगो को छोडकर अन्य 
सभी के लिए अनुज्ञापत्र व्यवस्था समाप्त कर दी गयी थी, चाहे उनमे कितनी ही पूँणी क्यो न लगायी 
जाय। * 44 अप्रैल, 993 से मोटरकार, खाले व चमडा तथा रेफ्रीजरेटर उद्योगो को अनुज्ञापत्र प्रणाली से 


सााका सविमालमाः सारा: भंमाक- वकम०३ सानाहएके-- सरगना [मना लाने समासादत नराामावोल कर0200+; इरंधरमआ एक भय; जाके: साइााफ सामाकफ पं एा2ााक साइंस एड भिशावंशाओ' वहा 22000 00009 "काम 0मया00 आरके 40000 ९४६॥७४॥०० #ररबेअमक पावर, १४+#ाआाइ वंशदामाा+ काना "ााम्यभाम) भागा पषलोगाफका भआ+वाथा सा2020 समा: आए: वाया सम्याआक ६७ामक सुन: उरी समा पाक मम: यंड+ मा वाल्‍ााााओ मनिभाह॥ शपेपरंयान| भममपीाव: भक्त पुाए७७७ सवमााएो) ए+ाकया अरमाका० 


4 भारतीय अर्थव्यवस्था-मामोरिया, सी बी ,साहित्य भवन आगरा-4995, पृष्ठ सख्या-244 
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मुक्त कर दिया गया है। इस प्रकार अब केवल 45 उद्योगो के लिए ही अनुज्ञापत्र प्रणाली लागू है।“ वर्तमान 
समय मे उन उद्योगो की सूची निम्नवत्‌ है जिन्हे अनुज्ञापत्र प्राप्त करना अनिवार्य है- 
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40 
44 
42 


43 
44 
45 


कोयला तथा लिग्नाइट 

पेट्रोलियम(कच्चे तेल के अलावा) तथा इसके आसवन(डिस्टिलेशन) पदार्थ 

एल्कोहल युक्त पेयो का आसवन एवं इनके शराब बनाना 

चीनी 

पशु चर्बी तथा तेल 

तम्बाकू के सिगार एवं सिगरेटे तथा विनिर्मित तम्बाकु प्रतिस्थापन 

एस्बेस्ट्स एवं एस्बेस्ट्स पर आधारित उत्पाद 

प्लाईवुड ,डेकोरेटिव वीनियर्स तथा लकडी पर आधारित अन्य उत्पाद, जैसे कि मीडियम डेन्सिटी 
फायबर बोर्ड, ब्लौक बोर्ड 

साभर चर्म एव रोएदार रगीन खाले 

खोई पर आधारित एककों को छोडकर कागज तथा अखबारी कामज 

इलेक्ट्रॉनिक , एयरोस्पेस तथा रक्षा उपकरण, सभी प्रकार के 

डिटोनेटिंग फ्यूज, सेफ्टी फ्यूज,गन पाउडर, नाइट्रोसेल्यूलोज तथा माचिसों सहित औद्योगिक 
विस्फोटक सामग्री 

खतरनाक रसायन 

औषध एवं भेषज(औषध नीति के अनुसार) 

मनोरजन हेतु इलेक्ट्रानिक्स/वी सी आर ,कलर टी वी ,सी डी प्लेयर, टेप रिकार्डस) हा 


(स) अधिनियम के प्रावधानों मे छूट -- अधिनियम की धारा 29(ब) के अन्तर्गत सरकार को यह 


अधिकार प्रदान किया गया है कि वह कुछ उद्योगो को इस अधिनियम के प्रावधानों एवं व्यवस्थाओ से छूट 


प्रदान कर सकती है। ऐसे छुट प्राप्त उद्योगो के विषय मे पहले छूट की सीमा दस लाख रुपये थी जिसे 


बढाकर सन्‌ 4964 मे 25 लाख रुपये कर दिया गया। फरवरी-4970 मे पुन बढाकर 4 करोड रुपये कर 


दिया गया और वर्ष 4978 मे इसे पुन बढाकर 3 करोड रुपये तथा अप्रैल 4983 मे पाँच करोड रुपये कर 


दिया गया। इसका अर्थ यह है कि ऐसे छूट प्राप्त उद्योगो मे यदि स्थायी सम्पत्तियो(भूमि, भवन, सयन्त्र आदि) 
मे 5 करोड रुपये से अधिक के पूँजी निवेश का प्रस्ताव नही है, तो उन्हे इनके प्रावधानों से छूट प्राप्त 
होगी। किन्तुपहले से पजीकृत इकाइयो मे यदि उनकी स्थायी सम्पत्तियो मे 5 करोड या इससे अधिक का 
पूँजी निवेश है तो ऐसी छूट प्राप्त नही होगी। बडे औद्योगिक घरानो से सम्बद्ध अथवा विदेशी कम्पनियों से 
सम्बद्ध उत्पादक इकाइयो को भी छूट प्राप्त नही होगी। 


'ँ्यवाधाकिर 'ाकाऑकम्या पजरामाााका- 0 अम्मा मामा पाक, 


(द) अधिनियम के प्रावधान - अधिनियम के प्रावधानोको अग्राकिततीन भागी मे बॉठट जा सकता है- 


अनदपा: [मजाक भा स्याइाा७ अधभाा ग्रोगाओा पदक म धक#2० ९॥ल्‍००मा बारात अाकाफफ' पदार्थ कमल 4299003% आ20००७७७ ९०००७ अपन च्राका2 अाममाक प्रइकाा बाशापालएें भोषामामा+ समान पााम्माा; एम शशााा४3०..पाम्याआम१भथाएुकासाउाममनाकाकभाहहाा३ ००३3 व: ााआव»३ धाम धमाका» धरम "रा इ्यााा७ अकमममया$; धमाका _अमददा- १७0०००७७ भा ३७०१७६७ १३५॥४००७७ स़ारेगर अदा भरा ३७ साआमयकक ;न्‍04७००७७ “पंाकापय) ऋाा कार पकोडअक, 
अाधन्‍धथस+ पषान्‍ावक्णन वशयाफनम्क, 


2 इकोनॉमिक सर्वे-4993-94, पृष्ठ सख्या- 93 
3 प्रतियागिता दर्पण-अतिरिक्ताक-995 , स्वदेशी बीमा नगर,आगरा 
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4 प्रतिबन्धात्मक प्रावधान -इसके अन्तर्गत वे सभी प्रावधान आते है जिनके द्वारा उद्योगो की 
अवाछनीय प्रवृत्तियो पर रोक लगायी जाती है। ये प्रावधान निम्नलिखित है- 

4 4औद्योगिक प्रतिष्ठानो का रजिस्ट्रेशन तथा अनुज्ञापत्र - अधिनियम की अनुसूची मे जिन उद्योगों 
को रखा गया है, उनके सभी प्रतिष्ठानों का रजिस्ट्रेटेश आवश्यक है,चाहे वह निजी क्षेत्र मे हो अथवा 
सार्वजनिक क्षेत्र मे। वर्तमान प्रतिष्ठान यदि विस्तार करना चाहे तो इसके लिए भी केन्द्रीय सरकार की पूर्व 
अनुमति आवश्यक है। सरकार निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र मे स्थापित होने वाले किसी भी प्रतिष्ठान को 
अनुज्ञापन करने के साथ-साथ उस पर आकार तथा स्थानीयकरण के सम्बन्ध मे प्रतिबन्ध लगा सकती है। 
अनुज्ञापन दे देने के साथ ही केन्द्र सरकार को उसका सशोधन अथवा उसका निरसन करने का अधिकार 
रहता है। लाइसेन्स प्राप्त करने वाला यदि निर्धारिन समय के भीतर उद्योग स्थापित करने मे असमर्थ रहता 
है या यदि उसने रजिस्ट्रेशन किसी झूठे आधार पर प्राप्त किया है, या उद्योग को भी रजिस्ट्रेशन से छूट 
प्रदान कर दी गई है तो अनुज्ञापत्र निसन अथवा उसका सशोध्न किया जा सकता है। 

उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित श्रेणी के उद्योगो के लिए अनुज्ञापन 
लेना आवश्यक है- 

4 अधिनियम की अनुसूची मे जिन उद्योगो का उल्लेख है, उनसे सम्बन्धित नवीन औद्योगिक 
प्रतिष्ठानो को यदि उसमे 400 से अधिक श्रमिक कार्य करते है तथा उनकी स्थायी सम्पत्ति 5 करोड रुपये 
से अधिक की हो। 

2 उपर्युक्त उद्योगो से सम्बन्धित विद्यमान प्रतिष्ठान यदि वह अपनी उत्पादन क्षमता को बढाना 
चाहे। 

3 विद्यमान उद्योग यदि किसी नवीन वस्तु का निर्माण करना चाहे। 

4 किसी विद्यमान औद्योगिक प्रतिष्ठान को अपना स्थान परिवर्तित करना हो। 

4 2 अनुज्ञापन की प्रक्रिया -औद्योगिक प्रतिष्ठानो द्वारा अनुज्ञापन के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले 
आवेदन पत्रों की जाँच "डायरेक्टर जनरल ऑफ टेक्‍्नीकल डेवेलपमेट " करता है। इस विभाग द्वारा उद्योगों 
की एक ऐसी सूची प्रकाशित की गयी है जिसमे उल्लिखित उद्योगो से सम्बन्धित प्रतिष्ठाना की स्थापना 
के लिए आये हुए सभी आवेदन पत्र “अनुज्ञापन समिति" के पास भेजे बिना अस्वीकृत कर दिये जाते है। 
अन्य उद्योगो से सम्बन्धित प्रतिष्ठानों के लिए प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर डायरेक्ट्रेट आफ टेक्‍्नीकल 
डेवेलपमेट विचार करता है। भारत में उद्योगो का अनुज्ञापन प्रदान करने की व्यवस्था भारतीय उद्योगपतियो 
द्वारा निरन्तर आलोचना का विषय रही है। अत इस रीति को सरल बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार 
ने इस सम्बन्ध मे सुझाव देने के लिए श्री स्वामीनाथन्‌ की अध्यक्षता मे एक समिति का गठन किया जिसने 
अनेक व्यवहारिक सुझाव देने के साथ-साथ इस बात पर जोर दिया कि अनुज्ञापन की सम्पूर्ण प्रक्रिया कम | 
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समय मे ही पूर्ण हो जानी चाहिए। समिति ने आधारभूत उद्योगो की स्थापना के लिए अनुज्ञापन के सम्बन्ध 
मे विशेष विधि अपनाने की भी सिफारिश की। सरकार ने स्वामीनाथन्‌ समिति के सुझावों को स्वीकार कर 
लिया है। फलत अनुज्ञापन प्रणाली अब पहले की अपेक्षा सरल हो गयी है। 

4 3 अनुसूचित उद्योगो की जाँच - अधिनियम के अन्तर्गत सरकार का उत्तरदायित्व प्रतिष्ठान 
विशेष के रजिस्ट्रेशन अथवा उसे अनुज्ञापन प्रदान कर देने मात्र से पूरा नही होता। यदि किसी औद्योगिक 
इकाई का कार्यात्वयन असन्तोषजनक है, उत्पादन की किस्म खराब है, उत्पादन समुचित मात्रा मे नहीं हो 
रहा है या उत्पादित माल की लागत एवं कीमत अनावश्यक रूप से अधिक है तो केन्द्रीय सरकार को उस 
प्रतिष्ठान की जाँच करने का अधिकार है। जांच की अवधि से सरकार प्रतिष्ठान विशेष को अन्तरिम निर्देश 
भी दे सकती है।जाँच द्वारा यदि सिद्ध होता है कि दोष औद्योगिक इकाई का ही है,तो केन्द्रीय सरकार 
उत्पादन की मात्रा, किस्म, कीमत उसके वितरण के सम्बन्ध मे उचित निर्देश दे सकती है। 

4 4 अनुज्ञापन का निरस्तीकरण - किसी भी औद्योगिक इकाई का अनुज्ञापन केन्द्रीय सरकार 
अधिनियम की धारा 40(अ) के अन्तर्गत निरस्त कर सकती है। मिथ्यावर्णन के आधार पर प्राप्त किया जाने 
वाला अनुज्ञापन अधिनियम की धारा 42 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा निरस्त किया जा सकता है। 

2 सुधारात्मक प्रावधान - इस अधिनियम मे दी गई व्यवस्थाओ का प्रयोजन उद्योगों मे व्याप्त दोषों 
का उपचार करके उनमे सुधार लाकर अनुकूल दशाओ का निर्माण करना है। इस सम्बन्ध मे निम्नलिखित 
प्रावधान किये गये है- 

2 4 सरकार दाया प्रत्यक्ष प्रबन्ध एव नियन्त्रण की व्यकसथा(धारा-48) - यह प्रावधान किया गया 
है कि निम्न दशाओं मे केन्द्रीय सरकार किसी औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध अथवा नियन्त्रण अपने हाथो मे 
ले सकती है- 

4 यदि कोई औद्योगिक इकाई सरकार द्वारा उसकी सचालन व्यवस्था के सुधार के लिए किये गये 
निर्देशों का परिपालन करने मे विफल रहती है, अथवा 

2 यदि किसी इकाई का प्रबन्ध उस उद्योग के हितो के विरुद्ध अथवा जनहित के विरुद्ध किया 
जा रहा है। 

यदि सरकार जाँच करवाने के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि निर्देशों की अवहेलना की 
जा रही है तो सरकार उस इकाई का प्रत्यक्ष प्रबन्ध व नियन्त्रण अपने हाथ मे ले सकती है। किन्तु बिना 
औपचारिक जाँच के भी यदि प्रत्यक्षत केन्द्रीय सरकार सनन्‍्तुष्ट हो जाती है कि कोई उपक्रम सरकारी 
निर्देशों की अवहेलना कर रहा है अथवा उसका सचालन जनहित अथवा उद्योग के विरुद्ध किया जा रहा है 
तो उसका प्रबन्ध अपने हाथो मे ले सकती है। ऐसा प्रबन्ध अथवा नियन्त्रण सरकार द्वारा प्रथणथत 5 वर्षों 
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तक की अवधि के लिए लिया जा सकता है किन्तु बाद मे ससद की अनुमति से इस अवधि को दस वर्षो 
तक बढाया जा सकता है। 


2 2 पूर्ति एव वितरण व्यवस्था तथा सूल्यो पर नियन्त्रण-धारा-8(जी)- सरकार को यह भी 
अधिकार दिया गया है कि वह एक विज्ञापित आदेश द्वारा अनुसूचित उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओ के लिए 
समुचित पूर्ति एव वितरण तथा उनके उचित मूल्यों पर विक्रय की नियन्त्रण व्यवस्था कर सकती है। वितरण 
अथवा मूल्य नियन्त्रण की ऐसी व्यवस्था समान प्रकार की बाहर से आयात की जाने वाली वस्तुओ के लिए 
भी की जायेगी। इस प्रकार की व्यवस्थाओ द्वारा निम्नलिखित प्रकार की दशाएं सुनिश्चित की जा सकती है- 

4 किसी क्स्तु के क्रय-विक्रय के लिए उसका मूल्य निर्धारित किया जा सकता है। 

2 किसी वस्तु के वितरण को नियमित करने के प्रयोजन से लाइसेन्स अथवा 'परमिट' की 
व्यवस्था। 

3 किसी उत्पादक अथवा सग्रहकर्ता को यह आदेश दिया जा सकता है कि वह अपने माल को 
पूर्णतः अथवा अशत किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति या सस्था को ही बेचे। 

4 किसी वस्तु की बिक्री को पूर्णत बन्द किये जाने का आदेश दिया सकता है। 

5 सम्बन्धित वस्तु के विषय मे अन्य व्यापारिक एवं वित्तीय व्यवहारों को नियमित किये जाने के 
आदेश दिये जा सकते है। 

इन प्रावधानो के अन्तर्गत यदि सरकार दारा ऐसा कोई आदेश दिया जाता है तो न्यायलय मे ऐसे 
आदेश के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती। 

3 रचनात्मक प्रावधान - रचनात्मक व्यवस्थाओ के परिपालन के लिए ऐसे सस्थात्मक तन्‍त्र के 
निर्माण की आवश्यकता होती है जो सभी सम्बद्ध पक्षो को परस्पर विचार-विमर्श करने एव अपनी-अपनी 
समस्याओं का समाधान करने के लिए एक सामान्य मच प्रदा कर सके। अत ऐसे उद्देश्यो की पूर्ति के 
लिए निम्नलिखित सगठनों एवं उपायो की आवश्यकता पड सकती है- 

3 4 केन्द्रीय सलाहकार परिषद - अनुसूचित उद्योगो के विकास एव यिमन के विषय मे तथा 
आवश्यकता पडने पर इस अधिनियम के प्रशासन के बारे में केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के लिए और 
इस अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत तथ्यो एव आकडो का सकलन तथा आवश्यक नियामवली का 
निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। केन्द्र सरकार 
के उद्योग मत्री इस परिषद के पदेन अध्यक्ष होते है। परिषद की सदस्यता के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा 
निम्नलिखित हितो के प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति चुने जाते है- 

4 अनुसूचित उद्योगों के औद्योगिक उपक्रमो के स्वामी। 

2 अनुसूचित उद्योगो के आद्योगिक उपक्रमो मे सेवारत व्यक्ति। 
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3 अनुसूचित उद्योगो द्वारा उत्पादित या निर्मित वस्तुओ के उपभोक्‍्ता। 


4. प्रारम्भिक उत्पादनकर्ता सहित ऐसे अन्य वर्ग के व्यक्ति जिनका सलाहकार परिषद मे प्रतिनिधित्व 
सरकार द्वारा उचित समझा जाय। 


3 2 पुनरावलोकन उप-समिति - यह समिति व्यवहार मे केन्द्रीय सलाहकार परिषद की एक उप 
समिति के रूप मे काम करती है।इस समिति का मुख्य कार्य उद्योगो को प्रदान किये गये अनुज्ञापत्रो के बारे 
मे आवश्यक तथ्यों की जानकारी प्राप्त करके उनका पर्यवेक्षण करना है। यह उप समिति इस बात को 
देखती है कि समय-समय पर कितने लाइसेन्स प्राप्त किये गये, कितने लाइसेन्स अस्वीकृत किये गये, 
कितने लाइसेन्स निरस्त कर दिये गये।यह समिति उन अनुज्ञापत्रो का भी पुनरावलोकन भी करती है जिन्हे 
सशोधित अथवा परिवर्तित किया गया है। 

3 3 केन्द्रीय सलाहकार परिषद की स्थायी समिति - यह केन्द्रीय सलाहकार परिषद का एक 
महत्वपूर्ण अग होती है जिसमे केन्द्रीय उद्योग मन्‍्त्री पदेन अध्यक्ष होते है तथा 46 अन्य सदस्य होते है 
जिसके गठन का प्राथमिक उद्देश्य समय पर आवश्यकता होने पर किसी उद्योग की स्थिति के बारे मे 
पुनरावलोकन करना होता है। 

3 4 विकास परिषदे - अधिनियम के अन्तर्गत उद्योगो के विकास के लिए विकास परिषद की 
स्थापना का प्रावधान रखा गया है। परिषद मे सरकारी प्रतिनिधियो के अलावा सम्बन्धित उद्योगो के 
उद्योगपतियो, श्रमिको, उपभोक्‍ताओ तथा अन्य वर्गों के प्रतिनिधि रहते है। केन्द्रीय सरकार द्वारा परिषद के 
सदस्यो की नियुक्ति की जाती है। यह एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के मध्य 
सम्बन्ध स्थापित होता है।”* 

परिषदों का उददेश्य -विकास परिषदो के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है- 

4 पचवर्षीय योजना के समर्थन मे देश के प्रयासों तथा साधनों को सुदृढ करना। 





2 देश के समस्त कार्यों का सन्तुलित विकास करना। 

3 समस्त महत्वपूर्ण, क्षेत्रों मे सामान्य अर्थनीतियों को बढावा देना आदि। 

परिषदों का कार्य -विकास परिषदो के प्रमुख कार्य निम्नवत्‌ है- 

4 सम्बन्धित उद्योगो को तकनीकी सलाह देना, 

2 केन्द्रीय सरकार के निर्णय तथा नीति से सम्बन्धित उद्योगो को परिचित कराना, 

3 श्रमिकों के कार्य करने की दशाओ मे आवश्यक सुधार करना। 

4 सम्बन्धित उद्योगो की जाँच करना तथा उनके सम्बन्ध मे केन्द्रीय सलाहकार परिषद की रिपोर्ट 
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देना। 

5 उद्योगो की अनार्थिक इकाइयो की कुशलता बढाना। 

6 सम्बन्धित उद्योगो के लक्ष्य निर्धारित करना,उत्पादन की योजनाओ मे समन्वय स्थापित करना 
तथा उद्योगो की उन्नति के बारे मे विचार करना। 

7 उद्योगो को कच्चे माल की प्राप्ति मे सहायता देना। 

8 हिसाब रखने की प्रणाली मे सुधार करना तथा उनको प्रमाणित करना। 

9 उद्योगों के विकेन्द्रीयकरण के सम्बन्ध मे जाँच करना और उनसे सम्बन्धित छोटे पैमाने के उद्योग 
तथा कुटीर उद्योग धन्धो के विकास को प्रोत्साहित करना। 

40 औधोगिक मनोविज्ञान से सम्बन्धित विषयो की खोज करना। 

44 उपभोक्ता के लिए नियमित वस्तुओ तथा सेवाओ की खोज करना। 

42 वस्तुओं के प्रमापीकरण मे सहायता देना। 

43 कर्मचारियों के उचित प्रशिक्षण का प्रबन्ध करना। 

44 उद्योगो के आकडे एकत्रित करना। 

45 उपभोक्ता के कल्याण के लिए विक्रय तथा वितरण की उचित प्रणाली व्यवहार मे लाना। 

46 उद्योग से निकले कर्मचारियो को प्रशिक्षण देकर अन्य जगह काम दिलाना। 

47 सम्बन्धित उद्योगो मे वैज्ञानिक प्रबन्ध व विवेकीकरण के सिद्धान्तो को अपनाने के लिए उचित 
परामर्श देना। 

3 5 औद्योगिक पैनल - ऐसे उद्योगो मे जहाँ विकास परिषद के गठन की आवश्यकता नही समझी 
जाती अथवा इसके गठन का कोई आचित्य नहीं होता वहाँ औद्योगिक पैनल नियुक्त किये जाते है। ऐसे पैनल 
मे विभिन्‍न क्षेत्रो का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ विशेषज्ञों को पैनल के सदस्य के रूप मे नामाकन कर 
दिया जाता है।विशेषज्ञों के ये पैनल सम्बन्धित उद्योगो के समक्ष प्रस्तुत विभिन्‍न समस्याओ का अध्ययन 
करके उचित सुझाव देते है। 

3 6 आकडो का सकलन - अधिनियम के अन्तर्गत सरकार को यह अधिकार है किवह नियन्त्रित 
उद्योगो से उत्पादन आदि के सम्बन्ध मे ऑकडे माँग सकती है ताकि अनुसूचित उद्योगो के सम्बन्ध मे पूर्ण 
जानकारी प्राप्त हो सके। इस अधिनियम की धारा 30के अन्तर्गत वर्ष 4959-60 मे सरकार ने औद्योगिक 
उपक्रमो के लिए तथ्यो एव आकडो के सकलन के लिए नियमावली का निर्माण किया है जो अनुसूचित 
उद्योगो की भी सभी इकाइयो पर लागू होती है। 


37 कर की व्यवस्था - अनुसूचित उद्योगो द्वारा निर्मित वस्तुओ पर केन्द्रीय सरकार को 42 | 
प्रतिशत कर लगाने का अधिकार होता है।कर की यह एकत्रित धनराशि विकास परिषद को सौप दी जाती 
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है। जिसे निम्न कार्यों पर व्यय किया जाता है। 

। प्रशासनिक व्ययों को पूरा करने के लिए। 

2 वस्तुओ की डिजाइन तथा किस्म मे सुधार के लिए। 

3 वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसधान मे वृद्धि करने के लिए। 

4 तकनीकी तथा श्रमिको के प्रशिक्षण के लिए। 

(य) दण्ड का प्रावधान - यदि कोई व्यक्ति अपने उपक्रम का पजीकरण नहीं कराता है या कोई 
नया उपक्रम लाइसेन्स नही लेता है या वस्तु के वितरण पूर्ति एवं मूल्य सम्बन्धी दिये गये आदेशी का पालन 
नही करता है तो ऐसे व्यक्ति को 6 महीने की सजा या 5,000 रुपये जुर्माना या दोनो दिये जा सकते 
है। यदि कोई व्यक्ति आदेश की अवहेलना करता रहता है तो ऐसे व्यक्ति को 500 रुपये प्रतिदिन तब तक 
जुर्माना किया जा सकता है जब तक कि वह आदेशो की पूर्ति न कर दे। 

इस प्रकार स्पष्ट है कि औद्योगिक ( विकास एवं नियमन) अधिनियम न केवल औद्योगिक नीति 
का एक महत्वपूर्ण अग है बल्कि इस नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य के हाथो मे यह एक 
प्रभावपूर्ण अस्त्र भी है। अधिनियम के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करके राज्य हमारे देश के 
औद्योगिक विकास को उचित एवं नई दिशा प्रदाभ् कर सकता है तथा इस प्रकार निजी क्षेत्र के महत्वपूर्ण 
उद्योगो को राष्ट्र की व्यापक सामाजिक आर्थिक नीति के अनुरूप सचालित किये जाने के लिए विवश भी 
कर सकता है। 

(र) अधिनियम का आलोचनात्मक मूल्याकन -अधिनियम के प्रावधानो के सम्बन्ध मे प्राय 
निम्नलिखित आलोचनाए की जाती है- 

4 आवश्यकता से अधिक सरकारी मियन्त्रण - अधिनियम की व्यवस्थाए अत्यधिक सरकारी 
नियन्त्रण को बढावा देती है जिससे कि निजी क्षेत्र के उद्यमो का पर्याप्त विकास सम्भव नही हो पा रहा है। 
फलत , देश के औद्योगिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त नही किया जा सकता है। किन्तु आर्थिक नियोजन तथा 
नियन्त्रण आज के युग मे आवश्यक है।नियन्त्रण के अभाव मे नियोजन सफल नहीं हो सकता। निजी क्षेत्र 
का विकास, स्पष्ट रूप से तीव्र हुआ है। 

2 निषेधात्मक कदम - इस अधिनियम के प्रावधान सविधान के अन्तर्गत प्रदान की गई व्यक्तिगत 
आर्थिक स्वतन्त्रता अथवा व्यवसाय एवं रोजगार की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगाते है। जबकि वस्तुस्थिति यह 
नही है। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य औद्योगेकरण की समस्याओ को दूर करना तथा सामान्य जनता के 
कल्याण मे वृद्धि करना है।अत यदि सामान्य आर्थिक कल्याण मे वृद्धि करने के लिए व्यक्तिगत आर्थिक 
स्वतन्त्रता कुछ सीमा तक प्रभावित होती है तों समाजवादी समाज की स्थापना करने के लिए ऐसा करना . 
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उपयुक्‍त ही होगा। 

3 राजकीय पुँजीवाद को प्रोत्साहन - यह कहा जाता है कि अधिनियम के अन्तर्गत, लोक उद्यमो 
को कुछ छूटे प्रदान की गई है जिससे राजकीय पुँजीवाद को प्रोत्साहन मिल रहा है। इसका परिणाम यह 
भी है कि आर्थिक ससाधनो का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित नही हो पा रहा है। लेकिन देश के तीत्र 
आर्थिक विकास तथा सामाजिक आर्थिक जनकल्याण मे वृद्धि के लिए लोक उद्यमो को प्रोत्साहन देना ही 
होगा।इससे आर्थिक शक्तियों के सकेन्द्रण को रोकने मे भी मदद मिलेगी। 

। 4 बडे औद्योगिक घरानो एवं एकाधिकारों मे वृद्धि - कुछ लोग इस अधिनियम के प्रावधानो की 
आलोचना इस आधार पर भी करते है कि इसके अन्तर्गत लाइसेन्सनीति के दुरुपयोग की हर तरह से 
सम्भावना है। व्यवहार मे,यह पाया गया है कि नये उद्यमियो को लाइसेन्स प्राप्त करने मे जितनी अधिक 
कठिनाई होती है, पुराने तथा बडे औद्योगिक घरानो को उतनी ही अधिक सुविधा मिलती है। फलस्वरूप देश 
मे बडे औद्योगिक घरानो तथा एकाधिकारो की स्थापना उत्तरोत्तर बढती गयी। इस प्रकार की आलोचना 
अपेक्षाकृत अधिक ठोस है तथा हजारी आयोग एवं दत्ता समिति ने इसआशय का समर्थन भी किया है। 

उपर्युक्त आलोचनाओ के उपरान्त भी यह अधिनियम भारत के नियोजित आर्थिक विकास के लिए 
एक महत्वपूर्ण आधार बन गया है। इस अधिनियम के प्रावधानो मे जहाँ एक ओर सरकार को असीमित 
नियन्त्रण एवं समुचित नियमन का अधिकार दिया है वही दूसरी ओर प्रादेशिक असन्तुलन॒ तथा उद्योगो के 
असन्तुलित विकास को भी कम करने मे सफलता प्राप्त की है। देश के सीमित आर्थिक ससाधनों के उचित 
तथा उपयुक्त उपयोग करने मे इस अधिनियम का अपना एक अलग महत्व है। यह अधिनियम व्यावहारिक 
दृष्टि से, भारत के उद्योगो के लिए एक आदर्श आचार सहिता प्रस्तुत करता है,साथ ही साथ देश के 
औद्योगिक नीति का कुशलता पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने का एक उचित माध्यम भी है। 

(ख) अग्रिम अनुबन्ध(नियमन) अधिनियम-952 - 

अग्रिम सौदो के नियमन के लिए अग्रिम अनुबन्ध 
(नियमन) अधिनियम-4952 देश मे लागू है। इसका उद्देश्य उन अग्रिम सौदो पर प्रतिबन्ध लगाना है जो 
जनहित के विरुद्ध है। भारत मे अग्रिम व्यापार(भविष्य व्यापार) 49वी शताब्दी के अन्त मे प्रारम्भ हो गया 
था , लेकिन उसके नियमन का कार्य व्यापारिक सघो छारा स्वय निधारित नियमो के द्वारा किया जाता था। 
सर्वप्रथम बम्बई राज्य मे 498 मे रुई के व्यापार के नियमन हेतु सर गिलवर्ट बाइल्‍स की अध्यक्षता मे 
एक समिति नियुक्त की गई, जिसे रुई प्रसविदा समिति का नाम दिया गया, 4979 मे इसके स्थान पर 
कॉटन प्रसविदा बोर्ड तथा बाम्बे काटन अनुबन्ध नियन्त्रण अधिनियम बनाया गया। 

सविधान बन जाने पर स्कन्ध विनिमय व अग्निम बाजार का विषय केन्द्र की सूची मे शामिल कर 
लिया गया। केन्द्रीय सरकार ने एक बिल फरवरी,4950 में बनाकर राज्य सरकारो, रिजर्व बैक आफ 
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इण्डिया, चैम्बर आफ कामर्स व अन्य सम्बन्धित हितो को अपनी राय देने के लिए भेजा जिसके आधार पर 
जुलाई, 4950 मे यह बिल एक विशेषज्ञ समिति को सौप दिया गया।इस समिति के अध्यक्ष श्री ए डी श्रोफ 
थे। इस समिति की सिफारिशो को शामिल करते हुए एक विधेयक 49 दिसम्बर 950 मे अस्थायी ससद 
को सुपुर्द कर दिया गया जिसने अपना प्रतिवेदन 9 अग्स्त-495 को प्रस्तुत कर दिया। यह विधेयक बाद 
मे इस अस्थायी ससद के समक्ष विचारणार्थ न आ सका और ससद समाप्त हो गयी।अत 952 मे एक 
नया विधेयक प्रथम ससद के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो अन्त मे दिसम्बर 4952 मे ससद द्वारा अग्रिम 
अनुबन्ध( नियमन) अधिनियम के नाम से पारित कर दिया गया। इस विधान मे यह व्यवस्था थी कि जिस 
समय किसी पदार्थ या स्थान पर यह विधान लागू होगा तो अन्य अधिनियम स्वत खण्डित हो जायेगे।इस 
अधिनियम मे वर्ष 4953,57 व 66 में सशोधन किये गये है।इस सशोधित अधिनियम मे कुल 28 धाराये 
है।इस अधिनियम की प्रमुख बाते निम्नवत्‌ है- 

(अ) अधिनियम का क्षेत्र एव उद्देश्य - प्रस्तुत अधिनियम ऐसे सभ्वी तैयारी वायदे तथा भावी 





अनुबन्धो पर लागू होता है जो कि हस्तन्तरणीय प्रकृति के हो। अहस्तन्तरणीय तत्काल अनुबन्धों पर यह 
अधिनियम लागू नहीं होता है। 
इस अधिनियम के उद्देश्य निम्नलिखित है- 

4 यह अधिनियम वस्तुओ के वैकल्पिक सौदो पर प्रतिबन्ध लगाता है। 

2 सामान्यतया यह अधिनियम सुरक्षात्मक तथा भावी सौदो पर ज्ागू होता है किन्तु हस्तन्तरणीय 
विशिष्ट सुपुर्दगी अनुबन्धो को भी अधिनियम के अन्तर्गत ले लिया गया है। इस प्रकार यह हस्तन्तरणीय 
निश्चित सुपुर्दगी के अनुबन्धो पर रोक लगाता है। 

3 यह अधिनियम केन्द्रीय सरकार को अनुसूचित वस्तुओ तथा क्षेत्रों मे अग्रिम अनुबन्धो के नियमन 
का अधिकार रखता है। 

वर्ष 4960 मे इस अधिनियम मे सशोधन के निम्नलिखित उद्देश्य थै- 

4 अग्रिम बाजार पर कडे प्रतिबन्ध लगाना, 

2 अधिनियम की धाराओ का उल्लघन करने पर भारी सजा देने की व्यवस्था, 

3 व्यापार सघ के कार्य करने के समय के अतिरिक्त समयो मे व्यवहारों को रोकना, तथा 

4 गत वर्षों मे अधिनियम के लागू होने के अनुभव मे सामते आपी कंठिनाईयो को दूर करना तथा 
केन्द्रीय सरकार व अग्रिम बाजार आयोग को अग्रिम व्यवहारों के सम्बन्ध में नियत्त्रण के लिए अधिक अधिकार 
देना था। 


(ब)_क्स्तु या उपज विपणियों को मान्यता - इसके लिए इस अधिनियम के अन्तर्गत अग्रिम विपणि 
आयोग की स्थापना 2 सितम्बर-4980 मे की गई।इस अग्रिम विपणि आयोग की सिफारिश पर ही केन्द्रीय ; 
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सरकार किसी उपज विपणि को मान्यता प्रदान करती है। अधिनियमानुसार केवल मान्यता प्राप्त उपज 
विपणियो पर ही वायदे के सौदे किये जा सकते है। 

(स) केन्द्रीय सरकार का प्रशासन समिति मे हस्तक्षेप - केन्द्रीय सरकार को उपज विपणि के 
प्रशासन समिति मे अधिक से अधिक 4 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्‍त वह 
उपज विपणि को उसकी प्रशासन समिति मे अधिक से अधिक तीन बाहरी प्रतिनिधियो को भी नियुक्त करने 
का आदेश दे सकती है। 

(द) केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण - केन्द्रीय सरकार अग्रिम विषिणि आयोग के माध्यम से किसी भी 
मान्यता प्राप्त उपज विपणियो के नियमो तथा उपनियमों मे परिवर्तन कर सकती है, मान्यता वापस ले 
सकती है, प्रतिबन्ध लगा सकती है, कार्यों को करने से रोक सकती है तथा उसकी प्रशासन समिति को 
भग कर सकती है। 

(य) वैकल्पिक व्यवहारों पर रोक - यह अधिनियम 'वैकल्पिक', डब्बा सौदो, कर्व ट्रेडिंग तथा 
सभी अवाछनीय व्यवहारों पर पूर्ण रूप से रोक लगाता है। 





(र) दण्ड का प्रावधान - यदि कोई व्यक्तित अधिनियम मे दी गई व्यवस्थाओ का उल्लघन करता है 
तो वह दण्ड का भागी होगा। जैसे- विपणि आयोग को गलत सूचनाएं भेजना, निर्धारित मात्रा से अधिक 
व्यवसाय करना आदि। प्रथम अपराध की दशा मे , 4000रुपये तक का आर्थिक दण्ड अथवा एक वर्ष तक 
का कारावास अथवा दोनो प्रकार के दण्ड दिये जा सकते है। अपराधों की पुनरावृत्ति पर और अधिक दण्ड 
दिये जाने का प्रावधान है। 

(ल) उपज विपणि की क्रियाओ पर नियन्त्रण - प्रस्तुत अधिनियम उपज विपणियो की क्रियाओ पर 
निम्न रूप मे नियन्त्रण स्थापित करता है- 

4 अमान्यता प्राप्त उपज विपणियों को कार्य करने की अनुमति नहीं है। 

2 नाप-तौल तथा दलाली की प्रमापित दरे लागू कर दी गई है। 

3 माल की सुपुर्दगी एवं भुगतान के सम्बन्ध मे नियम बना दिये गये है। 

4 नीलामी अथवा वास्तविक व्यवहारों द्वारा किये गये विक्रयो की चाहे जब जाँच की जा सकती 


है। 

5 आपसी विवादों का निपटारा पच निर्णय द्वारा करने की व्यवस्था की गई है। 

6 भावो में अत्यधिक उतार-चढाव को रोकने की व्यवस्था की गयी है। 

7 मर्जिन के रूप मे भारी धनराशि जमा करने की व्यवस्था है ताकि सट॒टे की प्रवृत्ति को रोका 
जा सके। 


8 अधिनियम की व्यवस्थाओ का उल्लघत करने पर अनेक प्रकार के दण्डो की व्यवस्था की गई है हे 


9 समाशोधन गृह की व्यवस्था की गई है। 

40 वस्तुओं की श्रेणियो को निश्चित करने का अधिकार प्राप्त है। 

44 बाजार के भावों को निश्चित करने का भी अधिकार है। 

(व) अग्रिम विपणि आयोग - अग्रिम विपषणि आयोग की स्थापना 22 सितम्बर 4953 को की गई। 
इसका मुख्य कार्यालय बम्बई मे है। इस समय इस आयोग मे एक सभापति और पूर्ण-कालिक सदस्य है। 
यह अधिनियम 26 जनवरी, 4955 को समाप्त होने को था, किन्तु 25 जनवरी, 4955 को इस अधिनियम 
के अधीन विज्ञप्ति निकालकर उन पदार्थों के अग्रिम व्यापार पर रोक ज़ारी रखी गयी जो पूर्व के आवश्यक-  पूर्दि 
अधिनियम-4946 के अन्तर्गत अनुसूचित 33 पदार्थ थे। 

4 आयोग के कार्य - आयोग के कार्य सलाहकारी एवं कार्यकारी दोनो तरह के होते है। यह 
केन्द्र सरकार को अधिनियम लागू करने के बारे मे सलाह देता है।इसको मान्यता प्राप्त सघो को आदेश देने 
का अधिकार है। आयोग के प्रमुख कार्य निम्न है- 

4 मान्यता-प्राप्त सघो को मान्यता देने, वापस लेने या इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रबन्ध के 
अन्तर्गत उठे किसी मामले के सम्बन्ध मे केन्द्रीय सरकार को सलाह देना। 

2 अग्रिम विपषणि का अवलोकन करते रहना व अधिनियम के अन्तर्गत इस सम्बन्ध मे उचित 
कार्यवाही करना। 

3 सूचनाओ को एकत्रित करना व प्रकाशित करना। 

4 विपणि बाजारों के सगठन व कार्यप्रणाली की उन्नति के बारे मे सरकार को सिफारिश करना। 

5 किसी मान्यता-प्राप्त या पजीकृत ससथा की बही खातों व अन्य प्रपत्रों को देखना। 

6 उन कर्तव्यों को पूरा करना जो इस अधिनियम मे दिये है या दिये जाए। 

2 आयोग के अधिकार - आयोग को सिविल प्रोसीजर अधिनियम 4908 के अन्तर्गत वे सभी 
अधिकार प्राप्त है जो एक अदालत को होते है। भारतीय दण्ड विधान की धारा 76 के अनुसार आयोग 
को किसी भी व्यक्ति को सूचना देने के लिए बाध्य करने का अधिकार है। जब कोई अपराध भारतीय दण्ड 
विधान की धारा 475,478,79,480 या 288 के अन्तर्गत आता है तो आयोग ऐसे अपराधों को किसी 
मजिस्ट्रेट को सौप सकता है। (धारा-4-ए) 

3 आयोग को केन्द्रीय सरकार द्वारा सौपे गये अधिकार - ये अधिकार निम्नवत्‌ है- 

4 मान्यता प्राप्त सघो के सदस्यो की सख्या को सीमित या असीमित करना, 

2 सघो के नियमों मे परिवर्तन करना, 

3 प्रत्येक सघ व उसके सदस्यों के लिए नक्शो की व्यवस्था करना, 
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4 किसी संघ से उसके क्रिया-कलापो के बारे मे स्पष्टीकरण मॉगना, 

5 किसी सघ या संघ के सदस्यो की जाँच करने के लिए व्यक्तियो को नियुक्त करना, 

6 अधिनियम के नियमो मे परिवर्तन करना या नये नियम बनाना, 

7 किसी सघ के व्यापार को निलम्बित करना, 

8 किसी पजीकृत संघ व उसके सदस्यों के लिए नक्शो की व्यवस्था करना। 

4 आयोग की क्रियाए - आयोग के प्रारम्भिक कुछ महीने स्थान, कर्मचारी व सगठन आदि की 
समस्याओ मे व्यतीत हुए। आयोग ने सर्वप्रथम अधिनियम के नियम अग्रिम अनुबन्ध(नियमन) अधिनियम के नाम 
से बनाये जिनको केन्द्रीय सरकार ने जुलाई-954 मे स्वीकृति दे दी। आयोग ने अपना कार्य विभिन्‍न 
पदार्थों के बारे मे सरकार को प्रतिवदेन देने से प्रारम्भ किया। इसने पहला प्रतिवेदन रूई के बारे मे सरकार 
को दिया जिसे सरकार ने मान लिया। अत 30 अप्रैल-4954 को धारा 45 के अन्तर्गत, एक विज्ञप्ति 
जारी की गयी जिसके अनुसार दि ईस्ट इण्डिया कॉटन एसोशियेशन, बम्बई के नियमन का अधिकार बम्बई 
सरकार से हटकर आयोग के पास आ गया। तब से आयोग बराबर अग्रिम अनुबन्धो को नियमित कर रहा है। 
आयोग चुने हुए केन्दो एवं मान्यता-प्राप्त सघो के माध्यम से भविष्य बाजार का नियमन करता है तथा 
विपणियो पर अत्यधिक मूल्य-वृद्धि तथा अस्वास्थ्यकर प्रवृत्ति होने पर इन्हे रोकने का प्रयत्न करता है। 

5 अग्रिम विपणि आयोग के कार्यकारी खण्ड - आयोग मे तीन कार्यकारी खण्ड है-वस्तु खण्ड, 
एनफोर्समेण्ट खण्ड एवं प्रशासनिक खण्ड। इस समय 5 वस्तुओं में अग्रिम व्यवहार धारा-45 के अन्तर्गत 
नियमित किये जाते है। ये वस्तुएं है- पटसन एव ठाट, अलसी, अरण्डी, काली मिर्च तथा हल्दी। वर्तमान 
समय मे देश मे 444 रजिस्टर्ड व 33 मान्यताप्राप्त सघ है। मान्यता-प्राप्त सघो मे ईस्ट इण्डिया कॉटन 
एसोसियेशन लिमिटेड बम्बई, ईस्ट इण्डिया जूट एण्ड हैसियन एक्सचेज लिमिटेड, कलकत्ता प्रमुख है। बहुत 
से सघ एक से अधिक पदार्थों के लिए मान्यता प्राप्त है। आयोग समय-समय पर मान्यता अ्राप्त सघो के 
बारे मे अपनी रिपोर्ट सरकार को देता है। भारत वर्ष के प्रमुख वस्तु बाजार है-- बम्बद कपास बाजार, 
बम्बई सर्सफा बाजार, बम्बई बिनौला बाजार, कलकत्ता जूट बाजार, कलकत्ता चाय बाजार, कलकत्ता 
चावल बाजार, हापुड गेहूँ बाजार, खुर्जा घी बाजार, दिल्ली उत्पादन बाजार। 

आर्थिक उदारीकण के वर्तमान सन्दर्भों मे पुन उपज विपणि के कार्यों की समीक्षा करने तथा उसे 
प्रभावशाली बनाने के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए जिसमे आर्थिक विशेषज्ञों, उपज 
विपणियो के सदस्यो एवं दलालो के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए जिससे इस अधिनियम को 
बाजार एवं समाज के लिए अधिक प्रभावशाली एव उपयोगी बनाया जा सके। 
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(ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम-954 - 
इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र 
मे व्याप्त बुराइयो को दूर करना तथा व्यापारियो व उत्पादको द्वारा खाद्य पदार्थों मे अपमिश्रण को रोकना 
एवं जता को शुद्ध खाद्य वस्तुए उपलब्ध कराना है। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है- 

(अ)कुछ क्स्‍्तुओ के बनाने व बेचने पर रोक - धारा 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति न तो ऐसी 
वस्तु बनायेगा न बेचेगा, न सग्रह करेगा और न वितरित करेगा जो-(अ) कोई अपमिश्रित खाद्य पदार्थ 
हो, (ब) कोई धोखे वाली ब्राण्ड का खाद्य पदार्थ हो,(स) कोई खाद्य पदार्थ जिसकी बिक्री पर खाद्य 
अधिकारी द्वारा रोक लगा दी गई हो,(द) कोई अपमिश्रित वस्तु हो,(य) कोई खाद्य पदार्थ जिसकी बिक्री के 
लिए कोई लाइसेन्स लेना आवश्यक है। 

(ब) कुछ खाद्य पदार्थों के आयात पर रोक - धारा 5 के अनुसार कुछ खाद्य पदार्थों के आयात पर 
रोक लगा दी गई है, अर्थात्‌ कोई भी व्यक्ति अग्रलिखित खाद्य पदार्थों का आयात नहीं करेगा- अपमिन्रित 
खाद्य पदार्थ, कोई धोखे या नकली ब्राण्ड का खाद्य पदार्थ, कोई ऐसा खाद्य पदार्थ जिसके आयात के लिए 
लाइसेन्स लेना आवश्यक है, कोई खाद्य पदार्थ जो इस अधिनियम के प्रावधानो के विरुद्ध हो। 

(स) खाद्य निरीक्षको की नियुक्ति एव उनके अधिकार - केन्द्रीय व राज्य सरकारे गजट में प्रकाशन 
के बाद खाद्य निरीक्षको की नियुक्ति कर सकती है जिनको यह अधिकार होगा कि वे किसी भी ऐसे 
विक्रेता या व्यक्तियो से जो वस्तु को दे रहा हो, नमूना ले सकते है। इस कार्य के लिए खाद्य निरीक्षक 
जहाँ देशी वस्तुए बन रही हो या सग्रह की गयी हो, या रखी गयी हो, देख सकता है और ऐसी क्ततुओ 
का नमूना वस्तु का सामान्य मूल्य देकर प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही वह पुस्तको व किताबे को 
भी अपने अधिकार मे ले सकता है। नमूना लेते समय उसकी मात्रा का ध्यान रखना अति आवश्यक है, जो 
दूध के लिए 200 मिलीमीटर, घी व मक्खन 450 ग्राम, चाय 425 ग्राम आदि के बराबर होना चाहिए। 

(द) नमूने का विश्लेषण एवं मुकदमा - खाद्य निरीक्षक द्वारा लिये गये नमूने को जन विश्लेषक को 
भेजा जायेगा जिसकी नियुक्ति केन्द्र व राज्य सरकारो द्वारा की जाती है। यह विश्लेषक निर्धारित प्फार्म पर 
अपनी रिपोर्ट देगा। यदि रिपोर्ट मे वह पाता है कि वस्तु अपमिश्रित है तो उचित न्यायालय मे मुकदमा दायर 
किया जायेगा। न्यायालय द्वारा ऐसे मामले मे कम से कम 6 माह की सजा और जुर्माना जो एक हजार 
रुपये कम नहीं होगा,किया जा सकता है। इसकी सजा को बढाकर तीन वर्ष तक भी किया जा सकता है। 
कुछ मामलो मे कम से कम तीन माह की सजा, जिसको 2 वर्ष तक भी किया जा सकता है तथा कम से 
कम 500 रुपये का जुर्माना किया जा सकता है।यदि राज्य सरकार द्वारा अधिकृत क्रिया जाय तो मुकदमे 
सरपरी तौर से भी सुने जा सकते है। ऐसी स्थिति मे न्यायाधीश को एक वर्ष तक की सजा देने का 


अधिकार होमा। 


(घ) आवश्यक वस्तु अधिनियम-4955 - 
भारत सुरक्षा नियमो के अन्तर्गत सर्वप्रथम 4939 मे कुछ 
वस्तुओ के उत्पादन, पूर्ति एव वितरण पर प्रतिबन्ध लगाये गये थे जो 30 सितम्बर-946 तक लागू रहे। 
इन प्रतिबन्धो को लागू रखने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए सरकार ने एक अध्यादेश के माध्यम 
से इनको जारी रखा और इस अध्यादेश का स्थान आवश्यक पूर्ति(अस्थायी अधिकार) अधिनियम ,4946 ने ले 
लिया। इस अधिनियम का जीवन केवल 4 अप्रैल, 4947 तक सीमित था लेकिन समय-समय पर इसका 
कार्यकाल बढाया जाता रहा जो अन्त मे 26 जनवरी, 4955 को समाप्त हो गया। लेकिन इसकी आवश्यकता 
को स्वीकार करते हुए फिर एक अध्यादेश जारी कर सरकार ने उन सभी अधिकारों को पुत्र प्राप्त कर 
लिया। इस अध्यादेश का स्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम,4955 ने ले लिया। यह अधिनियम 4 
अप्रैल, 955 से लागू किया गया। प्रारम्भ मे यह अधिनियम अस्थायी था और केवल दो वर्षों के लिए लागू 
किया गया था लेकिन बाद मे इसको स्थायी बना दिया गया। 
(अ) अधिनियम का क्षेत्र एव उद्देश्य - यह अधिनियम जम्मू व कश्मीर राज्य को छोडकर सम्पूर्ण 





भारत मे लागू होता है। इसकी धारा 3(4) मे इसके उद्देश्य एव नीतियो को दर्शाया गया है।इसके अनुसार 
केन्द्रीय सरकार की राय मे यह जरूरी है कि किसी क्छ्तु की पूर्ति बनाये रखी जाय या बढायी जाय या 
समान वितरण करने के लिए उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध बनी रहे या भारत की सुरक्षा के लिए या 
सैनिक कार्यवाही को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए किसी वस्तु को प्राप्त करना आवश्यक है तो एक आदेश 
से ऐसी वस्तु के उत्पादन, पूर्ति एव वितरण ओर उसके व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा सकती है या उसका 
नियमन कर सकती है।इसमे समान वितरण और उचित मूल्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि जनहित मे किसी 
वस्तु के उचित मूल्य पर समान वितरण की आवश्यकता है तो सरकार अपने अधिकार का प्रयोग कर सकती 
है। 

(ब)आवश्यक क्ल्तुए - वे वस्तुएं जिनका प्रयोग मानव जीवन में आवश्यक है, उनको इंस अधिनियम 
मे वस्तुएं बताया गया है। अधिनियम की धारा 2(ए) के अनुसार निम्न वस्तुएं इसके अन्तर्गत आती है- 

4 जानवरो के खाने वाला चारा जिसमे खल व अन्य शामिल है, 2 कोयला, 3 सूती एव ऊनी 
कपडे, 4 खाद्य पदार्थ /तिलहन एवं तेल सहित),5 कागज[न्यूजप्रिट एवं गत्ता सहित), 6 लोहा एव 
इस्पात(इसकी बनी हुई वस्तुओ सहित), 7 पैट्रोलियम एवं इसके पदार्थ, 8 कच्ची रूई एवं बिनौले, 
9 कच्चा जूट, 0 मोटर गाडियो के पुर्जे एव अन्य सहायक सामान, 44 दवाइयां, 42 अन्य कोई वस्तु 
जिसको केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझती है तो एक आदेश जारी कर उसको भी आवश्यक क्ल्तु मान 
सकती है। भूतपूर्व नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामलों एवं सार्वजनिक मन्‍्त्री श्री ए के एटनी ने आर्थिक 
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सम्पादको के सम्मेलन में बताया है कि आवश्यक वस्तु कानून को अगले 5 वर्षों तक बढाने पर सभी 
राज्यो ने आम सहमति व्यक्त की है,जिसकी अवधि इसी वर्ष समाप्त हो रही थी। उन्होने बताया कि इस 
सूची मे पहले 67 वस्तुएं थी, परन्तु समीक्षा कर उसमे से 23 वस्तुएं हटा दी गयी है।” 

आवश्यक वस्तु अधिनियम-4955 की सीमा से जुलाई 4994 मे 45 अन्य वस्तुओ को बाहर कर 
दिया गया।इससे पूर्व 8 वस्तुओ को दिसम्बर-4993 मे बाहर किया गया था। इस प्रकार इस अधिनियम मे 
केवल 44 वस्तुएं रह गयी है। जिन 45 वस्तुओ को इस अधिनियम की व्यवस्था से मुक्त किया गया है वे 
है- अलौह धातुए तथा इनके उत्पाद, साबुन,माचिस, शुष्क सेल, लालटेन, बसो एवं ट्रको के टायर-ट्रयूब, 
खनिज तेल, पावर श्रेसर, प्राकृतिक गैस, पशु चालित गाडी के टायर ट्यूब। सरकारी सूत्रों के अनुसार इन 
वस्तुओ के सम्बन्ध मे उपलब्धता तथा मूल्य सम्बन्धी अब कोई समस्या नहीं रह गयी है। इस अधिनियम 
का क्रियान्वयन अब राज्य सरकारों पर छोड दिया गया है,यद्यपि पुन समीक्षा जारी है। हा 

(स) केन्द्रीय सरकार के अधिकार - केन्द्रीय सरकार आवश्यक व्स्तुओ के उत्पादन, पूर्ति एव 
वितरण आदि के सम्बन्ध मे अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न मे से कोई भी आदेश पारित कर 
सकती है- 

4 किसी क्स्तु के उत्पादन या निर्माण को लाइसेन्स या परमिट या अन्य किसी प्रकार से नियमित 
करना। 

2 किसी भूमि पर खाद्य फसलो या अन्य प्रकार के फसलो की खेती करना। 

3 आवश्यक क्स्तु के क्रय विक्रय का मूल्य निर्धारित कर उसका मूल्य नियन्त्रित करना। 

4 किसी आवश्यक वस्तु का भण्डारण,परिवहन, वितरण, बिक्री प्राप्त करना, काम में लाना या 
उपभोग को लाइसेन्स, परमिट या अन्य प्रकार से नियमित करना। 

5 किसी आवश्यक वस्तु की बिक्री को रोकने के लिए आदेश देना। 

6 किसी भी व्यक्ति को आदेश देना कि वह अपना स्टॉक या उत्पादन या प्राप्ति या भावी उत्पादन 
पूरा या उसका कोई भाग केन्द्रीय सरकार या प्रान्तीय सरकार या इन सरकारों के पतिनिधियो को सौप दे। 

7 जनहित मे खाद्य-पदार्थ या सूती वस्त्र से सम्बन्धित आर्थिक या वाणिज्यिक सौदे पर रोक 
लगाना या उनका नियमन करना। 

8 नियमन करने के उद्देश्य से उपर्युक्त वर्णित किसी भी मद से सम्बन्धित सूचनाएं या आकड़े 


एकत्रित करना। 


सात मशकिममााए 4 >+मरक3+ सके आमााममाए परत ७९७०४+4 (यों! भाप ;रधाा्रेके पर समा 2० साइपाक8) परम भमााकक' ऋयइकमाक 'भरयाभाम ७ प्राधशााा परमार भाग) फैसकेम्-ाक- अपेदाागक वैदरधायरी। फराकमाक आधा) शारमामयक पमामामक. पैक... या आकाश» मरह0०% सहमत, सहंभक्मपकत कैप भमामाना॥; परामममपक' मेापाम्भाक पमगोए0)४+ "दा सुामापक धयांकआ+ "डमा (डा "हक 4९६४9390- वााकामिता! मरा ॥, वरापराकगी सताा+पाए> १/पपमयाक आधा! परत सपाापफा अमान शंका ग्रषाधयाक मा मद शाशाा00। समापन: सामकीदाओ, 


6 दैनिक जागरण- वाराणसी,23 सितम्बर, 4994 
7 प्रतियोगिता दर्पण- सितम्बर, 944 ,स्वदेशी बीमा नगर, आगरा हि 
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9 किसी भी व्यक्ति की जो किसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन, पूर्ति या वितरण मे लगा हो, 
पुस्तके रखने एव उनका अवलोकन करने और सूचनाओ को देने के लिए कहना।” 

30 किस भी मकान, जहाज, मोटर वाहन, जानवर की तलाशी लेना और उनको अपने अधिकार 
मे लेना। 

(य) दण्ड का प्रावधान - यदि कोई व्यक्ति पूर्व वर्णित[(8 व 9) के सम्बन्ध मे आदेशे की 
अवहेलना करता है तो उसको एक वर्ष तक की सजा एव जुर्माना किया जा सकता है। इसके अतिरिक्‍त 
अन्य मामलों की अवहेलना करने पर कम से कम तीन माह की सजा और अधिकतम 7 वर्ष की सजा व 
जुर्माना भी किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति झूठे बयान या सूचनाए देता है तो उसे 5 वर्ष की सजा 
या जुर्माना या दोनो दण्ड दिये जा सकते है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के उल्लधन मे लगी कोई भी 
सम्पत्ति सरकार जब्त कर सकती है। 

(९) सरसरी तौर पर जाँच का अधिकार - इस अधिनियम की धारा 42(ए) के अन्तर्गत केन्द्रीय 
सरकार को अधिकार दिया गया है कि यदि उसकी राय मे ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है कि उत्पादन, पूर्ति 
या वितरण के हित मे सरसरी तौर पर(समरी ट्रायल) आवश्यक है तो वह इस आशय की एक अधि सूचना 
जारी कर सकती है। ऐसी स्थिति मे इन अधिकारों का उपयोग एक प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश के द्वारा किया 
जायेगा जिसको एक वर्ष तक की सजा देने का अधिकार छोगा। लेकिन यदि न्यायाधीय यह समझते है कि 
मामला इस प्रकार का है कि दण्ड एक वर्ष से अधिक अवधि का है तो वे मामले को सुनकर ऐसा आदेश 
दे सकते है, तदुपरान्त किसी भी गवाह को सुनने या पुन सुनने के लिए नियमानुसार कार्य कर सकते है। 

यदि न्यायाधीश सरसरी तौर पर किसी मामले की सुनवाई करके एक महीने से अधिक की सजा 
या दो हजार रुपये से अधिक जुर्माना या दोनो नहीं देते है तो ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई अपील नही की 
जा सकती है। 

(ड ) प्रतिभूति अनुबन्ध(नियमन) अधिनियम-4956 - 

गोरवाला कमेटी के सुझावों पर दिसम्बर, 4954 
मे प्रतिभूति अनुबन्ध(नियमन) बिल प्रस्तुत किया गया।कमेटी ने कुछ बातो पर सरकार को अपनी इच्छानुसार 
कार्य करने का सुझाव दिया था, जिससे लोक सभा मे नवम्बर,955 मे बिल को ससद की सयुकत समिति 
को सौपने का प्रस्ताव किया गया था तथा राज्य सभा ने दिसम्बर मे इसका अनुमोदन किया। विभिन्‍न 
सशोधनो के पश्चात्‌ 4 सितम्बर, 4956 को दोनो सदनो द्वारा पास किये गये बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर 
होकर अधिनियम को स्थान मिल गया। इस प्रकार यह अधिनियम 20 फरवरी ,4957 से चलन मे आया? 
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8 विशृम्भर दयाल, चन्द्र मोहन बनाम उत्तर प्रदेश,ए आई आर -4980 
9 व्यावसायिक सगठन प्रबन्ध एवं प्रशासन-अग्रवाल,आर सी एवं ए एन , नवयुग साहित्य सदन, आगरा,पू स॑ 
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इस अधिनियम की मुख्य बाते इस प्रकार है- 


(अ) अधिनियम का उद्देश्य - इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्नवत्‌ है- 





। भारत मे स्कन्ध विपणि के नियन्त्रण के लिए केन्द्रीय सरकार को अधिकार प्रदान करना। 

2 देश के विभिन्‍न स्कनन्‍्ध विपणियो के नियमो एवं उपनियमों मे पर्याप्त समरूपता प्रदान करना। 

3 इनके निर्देशित एवं स्वस्थ विकास को सुनिश्चित करना। 

4 विनियोजको के हितो की रक्षा करना। 

5 स्कन्ध विपणि में होने वाले अनावश्यक सट्टेबाजी तथा अनुचित क्रियाकलापो को रोकना।“ हर 

(ब) अधिनियम का लागू होना -- अधिनियम हाजिर सौदो के अलावा अन्य सौदो पर भी लागू होता 
है। हाजिर सौदो का अर्थ ऐसे अनुबन्ध से है जिसके द्वारा प्रतिभूति तथा उसके मूल्य का भुगतान या तो 
उसी दिन हो जाय अथवा अनुबन्ध के दूसरे दिन। यदि मूल्य का भुगतान डाक द्वारा करना है तो उपर्युक्त 
समय का हिसाब लगाकर डाक वाले दिन का उचित समायोजन किया जायेगा। अन्य सभी अनुबन्ध 'भावी 
सुपुर्ददी के अनुबन्ध' कहलाते है। मुख्यतया अधिनियम के प्रावधान तुरन्त सुपुर्दगी वाले लेनदेनो को छोडकर 
अन्य समस्त लेन-देनो पर लागू होते है। 

(स) स्कनन्‍्ध विपणियो को मान्यता देना - कोई भी स्कन्ध विपणि बिना केन्द्रीय सरकार की मान्यता 
के कार्य नही कर सकती है ओर न ही बिना उसकी अनुमति के स्थापित ही की जा सकती है। धारा-9 
के अनुसार मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक विपणि को एक निर्दिष्ट प्रारूप पर केन्द्र सरकार को आवेदन 
देना पडता है।इस आवेदन पत्र के साथ उपनियमों की एक प्रतिलिपि भी देनी पडती है। केन्द्रीय सरकार 
आवश्यक जाँच पडताल के बाद, यदि सन्तुश्टि हो जाती है तो उस विपणि को मान्यता प्रदान कर सकती 
है। सरकार मान्यता प्रदान करते समय निम्न बातो को ध्यान मे रखती है- 

4 विपणि के नियम या उपनियम ऐसे है जिनसे विनियोक्ताओ के साथ उचित व्यवहार होगा। 

विपणि सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को मानने के लिए तैयार है। 
विपणि मे केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व। 
सदस्यो की योग्यता, और 
सदस्यो द्वारा हिसाब-किताब रखना व उनका अकेक्षण। 
केन्द्रीय सरकार मान्यता प्रदान करते समय उक्त बातो से सम्बन्धित अपनी शर्ते भी लगा सकती 
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है। वर्तमान समय मे 46 स्कन्ध विपणियोँ केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है जिसमे 8 को स्थायी तथा 
शेष 8 को अस्थायी मान्यता प्रदान की गयी है। अस्थायी मान्यता, प्रथमत 5 वर्ष के लिए दी जाती है। 
इसके अतिरिक्त गबटोक(सिक्किम) राजकोट(गुजरात) तथा मेरठ(उ0प्र0) मे भी स्कनन्‍्ध् विपणि की स्थापना 


40 राज्य एवं व्यवसाय-जगदीश प्रकाश ,ककक्‍्कड एव शुक्ल, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद-4994प स-32 2 


विचाराधीन है। जिन स्थानों पर ऐसी विपणियों नहीं है वहाँ सेक्‍्यूरिटी डीलर्स को अनुज्ञापत्र दिये जाते है 
जिन्हे निर्धारित शर्तों के अधीन कार्य करना होता है। 


(द) सदस्यता - नियम 8 के अनुसार निम्न व्यक्ति किसी विपणि के सदस्य नही हो सकते है - 


4 जिनकी उम्र 24 वर्ष से कम है, 
2 जो भारत के नागरिक नहीं है, 
जो दिवालिया है या दिवालिया घोषित किये जा चुके है, 
जिन्हाने अपने लेनदारो को पूरा धन नही चुकाया है, 
जो बेईमानी या धोखा देही के लिए अदालत द्वारा सजा प्राप्त है, 
जो प्रतिभूतियो के अतिरिक्त अन्य प्रकार के व्यापार मे या तो प्रधान है, या कर्मचरी है, 
7 वे व्यक्ति जो किसी ऐसी सस्था से सम्बन्धित है जो प्रतिभूतियो मे व्यापार करती है या वे ऐसी 
कम्पनी के सचालक, साझेदार या कर्मचारी है, 
8 ऐसे व्यक्ति जो किसी विपणि से निकाल दिये गये है अथवा जो दोषी करार दिये गये है, 
9 जिनकी सदस्यता का प्रार्थना पत्र मन्‍्जूर न किया गया हो और दुबारा प्रार्थना पत्र देने तक एक 
वर्ष का समय न समाप्त हुआ हो। 
उपरोक्त के अतिरिक्‍त प्रार्थी को निम्न शर्तों मे से एक शर्त, को पूरा करना होगा- 


4 उसने कम से कम दो वर्ष के लिए किसी अन्य सदस्य के साथ कार्य किया हो, या 
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2 वह कम से कम दो वर्ष के लिए किसी अन्य सदस्य के साथ कार्य करना स्वीकार करे और 
स्कन्ध विपणि मे अनुबन्ध किसी ऐसे व्यक्ति के नाम करे, या 

3 उसने अपने किसी निकट सम्बन्धी का स्थापित व्यापार उत्तराधिकार से प्राप्त किया हो। यदि 
प्रशासन समिति की राय मे प्रार्थी एक साधन सम्पन्न एवं अनुभवी व्यक्ति है तो इस शर्तें को पूरा करना 
आवश्यक न होगा। 

(य) सामयिक विवरण भेजना - प्रत्येक मान्यता-प्राप्त स्कन्‍्ध विपणि के लिए आवश्यक है कि वह 
अपने क्रिया कलापो पर सामयिक प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार के पास समय-समय पर प्रस्तुत करता 
रहे।उसके साथ-साथ केन्द्रीय सरकार को भी अधिकार दिया गया है कि वह मान्यताप्राप्त रूकन्‍ध विपणि 
अथवा सदस्यों से वह समस्त सूचनाएं मॉँग सकती है जो कि उनके क्रिया कलाप के सम्बन्ध में आवश्यक 
हो। धारा6 के अनुसार सरकार मान्यताप्राप्त स्कन्ध विपणि या उसके सदस्यों के क्रियाकतापो के बारे मे 
जॉच के लिए एक या दो जाँच अधिकारी नियुक्त कर सकती है। इसी तरह धारा 7 के अन्‍्त्तगत मान्यता 
प्राप्त स्कन्ध विपणि के लिए आवश्यक है कि वह अपना वार्षिक प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत करे 
जिसमे कि आवश्यक बातो का उल्लेख रहे। 

(र) स्कन्ध विपणि को उपनियम बनाने का अधिकार - धारा-9 के अनुसार केन्द्र सरकार की पूर्व 
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44  निगमो का वित्तीय प्रबन्ध-कुल श्रेष्ठ, आर एस ,साहित्य भवन आगरा-990,पृष्ठ सद्या-642 
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अनुमति लेकर मान्यता प्राप्त स्कन्ध विपणि अनुबन्धो के नियमन एवं नियन्त्रण के लिए उपनियम बना 
सकता है जो कि अन्य बातो के अतिरिक्‍त निम्न बातो से सम्बन्धि हो सकते है- 


बाजारा के कार्य-दिवस एवं व्यापार के समय का नियमन, 

प्रतिभूतियो की सुपुर्दगी तथा उनका भुगतान, 

अनुबन्धो के सामयिक समाधान के लिए समाशोधन की व्यवस्था तथा उनके शेष का प्रबन्ध, 
समझौते की तिथि मे परिवर्तन अथवा स्थगित करना, 

तरावनी व्यवसाय का नियमन, 

बदला व्यवहार का नियमन अथवा निषिद्धकरण, 

जॉबर अथवा दलालो के कार्यों का पृथक करना, 

स्कन्ध विपणि मे प्रतिभूतियों का सूचीयन, 

पच-निर्णय सहित अन्य विवादों के समाधान के लिए व्यवस्था, 

40 असामान्य परिस्थितियो मे अधिकारों का प्रयोग, 

44 प्रतिभूतियों के न्यूनतम और अधिकतम मूल्यो को निश्चित करने से सम्बन्धित अधिकार, 
42 सदस्यों द्वारा अपने लिए किये गये व्यापार का नियमन तथा, 

43 व्यक्तिगत सदस्यो की व्यवसाय की मात्रा को असामान्य परिस्थितियों मे सीमाबद्ध करना। 
(ल) हिसाब-किताब एवं प्रलेखो का रख-रखाव - धारा-44 के अनुसार मान्यता प्राप्त स्कन्ध 


विपणि निम्न हिसाब-किताब एव प्रेलेख तैयार रखेगा ओर 5 वर्ष की अवधि तक सुरक्षित रखेगा-/ सदस्यों, 
प्रशासन समिति तथा अन्य कार्यकारिणी समितियों की सभाओ के लिए कार्यवाही-रजिस्टर, 2 सदस्यों का 
रजिस्टर, जिसमे उनके पूरे नाम, पते एवं टेलीफोन नम्बर दिये हो, 3 अधिकृत लिपिको का रजिस्टर, 4 

अधिकृत सहायकों का रजिस्टर, 5 जमानती निक्षेपो का रजिस्टर, 6 सुरक्षा नियमो की पुस्तक, 7 खाता- 
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बहियाँ,8 रोजनामचे, 9 रोकड पुस्तक एवं बैक पास बुक। 

एक सदस्य को भी इसी प्रकार निम्न हिसाब-किताब एवं प्रलेख तैयार करने तथा सुरक्षित रखने 
पडेगे- 4 सौदाबही, 2 सदस्यो से अनुबन्धो की पुस्तके, 3 मुवक्किलो की खाता-पुस्तक, 4 
मुवक्किलो को जारी किये गये अनुबन्ध पत्नो की प्रतियाँ, 5 सामान्य खाताबही, 6 रोजनामचे, 7 रोकड 
बही, 8 बैक पास-बुक, 9 अनुबन्धो के लिए मुवक्किलों की लिखित सहमति,एव 40 प्रलेखो का 
रजिस्टर, जिसमे प्राप्त एवं सुपुर्द की हुई प्रतिभूतियों का पूर्ण विवरण लिखा जाये। 

(व) केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण - यद्यपि स्कन्ध विपणि अपने नियम तथा उपनियम बनाने के 
लिए स्वतन्त्र होते है, फिर भी इन पर नियन्त्रण के लिए अधिनियम के अन्तर्गत सरकार को अनेक अधिकार 
दिये गये है, जैसे- 

। मान्यताप्राप्त विपणि के नियमों मे बिना सरकार की पूर्व अनुमति के परिवर्तन न होना(धारा-7अ) 

2 विनिमय के कोई भी नये नियम व उपनियम बनाने के लिए बाध्य करना व उसके वर्तमान 
नियमों व उपनियमो मे परिवर्तन करना(धारा-40) 
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3 किसी मान्यताप्राप्त विपणि की प्रबन्ध समिति को भग करना(धारा-44 ) 

4 यदि व्यापार व जनहित मे आवश्यक हो तो किसी विपणि का व्यापार अधिक से अधिक 7 दिन 
के लिए बन्द करना(धारा-42) 

5 विशेष परिस्थिति मे भावी अनुबन्धो के व्यापार को रोकना(धारा-46) 

6 इस अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाना(धारा-30) 

7 तत्काल सुपुर्दगी व्यवहारों को नियमित करना 

8 विपणि के कार्यों की जाँच करना 

9 विपणि के सदस्यो को व्यवहारों का पूरा लेखा रखने के लिए बाध्य करना तथा उसकी जाँच 
चाटर्ड एकाउन्टेट से कराना आदि 

(ष) सूचीयन का नियमन - प्रतिभूतियों के सूचीयन से विनियोजको एवं कम्पनी के हितो की सुरक्षा 
के साथ-साथ हेरा-फेरी के विरुद्ध सुरक्षा एवं अप्रत्यक्ष नियन्त्रण के रूप मे भी मूल्यवान होता है। धारा-24 
के अनुसार यदि केन्द्रीय सरकार किसी सार्वजनिक कम्पनी के अशो को मान्यताप्राप्त विपणि पर सूचीयन 
कराना आवश्यक समझती है तो वह सूचीयन के लिए कम्पनी को बाध्य कर सकती है। धारा-22 के 
अनुसार सार्वजनिक कम्पनी को केन्द्रीय सरकार के पास अपील करने का अधिकार दिया गया है, यदि 
मान्यताप्राप्त स्कन्ध विषणि ने उसके अशो, बाण्ड, ऋणपत्रो आदि के किये कोटेशन देने से इन्कार कर 
दिया है। सरकार अपील पर विपणि के निर्णय को उसी प्रकार रख सकती है, या परिवर्तित कर सकती 
है या मानने से इन्कार कर सकती है। 

(श) निरक हस्तान्तरण का नियमन - निरक हस्तान्तरण को हत्तोत्साहित करने के लिए अप्रत्यक्ष 
रूप से प्रावधान किये गये है। धारा 27(क) के अनुसार किसी भी प्रतिभूति के पजीकृत अशधारी के 
लिए यह विधि सम्मत है कि वह इस पर देय लाभाश को अपने पास रखे चाहे भले ही उसके द्वारा प्रतिफल 
के लिए उसका हस्तान्तरण कर दिया गया है। यदि हस्तान्तरिती लाभाश प्राप्त करने के इच्छुक है तो उसे 
प्रतिभूति तथा अन्य प्रपत्र को लाभाशदायी होने के 45 दिन पूर्व ही अपने नाम से पजीकृत करने के लिए 
उपलब्ध कराना होगा। 

(ह) डीलर तथा दलालों का अनुज्ञापन - धारा-47 के अनुसार ऐसा राज्य अथवा क्षेत्र जहाँ कि 
अधिनियम की धारा 43 लागू नही है, अर्थात्‌ मान्यताप्राप्त स्कन्ध विपणि के कार्यक्षेत्र के बाहर के लिए 
सरकार यह अधिसूचना जारी कर सकती है कि कोई भी व्यक्ति प्रतिभूतियों के डीलर के रूप मे कार्य 
नही कर सकता जब तक कि वह सरकार से आवश्यक अनुज्ञापत्र नही ले लेता। धारा 30 के अनुसार 
केन्द्र सरकार प्रतिभूतियों के डीलरो के अनुज्ञापन के सम्बन्ध मे विस्तृत नियम बना सकती है। धारा-7 
के अन्तर्गत दिये जाने वाले शुल्क तथा अनुज्ञापत्र की अवधि क्या होगी, वे शर्तें कौन सनी दोगी जिनके 
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अन्तर्गत अनुज्ञापत्र दिया जायेगा, उस फार्म का प्रारूप क्या होगा जिनको प्रसविदा करते समय प्रयोग करना 
आवश्यक होगा, अनुशापित डीलर के द्वारा कौन से प्रपत्र रखे जायेगे तथा किस प्राधिकारी के पास सामयिक 
प्रतिवेदन आदि किस प्रकार प्रस्तुत किये जायेगे तथा अनुज्ञापत्र किन परिस्थितियों मे रदूद किया जायेगा, ये 
सभी बाते बनाये जाने वाले नियम मे स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी। 

(क्) अधिनियम की सफलताएं - पिछले 28 वर्षों मे सरकार ने जो कदम उठाये है उनके 
निम्नलिखित परिणाम सामने आये है- 

# इस अधिनियम के अन्तर्गत एक शहर में एक ही विपणि को स्वीकृति प्राप्त होती है इसका 
प्रभाव यह हुआ कि विपणियो मे प्रतियोगिता समाप्त हो गयी है और वर्तमान स्कन्‍्ध बाजारों मे अच्छी 
परिपाटी स्थापित होने लगी है और छोटे-छोटे असवैधानिक बाजार, जैसे कलकत्ता का 'कटनी' बाजार व 
बम्बई का 'ग्रे' बाजार समाप्त हो गये है। 

# सदस्यता पर विभिन्‍न प्रकार के प्रतिबन्ध लग जाने के कारण अब केवल प्रतिष्ठित व पर्याप्त धन 
वाले व्यक्ति ही विपणियो के सदस्य बन पाते है जिनसे उनके चूकदार(डिफाल्टर) होने की सम्भावनाएं कम 
हो गयी है। 

# सभी अनुबन्धो को लिखित रूप दे दिया गया है तथा साथ ही साथ सौदो का लेखा पाँच वर्ष तक 
रखना आवश्यक होने से झगडो की सम्भावनाएं कम हो गयी है। 

# सरकार द्वारा प्रत्येक विपणि की कार्यकारिणी समिति मे कुछ व्यक्ति नामाकित किये जाते है 
जिनका कार्य विपणि की कार्यप्रणाली की देखभाल करते रहना है जिससे कोई असवैधानिक कार्य विपणि न 
कर सके। 

# सरकार को विभिन्‍न प्रकार की सूचनाएं माँगने व विपणि को भग करने का अधिकार होने के 
कारण अब विपणि अपनी सीमा मे ही कार्य करती है। 

£ सरकार किसी भी कम्पनी को सूचीयन के लिए कह सकती है और उस कम्पनी को सूचीयन 
कराना होगा। सट्टे की रोकथाम के लिए सट्टे से सम्बन्धित विभिन्‍न प्रकार के सौदो को विपणि पर करने 
से, जनहित मे सरकार रोक लगा सकती है। इसका प्रभाव यह हुआ कि अब विपणियो पर सट्टेबाजी कुछ 
कम हो गयी है। 

#विपणि के नियमों को स्वीकार करते समय सरकार इस बात की चेष्ठा करती है कि दलाली क्रम 


मे दी जाय,संमाशोधन गृह स्थापित किया जाय, कार्य के घण्टे निश्चित हो, प्रसविदे की शर्ते उचित हो, 
सदस्यों के व्यापार करनी की सीमा हो, प्रतिभूतियों के न्यूनतम व अधिकतम मूल्य निश्चित हो, झगडो का 
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निपटारा पचायत से हो आदि। इन सबका प्रभाव यह होता है कि विपणि की क्रियाए प्रमापित हो जाती है 
और मतभेद होने या धोखा खाने की सम्भावनाए कम हो जाती है। 

# अधिनियम ने सम्पूर्ण भारत के विपणियो के कार्य व विधियो मे एकरूपता ला दी है। 

# केन्द्रीय सरकार ने स्कनन्‍्ध विपणियो के मार्गदर्शन एव आम हितो के मामलो पर समय-समय पर 
विचार-विमर्श करने के लिए मान्यताप्राप्त स्कन्ध विपणियो के अध्यक्षो की एक स्थायी समिति बना रखी है 
जिसका कार्य सरकार को समय-समय पर सुझाव देना है जिससे कि विपणि के कार्यों मे एकरूपता लायी 
जा सके। 

(च) व्यापार एवं व्यापारिक चिह्न अधिनियम-4958 - 

भारत मे ट्रेडमार्क के पजीकरण हेतु इस 
अधिनियम को पारित किया गया है। किसी भी निर्माता द्वारा अपनी वस्तु की पहचान एव उसका नाम याद 
रखने के लिए कोई चिह्न, नाम,शब्द, डिजायन या इनके सम्मिश्रण से कोई चिह्न या नाम बनाकर अपनी 
वस्तु पर छाप देता है तो इसे ब्राण्ड कहते है। लेकिन जब इस ब्राण्ड का पजीकरण इस अधिनियम के 
अन्तर्गत करा लिया गया है तो वही ब्राण्ड ट्रेडमार्क हो जाता है। इससे निर्माता या विक्रेता को लाभ होता है। 
अब तकइस प्रकार के ट्रेडमार्क की नकल कोई और नहीं कर सकता और इसके प्रयोग का एक मात्र 
अधिकार पजीकरण कराने वाले को मिल जाता है। 

भारत मे इस अधिनियम के अन्तर्गत ट्रेडमार्क के पजीकरण का कार्य पेटेण्ट डिजाइन्स ,ट्रेडमार्क्स 
महानिदेशक , बम्बई के द्वारा किया जाता है, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत ट्रेडमार्क्स रजिस्ट्रार कहलाता है। 
इसकी तीन शाखाए कलकत्ता, मद्रास व नई दिल्ली में है।/“ 

29 मई 4995 को लोक सभा ने नया ट्रेडमार्क विधेयक-93 पारित कर दिया है जिसमे उत्पादो 
के अलावा सेवाओ के लिए भी ट्रेडमार्क के पजीकरण का प्रावधान किया गया है। उद्योग राज्यमत्री श्रीमती 
कृष्णा शाही ने इस विधेयक पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि यह विधेयक समय की आवश्यकता 
की माँग है तथा यह नया अधिनियम व्यापार एवं व्यापारिक चिह्न अधिनियम-4958 को रदृद करके लाया 
गया है। 

इस विधेयक मे ऐसे किसी भी ट्रेडमार्क का पजीकरण नहीं किया जाय जिससे धार्मिक भावनाओ को 
ठेस पहुँचे अथवा जिसमे अश्लीलता नजर आती हो। श्रीमती शाही का मानना है कि गैट समझौता और विश्व 
मे तेजी से हो रहे बदलाव को देखते हुए 4958 का अधिनियम पुराना पड गया था।इस नये कानुन से 
लालफीताशाही पर अकुश लगेगा। इस विधेयक मे कुल 460 धाराए है। के 
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42 बाजार व्यवस्था-शर्मा एवं जैन, साहित्य भवन आगरा-994, पृष्ठ सख्या-220 
43 आज-वाराणसी(इलाहाबाद) , 30 गई, 995 , पृष्ठ सख्या-7 
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(5) एकाधिकार एव प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक व्यवहार(एम आर टी पी )अधिनियम-969 - 
भारत के सविधान मे वर्णित राज्य के नीति 

निदेशक सिद्धान्तो के अनुसार राज्य को अपनी नीतियो का निधारण करते समय यह सुनिश्चित करना होगा 
कि आर्थिक प्रणाली के क्रियान्वयन के फलस्वरूप धन और उत्पत्ति के साधनो का जनहित के विरुद्ध केन्द्रीय 
करण न हो। “* इस सवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए तथा आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण 
की सीमा एवं प्रभाव का पता लगाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 46 अप्रैल, 4964 को उच्चतम न्यायालय के 
अवकाश प्राप्त न्यायाधीश श्री के सी दास गुप्ता की अध्यक्षता मे एक पॉच सदस्यीय आयोग का गठन किया। 
आयोग ने अपने अध्ययन मे पाया कि 75 व्यापार ग्रहों के पास 4536 कम्पनियों का नियन्त्रण था( 
जैसे, बिरला के पास 454 कम्पनियाँ, सूरजमल नागरमल के पास 76 कम्पनियोँ आदि) जिसकी चुकता 
पूँजी 646 करोड रुपये तथा कुल सम्पत्तियाँ 2,600करोड रुपये थी जो समस्त कम्पनी क्षेत्र की कुल 
चुकता पूँजी का 44 4 प्रतिशत तथा कुल सम्पत्तिका 46 9 प्रतिशत थी।+> 

एकाधिकारी जाँच आयोग ने अपनी सिफारिशे अक्टूबर-4965 मे सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दी 
थी। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट के साथ प्रस्तावित कानून के लिए एक प्रारूप भी प्रेषित किया था। अत 
सरकार ने इस प्रारूप मे आवश्यक सशोधन करके एक विधेयक 'एकाधिकार एव प्रतिबन्धात्मक 
व्यापारिक व्यवहार विधेयक' के नाम से अगस्त 4966 मे ससद के समक्ष प्रस्तुत किया जो 47 दिसम्बर, 
4969 को पास हो गया और जिस पर राष्ट्रपति ने 27 दिसम्बर,4969 को अपनी स्वीकृति दे दी। 

अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसमे 4982, 84, 85 तथा 4988 में व्यापक 
सशोधन किया गया। 24 जुलाई-4994 को घोषित नवीन औद्योगिक नीति के अनुसार इस अधिनियम मे पुन 
सशोधन का निर्णय लिया गया है, जिससे कि नई कम्पनियो को स्थापित करने, एक कम्पनी का दूसरी मे 
विलय करने, दो क्रम्पनियो का आपसी मिलान, एक कम्पनी द्वारा दूसरी को खरीदने तथा कुछ 
परिस्थितियों मे कम्पनी निदेशको की नियुक्ति करने के लिए केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता 
नही होगी। लेकिन नई शक्तियो वाले एम आर टी पी आयोग को अधिकार होगा कि वह एकाधिकार वाली 
प्रतिबन्धित तथा गैर-वाजिब व्यापारिक गतिविधियो अपने आप जाँच कर या उपभोक्‍ताओ की शिकायत पर 
जाँच करे। ० 

यह अधिनियम आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण एवं एकाधिकारिक प्रतिबन्धात्मक और अनुचित 
व्यापारिक नीतियो के नियन्त्रण हेतु एक वृहत्‌ वैधानिक अस्त्र है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य इस बात 
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को सुनिश्चित करना है कि देश की आर्थिक प्रणाली सामान्य हितो के विरुद्ध आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण 
नहीं करती है और ऐसी एकाधिकारी एव प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक पद्धतियो को रोकना और नियन्त्रित करना 
है जो जनहित के विरुद्ध है। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है- 

(अ) अधिनियम का लागू होना - इस अधिनियम को 4 जून,970 से जम्मू कश्मीर को छोडकर 
सम्पूर्ण देश पर लागू कर दिया गया है। धारा-3 के अनुसार इस अधिनियम के प्रावधन, भारतीय रिजर्व 
बैक अधिनियम-4934, बीमा अधिनियम-4938, बैंकिंग नियमन अधिनियम-949, भारतीय स्टेट बैक 
अधिनियम-4955, भारतीय स्टेट बैक( सहायक बैक) अधिनियम-4959 के प्रावधानों को छोडकर अन्य 
सभी अधिनियमो से ऊपर होगे। इस अधिनियम की व्यवस्थाए अग्राकित सस्थाओ पर तब तक लागू नहीं होगी 
जब तक कि केन्द्र सरकार गजट में नोटीफिकेशन न दे-” सरकारी कम्पनी अथवा उसके द्वारा नियन्त्रित 
कम्पनी, सरकार के स्वामित्व अथवा नियन्त्रण मे आने वाले प्रतिष्ठान, केन्द्र अथवा राज्य सरकार के द्वारा 
गठित कोई निगम, मजदूरों अथवा कर्मचारियों के स्वयं के हितो की रक्षा के लिए गठित कोई-निगम, 
मजदूरों अथवा कर्मचारियों के स्वय के हितो की रक्षा के लिए गठित कोई सघ, सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति 
अथवा व्यक्तियो के समूह द्वारा प्रबन्धित कोई उद्योग, केन्द्र अथवा राज्य सरकार या राज्य सहकारी 
समितियो के अधीन गठित सहकारी समिति के स्वामित्व वाले सस्थान तथा धारा-4 मे वर्णित वित्तीय सस्थाए। 

(ब) एकाधिकार एव प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक व्यवहार आयोग की स्थापना - की स्थापना - धारा-5 के अधीन 
अधिनियम मे दी गई व्यवस्थाओ का पालन करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा एक आयोग स्थापित 
किया गया है। इस आयोग का एक अध्यक्ष होगा जिसमे सर्वोच्च न्यायलय अथवा उच्च न्यायालय का 
न्यायाधीश होने की योग्यता हो तथा आयोग मे कम से कम दो और अधिक से अधिक आठ सदस्य हो 
सकते है। आयोग के सदस्य व्यापार,उद्योग, विधि, अर्थशास्त्र, लेखाकन एवं सार्वजनिक प्रशासन आदि क्षेत्रों 
के नियुण व्यक्ति होने चाहिए।इनकी नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है। 

धारा 6 के अनुसार आयोग के सदस्यो का कार्यकाल अधिक से अधिक पॉँच वर्ष तक का हो 
सकता है तथा इसे अगले पाँच वर्ष तक बढाया जा सकता है। लेकिन कोई भी सदस्य पैसठ वर्ष की उम्र तक 
ही आयोग के सदस्य के रूप मे कार्य कर सकता है। धारा-7 मे आयोग के सदस्यों के दिवालिया हो 
जाने, आपराधिक कार्य मे लिप्त होने या शारीरिक एवं मानसिक रूप से कार्य करने मे अक्षम हो जाने आदि 
की दशा मे उन्हे पद से हटाने का प्रावधान दिये गये है। 

अधिनियम की धारा-8 केन्द्र सरकार को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह पजीकरण एव 
जाँच का एक महासचालक तथा आवश्यकतानुसार कितने भी अतिरिक्त, सयुक्त,उप अथवा सहायक 
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आचरणो की जाँच करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अधिनियम की धारा-0 के अनुसार यह आयोग 
स्वेच्छा से, सरकार के अनुरोध पर, जनता अथवा उपभोक्ता की शिकायतो पर तथा रजिस्ट्रार- 
प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक व्यवहारों के आग्रह पर किसी भी प्रतिबन्धात्मक वयापारिक कार्य की जाँच का 
आदेश दे सकता है। धारा-4 के अधीन आयोग केन्द्र सरकार के निर्देश अथवा अपनी स्वय की जानकारी 
के आधार पर एकाधिकारात्मक आचरण की जाँच बिना किसी अन्य प्रक्रिया के आरम्भ कर सकता है। 

धारा-।2 के अनुसार इस अधिनियम के अन्तर्गत जांच के लिए आयोग को गवाहो को बुलाने व 
शपथ दिलाने, साक्ष्यों को प्रस्तुत करने, शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करने एवं किसी न्यायालय अथवा 
कार्यालय के सार्वजनिक अभिलेखो को मेँगाने के सम्बन्ध मे किसी न्यायालय के समान अधिकार प्राप्त है। 
धारा-43 के अधीन आयोग को प्रतिबन्धात्मक आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। प्रतिबन्धात्मक आचरण 
के कारण हानि या क्षति होने की दशा मे आयोग को वर्ष 4984 से क्षतिपूर्ति का आदेश देने के सम्बन्ध मे 
भी अधिकार प्राप्त हो गया है। धारा 44 मे देश के बाहर चले रहे एकाधिकारी एवं प्रतिबन्धात्मक व्यापार 
व्यवहारों को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध मे ऐसी क्रियाओ के उस भाग पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रावधान 
दिया गया है जो कि देश के अन्दर अपना प्रभाव डालती है। धारा-45 के अनुसार- किसी एकाधिकारात्मक 
निरोधात्मक अथवा अनुचित व्यावसायिक आचरण की जाँच के दौरान आयोग को ऐसे आचरण से सम्बन्धित 
व्यक्ति अथवा उपक्रम के कार्यों पर रोक लगाने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का भी अधिकार प्राप्त 
है। 

इसके अतिरिक्त धारा-46 मे आयोग के अध्यक्ष द्वारा अतिरिक्त बेच के गठन का अधिकार, 
धारा-47 मे जनहित मे सूचनाओं की गोपनीयता को ध्यान मे रखते हुए गोपनीय सुनवाई करने का अधिकार 
धारा-48 मे किसी व्यवसाय की प्रक्रिया निधारित करना, बेच की प्रक्रिया निर्धारित करने तथा सदस्यो के 
अधिकारो के हस्तान्तरण की प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार तथा धारा-49 मे आयोग द्वारा दिये गये 
विभिन्‍न आदेशो की प्रतियाँ रखने एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उन्हे महासचालक को सूचित करने 
सम्बन्धी प्रावधान दिये गये है।“ 

(स) आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण को रोकना - इस अधिनियम का महत्वपूर्ण उद्देश्य देश मे 
आर्थिक शक्ति के कुछ हाथो मे केन्द्रीयकरण को रोकना है। अधिनियम के अध्याय 3 मे धारा-20 से 30 
तक इससे सम्बन्धित प्रावधान दिये गये है। आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण एकाधिकार को बढाता है और 
एकाधिकार उपभोक्‍ता के शोषण को। उपभोक्ता का शोषण उत्पादन एवं वितरण को नियन्त्रित करके तथा 
प्रतिस्पर्धी को समाप्त करके _ मूल्यो मे वृद्धि के द्वारा किया जाता है। जब उपक्रम का आकार एक निर्धारित 
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प्रमाप से बढने लगता है तो उपक्रम के आकार को बढाने वाली प्रत्येक क्रिया का परिणाम आर्थिक सत्ता 
का केन्द्रीयकरण कहलाता है, इस केन्द्रीयकरण को रोकने के लिए तथा ऐसे उपक्रमो को नियमित और 
नियन्त्रित करने के उद्देश्य से अधिनियम के अधीन जो प्रावधान दिये गये है,उनमे से कुछ प्रमुख प्रावधान 
इस प्रकार है- 

4 उपक्रमो का पजीकरण - आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण को रोकने के लिए धारा-20(अ) के 
अन्तर्गत आने वाले निम्न उपक्रमो का पजीकरण कराना अनिवार्य है, जिन्हे एम आर टी पी उपक्रम भी 
कहा जाता है- 

4 ऐसे सभी उपक्रम जिनकी अपने सम्बद्ध इकाइयो के साथ कुल सम्पत्तियाँ 400 करोड रुपये 
से अधिक हो। 

2 इसमे वे प्रभावी उपक्रम आते है जिनकी अपनी सम्बद्ध इकाइयो के साथ कुल सम्पत्तियाँ 20 
करोड से अधिक हो। 

सम्पत्तियो का उस वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष के अन्त का मूल्य लिया जायेगा जिसमे यह प्रश्न 
उठता है। सम्पत्तियों के मूल्य मे लेखा वर्ष का ड्रास समायोजित किया जायेगा । 

2 विवादों का निपटारा - धारा-2(ए) के अनुसार सशोधन अधिनियम 4994 में यह प्रावधान 
किया गया है कि अधिनियम मे प्रयोग की गयी विभिन्‍न शब्दावलियो या उनके स्पष्टीकरणो, जैसे-विद्यमान 
उपक्रमो का सारपूर्ण विस्तार, उपक्रमो का सम्मिश्रण या सक्लियन इत्यादि के सम्बन्ध मे विवाद होने पर 
उनका निपटारा केन्द्र सरकार की ओर से कम्पनी लॉ बोर्ड द्वारा किया जायेगा। कोई भी निर्णय देने से 
पहले कम्पनी लॉ बोर्ड या केन्द्र सरकार, पीडित पक्षकार को अपनी बात रखने का उचित अवसर देगी। 

3 उपक्रम का विस्तार स्थापना, सम्मिश्रण , सवियन या अधिग्रहण -- धारा-20(अ) मे वर्णित 
एम आर टी पी उपक्रम के विस्तार से सम्बन्धित धारा-24, इन उपक्रमो की स्थापना से सम्बन्धित 
धारा-22, इने सम्मिश्रण, सविलयन एवं अधिग्रहण से सम्बन्धित धारा-23, इन धाराओं के उल्लघन के दशा 
मे दण्ड के प्रावधान से सम्बन्धित धारा-25, एवं आवेदन पन्नों पर विचार की समय सीमा से सम्बन्धित 
धारा-30 के प्रावधान जो उपक्रमो के विस्तार,स्थापना, सम्मिश्रण एवं सविलयन की क्रियाओ से पूर्व केन्द्र 
सरकार को पूर्व निर्धारित सूचनाएं भेजने तथा उसका अनुमादेन प्राप्त करने से सम्बन्धित थे, अब नई 
औद्योगिक नीति लागू हो जाने के फलस्वरूप निष्प्रभावा हो गये है। परन्तु नई शक्तियों वाले 
एम आर टी पी आयोग को यह अधिकार होगा कि वह एकाधिकार वाली प्रतिबन्धित तथा गैर-वाजिब 
(अनैतिक) व्यापारिक गतिविधियों की उपभोक्ता की शिकायतो पर अथवा अपने आप जाँच करे।”” 
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4 उपक्रम के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया -धारा-26 के अनुसार एक एम आर टी पी उपक्रम के 


स्वामी को उसके उपक्रम के एम आर टी पी के अन्तर्गत आने के 60 दिन के अन्दर एक निर्धारित प्रारूप 
पर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होगा। यह समय किसी उचित कारण के दशा मे बढाया भी जा 
सकता है। केन्द्र सरकार ऐसी उपक्रमो के लिए एक रजिस्टर अनुरक्षित करती है। आवेदन पत्र की प्राण्ति 
पर इस रजिस्टर मे ऐसे उपक्रम का नाम प्रविष्ट कर एक निर्धारित प्रारूप पर रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र 
निर्गत करती है। 

यदि रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध मे धारा-26 के प्रावधानो का उल्लघन किया जाता है तो कम्पनी की 
दशा मे एक हजार रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है और यदि उल्लघन आगे भी जारी रहता है 
तो इसके अतिरिक्‍त प्रतिदिन पचास रुपये की दर से जुर्माना बढता रहेगा। फर्म के स्वामी, साझेदारी सस्था 
के साझेदार, कम्पनी के अधिकारी अथवा ऐसा कोई भी व्यक्ति जो ऐसे उपक्रम का स्वामित्व या नियन्त्रण 
करता है के गलती से प्रावधानो का उल्लघन होने की दशा मे ऐसे प्रत्येक अधिकारी को दो वर्श की कैद 
या एक हजार रुपये का दण्ड तथा यदि अपराध आगे भी जारी रहता है तो इसके अतिरिक्‍त पचास रुपये 
प्रतिदिन की दर से अपराध क्री अवधि तक दण्ड को बढाया जा सकता है। 

5 _ उपक्रम अथवा व्यवसाय का विभाजन - धारा-27 मे जनहित के विरुद्ध आर्थिक शक्ति के 
केन्द्रीयकरण को तोडने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह परस्पर 
सम्बद्ध उपक्रमो अथवा व्यवसाय के विभाजन सम्बन्धी आदेश भी जारी कर सकती है। यदि केन्द्र सरकार 
का यह मत है कि अधिनियम के भागअ' मे आने वाल कोई उपक्रम ऐसी एकाधिकारिक या व्यापारिक 
क्रियाओ मे लिप्त है जो सामान्यहित के विरुद्ध है तो वह, उपक्रम की सम्पत्तियो के किसी भाग की 
बिक्री अथवा उपक्रम के अनेक उपक्रमो मे विभाजन के आदेश जारी कर सकती है। ऐसा आदेश केन्द्र 
सरकार द्वारा एकाधिकार आयोग को सौपे गये मामलो के सम्बन्ध मे प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर दिया जा 
सकता है।यदि इस धारा के प्रावधानो का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति कों 2 वर्ष तक का कैद 
और एक हजार रुपये तक का आर्थिक दण्ड दिया जा सकता है। 

6 सरकार एवं एकाधिकार आयोग द्वारा विचार किये जाने वाले मामले - धारा-28 के अनुसार 
अधिनियम द्वारा केन्द्र सरकार एवं आयोग को प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग जहाँ प्रथणत यह सुनिश्चित करने 
के लिए किया जायेगा कि आर्थिक शक्ति का जनहित के विरुद्ध केन्द्रीयकरण न हो वहाँ कुछ अन्य 
महत्वपूर्ण मामले भी सरकार अपने विचार मे ले सकती है। देश की सामान्य आर्थिक स्थिति को ध्यान मे 
रखते हुए ऐसे सभी मामले केन्द्र सरकार एवं आयोग द्वारा विचार हेतु लिए जायेगे, जिनका सम्बन्ध देश की 
सुरक्षा आवश्यकताओ तथा देशी व विदेशी बाजारों की आवश्यकताओ के अनुरूप च॒स्तुओ व सेवाओ का 
कुशलतम्‌ आर्थिक ससाधनो की सहायता से, उत्पादन से हो। सरकार द्वारा देश मे उपलब्ध मानवीय, भौतिक 
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शव औद्योगिक क्षमता के श्रेष्ठ प्रणेग को सुनिश्चित करने, विद्यमान बाजार के विस्तार तथा नये बाजारों की 


खाज की दिशा मे तकनीकी विकास का प्रयोग करने,आर्थिक शक्ति के कंन्द्रीयकरण की काट के रूप मे 
नये उद्यमो की स्थापना को प्रोत्साहन देने, सामान्य हित मे देश के भौतिक साधनों के प्रयोग को नियमित 
व नियन्त्रित करने एव क्षेत्रीय असमानता एवं असतुलन को कम करने के उद्देश्य से भी उपर्युक्त मामलो पर 
इस अधिनियम के अन्तर्गत विचार किया जा सकता है। 

7 सुनवाई का अवसर प्रदान करना - धारा-29 के अनुसार उपर्युक्त प्रावधानों के तहत्‌ केन्द्र 
सरकार कोई भी आदेश जारी करने के पूर्व विचाराधीन मामले से सम्बन्धित पक्ष को अपना तथ्य प्रस्तुत 
करने का उचित अवसर प्रदान करेगी। 

(द) एकाधिकारात्मक व्यापारिक व्यवहार पर नियन्त्रण - धारा-3 के द्वारा केन्द्र सरकार को 
एकाधिकारी व्यावसायिक आचरणों को भी नियन्त्रित करने के अधिकार प्राप्त है। देश की विद्यमान आर्थिक 
तथा अन्य दशाओ को ध्यान मे रखते हुए कोई एकाधिकारात्मक वयावसायिक आचरण जनहित के लिए 
खतरनाक समझा जाता है यदि ऐसे आचरण का प्रभाव किसी वस्तु अथवा सेवा की उत्पादन लागतो मे 
अवाछनीय वृद्धि, कीमतो मे वृद्धि अथवा बिक्री से प्राप्त किये जाने वाले लाभो मे अवाछनीय वृद्धि अथवा 
वस्तु की पूर्ति मे रुकावट तथा प्रतियोगिता मे कमी के रुप मे होता है। ऐसी किसी भी स्थिति को महसूस 
करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा सम्बद्ध मामले एकाधिकार आयोग को विस्तृत जाँच के लिए सौपे जा सकते 
है। आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर स्थिति को नियन्त्रित करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा उपयुक्त 
आदेश जारी किये जा सकते है। ऐसा कोई आदेश उपक्रम द्वारा उत्पादित,वितरित अथवा नियन्त्रित की जाने 
वाली वस्तु या सेवा के विक्रय या पूर्ति से सम्बन्धित शर्तों का निर्धारषप कर उसके नियमन, उपक्रम द्वारा 
वस्तु के वितरण से सम्बन्धित प्रतियोगिता मे कमी लाने वाली किसी व्यावसायिक नीति के अपनाने को 
प्रतिबन्धित करने, उपक्रम द्वारा उत्पादित अथवा प्रयुक्त वस्तु के स्तर निर्धारण तथा व्यावसायिक क्रियाओ 
अथवा किसी अनुबन्ध को अवैध घोषित करने का हो सकता है।“” 

धारा-32 मे उन एकाधिकारी व्यवसायिक व्यवहारों का उल्लेख किया गया है जो जनहित मे होते 
है, तथा जिन पर उपर्युक्त प्रावधान लागू नही होता है- 

4 यदि उन्हे कानून द्वारा स्पष्ट रूप से अधिकृत किया गया है, 

2 यदि उनकी लिखित अनुमति केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गयी है बशरतें ऐसा व्यवहार- 

(अ) भारत वर्ष की रक्षा या राज्य की सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करता हो या, 

(ब) जन सामान्य के लिए आवश्यक वस्तुओ या सेवाओ के निर्माण अथवा पूर्ति को सुनिश्चित करता 
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& ते 
हो या, 

(स) किसी ऐसे समझौते को कार्यरूप प्रदान करने के लिए जिसमे केन्द्र सरकार भी एक पक्षकार 
के रूप मे है। 

धारा-50 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति धारा-34 के प्रावधानो के तहत्‌ केन्द्र सरकार द्वारा दिये 
गये किसी आदेश का, बिना यथोचित कारण के उल्लंघन करता है तो उसे- प्रथम अपराध की दशा मे 6 
माह से 2 वर्ष तक की सजा और पुन अपराध की दशा मे 2 वर्ष से 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है। 

यदि उल्लघन आगे भी जारी रहता है तो 500 रुपये प्रतिदिन की दर से आर्थिक दण्ड भी लगाया 
जा सकता है। 

(य) प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक व्यवहार पर नियन्त्रण - धारा 2(ओ) के अनुसार ऐसा व्यापारिक 
व्यवहार जिसका वास्तविक या सम्भावित परिणाम बाजार की प्रतियोगिता को बाधित करना, कम करना या 
नष्ट करना, प्रतिबन्धित व्यापारिक व्यवहार कहलाता है। ऐसे व्यवहार पूँजी या उत्पादन साधनो को प्रभावित 
कर वस्तु या सेवा की उपलब्धता मे बाधा डालते है। सरकार ऐसे व्यवहारों पर उपभौकता उद्योग एव 
व्यापार के व्यापक हितो मे प्रतिबन्ध लगाती है। 

4 प्रतिबन्धित व्यापारिक व्यवहार मे शामिल-क्रियाए।घारा-33) - इसमे प्रतियोगिता को प्रभावित 
करने के उद्देश्य से वस्तु के विक्रेताओ द्वारा परस्पर समझौता करना जिसके अनुसार उत्पादन की कीमत 
अथवा विक्रय की शर्तें आपस मे बाजार को विभाजित करने जैसी बाते तय की जाती है। अलग-अलग वर्ग 
के उपभोक्‍ताओ मे वस्तु की लागत मे नाम-मात्र का अन्तर होते हुए भी विभिन्‍न प्रभावी कीमतो पर वस्तु 
की बिक्री, बाजार मे विद्यमान प्रतियोगिताओं को हटाने के उद्देश्य से वस्तु को थोडे समय के लिए लागत 
से कम कीमत पर बेचना, अधिक बिकने वाले माल के उत्पादको द्वारा अपने उत्पादन के साथ कम बिकने 
वाले माल को सयुकक्‍त रूप से बेचना, किसी एक क्स्तु के क्रेता को उस वस्तु समूह की सभी वस्तए एक 
साथ खरीदने को बाध्य करना, उत्पादक द्वारा वितरक को केवल अपने उत्पादन बेचने को कहना, वितरक 
के कार्यक्षेत्र की एक निश्चित सीमा निर्धारित कर देना, उत्पादक द्वारा अपने उत्पादन को बिक्री के लिए 
कीमत निश्चित कर देना जैसे आचरण शामिल किये जा सकते है। 

2 व्यवहारों का पजीकरण -अधिनियमानुसार ऐसे अनुबन्ध जिनका सम्बन्ध प्रतिबन्धात्मक 
व्यावसायिक व्यवहार से हो जॉँच एव पजीकरण के महासचालक द्वारा प्राधिकृत अनुबन्धो के रजिस्ट्रार के 
पास पजीकृत कराये जाने चाहिए। निरोधात्मक व्यापारिक व्यवहारों मे ऐसे व्यवहारों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं 
है जब तक कि ऐसा आचरण जनहित के विरुद्ध न हो। 


3 आयोगको जाँच का अधिकार(धाराु-0|अ) - आयोग को किसी भी प्रतिबन्धात्मक व्यापार 
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व्यवहार की जाँच का अधिकार है यदि- 

(अ) प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार के सम्बन्ध मे तथ्यात्मक शिकायते किसी व्यापार सघ या, 
उपभोक्‍ता संघ के सदस्यों अथवा उपभोक्ता द्वारा स्वय की जाय या, 

(ब) जाँच का मामला केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित किया जाय, या 

(स) मामला जाँच एवं पजीकरण महासचालक द्वारा प्रेषित किया जाय या, 

(द) आयोग के स्वय के जानकारी या सूचना प्राप्त होने पर। 

एकाधिकारी आयोग को अपने आदेश को प्रभावी ढग से लागू करने के लिए आवश्यक प्रावधान बनाने 
और अपने आदेश को निरस्त करने सम्बन्धी व्यापक अधिकार प्राप्त है। आयोग द्वारा पारित आदेश के 
सम्बन्ध मे केवल सर्वोच्च न्यायालय मे अपील की जा सकती है। 

4 जाँच की प्रक्रिया - आयोग द्वारा जाँच की कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए पूँजीकरण का होना 
आवश्यक नही है। प्रारम्भिक रूप में रजिस्ट्रार को यह प्रदर्शित करना होता है कि उपक्रम द्वारा प्रतिबन्धित 
आचरण किया गया है और इसके बाद यह साबित करना सम्बन्धित पक्षकार का दायित्व होता है कि उपक्रम 
द्वारा अपनाई गयी नीतियाँ जनहित के विरुद्ध नही है। एक बार आयोग द्वारा यह सुनिश्चित कर लेने पर कि 
कोई निरोधात्मक व्यवहार जनहित के विरुद्ध है, उसे ऐसे व्यवहार अपनाना बन्द करने या न दुहराने, ऐसे 
आचरण से सम्बन्धित ठहराव को व्यर्थ घोषित करने, अथवा अनुबन्ध को उपयुक्त तरीके से परिवर्तित करने 
सम्बन्धी आदेश देने का अधिकार प्राप्त रहता है। ऐसा आदेश पारित करने के बजाय सम्बन्धित पक्ष के 
आवेदन पर आयोग उपक्रम के स्वामी या प्रबनधको को उचित समय के अन्दर यह आश्वासन देने का अवसर 
प्रदान कर सकता है कि प्रतिबन्धित व्यापारिक व्यवहार जनहित के विरुद्ध नहीं है। 

5 जनहित की मान्यताए - आयोग के समक्ष कार्यवाही के लिए कोई प्रतिबन्धित व्यापारिक व्यवहार 
जनहित के विरुद्ध समझा जाता है यदि सम्बन्धित पक्षकार प्रथमत यह साबित न कर सके कि वह 
अधिनियम की धारा 38(4)मे वर्णित विभिन्‍न निर्धारक तत्वों मे से एक या अधिक को पूरा करता है और 
प्रतिबन्ध अवाछनीय नहीं है एवं ऐसे प्रतिबन्ध के परिणाम जनहित के लिए हानिकारक नहीं होगे। जनहित की 
मान्यताएं अधिनियमानुसार निम्न प्रकार है- 

4 प्रतिबन्ध जनसाधारण को किसी प्रकार की मौलिक क्षति से बचाने के लिए आवश्यक है। 

2 प्रतिबन्ध को हटा लेने पर जन साधारण को प्राप्त होने वाले विशिष्ट व महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त 
नहीं हो सकेगे। 

3 व्यापार के समान स्तर पर अपनाये गये किसी प्रतिस्पर्धा विरोधी आचरण के उपाय के रूप मे 


प्रतिबन्ध आवश्यक है। 
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4 प्रतिबन्ध सम्बन्धित पक्षकार को वस्तु की उचित पूर्ति बनाये रखने की स्थिति प्रदान करने के 
लिए आवश्यक है। 

5 प्रतिबन्ध को हटाने से सम्बन्धित औद्योगिक क्षेत्र मे भयकर बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो 
जायेगी। 

6 देश के कुल निर्यात व्यापार अथवा उद्योग के कुल व्यवसाय को ध्यान मे रखते हुए प्रतिबन्ध 
को हटाने से निर्यात आय पर विरीत प्रभाव पडेगा। 

7 किसी दूसरे प्रतिबन्ध को जिसे आयोग जनहित के विरुद्ध नही समझता एवं स्थिति बनाये रखने 
के लिए प्रतिबन्ध आवश्यक है। 

8 प्रतिबन्ध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार या उद्योग मे प्रतिस्पर्धा को कम नही करता और न 
ही इसे हतोत्साहित करता है। 

9 ऐसा प्रतिबन्ध केन्द्र सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकृत एवं पुष्ट किया गया है। 

0 प्रतिबन्ध राज्य की सुरक्षा एव देश की रक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 
अनिवार्य है। 

44 प्रतिबन्ध आवश्यक वस्तुओ या सेवाओ की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। 

6 दण्ड का प्रावधान[धारा-48) - कोई भी व्यक्ति जो धारा 33 मे वर्णित व्यवहारों से सम्बन्धित 
समझौता करने के 60 दिन के अन्दर ऐसे समझौते का रजिस्ट्रेशन नही कराता तो उसे 5000 रुपये तक का 
आर्थिक दण्ड या 3 वर्ष तक का कैद या दोनो सजाए दी जा सकती है। 

(र) अनुचित व्यापारिक व्यवहार का नियन्त्रण - सशोधन अधिनियम,4984 की धारा-36(ए) के 
अनुसार अनुचित व्यापारिक व्यवहार से आशय उस व्यवहार से है जिसके द्वारा किसी कस्तु की पूर्ति, प्रयोग 
या विक्रय बढाने या सेवाओ के प्रावधान करने के उद्देश्य से कोई ऐसा कार्य किया गया हो जिससे क्ल्तुओ 
तथा सेवाओ से उपभोक्ता को हानि या चोट पहुँची हो, चाहे प्रतियोगिता को प्रतिबन्धित किया गया हो 
अथवा नहीं। धारा-36(ए) का विस्तृत विवरण उपभोकक्‍ता सरक्षण अधिनियम-986 मे आगे दिया गया है 
क्योंकि अनुचित व्यापार का आशय दोनो अधिनियमो के लिए एक ही है। 

4 आयोग द्वारा जाँच का प्रावधान(धारा-36,बी सी तथा डी) - आयोग के समक्ष जाँच के लिए 
आये किसी अनुचित व्यापारिक व्यवहार की जाँच इस दिशा मे की जाती है कि सम्बद्ध व्यवहार उपभोक्‍ताओ 
अथवा सामान्य जनहित के विपरीत है। जाँच द्वारा अनुचित व्यापारिक व्यवहार को जनहित के विरुद्ध पाकर 
आयोग ऐसे व्यवहार को बन्द करने, न दोहराने तथा ऐसे आचरण से सम्बन्धित किसी अनुबन्ध को 
आवश्यकतानुसार परिवर्तित करने का आदेश पारित कर सकता है। ऐसा आदेश जारी करने के बजाय आयोग 
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सम्बन्धित पक्षकार को उचित समय के अन्दर ऐसे कदम उठाने का अवसर प्रदान कर सकता है जिससे 
अनुचित व्यापारिक व्यवहार जनहित के विरुद्ध न रह जाय। ऐसा सुनिश्चित हो जाने पर कि जनहित के 
विरुद्ध अनुचित व्यवहार सम्बन्धित उपक्रम द्वारा नहीं अपनाया जा रहा है, आयोग इस सम्बन्ध मे और आदेश 
न दिये जाने का निर्णय भी ले सकता है। 

2 दण्ड का प्रावधान - आयोग द्वारा दिये गये किसी आदेश की अवहेलना के दोषी व्यक्ति के लिए 
अधिनियम की धारा-48(सी)के अनुसार 3 वर्ष का कारावास और/ या 40000 रुपये के दण्ड का प्रावधान 
है। आयोग ऐसे व्यवहार के फलस्वरूप क्षति उठाये किसी व्यक्ति को क्षतिपूर्ति सम्बन्धीआदेश देने का भी 
अधिकार रखता है।“/ 

(ल) पुन विक्रय मुल्य अनुरक्षण को रोकना(धारा-39 से 44) - कोई भी व्यक्ति ऐसा प्रसविदा या 
समझौता अपने थोक या फुटकर विक्रेताओं के साथ नही कर सकता है, जिसमे न्यूनतम मूल्य पर पुन 
बिक्री को कहा गया हो। ऐसा समझौता या प्रसविदा व्यर्थ माना जायेगा। कोई भी निर्माता क्स्तुओं का केवल 
अधिकतम मूल्य ही प्रस्तावित कर सकता है। कोइ भी पूर्तिकर्ता इस आधार पर अपनी पूर्ति उस व्यक्ति को 
नही रोकेगा जिसने पुन विक्रय मूल्य से कम मूल्य पर बिक्री की है या उसके द्वारा पुत विक्रय मूल्य से कम 


मूल्य पर बिक्री की सम्भावना है। 

4 आयोग का विशेषाधिकार - ऐसे समझौते जो सावजनिक क्षेत्र के उपक्रम या श्रम सघो से 
सम्बन्धित हो, भारतीय पेटेण्ट अधिनियम के अन्तर्गत पेटेण्ड के स्वामी के अधिकारों की रक्षा के लिए 
अपनाये गये हो, निर्यात के उद्देश्य से वस्तु के उत्पादन, वितरण आपूर्ति अथवा नियन्त्रण से सम्बन्धित हो, 
अथवा क्रेताओ द्वारा अन्तिम उपभोग के लिए खरीदे गये माल के सम्बन्ध मे किये गये ठहराव के कारण 
उत्पन्न हुए हो तो आयोग को इसमे छूट देने का अधिकार है। 

2 दण्ड का प्रावधान - धारा 50(2) और (3) के अनुसार धारा 39 एवं 40 के उल्लघन करने 
पर उसी दण्ड का प्रावधान है जो पूर्व उल्लिखित धारा 34 के उल्लघन पर है। 

(व) अधिनियम का आलोचनात्मक मूल्याकन - कुछ विपणन वेत्ताओं का मत है कि पाछएच्ात्य 
देशो की तुलना मे भारतीय उद्योगो का आकार छोटा है। अत उन पर प्रतिबन्ध लगाना नन्‍्यायसगत नही है, 
क्योंकि इससे न तो राष्ट्रहित होगा और न औद्योगिक कुशलता मे वृद्धि होगी। इन्ही आलोचको का यह भी 
कहना है कि भारत एक विकासशील देश है, यहाँ प्रबन्धकीय कुशलता का अभाव है।यदि उद्योगो पर इस 
प्रकार के प्रतिबन्ध लगा दिये गये तो उनका समुचित विकास नहीं हो पायेगा। आधुनिक युग मे देश जब 
औद्योगीकरण की दिशा में तीव्र गति से अग्रसर है, एकाधिकार नियन्त्रण रूपी प्रतिबन्ध से उद्योगो का समुचित 
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विकास एवं आधुनिकीकरण नहीं हो सकेगा। वैसे ही कम्पनी अधिनियम मे सरकार को इतने व्यापक अधिकार 
मिल गये है कि वह किसी भी उद्योग पर प्रभावी नियन्त्रण रख सकती है।2“ 

शायद इसी भावना से प्रेरित होकर वर्तमान सरकार द्वारा 24 जुलाई-494 को घोषित नवीन 
औद्योगिक नीति मे एम आर टी पी कम्पनी एवं प्रभावशाली उपक्रम की सम्पत्ति सीमा को अधिनियम से 
हटाने का प्रस्ताव रखा गया है।इसमे किसी नये उपक्रम की स्थापना, उपक्रम के विस्तार, सम्मिश्रण, 
सविलयन, अधिग्रहण अथवा कुछ दशाओ मे सचालको की नियुक्ति से पूर्व, केन्द्र सरकार से अनुमति प्राप्त 
करने की व्यवस्था को भी समाप्त करने का प्रस्ताव है। यद्यपि नवीन औद्योगिक नीति मे इस बात पर जो 
दिया गया है कि अधिनियम एकाधिकारी प्रतिबन्धात्मक अनुचित व्यापार व्यवहार को नियमित और नियन्त्रित 
करेगा। 

पिछले 25 वर्षों मे सरकार को औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम-4954 के अधीन जितने 
आवेदन प्राप्त हुए उसमे से केवल 40 प्रतिशत आवेदनो को एकाधिकार एव प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार 
आयोग को विचारार्थ प्रेषित किया गया जिसमे से 87 प्रतिशत आवेदनों को आयोग ने अनुमोदित किया।““ 
मार्च-4990 के अन्त तक 4854 उपक्रम अधिनियम के अन्तर्गत पजीकृत थे जिसमे से 4787 उपक्रम 
एकाकी बडे उपक्रम के रूप मे घारा-20(अ) तथा 67 उपक्रम प्रभावी उपक्रम के रूप मे पजीकृत थे।“> 

सरकार ने आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण को रोकने के लिए इस अधिनियम के माध्यम से कई 
प्रयास किये परन्तु अभी तक यह स्पष्ट नही हो सका कि उन प्रयासों के परिणामस्वरूप इसमे कोई कमी 
आयी है। इसके विपरीत इन घरानो या व्यवसायो की सम्पत्ति मे काफी वृद्धि हुई है, जैसे- टाटा ग्रुप की 
सम्पत्तियों 4972 मे 642 करोड रुपये थी, जो मार्च 30, 4990 को 8,534 करोड रुपये की हो ग्रयी 
है।इसी प्रकार बिरला ग्रुप की सम्पत्तियों 4972 मे 590 करोड रुपये की थी जो 34 मार्च-4990 को बढ़ 
कर 8,473 करोड रुपये की हो गयी है। इसी प्रकार मफतलाल 484 से 4344 करोड रुपये, 
जे के सिहानिया 24 से 2439 करोड रुपये, थापर 436 से 2477 करोड रुपये।“? 

यह निर्विवाद है कि जहाँ एक ओर समाजवादी समाज की स्थापना करने के लिए आर्थिक्र शक्ति 
के केन्द्रीयकरण पर नियन्त्रण रखना है, वही दूसरी ओर देश का तीव्र गति से औद्योगीकरण भी करना है। 
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वास्तव मे आकार की विशालता अथवा आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण की अधिकता स्वय मे कोई सामाजिक 
दोष नदी है, वरन्‌ इस स्थिति का दुरूपयोग हानिकारक है। यदि विशाल उद्योगो को सही प्रकार से 
सचालित किया जाए तो उनसे अनेक प्रकार की मितव्ययिताए प्राप्त होती है। पूँजी निर्माण की गति तीव्र होती 
है और राष्ट्र का तेजी से आर्थिक विकास होता है। एकाधिकार जाँच आयोग ने अपनी एक टिप्पणी मे लिखा था 
कि" आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण ने राष्ट्र के आर्थिक सुधार मे सहयोग दिया है।' 

सत्तर के दशक मे इस अधिनियम के माध्यम से उद्योगो को नियन्त्रित करने का प्रयास किया गया 
जिसका प्रभाव यह हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था मे, विशेषकर बडे औद्योगिक घरानो या बडी कम्पनियों मे, 
विनियोग एवं उत्पादन के विकास मे कमी आई। अस्सी के दशक मे इस स्थिति पर थोडा अकुश लगा और 
यह समझा जाने लगा कि एकाधिकारी प्रावधान प्रभावी हो रहा है। वर्तमान दशक मे, एकाधिकार सम्बन्धी 
कानूनो के क्रियान्वयन मे की जाने वाली कडाई मे उदारवादी दृष्टिकोण की झलक भी दिखाई दे रही है। 

इस प्रकार यह अधिनियम अपने पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने मे न तो पूर्णरूप से सफल 
ही रहा और न ही विफल। वर्तमान सन्दर्भों मे जबकि अर्थव्यवस्था को स्वस्थ रूप प्रदान करने के लिए नये- 
नये आर्थिक सुधार किये जा रहे है- औद्योगिक विकास का नेहरूवादी मॉडल अप्रासगिक सा हो गया है, 
निजीकरण बढ रहा है, विदेशी पूँजी को आकर्षित करने के लिए उदार दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है ऐसी 
परिस्थिति मे इस अधिनियम की पुन समीक्षा करने एवं इसे नयारूप प्रदान करने की आवश्यकता है। 

(ज) पैकेज्ड वस्तु नियमन आदेश-4975 - 

इस तरह के आदेश का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका मे 'फेयर पैकेजिंग 

लेबलिग एक्ट' के नाम से प्रारम्भ हुआ जिसके अन्तर्गतकिसी पैकेट पर उसमे रखी हुई वस्तु की मात्रा, 
उसका वजन, उसके निर्माता का नाम आदि लिखना अनिवार्य है। जिससे उपभोक्ता के द्वारा वस्तुओ की तुलना 
की जा सके और वह उचित निर्णय ले सके। भारत सरकार ने भी भारत सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत एक 
आदेश जारी किया है जिसके अनुसार वस्तु के पैंकेट पर वस्तु को पैक करते समय शुद्ध मात्रा, अधिकतम 
मूल्य, निर्माण की तारीख, निर्माता का नाम एवं पता होना अनिवार्य है। सरकार ने यह आदेश 28 
जुलाई, 4975 को जारी किया, जिसे 'पैकेज्ड वस्तु नियमन आदेश-4978' के नाम से जाना जाता है जो ॥ 
जनवरी, 4976 से लागू हुआ। इस आदेश का उद्देश्य पैकेज्ड वस्तु का उचित मूल्य पर वितरण है। यह 
आदेश पहले 4 सितम्बर, 4975 से लागू होना था, लेकिन बाद मे इसके लागू होने की तारीख दो बार बदली 
गयी और अन्त मे यह 4 जनबरी-4976 से लागू क्रिया जा सका। 4 अप्रैल, 4980 से यह आदेश 'बाट एवं 
माप-मात अधिनियमके अन्तर्गत कर दिया गया है।'” इस आदेश की मुख्य बाते अग्र-लिखित है. _ 
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(क) कोई भी व्यक्ति वस्तुओ को बेचने के लिए पैक नहीं करेगा जब तक कि प्रत्येक पैकेट पर 
एक लेबिल अग्रलिखित बातो के सम्बन्ध में नहीं लगा देता-(4) पैकेट के अन्दर वस्तु की पहचान, (2) 
पैकेट मे रखी हुई वस्तु की मात्रा या वजन या माप, (3) तारीख जिस दिन पैकेट तैयार किया गया है-माह 
एवं वर्ष सहित, (4) पैकेट का मूल्य। 

(ख) कोई भी व्यक्ति ऐसे पैकेट को न बेचेगा, न वितरित करेगा और न देगा जिस पर उपर्युकत 
से 4 मे लिखी बाते नहीं है। 

(ग) पैकेट या लेबिल पर जो मूल्य दिया गया है उससे अधिक मूल्य पर कोई भी डीलर उस वक्स्तु 
को नहीं बेचेगा। 

(घ) प्रत्येक पैकेट पर निर्माता या पैक करने वाले का पूरा नाम एवं पूरा पता ढोगा। 

(ड ) लेबिल या पैकेट पर जो विवरण वजन, माप या नम्बर के बारे में दिया है वह किसी भी 
प्रकार शर्त-सहित नहीं होगा। 

(च) वे वस्तुए जिन पर सरकारी मूल्य नियन्त्रणलागु है, उन पर नियन्त्रित मूल्य ही दिये जायेगे। 

(छ) पैकेट पर 4 दिसम्बर,4990 से प्रत्येक निर्माता वस्तु पर समस्त कर सहित अधिकतम मूल्य 
अकित करेगे। 

(ज) पैकेट मे वस्तु के वजन की घोषणा मे उनके पैकिंग सामान का वजन शामिल नही होगा। 

(झ) यदि किसी वस्तु को रैपर या आधानपात्र मे बेचा जाता है जो उस रैपर या आधानपात्र पर 
सभी सूचनाएं दी जायेगी। 

(ञ) यदि पैकेट पर शुद्ध वजन या मूल्य लिखना असम्भव या अव्यवहारिक हो तो पैकेट के साथ 
एक लेबिल या मुहर लगा दी जाय जिस पर शुद्ध वजन एव मूल्य स्पष्ट रूप से दिया हो। 

सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार उपर्युक्त आदेश उन वस्तुओ पर लागू नहीं होता है जो किसी 
उद्योग मे कच्चे माल के रूप मे काम आती है या थोक पैकेट के रूप मे बेची जाती है या वे बस्तुए जो 
खाने के काम मे आती है। यह आदेश बहुत छोटी वस्तुओ पर भी लागू नही होता है। बीडी व अगरबत्ती इस 
सीमा से बाहर है, तथापि व्यवहारिक रूप से इन वस्तुओ की पैकिंग पर भी वस्तुओं की मात्रा या सख्या, 
कम्पनी अथवा उत्पादन करने वाली ससथा का नाम एवं मूल्य आदि दिये होते है। वास्तव में यह आदेश 
उन वस्तुओ पर भी लागू होता है जो आम जनता की उपभोग की वस्तुएं है, जैसे- कॉफी,चाय, खाने के 
तेल, वनस्पति तेल, सावुन, बिस्कुट, सीमेट, बच्चो का दूध, दवाइयों, सौन्दर्य-प्रसाधन की वस्तुएं आदि। 

सन्दर्भित अधिनियम में जुलाई-4994 से दूध, चीनी, अनाज, सौन्दर्य-प्रसाधन, टूथपेस्ट, सेविगक्रीम, 
जैम आदि 28 वस्तुओं को इस अधिनियम से इस आशय से मुक्त कर दिया गया है कि इन वस्नुओ की कोई 
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भी मात्रा पैकिंग की जा सकती है।“” 'मानक पैक साइज व कुछ वस्तुओ को मिली छूट की जाँच के लिए 
स्थायी समिति भी गठित की गयी है। इन नियमो को अधिक प्रभावी बनाने के लिए समय-समय पर व्यापार 
व उद्योग, सम्बद्ध मनन्‍्त्रालयो, उपभोक्ता सगठनों, मानक सस्थानो व अन्य सम्बद्ध लोगो से परामर्श करके 
सशोधन किये जाते है।“” भारतवर्ष मे यह आदेश कडाई से लागू नहीं किया गया है। भूतपूर्व उद्योग एव 
नागरिक आपूर्ति मन्नी श्री जार्ज फर्नाडीज के अनुसार भारतवर्ष मे उपभोक्‍ता को करीब 32,000 करोड रुपये 
प्रति वर्ष.पैक किये हुए पैकेटो मे कम वजन से) ठगा जाता है।_> वास्तव मे यह आदेश उपभोकताओ की 
भलाई एवं सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने में एक कदम है। इसके लिए आवश्यक है कि निर्माता 
पैकिंग के सन्दर्भ मे आचार-सहिता एवं आदेश का पालन करे एवं उपभोक्ता सावधानी तथा विवेक से उपभोग 
की वस्तुओ का क्रय करते हुए पैकिगों पर ध्यान दे। 
जुलाई-4994 मे मे जो 28 क्स्तुए इस अधिनियम की व्यवस्था से, इनकी कोई भी मात्रा की पैकिग 
करने के नाम से मुक्त की गयी, तो वास्तव मे मात्रा का विभाजन करने वाले व्यक्तियो को यह दायित्व सापा 
जा सकता था कि क्ल्तुओ की मात्रा के अनुपात मे पैकिंग के विभाजन के बाद पुन पैकिंग पर मूल्य, मात्रा 
इत्यादि अकित की जाय, अन्यथा इससे गरीब उपभोक्ता के शोषण की सम्भावना बढ गयी है। इस आदेश 
के जारी होने से उपभोक्‍ताओ को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि वस्तु पर जो 
मूल्य लिखे जाते है, दुकानदार उससे कही अधिक मूल्य स्थानीय करो के नाम पर वसूल करता है। इसके 
अतिरिक्त साबुन, कापिया इत्यादि वस्तुओं पर पहले ही अधिक मूल्य अकित किया गया होता है। इस प्रकार 
का आदेश जनता के लिए पूर्ण उपयोगी नहीं रहा है फिर भी कम वजन या माप की शिकायतो मे अवश्य 
कमी हुयी है। 
(झ) बाट एवं माप-मान अधिनियम-4976 - 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश मे एक महत्वपूर्ण सुधार 
भार और माप की प्रणालियों मे एकरूपता के रूप मे आया है। भार एवं मानक अधिनियम-4956 के अन्तर्गत 
मीट्रिक टन प्रणाली पर आधारित भार और माप के एक समान मानक बनाये गये। इस अधिनियम द्वारा बनाए 
गये मानक, इस सम्बन्ध मे राज्यों द्वारा बने कानूनो की व्यवस्था के अनुसार लागू किये गये। राज्यों ने इन 
कानूनो को लागू करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था भी विकसित की। नागरिक आपूर्ति विभाग मे भार और माप 
इकाई इस विषय से सम्बन्धत सभी गतिविधियो को देखने वाली एजेन्सी है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के अनुसार 
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भार एवं माप की व्यवस्था बनाने तथा कुछ कमियो को दूर करने के लिए एक व्यापक कानून भार एवं माप 
मानक अधिनियम-4976 लागू किया गया।“: 

इस अधिनियम का उद्देश्य तोल एवं माप के मान को स्थापित करना तथा तोल, माप व अन्य 
वस्तुए जो तोल, माप या अक से बेची या वितरित की जाती है उनके अर्न्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य का 
नियमन करना एवं इनसे सम्बन्धित कार्य करना है। इस अधिनियम के मुख्य तत्व निम्नलिखित है- 

4 तोल एवं माप प्रमाणो की स्थापना - बाट एवं माप की प्रत्येक इकाई मैट्रिक प्रणाली पर आधारित 
होगी। इसके लिए मीटर, किलोग्राम, एम्पीयर, केलविन आदि को काम मे लाया जायेगा। 

2 गैर-मान बाट,माप या अक के प्रयोग तथा उनके बनाने पर प्रतिबन्ध - इस अधिनियम के 
अधीन गैर मान के बाट व माप के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। साथ ही ऐसे बाट व माप 
बनाने पर रोक भी लगा दी गयी है। कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को बेचने के लिए मूल्य गैर मान के बाट 
एवं माप मे नहीं बता सकता, न वस्तुओ पर इस प्रकार का तथ्य अकित ही कर सकता है और न ही 
इसका कैशमेमो, बिल या बीजक आदि बना सकता है। यदि कोई परम्परा, रीति या तरीका ऐसा है जिसमे 
मान से कम या अधिक क्स्तु की माँग की जाती है या वस्तु की सुपुर्दगी की जाती है तो इस प्रकार की 
माँग या सुपुर्दगी व्यर्थ होगी। यदि कोई व्यक्ति बाट,माप या अक बनाता है,बेचता है या वितरित करता है 
या उसकी मरम्मत करता है तो उसको इस प्रकार के वितरण, विक्रय या मरम्मत का लेखा-जोखा रखना 
अनिवार्य है। 

(3) मान उपकरणो का सत्यापन - प्रत्येक माप पर प्रमाणित होने की मुहर लगवाना आवश्यक है। 
यह मुहर निर्धारित अधिकरण द्वारा निश्चित फीस लेकर लगायी जायेगी। यदि किसी मान यर मुहर नहीं लगी 
है तो उसका प्रयोग वर्जित है। सभी प्रयोग मे आने वाले मापो व बाटो पर एक निश्चित समय के बाद मुहर 
लगवाना अनिवार्य है। 

4 सरकरी अधिकारियों के अधिकार - इस अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त निदेशक या उसके 
द्वारा अधिकृत व्यक्ति किसी भी ऐसे स्थान पर उचित समय मे प्रवेश कर सकता है तथा तौल, माप या 
उससे सम्बन्धित रिकार्ड को अपने कब्जे मे ले सकता है जहाँ पर इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय 
कार्य किये जाने की सम्भावना हो इस प्रकार का यदि कोई भी अप्रमाणित तौल या माप पाये जायेगे तो 
उसको केन्द्रीय सरकार जब्त कर सकती है। 

5 दण्ड - धारा-50 के अनुसार यदि कीई भी व्यक्ति निर्धारित मानको केमापो व बाटो का 
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उपयोग नही करता तो उसको इस प्रकार का कार्य पहली बार करने पर छ माह की सजा या एक हजार 
रुपये का आर्थिक दण्ड या दोनो दिया जा सकता है, परन्तु दुबारा या बाद के अपराधो पर 2 वर्ष की सजा 
या 5,000 रुपये का आर्थिक दण्ड या दोनो दिया जा सकता है।“ 

सविधान मे बयालीसवे सशोधन से माप व भार परिपालन का विषय समवर्ती सूची मे आ गया था। 
इस परिपालन को पूरे देश मे एक समान बनाने के लिए माप व भार मानक[(परिपालन) अधिनियम-4985 
नामक संघीय कानून लाया गया। इसमे ऐसे माप, भार तथा इनमे इस्तेमाल होने वाले उपकरणों एवं यन्‍त्रो 
पर प्रभावी कानूनी नियन्त्रण की व्यवस्था है। जिनका उपयोग वाणिज्यिक कारोबार, औद्योगिक उत्पादन तथा 
सार्वजनिक स्वास्थ्य व मानव सुरक्षा मे होता है। मत्रालय द्वारा जारी समान प्रस्तावित नियमों को अधिकाश 
राज्यो ने अधिसूचित कर दिया है। कुछ राज्य ऐसा करने वाले है।““ 

(ज) उपभोक्ता सरक्षण अधिनियम-4986 + 

उपभोक्ता के हितो की देखभाल करना तथा उसके हितो 

की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाना ही उपभोक्ता सरक्षण कहलाता है। प्रभावशाली उपभोक्ता सरक्षण 
हेतु व्यवसायी, सरकार तथा उपभोक्ता तीनो को व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। भारत मे उपभोक्ता 
सरक्षण के लिए सरकार द्वारा तीन महत्वपूर्ण प्रयास किये गये, पहला- पचवर्षीय योजनाओ के माध्यम से 
सार्वजनिक क्षेत्र का विकास एवं विस्तार ताकि उत्पादन बढाकर, उत्पादन एव पूर्ति मे समन्वय स्थापित कर, 
उचित मूल्य पर वस्तुएं या सेवाएं उपलब्ध कराकर, निजी एकाधिकार को नियन्त्रित कर, वितरण व्यवस्था मे 
सुधार लाकर उपभोक्ता के कल्याण की अभिवृद्धि की जा सके। दूसरा- सरकार ने क्स्तुओ या सेवाओ के 
उत्पादन, पूर्ति, वितरण ,मूल्य तथा गुणवत्ता की व्यवस्था मे सुधार लाने के लिए कई अधिनियम पारित किया है। 
तीसरा- उपभोक्ता की कठिनाइयो को दूर करने के लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विकास 
किया है। 

उपभोक्ता सरक्षण हेतु इस अधिनियम से पूर्व सरकार द्वारा किये गये प्रयासों को निष्फल तो नहीं 
कहा जा सकता परन्तु इन प्रयासों का परिणाम आशानुरूप नहीं रहा है। जन उपयोगी सेवाओ के क्षेत्र मे 
सार्वजनिक क्षेत्र लगभग एकाधिकार की स्थिति मे होने के बावजूद इनका निष्पादन सनन्‍्तोषजनक नहीं रहा। 
कुछ कानून जैसे, एकाधिकार एवं प्रतिबन्धित व्यापार व्यवहार अधिनियम आदि सार्वजनिक उपक्रमो की दशा मे 
लागू नहीं होते और जो लागू भी होते है उनकी जटिल प्रक्रिया के कारण इनका सदुपयोग नहीं किया जा 
सका। इसके अतिरिक्त उपभोक्‍ताओ की रक्षा के लिए अन्य बहुत से अधिनियम उपलब्ध है, परन्तु इन 


मकर हल्‍*ममममर साममामाा) सांममरकाकः पमकएका+ पायामामम), इन आयशा आता धरना नामाग2) वममयादापकी! विमान पाया सादा १स्‍ममाा आम ऑमम स्वप्न अनाम्यए:३३ अंममायरा४क फरिकिपकााक पमााफााआरे धरम भयाताााा २धा5पाएफ पाक पाए. मिफमााा का भसामपममयाक्ा साकम्आका कप सम0७३७७ भुम्मााा# 4 थिन्‍आ०००ा७ भरा सशमरका साइााापाल 20४पककके ऋियेाए पंधाममिशाा० धमाका धयायकाउक भरा प्राय पांमवााशाा पावाहामक अपनी म पा अप वे ८८ विाका3>+मध:, "९02उ--. *नााककन, >करल्‍मरकाद 2: भंपफपिलमपाओए पमरवापकाम- 'मककएफन 


32. विपणन, विक्रय कला एवं विज्ञापन-जैन,एस सी ,साहित्य भवन आगरा-4994, पृष्ठ सख्या-6 
33 भारत-4993,सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली,पृष्ठ सख्या-460 
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अधिनियमो के जटिल प्रक्रिया के कारण इस उद्देश्य की प्राण्ति हेतु उपलब्ध प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन 
एवं अनुपालन नहीं हो पाया। इससे प्रभावित होकर सरकार ने सबसे अधिक महत्वपूर्ण एव प्रभावकारी 
अधिनियम 'उपभोकता सरक्षण अधिनियम-4986' पारित किया है। 

उपभोक्ता सरक्षण अधिनियम-986, 24 दिसम्बर, 4986 से लागू किया गया। इस अधिनियम मे इस 
बात के लिए प्रावधान किये गये है कि उपभोक्ता के हितो की रक्षा के लिए उपभोक्ता परिषदो का गठन 
किस प्रकार किया जायेगा। उपभोक्ता से सम्बन्धित विवादो के निपटारे के लिए इस अधिनियम मे अधिकारयुक्त 
अभिकरणो के गठन की व्यवस्था भी की गई है।इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नवत्‌ है- 

अ) अनुचित व्यापार व्यवहार - इस अधिनियम के लिए अनुचित व्यापार व्यवहार का आशय वही 
है जो एकाधिकार एवं प्रतिबन्धित व्यापार व्यवहार अधिनियम-4969 की धारा-36(ए) मे वर्णित है। 
धारा-36(ए) के अनुसार अनुचित व्यापार व्यवहार से आशय उस व्यवहार से है जिसके द्वारा किसी वस्तु के 
पूर्ति, प्रयोग या विक्रय बढाने या सेवाओ के प्रावधान करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कोई भी कार्य 
किया गया हो तथा जिससे वस्तुओ तथा सेवाओ से उपभोक्ता को हानि अथवा चोट पहुँची हो, चाहे 
प्रतियोगिता को प्रतिबन्धित किया गया हो अथवा अन्यथा किया गया हो-* 

(4) विवरण देने का व्यवहार चाहे वह लिखित या मौखिक रूप से दिया गया हो अथवा देखे जाने 
वाले प्रतिबन्धात्मक कार्य, किये गये हो जिसमे- 

4 गलत वर्णन किसी विशेष प्रकार के प्रमाप, गुण, स्तर,ढाँचे, प्रतिरप अथवा शैली के सम्बन्ध मे 
है। 

2 गलत वर्णन करके कि, सेवाए किसी विशेष प्रकार के प्रमाप गुण अथवा स्तर की है। 

3 किसी वस्तु को पुननिर्मित, द्वितीय स्तर की, नवीनीकरण करके या पुरानी वस्तु को गलत वर्णन 
करके नई वस्तु के रूप मे प्रस्तुत किया गया हो। 

4 यह वर्णन करके कि वस्तुएं अथवा सेवाएं प्रायोजकता, स्वीकृत निष्पादन, विशेषताएं, सहायक 
औजार, प्रयोग अथवा लाभ से परिपूर्ण है जो कि सामान्यतया इस प्रकार की वस्तुएं नही रखती है। 

5 यह वर्णन किया जाता है कि विक्रेता अथवा पूर्तिकर्ता, स्वीकृति अथवा मान्यताप्राप्त है जो कि 
अभी तक इस प्रकार के विक्रेता अथवा पूर्तिकर्ता के पास नहीं था। 

6 वस्तुओ या सेवाओं की उपयोगिता अथवा आवश्यकता के बारे मे गलत या भ्रामक वर्णन किया 
जाता है। 

7 जनता को किसी वसतु अथवा उत्पाद के जीवन काल, प्रभाव या निष्पादन के बारे मे कोई 
गारण्टी दी गई हो लेकिन व्यवहार मे ऐसी गारण्टी बिना किसी पर्याप्त अथवा अपर्याप्त परीक्षण के दी गई हो। 


>>] वैममकुफ ]र्|णवक: भवा+ा० पुराकाा पन्ना 'अष्पयाामपयन टरयोरनकाथके अमकआरभ8 “कसअन्‍कमल, परबनमरे। सका, सनइंक्रमाप- अंचलयृ:0ा७ डलनकन्बरता (एपकमताप आपकमइम्गा ेरमातपनयत पेनवनइमक. 'रमया फास्‍व्नमभथ +नशाकमनयत पशपाउपपतथ अिकानबपया पनिकनलज, &कपल० ० क भपनथपममादत परमोपननया अम्मा, पामवकापपा, स्‍पया८+,. प्रकामभुमाला, “मनाए -न्‍पन्‍मा मदनमयकाता सकापनाकान करवमाफया भयानक धनपपरोकषनह पाना ९८ाम-॥/१ 0. वडभवपपभा मपमवपनथ८ कामना वमातपानन सक्रान्‍न-+ अपाामयाव कामाऊप्ाा मां सपना -वाहपः जाए आराम पापा, पार अधन्‍्डनाकक, 
सेअ्य» पेम्याअस अाम्म्मूका यात्रा सायाकाार'ं आया 


34 राज्य एब व्यवसाय-जगदीश प्रकाश, कक्‍्कड एवं शुक्ल, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद-4994 पृ स-469 
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8 जब जनता को इस प्रकार गलत वर्णन करके यह गारण्टी या आश्वासन दिया जाता है कि क्स्तु 
के एक निश्चित परिणाम को प्राप्त करने से पहले किसी प्रकार के दोष आने पर उस वस्तु की मरम्मत 
अथवा उसको बदल दिया जायेगा जबकि व्यवहार मे ऐसा कार्य न किया गया हो। 

9 पदार्थरूप मे वस्तु के मूल्य के बारे मे जनता को भ्रमित किया गया हो। 

40 दूसरे व्यक्ति द्वारा बेची जाने वाली वस्तु को घटिया बताना अथवा उसके बारे मे गलत या भ्रामक 
तथ्य देना। 

(2) समाचार पत्रों मे किसी क्स्तु को विक्रय अथवा पूर्ति करने के लिए विज्ञापन का प्रकाशन किया 
जाता है जबकि बाजार की प्रकृति,व्यवसाय का आकार एवं प्रकृति तथा विज्ञापन को देखते हुए इस बात का 
पता चलता है कि वस्तुओ अथवा सेवाओ को उस मूल्य पर देने का कतई विचार नही था। 

(3) इस बात की अनुमति दी जाती है कि- 

(अ) उपहार, पुरस्कार अथवा अन्य वस्तुओ का प्रस्ताव किया जाना ,जबकि ऐसा देने का कोई विचार 
नहीं है अथवा इस प्रकार की भावना विकसित की जा रही है कि कुछ वस्तुए नि शुल्क दी जा रही है,जबकि 
उनका मूल्य लेन-देन वाले मूल्य मे पहले से शामिल है, 

(ब) व्यवसाय हित अथवा उत्पाद की पूर्ति, प्रयोग या बिक्री, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बढाने के लिए 
किसी प्रतियोगिता, लाटरी, कौशल या अवसर का खेल सगठित करना। 

(4 ) वस्तुओ के विक्रय या पूर्ति की अनुमति देना जिनको कि उपभोक्ताओं द्ारा प्रयोग किया जाता है, 
इस बात को जानते हुए कि जो वस्तु बेची जा रही है वह सक्षम अधिकारी द्वारा स्तर,गुण निर्माण, प्रतिरूप 
आदि को पूरा नही करती है और जिससे उपभोकताओ को हानि या चोट पहुँचने की आशका है। 

(5) ऐसी वस्तुओ की जमाखोरी करना अथवा विनिष्टता को बढावा देना जिन्हे कि विक्रय के लिए 
उपलब्ध कियाजाता है इस आशय से कि उस वस्तु अथवा उसी तरह की अन्य वस्तुओ का मूल्य बढ जाना है। 

(ब) उपभोक्ता सरक्षण परिषदे - इस अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत उपभोक्ता के हितों की रक्षा 
के लिए सरक्षण परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया है। से परिषदें निम्न दो प्रकार की होती है- 

4 केन्द्रीय उपभोक्ता सरक्षण परिषद - धारा-4(2) के अनुसार इस परिषद मे निम्न सदस्य होगे- 

4 केन्द्रीय सरकार के खाद्य एव नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रभारी मन्‍्त्री इस परिषद के अध्यक्ष 
होंगे। 

2 विभिन्‍न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की 
जायेगी, जिनकी सख्या सरकार निर्धारित करेगी। 

यह परिषद वर्ष मे कम से कम तीन बार अपनी बैठक बुलायेगी। 

केन्द्रीय परिषद के उद्देश्य - धारा-6 के अनुसार यह परिषद उपभोकताओ के अग्रलिखित अधिकारों 
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की रक्षा एव प्रवर्तन से सम्बन्धित कार्यवाही का अनुपालन सुनिश्चित करेगी- 

।4 जीवन एवं सम्पत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं के विपणन के विरुद्ध सरक्षित होने का अधिकार। 

2 क्स्तुओ के मूल्य, प्रमाप, शुद्धता, क्षमता, मात्रा तथा गुण आदि के बारे मे सूचित होने का अधिकार 
जिससे कि अनुचित व्यापार व्यवहार से उपभोक्ता की सुरक्षा की जा सके। 

3. प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर क्स्तुओ की विभिन्‍न किस्मो तक यथासम्भव पहुँच को सुनिश्चित करने 
का अधिकार। 

4 उपयुकत स्तरों पर उपभोक्ता हितो पर ध्यान देने को सुनिश्चित एबं अपनी बात कहने का 
अधिकार। 

5 अनुचित व्यापार व्यवहार या धोखाधडी से उपभोक्‍ताओ के शोषण के विरुद्ध निवारण प्राप्त करने 
का अधिकार। 

6 उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। 

2 राज्य उपभोक्ता सरक्षण परिषद - राज्य सरकारे आदेश जारी करके राज्य उपभोक्ता सरक्षण 
परिषद का गठन करेगी। सरकार परिषद के लिए सदस्यों की सख्या का निर्धारण समय-समय पर अपने 
आदेश द्वारा करेगी। धारा-7 मे वर्णित राज्य मे उपभोक्‍ता के अधिकारो की रक्षा एवं प्रवर्तन का कार्य राज्य 
परिषदे देखेगी। 

(स) उपभोक्ता विवाद निवारण अभिकरण - धारा-9 के अनुसार अधिनियम के उद्देश्यो को प्राप्त 
करने के लिए निम्न अभिकरणो का गठन किया जायेगा- 

(क) उपभोक्ता विवाद निवारण मच - इसकी स्थापना'जिला मच' के नाम से राज्य के प्रत्येक जिले 
मे राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लेकर की जायेगी। 

(ख) उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-इसकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्व 
अनुमते लेकर की जायेगी जिसे 'राज्य आयोग' के नाम से जाना जायेगा। 

(ग) राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग - इसकी स्थापना केन्द्र सरकार द्वारा की जायेगी। 

(क) जिला मच की सरचना -4 धारा-40 के अनुसार प्रत्येक जिला मच मे निम्नलिखित सदस्य 
होगे- 

4 एक व्यक्ति जो जिला जज हो अथवा जिला जज के योग्य हो का नामाकन राज्य सरकार द्वारा 
अध्यक्ष के रूप मे किया जायेगा। 

2 एक व्यक्ति जो शिक्षा, व्यापार या वाणिज्य के क्षेत्र मे ख्याति प्राप्त हो। 


3 एक सामाजिक कार्यकर्ता। 
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2« जिला मच का प्रत्येक सदस्य 5 वर्ष तक या 65 वर्ष तक जो भी पहले हो तक पदधारण 
करेगा और ये सदस्य पुनर्नियुक्ति के योग्य नही होगे। 

3. सदस्यों का वेतन अथवा मानदेय तथा अन्य भत्तो का निर्धारण तथा सेवा शर्तों का नियमन राज्य 
सरकार करेगी। 

जिला मच का कार्यक्षेत्र - अधिनियम के अन्य प्रावधानो को ध्यान मे रखते हुए जिला मच ! लाख 
रुपये तक के वस्तुओ अथवा सेवाओ नथा क्षति पूर्ति के दावों के सम्बन्ध मे शिकायतों को देखेगा। स्थानीय 
सीमा के अन्तर्गत आने वाली शिकायते जिला मच को प्रस्तुत होगी। 

(ख) राज्य आयोग की सरचना -4 धारा -6 के अनुसार प्रत्येक राज्य आयोग मे निम्न व्यक्ति 
इसके सदस्य होगे- 

4 एक व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का जज हो अथवा रहा हो, की नियुक्ति राज्य सरकार अध्यक्ष 
के रूप में करेगी। 

2 दो अन्य सदस्य जो योग्य, सत्यनिष्ठ तथा प्रतिष्ठित हो तथा उन्हे अर्थशास्त्र, कानून, वाणिज्य, 
लेखाशास्त्र, उद्योग, जनसम्पर्क अथवा प्रशासन सम्बन्धी समस्याओ का पर्याप्त ज्ञान अथवा अनुभव हो। इस 
प्रकार के सदस्यों मे से एक महिला सदस्य होगी। 

2. इस प्रकार के सदस्यों का कार्यकाल, वेतन अथवा मानदेय एवं अन्य भत्तो का निर्धारण राज्य 
सरकार द्वारा किया जायेगा। 

राज्य आयोग का कार्यक्षेत्र - अधिनियम के अन्य प्रावधानो को देखते हुए राज्य आयोग का कार्यक्षेत्र 
निम्न होगा- 

(अ) उन शिकायतो एवं विवादी का निपटाय करना जो क्स्‍्तुओ अथवा सेवाओ के एक लाख रुपये 
से अधिक तथा 40 लाख रुपये तक के मूल्य से सम्बन्धित है अथवा क्षतिपूर्ति से सम्बन्धित है तथा जिला 
मच के आदेशो के विरुद्ध अपील सुनना, और 

(ब) ऐसे उपभोक्ता विवादों के अभिलेख को मेगाना तथा आवश्यक आदेश जारी करना जो जिला मच 
के समक्ष विलम्बित है,अथवा उनके द्वारा ऐसा निर्णय दिया गया है और राज्य आयोग ऐसा समझता है कि 
जिला मच ने कानून द्वारा दिये गये अधिकारों का अतिक्रमण किया है अथवा कार्यक्षेत्र अवैधानिक है अथवा 
इसमे किसी विशेष प्रकार की त्रुटि हो गयी है। 

(ग) राष्ट्रीय आयोग की सरचना -(4) धारा-20 के अनुसार राष्ट्रीय आयोग मे निम्न सदस्य होगे- 

4 एक व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का जज हो अथवा रहा हो, की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार 





द्वारा अध्यक्ष के रूप मे की जायेगी। यह महत्वपूर्ण है कि यदि उच्चतम न्यायालय के वर्तमान जज को आयोग 
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मे नियुक्त किया जा रहा है तो नियुक्ति के बारे मे मुख्य न्यायाधीश की पूर्व सलाह लेनी आवश्यक होगी। 

2 चार अन्य सदस्य जा योग्य, सत्यनिष्ठ एवं प्रतिष्ठित हो तथा उन्हे अर्थशास्त्र , कानून, वाणिज्य, 
लेखाशास्त्र, उद्योग, जनसम्पर्क अथवा प्रशासन सम्बन्धी समस्याओ का पर्याप्त ज्ञान अथवा अनुभव हो। इस 
प्रकार के सदस्यो मे एक महिला सदस्य होगी। 

(2) इस प्रकार के सदस्यो का कार्यकाल, वेतन अथवा मानदेय एवं अन्य भत्तो का निर्धरिण केन्द्र 
सरकार द्वारा किया जायेगा। 

राष्ट्रीय आयोग का कार्यक्षेत्र -[अ) उन शिकायतों एवं वादों का निपटारा करना जो शिकायते ऐसी 
वस्तुओ अथवा सेवाओ से सम्बन्धित है जिनका मूल्य या क्षति पूर्ति ।0 लाख रुपये से अधिक हो तथा राज्य 
आयोग के आदेशो के विरुद्ध अपीलो को सुनना, और 

(ब) ऐसे उपभोक्ता विवादों के अभिलेख को मेँगाना तथा आवश्यक निर्णय अभिनिर्णीत करना जो 
राज्य आयोग के समक्ष विलम्बित है अथवा उसके द्वारा दिया गया निर्णय है ओर राष्ट्रीय आयोग ऐसा समझता 
है कि राज्य आयोग ने प्रदत्त अधिकारों अथवा कार्यक्षेत्र का अतिक्रमण किया है अथवा निर्णय मे किसी 
विशेष प्रकार की त्रुटि की है। 

4993 के सशोधन के अनुसार रेलवे, विद्युत,डाकतार, बैंकिंग व स्वास्थ्य आदि सेवाओ को भी उसकी 
परिधि मे ले लिया गया है।> 

(द) शिकायतकर्ता ओर उसको प्राप्त होने वाली राहते - उपभोक्ता सरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत 
निम्न मे से कोई भी शिकायतकर्ता, हो सकता है- 

4 एक उपभोक्ता या कोई ऐच्छिक उपभोक्ता सघ जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम,4960 या 
कम्पनी अधिनियम-4956 या किसी लागू अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है। 

2 केन्द्रीय सरकार, 

3 राज्य या केन्द्र शासित सरकार। 

इस अधिनियम के अन्तर्गत शिकायत से अर्थ शिकायतकर्ता द्वारा लिखित शिकायत से है जो निम्न मे 
से किसी एक या अधिक से सम्बन्धित है- 

( किसी व्यापारी द्वारा अनुचित व्यापार व्यवहार अपनाने से उसे हानि या हर्जाना हुआ है, 





2 शिकायत मे जिस माल का जिक्र है उसमे एक या अधिक कमियाँ है, 
3 शिकायत मे जो सेवाए लिखी है उनमे कमी है, 
4 व्यापारी ने शिकायतकर्ता से उस मूल्य से अधिक मूल्य लिया है जो माल पर लिखा है या माल 


0जमा-० अमाधाकः कम्मकमा) आयाम अपााकाक पेन्‍्नममाड़ ९॥ाक यााम-ा साम्यद आओमभाक पाक रकजका दायर भरमाम्याक पैसमाप“ कमी मान #+ादआ शक 'उराकका आककम्याक मा भा ॥+ आधाएर22७ स५००४०+ पराामा..ापागक स40#2०# श्ापममाकवक पका; भ७- शा्ााएफ जमाााम, सका अमआाक+ अमममक २आ७0७ पसाा+ मार पा पफेकायॉमक! आमाककः गाद#ा/म+ सता; भरकर ग्राारंग्याए: पारा साफ शवमााआवा [य७म! नारा अरक >> मवण ५७ जया) अमरसाइक समा सादा 9०+पाक भ्ाक++मा वाम००॥ जसया७ा७ अमयावाकएे भम्ममायएक 4 दमा 
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के पैकेट पर लिखा है या जो कानून मे निर्धारित किया गया है। 

शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत करने का तरीका साधारण है। वह अपनी शिकायत बिना फीस दिये 
उचित स्तर पर कर सकता है अर्थात्‌ दावा करने की कोई फीस नहीं है। शिकायत स्वय दी जा सकती है 
या फिर भेजी जा सकती है। शिकायत सुनने के बाद शिकायतकर्ता को निम्न राहत मिल सकती है- 

। प्रतिवादी को कमी दूर करने के लिए कहा जा सकता है, 

2 माल को बदलने के लिए कहा जा सकता है, 

3 मूल्य वापस करने के लिए कहा जा सकता है, और 

4 हानि की क्षति पूर्ति के लिए कहा जा सकता है। 

जिला स्तर के निर्णय के विरुद्ध अपील 30 दिन के भीतर, कोई भी पक्ष राज्य स्तर पर प्रस्तुत कर 
सकता है। राज्य स्तर के विरुद्ध अपील 30 दिन के अन्दर राष्ट्रीय स्‍तर पर की जा सकती है। राष्ट्रीय स्तर 
के निर्णय के विरुद्ध 30 दिन के अन्दर उच्चतम न्यायालय मे की जा सकती है। 

किसी भी स्तर पर अपील करने की कोई फीस नहीं लगती है। अपीलो के शीघ्र निबटारे के लिए 
समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई है जो प्रान्तीय व राष्ट्रीय स्तरों की सुनवाई प्रारम्भ होने के पहले दिन 
से 90 दिन है। जिला मच, राज्य आयोग तथा राष्ट्रीय आयोग द्वारा किये गये निर्णय निश्चित समय के अन्दर 
अपील न होने पर अन्तिम निर्णय माने जायेगे ओर उनका क्रियान्वयन उसी प्रकार होगा जिस प्रकार कि 
न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयो मे होता है। 

(य) अधिनियम की कमियोँ एव सुझाव - समय की मॉग को देखते हुए भारत मे भी उपभोक्ता 
अपने अधिकारों के प्रति सरकार के सहयोग से सजग हुआ है, परन्तु उपभोक्ता सरक्षण हेतु बनाया गया यह 
कानून भी पूर्ण नही है, जैसे-कार्तिक दास बनाम मार्गन स्टेनले म्युच्युअल फण्ड के मामले मे सर्वोच्च 
न्यायालय इस अधिनियम की धारा-44 की व्याख्या मे एक निवेशक को उपभोक्ता नहीं माना गया है जब तक 
कि अशु/यूनिट निवेशक को आवण्टित न कर दी गयी हो। “अत एक निवेशक को इस अधिनियम का लाभ 


नहीं मिल सकता। 


खाद्य , नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुडी एक स्थायी ससदीय समिति ने अगस्त- 
4994 में सदन मे प्रस्तुत रिपोर्ट मे निम्न तथ्य प्रस्तुत किये है जिससे इस अधिनियम के अनुपालन मे आ 
रही समस्याये स्वत उजागर होती है- 

+# जिला उपभोक्‍ता अदालतो मे लगभग 3 5 लाख मुकदमे लम्बित है। ये अदालते मुश्किल से 
औसतन 335 प्रतिशत मुदकमे निबटा सकी है। 
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उप्रपकमना, फार्म 
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४ लगभग 46 प्रतिश मुकदमे तकनीकी कारणो से खारिज हो जाते है। 

४ राज्य आयोग के 54 प्रतिशत मामले तथा जिला अदालतो के 47 प्रतिशत मामले फैसले की 
प्रतीक्षा मे लम्बित है। 

इस प्रकार यदि न्याय पाने मे इतना विलम्ब होता है तो सामान्य न्याय प्रक्रिया एव उपभोक्ता सरक्षण 
अधिनियम की न्याय प्रक्रिया मे कोई अन्तर नहीं रह जायेगा तथा उपभोक्ता कुठित जीवन-यापन के लिए 
बाध्य होगा। 

अत इस अधिनियम के प्रावधानो को निम्नलिखित सुझावों के माध्यम से और प्रभावी बनाया जाना 
चाहिए- 

४ अधिनियम के उपभोक्ता को परिभाषा मे निवेशक को भी शामिल किया जाना चाहिए जो अपना धन 
किसी भी प्रकार की प्रतिभूतियों मे विनियोजन हेतु प्रस्तुत करता है तथा जिसे प्रतिभूति का आवण्टन नहीं 
किया जा सका है। अन्यथा उसे इस अधिनियम की व्यवस्थाओं का लाभ अर्थात्‌ सरल न्याय प्रक्रिया से कोई 
लाभ नहीं होगा। 

# सदस्यों की नियुक्ति मे राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए केवल अनुभवी एवं योग्य व्यक्ति ही 
सदस्य बनाये जाने चाहिए। 

४ उपभोक्ता को यह स्वतन्त्रता होनी चाहिए कि वह अपनी समस्याओं के निदान के लिए इस 
अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधानित मच या आयोग का सहयोग ले अथवा एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक 
व्यवहार अधिनियम के प्रावधानों का सहारा ले। 

« उपभोक्‍ताओ के लिए क्षति पूर्ति का आधार स्पष्ट किया जाना चाहिए। इस सन्दर्भ मे आवश्यक 
प्रावधान भी किया जाना चाहिए। 

४ मामले तकनीकी आधार पर खारिज न हो इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की देख-रेख के 
लिए प्रत्येक जिले मे गठित किये जाने वाले प्रस्तावित नियन्त्रण कक्षो मे ही एक अनुभाग उपभोक्ता सरक्षण 
अधिनियम के अधीन की जाने वाली अपील पर सुझाव हेतु बनाया जाना चाहिए जिसमे सरसरी तौर पर पीडित 
उपभोक्ता को इसब्रात की जाँच करवाने को व्यवस्था हो कि मामले तकनीकी आधार पर भविष्य मे खारिज तो 
नही होगे।इससे इन अदालतो मे एक ओर लम्बित विवादों की सख्या मे कमी लायी जा सकेगी और दूसरी ओर 
तकनीकी आधार पर खारिज होने वाले विवादी का प्रतिशत भी कम हो जायेगा। 

# वातावरण प्रदूषण को नियन्त्रित करने के लिए आवश्यक उपायो की भी व्यवस्था इस अधिनियम मे 
की जानी चाहिए। इससे जल,वायु तथा ध्वनि से सम्बन्धित प्रदूषण को नियन्त्रित किया जा सकेगा। 
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# यदि किसी भी कारणवश कोई हानिकारक उपभोक्ता सामग्री बाजार मे आ जाती है तो उसे 
तुरन्त जब्त करने का अधिकार प्रशासनिक तन्‍त्र को दिया जाना चाहिए। इसके लिए अधिनियम में अभी तक 
कोई व्यवस्था नहीं की गई है। 

# शहरी एव ग्रामीण क्षेत्रों मे उपभोक्ता शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए। इससे जनता मे 
उपभोक्ता आन्दोलन के प्रति अपनत्व की भावना जागृति की जा सकेगी। 

# इस अधिनियम के प्रावधानो को लागू करने के लिए राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार दोनो को 
समन्वित ढग से कार्य करने की आवश्यकता है। इससे उपभोक्‍ता आन्दोलन को सुदृढ आधार दिया जा 
सकेगा। 

यद्यपि इस अधिनियम के समस्त प्रावधानो को लागू कर दिया गया है परन्तु इसकी सफलता इस 
बात पर निर्भर करती है कि इसका कार्यान्वयन कितने प्रभावशाली ढंग से किया जाता है। इसके लिए 
उचित वातावरण तैयार किया जाना आवश्यक है तथा सभी एजेन्सियो, उपभोक्‍ता संघो तथा सम्बद्धअन्य 
सघो को आगे आकर सरकार की इस दिशा मे सहायता करनी होगी। 

(ट) भारतीय प्रतिभुति एवं विनिमय बोर्ड अध्यादेश-4992 - 

पूँजी बाजार की अनियमितताओ को दूर 
करके इसे रुक स्वस्थ वातावरण मे परिचालित होने देने एवं निवेशकों के हितो की रक्षा करने के उद्देश्य 
से वर्ष 4987-88 के बजट मे "भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड” नामक संस्था का गठन किए जाने 
की घोषणा की गई थी जिसके अनुरूप 42 अप्रैल, 988 मे एक गैर-साविधिक निकाय के रूप मे 'भारतीय 
प्रतिभूति एव विनिमय बोर्ड(एस ई बी आई- सेबी) का गठन किया गया। 30 जनवरी,4992 को एक 
अध्यादेश जारी करके "सेबी" को पूर्ण अधिकार प्राप्त साविधिक निकाय के रूप मे स्थापित कर दिया 
गया। 4 अप्रैल, ॥992 को 'सेबी' अधिनियम-4992 पारित किया गया। इसका मुख्यालय बम्बई में है तथा 
तीन क्षेत्रीय कार्यालय कलकत्ता,दिल्ली एवं मद्रास मे है। इसके वर्तमान अध्यक्ष डा0 एस0एस0 नाडकर्णी 
है। 22 
(अ) उद्देश्य - अधिनियम की प्रस्तावना मे इसके उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि 
सेबी का उद्देश्य निवेशकों के हितो की रक्षा करना तथा प्रतिभूति बाजार के विकास को बढावा देना एवं 
उसे विनियमित करना तथा इससे सम्बन्धित अन्य मामलों व घटनाओ पर नजर रखना है।इस प्रकार सेबी 
के निम्न उद्देश्य वर्गकृत किये जा सकते है- 
4 अशों के दलालो, उप दलालो, इनके हस्तान्तरण अभिकर्ताओ, निर्मम के बैकरो, निर्मम के 
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न्‍्यासियो, पजीयको, मर्चेन्ट बैकर्स, अभिगोपकों तथा प्रतिभूति बाजार के अन्य समस्त मध्यस्थो का 
पजीकरण करना एवं उनके कार्यकलापो को विनियमित करना। 

2 देश के समस्त स्कनन्‍्ध विपणियो एवं अश बाजारों के समस्त कार्यों को विनियमित करना, 

3 अश बाजारों से सम्बन्धित अनुचित एवं धोखाधडी से परिपूर्ण व्यापारिक कार्यों पर रोक लगाना। 

4 सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं निजी क्षेत्र के म्युच्युअल फण्डो सहित अन्य सामूहिक निवेश 
योजनाओ के कार्यकल्पो को विनियमित करना। 

5 प्रतिभूतियो के अन्तरग-व्यापार को नियन्त्रित एवं विनियमित करना। 

6 पूँजी बाजार मे कार्यरत विभिन्‍न मध्यस्थो को व्यापारिक गतिविधियो मे दोषी पाये जाने पर 
इनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना। 

7 कम्पनियों के अधिग्रहण एवं किसी एक व्यक्ति अथवा समूह द्वारा एक सीमा से अधिक अशो 
के खरीद को विनियमित करना। 

8 पूँजी निर्ममन(नियन्त्रण) अधिनियम, 4947 तथा प्रतिभूति अनुबन्धनियमन) अधिनियम-956 मे 
प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना। 

(ब)सेबी का सगठनात्मक ढोंचा - इसके दिन-प्रतिदिन के कार्यो के लिए सेबी को निम्नलिखित 
पाँच विभागों मे बॉँटा गया है- 

4 प्राथमिक बाजार विभाग - इसमे नीति, मध्यस्थ,स्व-विनियमनकारी सगठन, निवेशकों की 
कठिनाइयो तथा निर्देशन सम्बन्धी कार्यों को सम्पन्न किया जाता है। 

2. निर्गम प्रबन्धन एवं मध्यस्थ विभाग - अश बाजार के समस्त मध्यस्थो के पजीकरण, 
विनियमन, मध्यस्थो से सम्बन्धित मामलो की समीक्षा एवं समय-समय पर जारी किए गए निर्ममों के 
अभिलेखो की जाँच सम्बन्धी कार्य इस विभाग मे सम्पन्न होते है। 

3 द्वितीयक बाजार विभाग - इस विभाग मे नीति,सचालन एवं विनिमय प्रशासन, अश मूल्य की 
समीक्षा, बाजार खोज, अन्तरग व्यापार से सम्बन्धित कार्य किये जाते है। 

4 छोटे स्कन्ध विपणियों से सम्बन्धित विभाग- देश के छोटे स्कन्ध विपणियों का प्रशासन तथा 
अन्य गैर-सदस्य मध्यस्थो जैसे-उप दलालो से सम्बन्धित मामलों का निबटारा इस विभाग मे किया जाता है। 





5 सस्थागत निवेश विभाग - म्युच्युअल फण्डो तथा विदेशी सस्थायत निवेशको के सम्बन्ध मे 
नीति निर्माण नियन्त्रण एवं विनिमय सम्बन्धी मामले तथा शोध व अत्तर्राष्ट्रीय सगठनो की सदस्यता सम्बन्धी 
मामले इस विभाग मे आते है। 


(स) सेबी की वित्त व्यक्स्था - वर्ष 4988 मे एक गैर विधिक निकाय के रूप में गठित भारतीय 
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प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की प्रारम्भिक पूँजी 7 5 करोड रुपये थी, जो इसकी प्रवर्तक कम्पनियो- भारतीय 
औद्योगिक विकास बैक, भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा 
बराबर-बराबर दी गई थी। सेबी द्वारा यह धनराशि निवेशित कर दी गयी थी। इस धनराशि सं प्राप्त ब्याज 
की आय से "सेबी" के दिन-प्रतिदिन के कार्य सचालन सम्बन्धी व्यय पूरे किये जाते है। 

(द) सेबी के प्रावधान - सेबी ने स्वस्थ पूँजी बाजार की व्यवस्था हेतु समय-समय पर अनेक 
प्रावधानो की घोषणा की है जिनका अनुपालन किया जा रहा है। इसके कुछ प्रमुख प्रावधान निम्नवत्‌ है- 

4 निर्मम जारी करने वाली कम्पनियों द्वारा बिना ब्याज देयताओ वाली आवेदन राशि के उपयोग 
पर नियन्त्रण -इस प्रावधान के अन्तर्गत निवेशकर्ता को निर्गम के आवेदन पत्र के साथ बैको से क्रय 
किए गए 'स्टॉक-इन्वेस्ट' को लगाना होता है। यदि निवेशकर्ता को अश/ऋणपन्न आवण्टित हो जाते है तो 
उतनी धनराशि स्टॉक इन्वेस्ट जारी करने वाले बैक द्वारा सम्बन्धित कम्पनी के खाते मे हस्तान्तरित कर दी 
जाती है।अन्यथा उस पूँजी पर निवेशक को एक निश्चित दर पर ब्याज प्राप्त होता रहता है। इस प्रक्रिया 
के अन्तर्गत जहाँ निवेशक को अपनी पूँजी पर अश आवण्टित होने तक ब्याज प्राप्त होता रहता है, वही 
अश आवेण्टित न होने पर उसके धन की वापसी भी सुनिश्चित हो जाती है। 

2 विवरणिका को स्पष्ट करना -अबनिर्गम जारी करने वाली कम्पनी की व्यापारिक गतिविधियों का 
पूरा विवरण, पूर्व के निर्गगों का विवरण, भावी वायदे व उपलब्धियों, मूल्य एवं प्रीमियम निर्धारण का 
औचित्य तथा जोखिम तत्वों का स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक कर दिया गया है। नए नियमों मे यह भी 
व्यवस्था है कि यदि किसी स्तर पर यद्द पता चलता है कि निर्गमम जारी करने वाली कम्पनी द्वारा 
विवरणिका मे कुछ बाते छुपायी गयी है तो उन्हे निवेशकों को प्रतिभूतियों आवण्टित करते समय स्पष्ट 
करना होगा तथा निवेशकों को यह छूट भी प्रदान करनी होगी कि नई जानकारी के आधार पर यदि वे 
अपनी पूँजी वापस लेना चाहे तो ऐसा कर सकते है। 

3 अश के मुल्य व प्रीमियम का निर्धारण - सेबी के नवीन दिशा-निर्देशो के अनुसार भारतीय 
कम्पनियों अब अपने अश का मूल्य एव उस पर लिए जाने वाले प्रीमियम का निर्धारण करने के लिए 
पूर्णछपेण स्वतन्त्र है, लेकिन शर्त यह है कि मूल्य व प्रीमियम सभी के लिए समान हो तथा इसकी 
सार्थकता को सिद्ध किया गया हो। 

4. मर्चेन्ट बैंकर्स के लिए आचार सहिता - सेब्री ने मर्चेन्ट बैकर्स के लिए एक आदर्श आचार 
सहिता जारी की है ताकि वे अपने कार्यकलाप निष्पक्षता एवं सत्यनिष्ठा के उच्च आदर्शों व मानको के 
अनुसार सचालित कर सके। दिसम्बर, 4992 मे जारी किए गए प्रावधानों के अधीन उनके पंजीकरण प्रमाण 
पत्रों को जारी करने एव उसका नवीनीकरण करने की शर्तों,पूँजी पर्याप्तता मानको, लेखों के सम्बन्ध मे , 
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सेबी को व्यापक अधिकार प्राप्त होगे। इसमे मर्चेन्ट बैकर्स द्वारा प्रबन्धित निर्मम के मामले मे किसी भी 
प्रकार की गडबडी अथवा अनियमितता होने पर सीधे मर्चेन्ट बैकर्स के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी। 
इस प्रकार की त्रुटियो पर सम्बन्धित मर्चेन्ट बैकर्स के 8 विन्दु हो जाने पर उनके पजीकरण को निलम्बित 
किए जाने अथवा उसके अधिकार पत्र को वापस लिए जाने जैसी कार्यवाही की जा सकती है। 

5 अभिगोपको के लिए प्रावधान - अब अभिगोपक के रूप मे कार्य करने के लिए न्यूनतम 
परिसम्पत्ति सीमा 20 लाख रुपये निर्धारित की गई है। इसके साथ-साथ सेबी ने सभी अण्डर राइटर्स को 
चेतावनी दी है कि निर्गम के गैर अभिदत्त भाग की खरीद मे किसी भी प्रकार की अनियमितता बरतने पर 
उनके पजीकरण को रदृद किया जा सकता है। 

6 अश दलालो पर नियन्त्रण - यह सर्वविदित है कि 4992 का प्रतिभूति घोटाला मुख्यरूप से 
अश दलालो की काली करतूतो का परिणाम था। ऐसी घटनाओ की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सेबी 
द्वारा 4992 मे नये नियम और विनियम जारी किए गये है, जिनमे अश दलालो के पजीयन की शर्ते, सेबी 
को पजीयन शुल्क का भुगतान, समुचित अभिलेखो का रख-रखाव, अभिलेखो का सेबी के अधिकारियो द्वारा 
निरीक्षण तथा दोषी पाये जाने पर पजीयन निलम्बन तथा निरस्तीकरण की कार्यवाही से सम्बन्धित प्रावधान 
दिए गए है। 

7 दलालो के लिए पुँजी पर्याप्तता मानक - सेबी ने अश बाजार दलालों के लिए पूँजी पर्याप्तता 
मानक निर्धारित किए है, जिनके अनुसार किसी भी स्तर पर किसी भी दलाल का सकल व्यापार उसकी 
आधारभूत पूँजी तथा अतिरिक्त पूँजी की आवश्यकताओं के 42 5 गुना से अधिक नहीं होना चाहिए। 
आधारभूत पूँजी से तात्पर्य दलालो द्वारा स्कन्ध विपणि के पास जमा कराई गई धनराशि से है। इस धनराशि 
मे 25 प्रतिशत नकद, 25 प्रतिशत बैक जमा, तथा 50 प्रतिशत स्वतन्त्र प्रतिभूतिया होती है। 

8 लेन-देन की पारदर्शकता - नये प्रावधानों की अधीन दलालो को निर्देश दिया गया है कि 
ग्राहको द्वारा क्रय की गई प्रतिभूतियों के अनुबन्ध पत्रों मे अशो का मूल्य तथा दलाली की राशि अलग-अलग 
दर्शायी जानी चाहिए। सेबी ने स्कन्‍्ध विपणियो को परिपत्र जारी कर स्कनन्‍्ध विपणियो को निर्देश दिया 
है कि वह दलालो को इस बात के लिए बाध्य करे कि वे ग्राहकों के धन को पृथक खातो मे जमा करे। 


9 अन्तरम व्यापार - भारतीय पूँजी बाजार में कम्पनियाँ स्वय या उनके कर्मचारी प्राय अन्तरग 
व्यापार के द्वारा नियमित रूप से अशो के मूल्यों मे हेरा-फेरी करते है। इस व्यापार के अन्तरग व्यापार 
को रोकने के लिए 'सेबी' ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड(अन्तरग व्यापार) विनियमन,992 को 
अधिसूचित कर दिया है। 


40 म्यूच्युअल फण्डो पर सेबी का नियन्त्रण - अस्सी एवं नब्बे के दशक मे सार्वजनिक क्षेत्र 
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के बैंको, जीवन बीमा निगम तथा सामान्य बीमा कम्पनियों ने अनेक म्युच्युअल फण्डो की स्थापना की 
जिनमे निवेशकों को बैक से ऊँची दर पर प्रतिफल दिये जाने का आकर्षण दिया गया। सेबी ने (म्युच्युअल 
फण्ड) विनियमन, 993 जारी करके सभी सरकारी एवं निजी क्षेत्र के म्युच्युअल फण्डो को सेबी'के 
नियन्त्रण मे ले लिया गया है। ताकि इनके सचालन मानको तथा कार्यविधियो मे एकरूपता लायी जा सके। 
प्रावधान है कि म्युच्युअल फण्ड स्थापित करने वाली कम्पनी की शुद्ध सम्पत्ति 5 करोड रुपये होनी 
चाहिए जिसमे प्रायोजको का अभिदान कम से कम 40 प्रतिशत हो। 

44 वायदा कारोबार पर रोक -'सेबी' ने 44 दिसम्बर,993 को वायदा कारोबार पर रोक 
लगाते हुए बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली व अहमदाबाद के स्कनन्‍्ध विपणियो को आदेश दिया है कि तात्कालिक 
प्रभाव से सभी सौदो मे सुपुर्ददी और भुगतान की व्यवस्था लागू की जाए एवं 'बदला' की सुविधा न दी 
जाए। यदि कोई दलाल इस आदेश को मानने से इन्कार करता है तो उसके बकाया सौदों को 'हवाला' 
बाजार मे नीलाम कर दिया जाए। 

42 ऋणपत्र न्यासी बनने की प्रक्रिया में सशोधन - अब भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड से 
पजीकरण का प्रमाणपत्र लिए बिना कोई भी ऋणपत्र न्यासी का कार्य नही कर सकता। ऋणपत्र धारकों के 
हितो की सुरक्षा हेतु ऋणपत्र न्यासी पर अनेक उत्तरदायित्व डाले गये है। ऋणपत्रो को पूँजी बाजार मे 
बेचने के लिए जारी करने से पूर्व ऋणपत्र न्यासी को एक कम्पनी के साथ न्यास सन्धि करनी होगी 
जिसमे ऋणपत्र धारकों के शिकायतों को दूर करने के लिए स्पष्ट प्रावधान करने होगे। दोनो मिलकर यह 
सुनिश्चित करेगे कि ऋणपत्नों के पुनर्भुगतान अथवा उनके अशो मे बदले जाने मे ऋणपत्र धारकों को किसी 
प्रकार की कठिनाई न हो। 

(य) कमियों - भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के नये अध्यादेशों ने भारतीय पूँणी बाजार की 
अनेक कमियो का पता लगाकर उनके निराकरण हेतु सार्थक उपाय किए है। पूँजी बाजारों मे कार्यरत सभी 
प्रकार के मध्यस्थो की गतिविधियों का यथासम्भव नियन्त्रण एवं विनियमन किया है, फिर भी कुछ मामलों 
मे 'सेबी' को यथोचित सफलता प्राप्त नही हो पाई है। 

इसे सबसे कम सफलता निवेशकों की दिन-प्रतिदिन की समस्याओ, जैसे-निर्गम जारी करने वाली 
कम्पनियों से प्रमाण पत्र तथा वापसी आदेश प्राप्त न होना, लाभाश आदि का भुगतान प्राप्त न होना इत्यादि 
का निराकरण करने मे ही मिली है। वर्ष 4993 के प्रथम 9 माह मे 'सेबी' को लगभग 4 लाख शिकायते 
निवेशकों की ओर से प्राप्त हुई जिसमे से केवल 4 6 लाख शिकायतो का निराकरण हो पाया। इस प्रकार 
लाखो शिकायते बोर्ड मे लम्बित है।? इस मामले मे 'सेबी' की शक्तियाँ सीमित है। निवेशक की किसी भी 
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शिकायत का निराकरण न करने की दशा मे दोषी कम्पनी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने का 
अधिकार सेबी' क पास नहीं है। यह अधिकार अभी भी भारत सरकार के कम्पनी मामलो के विभाग 
के पास ही है। 

कुछ अन्य मामलो, विशेष रूप से अश बाजार मे कार्यरत विभिन्‍न मध्यस्थो की कार्यप्रणाली मे समय- 
समय पर परिवर्तन करने तथा तदनुसार दिशा निर्देश जारी करने मे 'सेबी' की कार्य प्रणाली की आलोचना 
की जाती है। अश कारोबार से जुडे कुछ लोगो का मानना है कि 'सेबी' अश बाजार मे कार्यरत मध्यस्थो 
को विश्वास मे लिए बिना एक पक्षीय निर्णय लेकर नियमों मे परिवर्तन करके अचानक ही सम्पूर्ण 
कार्यप्रणाली को प्रभावित कर देती है। जब इन निर्णयो का विरोध होता है तब इसमे सशोधन कर. दिये 
जाते है। 

(र) सुझाव - नि सन्देह अपनी स्थापना के प्रथमतीन वर्ष मे ही 'सेबी' ने एक सुसगठित एवं 
विनियमित पूँजी बाजार उपलब्ध कराया है। भारतीय पूँजी बाजार पर भारतीय एवं विदेशी दोनो के निजी 
एवं संस्थागत निवेशकों का विश्वास बढ़ा है।'सेबी' ने इनके अधिकारों के सुरक्षा की समुचित व्यवस्था 
उपलब्ध कराई है। आने वाले समय मे भारतीय अर्थव्यवस्था का तेजी से भूमण्डलीकरण होने की पूर्ण 
सम्भावना है। ऐसी दशा में 'सेबी' की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण होगी अत उसे सम्पूर्ण पूँजी बाजार 
के कारोबार पर तीक्ष्ण एवं दूरगामी दृष्टि रखते हुए ऐसे उपाय करने होगे। जो निवेशकों के हितो की रक्षा 
के साथ-साथ देश के सर्वागीण विकास मे योगदान दे सके। इसके लिए 'सेबी' को अपने कार्यप्रणाली मे 
गुणात्मक सुधार लाना होगा तथा अपनी भूमिका को पर्यवेक्षण व नियन्त्रण ससथा के साथ-साथ परामर्शदात्री 
सस्था के रूप मे विकसित करना होगा साथ ही साथ इस साविधिक सस्था को किसी भी मामले पर निर्णय 
लेने से पूर्व सम्बन्धित पक्षों पर विस्तृत विचार विमर्श करना होगा। निश्चय ही इन प्रयासों से भारतीय पुँजी 
बाजार अपने वास्तविक उद्देश्यो को पूरा कर पायेगा। 
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समस्यार रुव॑ सुझाव 
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पचम-सर्ग 
समस्याएं एवं सुझाव 

समतावादी समाज की स्थापना मे प्रयासरत आज के विश्व की समस्त सरकारों के लिए, देश के 
सन्तुलित आर्थिक एवं व्यावसायिक विकास हेतु व्यापारिक क्रियाओ मे स्वयं की भागीदारी अपरिहार्य हो गयी 
है। विश्व के आर्थिक परिदृश्य मे हो रहे तीब्र परिवर्तन, पूँजीवादी एव समाजवादी देशो के रिश्तो मे तेजी 
से आ रहे परिर्वतन तथा बढ रहे व्यापारिक भूमण्डलीकरण के दौरान विश्व बाजार मे अपने उतपादों को 
प्रस्तुत करने तथा उनकी उपयोगिता को सिद्ध करने की चुनौती, विश्व के अधिकाश देशो के समक्ष खडी 
है। स्पष्ट है कि आने वाले समय मे देश एव समाज के बहुमुखी विकास तथा आर्थिक सुदृढता के लिए 
व्यापार की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण होगी। 

व्यापारिक क्रियाओ मे उत्पादक, उपभोक्‍ता, समाज एवं सरकार सभी का हित विद्यमान होता है। 
व्यापारिक क्रियाओ से सम्बद्ध समस्त पक्षो के हित की सुरक्षा का अधिक दायित्व तुलनात्मक रूप से 
सरकार का ही होता है। इस पवित्र एवं कठोर उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए ही कल्याणकारी 
सरकारे व्यापारिक क्रियाओ मे हस्तक्षेप करती है। इस प्रकार सरकार या तो स्वय व्यापारिक क्रियाओ मे 
भाग लेती है अथवा व्यापारिक क्रियाओ मे विभिन्‍न अधिनियमो के माध्यम से नियन्त्रण रखती है। किन्तु 
व्यापार में राजकीय हस्तक्षेप उसकी स्वतन्त्रता एवं मुक्ति हनन में खतरनाक राजनैतिक एवं सामाजिक 
मशाओ की सम्भावनाए भी प्रकट करता है। कई बार राजकीय हस्तक्षेप विशिष्ट दशाओ के अन्तर्गत आर्थिक 
विकास मे बाधा डालता है और आर्थिक गतिहीनता एवं गिरावट का कारण बन जाता है। सम्भवत इसी 
समायोजन हेतु भारत की वर्तमान सरकार ने आर्थिक एवं व्यापारिक उदारीकरण के अनेक पैकेजो की 
घोषणा की है तथा कई व्यापारिक नियन्त्रणो मे ढील दी गयी है। 

नि सन्देह वर्तमान भौतिकवादी युग मे अर्थ की प्रधानता ने स्वार्थ को सर्वोपरि बना दिया है तथा 
नैतिक मूल्यो का ड्रास होता जा रहा है। व्यापारी वर्ग अपने लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से 
विभिन्‍न निन्दनीय कृत्यो द्वारा उपभोक्ताओं का बहुविधि शोषण करता हुआ सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। देश 
के कोने-कोने मे बिखरा हुआ उपभोक्‍ता, सगठन शक्ति के अभाव मे व्यापारी वर्ग द्वारा किये जा रहे 
उसके शोषण को परिस्थितिजन्य मानकर एक मूक दर्शक के रूप मे स्वीकार करता है। फलस्वरूप अनन्य 
नियमो एवं नियन्त्रणो के बावजूद व्यापारी वर्ग विभिन्‍न प्रकार के दुष्कृत्यों में लीन रहता है। उपभोकताओ 
मे जागरूकता तथा उनमे व्यवस्थित सगठन के बिना उपभोक्ता के हितो की रक्षा असम्भव प्रतीत होती है। 
राष्ट्रीय नियोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य उपभोक्ता का सरक्षण करना है। कभी-कभी सरकार द्वारा 


व्यापार मे अपनी भागीदारी निभाने के बाद भी उपभोक्ता सनन्‍्तुष्ट नहीं हो पाता।सरकार द्वारा व्यापार मे भाग 
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लेने के सम्बन्ध मे जो नीतियाँ निर्धारित की जाती है उनका सफल क्रियान्वयन न हो पाने के कारण राज्य 
की व्यापार मे भागीदारी का कोई महत्व नहीं रह जाता है। 

भारत मे ही नही बल्कि विदेशों भी व्यापारिक समुदाय स्वतन्त्रत व्यापार का पक्ष धर रहा है। 
राजकीय व्यापार जनहित की रक्षा के लिए आवश्यक माना जाता है परन्तु व्यापार वर्ग इस मान्यता मे 
बिल्कुल विश्वास नहीं करता। सरकार ने समय-समय पर अनेक नियमों एवं विनियमों के माध्यम से 
व्यापारिक व्यवहार मे परिवर्तन करने का प्रयास किया परन्तु ऐसे परिवर्तन का विरोध हमेशा किया गया। 
हमारे देश के व्यापारियों ने सदैव अवसर का लाभ उठाया है। अनेको बार वह जनहित की अवहेलना 
करने मे भी नहीं चूका है। हालात यह है कि राजकीय हस्तक्षेप और कठोर कानूनी व्यवस्था के बावजूद 
व्यापारी वर्ग अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति मे विलम्ब नही करता, फिर भी राजकीय हस्तक्षेप के अभाव 

स्वतन्त्र व्यापार की स्थिति की क्‍या कल्पना की जा सकती है? सम्भवत इस बात से कोई भी 
व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता कि निजी हितो की अपेक्षा सार्वजनिक हित कही अधिक महत्वपूर्ण एव 
आवश्यक है। 

हमारे देश में विपणन के पर्याप्त कानूनी नियमन और नियन्त्रण के बाद भी व्यापारिक वातावरण 
समाज के अनुकूल नहीं रहा है। इसका मुख्य कारण कानूनों के सख्यात्मक विस्तार की तुलना मे उनका 
कार्यान्वयन उपेक्षित रहना है। अनेक कानूनों मे कुछ छिद्र है जिनके कारण व्यवसायों को अनैतिक 
व्यवहार करने का रास्ता मिल जाता है। वास्तव मे व्यापार मे राजकीय भागीदारी, जो कि व्यापारिक 
कानूनों में हस्तक्षेप के माध्यम से भी सम्पन्न होती है, का स्पष्ट उद्देश्य सामाजिक दृष्टि से हितकारी 
प्रवाहों को नियमित करने के लिए प्रमाप निश्चित करना तथा निर्धारित प्रमापो की व्याख्या करना और 
व्यापारिक गतिविधियों का मार्गदर्शन करना होना चाहिए, जिससे कि सरकार व्यापारिक गतिविधियों पर 
बाछित नियन्त्रण कर सके। 

उपभोक्‍ता वस्तुओ के वितरण प्रणाली को सुगम बनाने तथा समाज के सभी वर्गों के उपभोक्ताओं 
को विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्‍ताओ को उनकी आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध कराने 
के लिए सरकार द्वारा देश मे सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अपनाया गया है जिससे कि जनकल्याण मे वृद्धि 
की जा सके। परन्तु व्यावहारिक रूप मे सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीब उपभोक्‍ताओ की आकाक्षाओ एवं 
आवश्यकताओ को पूरा करने मे विफल रही है। इस व्यवस्था के माध्यम से उपभोक्‍ताओ को न तो अच्छी 
कस्तुए मिल पाती है और न ही अधिकतम सन्तुष्टि। इसका कारण यह है कि वास्तव मे इस व्यवस्था के 
अन्तर्गत उपभोकक्‍ताओ को जो भी क्स्तुए प्राप्त होती है उनकी गुणवत्ता इतनी कम होती है कि उसका 
उपभोग करना सम्भव प्रतीत नहीं होता। 

भारत में गरीबी चरम सीमा पर है तथा आय की असमानता के दुष्परिणामस्वरूप समाज का बडा- 
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वर्ग गरीब है। न्यूनतम आय के कारण वह उचित मूल्य की दुकानो से ऐसी वस्तुए प्राप्त करता है जो कि 
वास्तव मे उपभोग के लिए पर्याप्त मात्रा मे उपयुक्त नहीं रहती है। अतएव सरकार द्वारा यह दावा करना 
कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली उपभोकता-वस्तु वितरण की एक सफल प्रणाली है, उचित प्रतीत नहीं होता। 
इसके सफलता की आशिक कल्पना इसलिए पूरी होती है कि भारतीय उपभोक्ता खाद्यान्‍्नों के उपभोग मे 
लापरवाही बरतता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित की जाने वाली क्स्तुए अधिकाश 
भारतीय उपभोकक्‍ताओ द्वारा केवल इसलिए उपभोग कर ली जात है क्योंकि उनका मूल्य कम होता है, भले 
ही वे स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त न हो। चूँकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चालू रखने के लिए सरकार 
द्वारा बहुत अधिक राज सहायता दी जात है। अत इस प्रणाली के अन्तर्गत वितरित की जाने वाली 
वस्तुओ का मूल्य खुले बाजार के मुल्य से अधिकाश मामलो मे कम तो होता है परन्तु यह मूल्य वस्तुओ 
की गुणवत्ता को देखते हुए अधिक ही प्रतीत होता है। 

सरकार ने समता, समानता एवं शोषण विहीन समाज की सकलल्‍्पना को साकार करने के लिए 
व्यापार मे प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया है और कानून के माध्यम से अनैतिक व्यापारिक गतिविधियों को 
नियन्त्रित करने का भी प्रयास किया है, परन्तु सरकार को इस कार्य मे आशिक सफलता ही मिल पायी 
है। इस सफलता के बाधक तत्व तथा राजकीय व्यापार मे आने वाली समस्याएं इस प्रकार है- 

(क) राजकीय व्यापार मे आचार सहिता का अभाव - सरकार ने जिन व्यापारिक क्रियाओ मे भाग 
लिया है उनमे उसने स्वय न तो विपणन की कोई आचार सहिता तैयार की है न ही उसने आदर्श आचार 
सहिता का पालन किया है। सरकार उचित समय पर,उचित मात्रा मे, उचित मूल्य पर वस्तुओ को 
उपलब्ध कराने मे पूरी तरह सफल नहीं रही। वैकल्पिक विपणन नीतियों और व्यवहारों के प्रभावों से 
किसानो, उपभोक्ताओं और विपणन अभिकरणों को परिचित कराने के लिए सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण, 
आचार सहिता का अपनाया जाना आवश्यक है, किन्तु सरकार की नीतियाँ इतनी भ्रामक है कि उनका सही 
कार्यात्ववन नही हो पाता। अत व्यापार के क्षेत्र मे पर्याप्त आचार सहिता तैयार किये बिना और उनका 
पूर्णतया पालन किये बिना राजकीय व्यापार मे भागीदारी अथवा कानून द्वारा उस पर नियन्त्रण का वास्तविक 
उद्देश्य प्राप्त नही हो सकता। 


(ख) अधिनियमो की अधिकता एवं उनकी कमियों - सरकार ने व्यापारिक क्रियाओ को नियन्त्रित 
करने एव जन कल्याण को अधिकतम करने के उद्देश्य से विभिन्‍न अधिनियमी को पारित किया किन्तु ये 
अधिनियम अपनी जटिलता के कारण व्यापारिक वातावरण को स्वच्छ बनाने मे अपनी सकारात्मक भूमिका 
नही निभा सके। एक अधिनियम का दूसरे अधिनियम से न तो कोई सामण्जस्य है और न ही ये स्वतन्त्र 
रूप से स्वचालित है। उपभोक्‍ताओ के हितो की सुरक्षा हेतु तथा समाज मे व्याप्त जमाखोरी,मुनाफाखोरी_ 
एवं कालाबाजारी को दूर करने के लिए सरकार द्वारापारित किये गये विभिन्‍न प्रकार के अधिनियम अधिक 
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प्रभावशाली नहीं रहे, जिसका मुख्य फारण कानूनों के सख्यात्मक विस्तार की तुलना में उनके अनुपालन पक्ष 
का उपेक्षित होना रहा है। निश्चय ही कानून बनाना महत्वपूर्ण है, परन्तु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण 
उसका कठोरता से अनुपालन होता है। भारतवर्ष मे सामाजिक कल्याण को ध्यान मे रखते हुए सभी क्षेत्रों 
मे अधिनियम बनाये गये किननु ये अधिनियम सामाजिक बुराइयो को दूर करने मे सफल नहीं हो पाये है। 
अनेक विनियमों मे कुछ न कुछ कमियोँ रह गयी है जिससे व्यापारियो को अनैतिक व्यवहारों को अपनाने 
का अवसर किसी न किसी रूप मे मिल ही जाता है। विभिन्‍न अधिनियमो के पारित हो जाने के बाद भी 
उनमे पायी जाने वाली कुछ कमियाँ इस प्रकार है- 

-“ उपभोकताओ को शुद्ध, सही एवं उचित वस्तुएं उपलब्ध कराने तथा खाद्य पदार्थों मे मिलावट 
जैसी कुरीतियो को दूर करने के लिए सरकार द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम-4954 पारित किया 
गया किन्तु आज भी व्यवसायियो द्वारा तेल,घी, दूध, अनाज तथा अन्य खाद्य पदार्थों एव दवाइयो, इत्यादि 
कस्तुओ में व्यापक स्तर पर अपमिश्रण का कार्य किया जा रहा है। उपभोक्ता वर्तमान समय मे भी शुद्ध 
वस्तुए प्राप्त न होने से सदैव असन्तुष्ट रहता है। 

-“ सभी आवश्यक क्स्तुओ की नियमित पूर्ति बाजार मे बनी रहे इसके लिए सरकार ने कुछ 
वस्तुओ की सूची के साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम-955 लागू किया जिसमे जुलाई-4994 के बाद कुल 
44 वस्तुए रह गयी है। जो वस्तुएण इस सूची मे शामिल है उनकी पूर्ति भी कभी-कभी बाजार मे विक्रय 
हेतु उपलब्ध नहीं होती और व्यापारियों हारा विक्रय से मना कर दिया जाता है, भले ही वे गोदाम मे 
अथवा स्टॉक मे कालाबाजारी के लिए उपलब्ध हो। 

-- उपभोकताओ कोउचित तौल एवं माप के आधार पर व्स्तुएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 
सरकार द्वारा बाट एवं माप मान अधिनियम-4976 बनाया गया जिससे कि उपभोक्ताओं को सही माप-तौल 
या अक मे क्स्तुए मिल सके। किन्तु यथार्थ मे आज भी व्यापारियों द्वारा गैर-मान बाट या माप का प्रयोग 
किया जाता रहा है। इनके द्वारा अधिकृत कैश मेमो ,बिल या बीजक आदि आम तौर पर बनाया जाता है 
और इस तरह उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है। ह 

-- भारत मे ट्रेंड मार्क के पजीकरण हेतु एक अधिनियम-4958 मे 'व्यापार एवं व्यापारिक चिह्न 
अधिनियम' के नाम से पारित हुआ।इसके अधीन निर्माता अपनी क्ल्तु की पहचान एवं उसका नाम याद 
रखने के लिए कोई चिह्न, नाम,शब्द, डिजायन या इने सम्मिश्रण से कोई चिह्न या नाम बनाकर अपनी 
कस्तुओ पर छाप देता है,जिसे ब्राण्ड कहते है। ब्राण्ड का पजीकरण हो जाने पर इसे ट्रेडमार्क कहा जाता 
है। इसकी नकल कोई दूसरा व्यापारी नहीं कर सकता। किन्तु व्यवहार मे आज एक व्यवसायी द्वारा दूसरे 
व्यवसायी के ट्रेडमार्क की नकल की जा रही है। यहाँ तक कि भारत की राजधानी दिल्ली मे खुले बाजार 
में विभिन्‍न ब्राण्ड अथवा ट्रेडमार्क की डुप्लीकेट वस्तुएं सुगमता से मिल जाती है। इस तरह उपभोक्ता ऐसे ह 
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जालसाजी का सुगमता से शिकार हो जाता है। 

-“ इसी प्रकार एकाधिकार एव प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम-969' का उद्देश्य 
इस बात को सुनिश्चित करना है कि देश की आर्थिक प्रणाली सामान्य हितो के विरुद्ध आर्थिक शक्ति का 
केन्द्रीयकरण नहीं करती है और ऐसे एकाधिकारी एव प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक प्रतिबन्धो को रोकना है 
जो कि जनहित के विरुद्ध है परन्तु इस अधिनियम का दुष्प्रभाव हमारे उद्योगो के विकास पर पडा है। 
क्योंकि नई औद्योगिक नीति-4994 घोषित होने से पूर्व नई स्थापित होने वाली कम्पनियों की सम्पत्ति सीमा 
20 करोड रुपये तथा सम्बद्ध होने वाली कम्पनियो की सम्पत्ति सीमा 400 करोड रुपये होने से छोटी 
कम्पनियो के क्स्तिर का पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाता था। अधिनियम के प्रावधानो की कठोरता के 
कारण विनियोग प्रस्तावों के अनुमोदन मे विलम्ब होने से औद्योगिक विकास की गति प्रभावित होती थी। इस 
अधिनियम के व्यवस्थाओ के कारण निर्यात सम्वर्द्न को पर्याप्त प्रोत्साहन न मिल सका, बडे औद्योगिक 
घरानो के आर्थिक सकेन्द्रण पर अनियन्त्र०ण भी नहीं किया जा सका। साथ ही उत्पादकता मे आवश्यक 
सुधार, आयात, प्रतिस्थापन तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्यो को प्राप्त करने मे भी 
वाछित सफलता नहीं मिल सकी। 

-- उद्योगो का सन्तुलित विकास करने के उद्देश्य से पारित किया गया औद्योगिक (विकास एव 
नियमन) अधिनियम-4954 ने औद्योगिक समस्याओ को बढाने ,राजकीय पूँजीवाद को प्रोत्साहित करने तथा 
बडे औद्योगिक घरानों के एकाधिकार मे वृद्धि करने का ही कार्य किया है। 

-- उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने एवं उन्हे सरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा' 
उपभोक्ता सरक्षण अधिनियम-986', 24 दिसम्बर, 4986 से लागू किया गया किन्तु इस अधिनियम की 
व्यवहारिकता भी सदिग्ध है। अभी त्तक आम जनता उपभोक्ता सरक्षण अधिनियम की व्यवस्थाओ और 
मिलने वाली राहतो तथा राहत प्राप्त करने की प्रक्रिया से पूर्णतया परिचित नही है। अतएव इस अधिनियम 
के द्वारा भी उसके शोषण की सम्भावना कम नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त 3 5 लाख मामलो का इन 
अदालतो मे लम्बित होना, 46 प्रतिशत मामलो का तकनीकी आधार पर खारिज हो जाना, एक निवेशक 
को उपभोक्‍ता न माना जाना इत्यादि ऐसे तथ्य हैं जो त्वरित न्याय व्यवस्था की कमियो को स्पष्ट करते है। 

-- पूँजी बाजार को नियमित करने के लिए लाया गया भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड 
अध्यादेश-4992 निवेशकों की शिकायते दूर करने मे पूरी तरह सफल नही हो पाया है जिसका कारण एक 
ओर तो दण्डात्मक कार्यवाही का अधिकार इसके पास न होना तथा दूसरी ओर नियमों मे परिवर्तन की एक 
पक्षीय कार्यवाही करना रहा है। 

इस प्रकार विभिन्‍न कानून सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा एव कल्याण के उद्देश्य से बनाये गये, 
किन्तु इन कानूनो मे कमी एवं छिद्गता होने के कारण एक पक्ष द्वारा मनमानी की जाती है, साथ ही 


हा 


कानूनो का पालन न करने पर समुचित दण्ड की व्यवस्था भी नहीं है और यदि दण्ड दिये भी जाते है 
तो वह इतने कम होते है कि व्यवसायी को इनका कोई विशेष भय नही रहता है। 

(ग) दोषपूर्ण राशनिग व्यक्स्था - वर्तमान राशनिग व्यवस्था अनेक दोषो से युक्‍त है, जो इस प्रकार 
है- 

-“ राशनिग व्यवसथा मे व्याप्त कुप्रबन्ध एवं भ्रष्टाचार के कारण इसमे खाद्यान्‍्नों की आपूर्ति 
नियमित नहीं रहती है। राशनिग की दुकाने माह मे केवल कुछ दिन खुलकर शेष दिन बन्द रहती है 
जिससे दुकानों के खुलने पर भीड लग जाती है और उपभोकक्‍ताओ को एक लम्बे समय तक अपने क्रम की 
प्रतीक्षा करनी पडती है। इस प्रकार उपभोक्ता को वस्तु प्राप्त करने मे लगने वाले समय की हानि उसके 
उचित मूल्य पर वस्तु की उपलब्धता से मिलने वाला लाभ, बराबर हो जाता है। 

-- राशनिग व्यवस्था के माध्यम से केवल सीमित सख्या मे ही वस्तुण उपभोग हेतु उपलब्ध हो 
पाती है। परिणामस्वरूप उपभोक्ता खाद्यान्नों का चयन अपनी रुचि के अनुसार नहीं कर पाता है और 
व्यवस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी वस्तुओ का ही उपभोग करने के लिए बाध्य हो जाता है। इस प्रकार 
इस व्यवस्था मे खाद्यान्नो के प्रतिस्थापन की सुविधा नहीं रहती। 

-- राशनिग व्यवस्था को निरन्तर गतिशील बनाये रखने के लिए सही समय पर सही समको की 
उपलब्धता होनी चाहिए। जिससे राशनिग व्यवस्था के अन्तर्गत आवश्यक उपभोग्य मात्रा का निर्धारण एव 
उसकी व्यवस्था की जा सके। परन्तु इस व्यवस्था के अन्तर्गत उत्पादन एव खपत सम्बन्धी जो भी 
सख्यात्मक तथ्य एकत्रित किए जाते है,वे प्रायः सही न होने के कारण व्यवस्था की गतिशीलता एव 
उपभोक्ता की सन्तुष्टि दोनो के लिए बाधक बनते है। 

-- वकस्तुओ की घरेलू माँग का सहीं-सही अनुमान एक केन्द्रीय एजेन्सी के माध्यम से लगाना 
आसान नहीं होता है। विशेषरूप से उस देश मे जहाँ अधिकाश उत्पादन और वितरण का कार्य निजी क्षेत्र 
के द्वारा किया जा रहा हो। ऐसी दशा मे एक वस्तु की अलग-अलग श्रेणियो की माँग का अनुमान 
लगाना तो और भी कठिन है। प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था मे विकेन्द्रित आयातकर्ता केन्द्रीकृत एजेन्सी की 
तुलना मे बाजार के अधिक निकट होते है। इसके अतिरिक्त स्वतन्त्र मूल्य निर्धारण की प्रतिस्पर्धात्मक बाजार 
व्यवस्था मे विभिन्‍न वस्तुओ की विभिन्‍न गुणो और किस्मो वाली वस्तु की माँग मे परिवर्तन होने की 
सम्भावना और अधिक बढ़ जाती है। माँग का गलत अनुमान लगाने से या तो देश मे वस्तुओ की कमी हो 
जायेगी अथवा एक क्ल्तु का निष्प्रयोज्य स्टॉक संचित हो जायेगा। गलत अनुमान भारत जैसे विकासशील 
देशो पर बुरा प्रभाव डालता है। 

-- राशन की दुकानों को विक्रेता अपनी सुविधानुसार खोलता है जहाँ वह आसानी से आ-जा 
सके तथा वितरित की जाने वाली कस्तुओ पर उसको परिवहन लागत तथा दुकान की अन्य लागतो का” 
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भुगतान कम से कम करना पडे जिसके कारण उपभोक्ता को अपने घर से बहुत दूर जाकर क्स्तुए प्राप्त 
करना पडता है। ऐसे विक्रेता न तो विक्रय काये ईमानदारी से पूरा करते है और न ही उपभोक्ताओ की 
भावनाओ का ही सम्मान करते है। इससे उपभोक्ता और दुकानदार के सम्बन्ध प्रायः मधुर नहीं रहते। 

(घ) खरीद कार्य चुनौती पूर्ण - उपभोक्ता के लिए क्स्तुओ की पूर्ति नियमित बनाये रखने हेतु उन 
वस्तुओ की खरीद का कार्य विभिन्‍न चुनौतियो से पूर्ण होता है। सरकार द्वारा खरीद का कार्य उसी दशा 
मे आसान होता है जब उस क्स्तु का उत्पादन आवश्यकता से बहुत अधिक हुआ हो। सरकार को उन्ही 
वस्तुओ को अधिक मात्रा मे खरीदना होता है जिन क्स्तुओ का उत्पादन कम हुआ है। परिणामस्वरूप 
सरकार अपने सवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए उत्पादको पर लेवी लगाती है। परन्तु लेवी लगाने 
की यह क्रिया उत्पादन प्रेरणा के लिए घातक सिद्ध होती है। लेवी को उत्पादक अपने ऊपर एक 
अनावश्यक रूप से थोपा गया भार समझते है और यह भार जैसे-जैसे बढता जाता है उत्पादक की उत्पादन 
प्रेरणा कम होने लगती है जो कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नही हो सकती । खरीद कार्य ही 
अधिक महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि उससे अधिक महत्वपूर्ण है खरीदी गई मात्रा का उचित भण्डारण एव 
समय- समय पर उसका निर्गमन। प्राय भण्डारण की उचित व्यवस्था न होने के कारण खरीदी गई वस्तु 
के सड जाने,गल जाने, अथवा गोदाम मे आग लग जाने या चोरी हो जाने से वस्तु की गुणात्मक एव 
सख्यात्मक दोनो हानियों होती है। 

खरीद कार्य राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार दोनो के सहयोग तथा विभागों के आपसी समन्वय 
पर निर्भर करता है। खरीदी जाने वाली मात्रा एव क्स्तु की आवश्यक मात्रा का अनुमान भी इस कार्य में 
महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। खरीद कार्य से सम्बन्धित केन्द्र एव राज्य सरकार की नीतियाँ स्पष्ट रूप 
से घोषित न होने के कारण लक्ष्यो मे एकरूपता नहीं आ पाती जिससे निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। 
वस्तुओं की आवश्यक मात्रा एव खरीदी गयी मात्रा मे तालमेल न होने के कारण प्रायः कुछ वकस्तुए 
अनावश्यक रूप से भण्डारगृह मे कई वर्षों तक अनुपयोगी पडी रह जाती है तथा कई आवश्यक वस्तुओ के 
अनुपलब्धता की स्थिति बनी रहती है। 

(ड ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समस्याएं - भारत मे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था 
एक 'सफेद हाथी' की तरह है जिसे न चाहते हुए भी भारतीय अर्थव्यक्स्था को ढोना पड रहा है। अग्रेजी 
मे सफेद हाथी उस जीव या व्यकस्था को कहा जाता है जिसकी क्षुधा तो निरन्तर बढती रहे किन्तु 
उपयोगिता न बढे। यह वर्णन खाद्याननो मे राजकीय व्यापार के आधार स्तम्भ-सार्वजनिक वितरण प्रणाली 
के लिए बहुत ही उपयुक्‍त है, क्योंकि भारतीय खाद्य निगम का अनुदान निरन्तर बढता रहा है, जबकि 
देश की कुल खाद्यान्न पूर्ति मे इसका अशदान नहीं बढा है। इसके अतिरिक्त इस प्रणाली की कई अन्य 
समस्याएं इसके अस्तित्व पर प्रश्न चिह्न लगा रही है,जो अग्रलिखित हैं- | 
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--यह प्रणाली भी सार्वजनिक कल्याण की अन्य योजनाओ की तरह भ्रष्टाचार के चंगुल मे फँसी 
हुई प्रतीत होती है। यह देश के ग्रामीण गरीब उपभोक्ता को उनकी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने मे 
वाछित सहायता नहीं कर पायी है। यह बात इस तथ्य से प्रमाणित होती है कि बिहार राज्य को जिसकी 
आबादी देश की आबादी का40 24 प्रतिशत है तथा जहाँ पर देश के 44 5 प्रतिशत गरीब व्यक्ति 
जीवन-यापन करते है,वर्ष 4992-93 मे देश मे कुल वितरित अन्न का केवल 4 प्रतिशत भाग दिया गया 
था जबकि दिल्ली नगर को जिसकी आबादी देश की आबादी की एक प्रतिशत भी नहीं है, और जहाँ 
गरीबो की सख्या भी कम है, कुल सस्ते अन्न का 5 3 प्रतिशत अन्न बॉटा गया था। 

-- इस प्रणाली पर केवल नगरो तक सीमित होने का आरोप भी है। ग्रामीण क्षेत्रो मे राशन की 
दुकाने बहुत कम है जबकि भारत की दो तिहाई से अधिक आबादी गाव मे रहती है साथ ही गावों मे इस 
प्रणाली के सचालक कुछ दर्बंग लोगो को सामग्रियाँ उपलब्ध करा देते है,परन्तु निम्न आये वाले कमजोर 
व्यक्तियो का हक ग्राम प्रधान और इस प्रणाली के नौकरशाह तथा व्यापारी मिलकर डकार जाते है। गाव 
के 80 प्रतिशत लोग निरक्षर तथा गरीब कृषक-मजदूर के रूप मे इस प्रणाली द्वारा उपलब्ध करायी जाने 
वाली वस्तुओं से वंचित रह जाते है। इनको यह भी मालुम नहीं हो पाता कि प्रति इकाई कितनी चीनी, 
गेहूँ, मिट्टी-तेल आदि मिलता है। ये व्यक्ति अपनी आवश्यकता की वस्तुए निकट के कस्बे अथवा बाजार 
से प्राप्त करना आसान समझते है क्योंकि वहाँ ये वस्तुए उन्हे ससम्मान प्राप्त होती है जबकि राशन की 
दुकानों पर उन्हे घण्टो प्रतीक्षा के बाद भी दुत्कार दिया जाता है। 

-- उचित मूल्य की दुकानो पर केवल कुछ गिनी चुनी वस्तुएं ही उपलब्ध होती है जिससे 
उपभोक्‍ता को केवल उन्ही वस्तुओ का उपभोग करने के लिए बाध्य होना पडता है, जो वस्तु इस प्रणाली 
के माध्यम से वितरित की जाती है उसकी स्थानापन्‍न वस्तुएं भी दुकान पर उपलब्ध नही होती है, क्योंकि 
इन दुकानों पर बिकने वाली वस्तुओ को सरकार को स्टॉक मे रखने की आवश्यकता होती है। 

-- सार्वजनिक वितरण प्रणाली की एक समस्या यह भी है कि जब सामान्य बाजार मे क्ल्तुओ की 
अपर्याप्तता होती है अथवा मूल्य बहुत तेजी से बढते है तो उस क्स्तु का दबाव इस प्रणाली पर अधिक 
पडता है। जब वितरित की जाने वाली क्स्तु सामान्य बाजार मे उचित मूल्य पर उपलब्ध होती है तो आम 
जनता उन क्स्‍तुओ को बाजार से ही प्राप्त करना उचित एव आसान समझती है। ऐसी परिस्थिति मे 
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुएं दुकानो मे पडी रह जाती है और विक्रेताओं को अपनी जीविका 
चलाना कठिन हो जाता है। 

-- सार्वजनिक वितरण प्रणाली मे भी वे सारे दोष पाये जाने लगे है जो निजी व्यापारियों मे होते 
है, यथा- कम तोल, अपमिश्रण, अधिक मूल्य पर क्स्तु का विक्रय, फुटकर विक्रेताओ को क्स्तु का विक्रय 
कर देना आदि।ज़िन वस्तुओं की माँग बढती है वे वस्तुएं इन दुकानो पर न पहुँचकर सीधे काले बाजार मे | 
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पहुँचने लगती है। इसके अतिरिक्त फर्जी राशन कार्ड, दुकानों का प्राय बन्द रखना, गरीब कार्ड धारकों 
को घुडकना और लौटा देना आदि निन्दनीय कार्य भी इन दुकानों पर होते है। 

--वर्तमान समय मे यह बात प्रत्येक व्यक्ति समझने लगा है कि सरकार पर विश्वास नही किया 
जा सकता क्योंकि इसके द्वारा सम्पादित क्रियाओ में मितव्ययिता का ध्यान नहीं रखा जाता और न ही 
इसके द्वारा उत्पादित वस्तु मे पर्याप्त उपयोगिता का सृजन ही हो पाता है। यह बात कुछ हद तक 
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विश्वसनीयता को सन्देह की परिधि मे डाल देती है। 

-- बहुत से डीलर अपनी दुकानो को ठेके पर दे देते है जिससे इस व्यवस्था में एक और 
मध्यस्थ शामिल हो जाता है, जो इस प्रणाली के मूल भावना से अपरिचित होता है। वह केवल लाभ की 
भावना से ही कार्य करता है। इसमे ठेके प्रणाली के समस्त दोष उत्पन्न हो जाते है। 

-- दुकानदारों की प्रमुख समस्या योजनानुसार माल का उपलब्ध न होना है। इसके लिए 
दुकानदारों को आपूर्ति कार्णलय एवं भण्डारगृहो का कई बार चक्कर लगाना पडता है और दुकाने बन्द 
रखनी पडती है। इससे उपभोक्‍त्नाओ को परेशानी उठानी पडती है तथा क्स्तु का परिवहन व्यय भी अधिक 
हो जाता है। गोदामो के श्रमिक, दुकानदारों को माल लादते समय परेशान भी करते है। इन्हे माप-तोल 
के सम्बन्ध मे भी कभी-कभी असुविधा का सामना करना पडता है। 

-- ग्रामीण क्षेत्र के दुकानदारों की सबसे अधिक समस्या विभागीय अधिकारियों से होती है जबकि 
नगर क्षेत्र के दुकानदारों की समस्याएं इनकी तुलना मे कम होती है। इसका सीधा सम्बन्ध शिक्षा से है। 
कम पढे-लिखे होने के कारण दुकानदारों को यह अनुभव होता है कि उन्हे परेशान किया जा रहा है। 

-- उपभोक्‍ताओ की सबसे अधिक समस्याये कार्ड-प्राप्ति, इसके सशोधन व नवीनीकरण कराने मे 
होती है। उपभोक्ताओ अपने राशन कार्ड का हस्तान्तरण सुविधा पूर्वक करते रहते है तथा निम्नवर्ग के 
व्यक्ति, मध्यमवर्ग या उच्चवर्ग से राशन कार्ड उधार मॉगते है। कुछ उपभोक्‍ता अपने राशन कार्ड में 
वास्तविक सदस्यों से अधिक सख्या अकित कराते है जिससे वास्तविक उपभोग की इकाई का ज्ञान नही हो 
पाता और प्रशासनिक अधिकारियों को समस्याओ का सामना करना पडता है। 

-- कभी-कभी राशन की दुकान पर उपलब्ध राशन का मूल्य खुले बाजार के मूल्य के बराबर 
अथवा इससे अधिक हो जाता है, परिणामस्वरूप उचित मूल्य की दुकाने बन्द होने लगती है। इसी प्रकार 
की समस्या फरवरी-4994 मे उत्पनन हुई थी। जब राशन के एक कुन्तल गेहूँ की कीमत 427 रुपये 
थी जबकि बाजार मे राशन की तुलना मे बढिया किस्म का गेहूँ 4 से 4 50 रुपये प्रति किलो उपलब्ध था। 
यही स्थिति चावल की भी थी। ऐसी स्थिति मे राशन की दुकानों का बन्द होना स्वाभाविक था। दूसरी ओर 
गेहूँ के मामले मे निजी व्यापारी 20-25 प्रतिशत का मुनाफा कमा कर भी राशन के गेहूँ की कीमतो के 
बराबर मूल्य पर गेहूँ बेच रहा था और बाजार का वही गेहूँ उचित मूल्य की दुकान की तुलना मे बेहतर 


भी था। 

(च) भारतीय खाद्य निगम से सम्बन्धित समस्याएं - भारतीय खाद्य निगम का मुख्य उद्देश्य कुछ 
निश्चित क्षेत्रों मे निजी व्यापारियो की सट्टेबाजी की प्रवृत्ति को नियन्त्रित करना और उत्पादक एव 
उपभोक्‍ता दोनो के हितो की रक्षा करना है । इसे भारत सरकार की एक ऐसी एजेन्सी के रूप मे 
स्थापित किया गया है जो खाद्याननों के आयात, खरीद, भण्डारण. एवं वितरण को सचालित करें। परन्तु 
यह निगम वर्तमान समय मे निम्न समस्याओ से जूझ रहा है- 

““ भारतीय खाद्य निगम मे नियोजित पूँजी की तुलना मे कुल कारोबार की स्थिति सन्तोषजनक 
नही है। वर्तमान समय मे नियोजित पूँणी से इसकी कुल खरीद एवं बिक्री केवल दो गुना है जबकि निजी 
सल्थाओ मे यह अनुपात 6 गुना से भी अधिक होता है। इस प्रकार खाद्य निगम मे नियोजित पुूँजी का 
सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। 

-“ निगम को अधिप्राप्ति तथा उसकी लागतो की तुलना मे निर्गम मूल्य मे कमी की क्षतिपूर्ति हेतु 
उपभोक्ता सहायता राशि प्रतिवर्ष भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। इस राशि मे गत 20 वर्षों मे 





पचास गुना वृद्धि के बावजूद निगम को वर्ष 3985-87 से निरन्तर घाटे का सामना करना पड रहा था। 
यह निगम के कर्मचारियों की कार्यकुशलता मे कमी तथा निगम के विभिन्‍न व्ययो पर अनियन्त्रण तथा 
उसके स्वय की अक्षमता को सिद्ध करता है। 

-““ निगम को खाद्याननो को लाने,ले जाने मे भारी मार्गस्थ हानि एवं भण्डारण मे कमी का भार 
उठाना पडता है। खरीदे एवं बेचे जाने वाले खाद्याननों का औसतन 4 5 प्रतिशत छीजन हुको के प्रयोग, 
बोरों के उतारने-चढाने, गोदाम मे रखने एवं निकासी तथा नमी के सूखने के कारण हो जाता है। जिसमे 
खाद्याननो के सडने या गल जाने या कीडे-मकोडे से होने वाली हानि शामिल नहीं है। वर्ष 4992-93 मे 
यह हानि 223 3 करोड रुपये की थी। 

-- निगम को लेवी चीनी एवं आयातित चीनी दोनो के सन्दर्भ मे प्रतिवर्ष घाटा उठाना पडता है। 

यह घाटा उसे चीनी के सम्भाल एवं वित्तरण दोनों मामलो मे उठाना होता है। निगम चीनी की अधिप्राण्ति 
लेवी के निर्धारित मूल्य पर करता है उस पर भाडा,सभाल प्रभार, प्रशासनिक खर्च, चुगीप्रभार, भण्डारण 
प्रभार इत्यादि मदो पर भारी खर्च करता है,परन्तु उसे चीनी का निर्गमन निर्धारित मूल्यो पर करना पडता 
है। यद्यपि लागत मूल्य एवं निर्गम मूल्य के अन्तर की भरपाई राज सहायता के माध्यम से की जाती है 
जो कि पर्याप्त नही होती। 

-“ निगम की भण्डारण लागत मे भी वृद्धि हुयी है। लागत मे वृद्धि का प्रमुख कारण बडी मात्रा 
मे दीर्घकाल तक भण्डारों का पडे रहना,ब्याज की दरो मे वृद्धि, भण्डारण क्षमता का पूर्ण प्रयोग न होना, 
बोरों तथा तिरपालों का सड जाना, गोदाम से चोरी तथा आग लग जाना या वर्षा के मौसम मे गोदामों का « 
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गिर जाना भी है। 

““ भारतीय खाद्य निगम मे सम्बद्ध मन्त्रालयो मे तालमेल के अभाव तथा राजनीतिक पदाधिकारियों 
एवं नौकरशाहों के बीच अहम का टकराव होने के कारण सम्पूर्ण राष्ट्र को परेशानी का सामना करना 
पडता है। छोटे-छोटे निर्णयो के लेने एव उन पर अमल करने मे समय गुजर जाता है। परिणामस्वरूप निगम 
एव राष्ट्र दोनों को हानि होती है। 

--“ जहाँ तक सरकार द्वारा किसानो के उपज का समर्थन मूल्यो पर खरीद का प्रश्न है, यह 
वास्तव मे दिखावा मात्र है।यद्यपि मोटे अनाजो के समर्थन मूल्यों की घोषणा प्रतिवर्ष होती रही है उसकी 
सरकारी खरीद नहीं के बराबर होती है। जहाँ तक चावल का सवाल है,तो खाद्य निगम इसकी आपूर्ति के 
लिए मुख्य रूप से चावल-मिलो से लेवी की वसूली पर निर्भर करता है। इधर कुछ वर्षों से गेहूँ की 
खरीददारी भी सीधे किसानो से न होकर बिचौलियो के माध्यम से हो रही है। कुल मिलाकर यही कहा 
जा सकता है कि मोटे अनाजो धान और चावल की कुल मात्रा जो किसान बेचते है, उसका दसाश भी 
भारतीय खाद्य निगम सीधे किसानो से नहीं खरीदता। सरकार अपने अनाजो की आवश्यकता की आपूर्ति 
किसी प्रकार कर लेने के बाद किसानो को निजी व्यापारियो की कृपा पर छोड देती है। 

-- कभी-कभी निगम को स्थानीय एवं प्रशासनिक समस्याओ से भी जुझना पडता है। स्थानीय 
समस्याओ मे श्रमिक समस्या, रेलवे वैगनो की अनुपलब्धता, हडताल एवं कर्पयू जैसी समल्याओ का सामना 
करना पडता है जिससे निर्धारित लक्ष्यो की प्राप्ति नही हो पाती।निगम को अन्य विभागों से भी मदद लेनी 
पडती है, जैसे-बन्दरगाह, रेलवे प्रशासन, राज्य प्रशासन, केन्द्र एवं राज्य के भण्डारण निगम, इन पर खाद्य 
निगम का कोई नियन्त्रण न होने के कारण भी इन विभागो/सस्थाओ का सहयोग लेना एक कठिन कार्य 
होता है। निगम पर खाद्यान्तों के अधिप्राप्ति एवं निर्गमन दोनो अवसरों पर सही तोल न करने का आरोप 
भी लगाया जाता है। अधिप्राण्ति के दौरान किसानों को शिकायत होती है कि उनकी उपज की तौल 
वास्तविक तौल से कम पर की जा रही है, जिससे उनके उपज का वास्तविक मूल्य न देकर उनकी 
उपेक्षा की जाती है। किसानो की अच्छी श्रेणी के उपज को भी 'सीअथवा “डी' ग्रेड देकर भी उन्हे 
हतोत्साहित किया जाता है तथा उनको प्रत्यक्ष रूप से हानि पहुँचायी जाती हैं। 

-- निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों मे कार्य के प्रति बरती जा रही लापरवाही तथा उनमे 
व्याप्त भ्रष्टाचार के आरोप,कार्य की अभिप्रेरणा मे कमी, निष्ठा,ईमानदारी एवं कर्तव्यपरायणता मे कमी के 
आरोप समाचार पत्नो मे प्राय देखने को मिलते है। यद्यपि निगम द्वारा प्रति कर्मचारी किये जा रहें कारोबार 


में लगातार वृद्धि के समको को प्रस्तुत किया जा रहा है,परन्तु ऐसा कर्मचारियों के स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण 
तथा नयी नियुक्तियों के न किये जाने के कारण है। कर्मचारियो के लापरवाही के कारण ही खाद्याननों का 
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गोदामों मे सड जाने,बोरों को समय से न पलटने, समय से दवा का छिडकाव न करने, गोदामो मे नमी 
बने रहने कैप भण्डारण के अधीन रखे खाद्यान्नों के फट जाने अथवा उड जाने क॑ फारण निगम को प्रतिवर्ष 
करोडो रुपये की हानि होती है। 

(छ) केन्द्रीय भण्डारणनिगम की समस्याएं - यह निगम राजकीय व्यापार मे लगी एजेन्सियो के द्वारा 
खरीदे गये खाद्यान्न एव अन्य वस्तुओ को अपने भण्डारगृह मे सुरक्षित रखने के साथ-साथ निजी व्यापारियो, 
सहकारी समितियो एवं किसानो को भी अपनी सुविधाएं प्रदान करता है, परन्तु इस निगम मे भी कई प्रकार 
की समस्याएं उत्पन्न हो गयी है जो कि निम्नवत्‌ है- 

-- निगम का यह प्रयास ता सराहनीय है कि वह अपनी भण्डारण क्षमता मे लगातार वृद्धि करता 
जा रहा है, परन्तु इस सराहना के साथ ही साथ इस बात के लिए उसकी निन्दा भी की जाती है कि यह 
अपने उपलब्ध भण्डारण क्षमता का प्रयोग करने मे निरन्तर कमी की ओर बढ रहा है। वास्तव मे चाहे 
निगम की अपनी भण्डारण क्षमता हो अथवा किराए की, यदि वह अप्रयुक्त रह जाती है तो इससे निगम को 
अपूर्णनीय क्षति होती है। 

-“ ईस निगम का वित्तीय निष्पादन सन्तोषजनक नहीं है। इसके लिए कई कारण उत्तरदायी है। 
मुख्य रूप से निगम की प्रति कर्मचारी सकल प्राप्ति एव सभाली गयी क्षमता से सम्बन्धित समकों के 
अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विगत वर्षों मे इन दोनो मदो मे कमी आयी है। निगम के उच्चाधिकारी 
सकल प्राप्ति मे कमी के लिए आर्थिक उदारीकरण को उत्तरदायी मानते है। उनके विचार से सकल प्राण्ति 
मे कमी का कारण राजकीय व्यापार मे लगी एजेन्सियो द्वारा किये गये कारोबार में कमी से निगम की सकल 
प्राप्ति कम हुयी है। लेकिन निगम तो निजी जमाकर्ताओ को भी अपनी भण्डारण की सुविधा प्रदान करता 
है और आकडे बताते है कि इन निजी जमाकर्ताओं की सख्या मे भी विगत्‌ वर्षों मे कमी हुयी है जबकि 
आर्थिक उदारीकरण के परिणामस्वरूप सीमा शुल्क नियन्त्रणो मे कमी करने अथवा उन्हे समाप्त करने निजी 
जमाकर्ताओं की सख्या में वृद्धि होनी चाहिए थी। इससे स्पष्ट होता है कि निगम की कार्यप्रणाली मे किसी 
न किसी स्तर पर कोई न कोई कमी अवश्य है। यह निगम निजी जमाकर्ताओं के साथ भी उचित व्यवहार 
और भण्डारण की उचित गुणवत्ता बनाये रखने का सही प्रयास नहीं कर पा रहा है। 

-+ यद्यपि निगम के प्राप्ति मे कुछ मदो-ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज, पोर्टफोलियो योजना के 
अन्नर्गत बैको मे जमा पर ब्याज, एजेन्सी कमीशन, पजाब राज्य भण्डारण निगम के सयुकत उद्यम से उत्पन्न 
प्राप्ति एव महाराष्ट्र सरकार की ओर से हैडलिग प्रचालन से आय मे वृद्धि के बावजूद निगम के लाभो मे 
निरन्तर कमी हो रही है। वास्तव मे भण्डारगृहो से उत्पन्न प्रभार मे वर्ष 4990-94 से लगातार कमी होना 
एक चिन्ता का विषय है, जो कि निगम की आय का एक महत्वपूर्ण साधन है। 


-- ईस निगम का अपने स्थापना व्यय एव परिचालन व्यय पर कोई नियन्त्रण नहीं है। इन व्ययो 


मे मुख्य रूप सग्रच्युटी, बांनल, वतन भत्ने मजदूरी एव रख-रखाव के व्ययों म॑ अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, 
ये व्यय भी निगम की लाभदायकता का नकारात्मक रूप मे प्रभावित कर रहे है। 

-- केन्द्रीय भण्डारण निगम ने राज्य भण्डारण निगमो के समता अश पूँजी मे जो विनियोजन किया 
है, उसस॑ केन्द्रीय भण्डारण निगम को सनन्‍्तोषजनक प्रत्याय नही हो पा रही है। यद्यपि इन राज्य भण्डारण 
निगमो के भण्डारगृहो की सख्यात्मक एवं गुणात्मक दोनो स्तरों में वृद्धि हुई है परन्तु यदि इन निगमों के 
निवेश रु प्राप्त होने वाले सम्पूर्ण लाभाश के रूप मे प्रतिफल का अवलोकन किया जाय तो ये दरे वर्ष 
989-90 से वर्ष 4992-93 के बीच क्रमश 3 53,4 27,4 42 तथा 2 52 रही है। इन्हे किसी भी 
दशा मे उचित प्रतिफल नही कहा जा सकता। वैसे तो, राज्य भण्डारण निगम 0 5 प्रतिशत से 7 0 प्रतिशत 
तक लाभाश घोषित करते है, परन्तु कई निगम समय से अपनी वार्षिक बैठके नहीं करते,कुछ लाभ होने पर 
भी लाभाश घोषित नही करते और कुछ के कारोबार मे हानि हो रही है,परिणामस्वरूप केन्द्रीय भण्डारण 
निगम को राज्य भण्डारण निगमो मे निवेशित पूँजी पर उचित प्रतिफल प्राप्त नहीं हो पाता। 

-- निगम की अपनी लाभदायकता और लाभाश वर्ष 4990-94 तक सन्‍्तोषजनक रहा है। इसमे 
एक स्थिर गति से वृद्धि होती रही और नियोजित पूँजी पर प्रत्याय 42 2 प्रतिशत तक पहुँच चुका था 
परन्तु वर्ष 4992-93 मे यह गिरकर 6 5 प्रतिशत पर आ गया।इसी प्रकार निगम की लाभाश क्रमश बढते 
हुए वर्ष 499-92 मे 42 5 प्रतिशत पर पहुँच गयी थी, परन्तु इसे वर्ष 4992-93 में 7 प्रतिशत की दर 
पर भी बनाये रखने के लिए निगम ने वर्ष 4994-92 के 3347 लाख रुपये के प्रारक्षण की तुलना मे वर्ष 
4992-93 मे केवल 486 लाख रुपये का ही प्रारक्षण किया जा सका। यद्यपि निगम के इस वर्ष मे 
कारोबार मे गिरावट कुछ तो व्यापारिक दशाओ और कुछ प्राकृतिक आपदाओ, जैसे-बाढ एवं सूखा पडने के 
कारण रही परन्तु निगम को इन सम्भावनाओं और इनसे उत्पन्न होने वाले जोखिमो को भी ध्यान में रखना 
चाहिए था। 

-- वर्तमान समय मे निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी वस्तुओ के गुणवत्ता नियन्त्रण एवं उनके 
परिरक्षण पर उचित ध्यान नहीं दे रहे है,परिणामस्वरूप भण्डारण की क्षतियों वर्ष 4990-94 ,94-92 एब 
992-93 मे क्रमश 0 35,0 54 और 0 43 प्रतिशत हुई। यद्यपि ये क्षतियों निगम के मार्गस्थ क्षतियों से 
कम है परन्तु फिर भी इन्हे और कम किया जा सकता है। 

-- भारतीय कृषको के द्वारा न तो केन्द्रीय भण्डारण निगम और न ही राज्य भण्डारण निगम के 
भण्डार गृहो का प्रयोग वाछित मात्रा मे किया जा रहा है जबकि कृषकों से उनकी उपज खरीद कर 
मध्यस्थों द्वारा भण्डारण की सुविधाओ का लाभ उठाया जाता है जबकि कृषकों को उनकी उपज हेतु पर्याप्त 
मूल्य भी नहीं चुकाया जाता। 

-- उपयुक्त समस्याओ के अतिरिक्त यह निगम भी राजकीय अभिकरणो मे उत्पन्न दोषों एवँ 


४:75 


समस्याओ से परे नही है। इस निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों मे भी भ्रष्टाचार, नैतिकता के पतन, 
कार्य में अभिप्रेरणा का अभाव, कार्य के प्रति अरूचि इत्यादि समस्याओ के साथ नौकरशाही, अधिकारो के 
केन्द्रीयकरण, अन्य विभागों एवं अभिकरणों से समन्वय का अभाव, विभागीय अधिकारियों मे तालमेल की 
कमी जैसे दोष विद्यमान है। 

(ज) राज्य व्यापार निमम भी समस्याग्रस्त - भारत के आआञन्तरिक व्यापार को व्यवस्थित करने तथा 
विदेशी व्यापार से अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए भारतीय राज्य व्यापार निगम की स्थापना की 
गयी जिसके मुख्य उद्देश्यो मे कम्पनी द्वारा समय-समय पर निश्चित की गयी क्ल्तुओ का आयात एव 
निर्यात अथवा सामान्य व्यापारिक क्रियाओ को सम्पादित करना आता है परन्तु यह निगम भी अपने उद्देश्यो 
को पूरा करने निम्न समस्याओ से ग्रस्त होने के कारण सफल नही रहा है- 

-- राज्य व्यापार निगम का अपने व्ययो पर नियन्त्रण न होने के कारण इसकी लाभदायकता कुल 
बिक्री की तुलना मे बहुत कम(केवल 2-3 प्रतिशत ही) रहती है जबकि निजी व्यापारियों की कुल बिक्री 
एवं लाभ का प्रतिशत बहुत ऊँचा होता है। 

-“ निगम की सगठनात्मक सरचना बहुत जटिल है और इसमे उच्च पदो पर अधिकारों का 
केन्द्रीयकरण प्रतीत होता है। इसका दुष्प्रभाव यह होता है कि निगम को कोई भी निर्णय लेने मे काफी 
विलम्ब हो जाता है,जबकि आर्थिक क्षेत्र मे विलम्ब से लिये गये निर्णयो का कोई महत्व नहीं होता। यहाँ भी 
राजनीतिक पदाधिकारियो और नौकरशाहो के हितो का टकराव देखने को मिलता है। 

-“ निगम से सम्बन्धित मन्त्रालय,यथा-खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मन्त्रालय, वाफिज्य मन्त्रालय तथा 
वित्त मन्त्रालय मे तालमेल के अभाव के कारण निगम को अपना निर्यात सस्ते दर पर करने तथा आयात 
महँगे दर पर करने के लिए बाध्य होना पडता है। 

-“- निगम मे प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत्‌ अधिकारी एवं कर्मचारी पूरी निष्ठा, ईमानदारी एवं कर्तव्य 
पराग्रणता से कार्यों का निष्पादन नहीं करते क्योंकि उनमे निगम के प्रति भावनात्मक लगाव की कमी होती 
है। जब उनमे कार्यानुभव विकसित होता है तो उन्हे उनके मूल विभाग को वापस कर दिया जाता है। 

-- राज्य व्यापार निगम का विगत वर्षों मे विदेशी व्यापार मे योगदान घटता जा रहा है जो वर्ष 
4980-84 मे 9 24 प्रतिशत से घटकर वर्ष 4992-93 मे केवल 0 87 प्रतिशत रह गया है। यह इतने 
बडे राजकीय व्यापार समठन के लिए एक चिन्ता का विषय है। यद्यपि सरकार द्वारा सरणीबद्ध वस्तुओ की 
सूची को छोटी करने के कारण सरणीबद्ध व्यापार मे कमी आयी है। परुन्तु निगम ने असरणीबद्ध क्स्तुओ के 
व्यापार को बढाने का उचित प्रयास नहीं किया है। 

-- निगम के कर्मचारियों मे अभिप्रेरणा का अभाव पाया जाता है उनसे कुशलता लाने के लिए 


पर्याप्त प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं हो पाती फलस्वरूप उनकी कार्यप्रणाली परम्परागत बनी रहती है एवं 


पक 
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कार्यक्षमता म॑ निरन्तर कमी आती रव्ती है ।जरका दुष्प्रभाव ।नगम की कार्यक्षमता पर भी पडता है। 

-- सरणीबद्ध कत्तुओ के व्यापार मे ।नगम को एुकाधिकार प्राप्त होने के कारण समाज का शोषण 
कर एक कल्याणकारी स्स्या के पुनीत उत्तरदायंत्वो का नर्वहन यह निगम नही कर पाता। जहाँ इसे निजी 
व्यापारियो अथवा अन्तर्राष्ट्रीय सल्थाओ से प्रतिस्पर्धा करनी होती है तो वहाँ भी इस अपनी अक्षमता के 
कारण हानि ही उठानी पडती है। हा 

“- निगम का अपने देश की औद्योगिक इकाइयो, अनुसन्धान एवं विकास सस्थानों तथा समको 
का सकलन एवं अनुमान लगाने वाली इकाइयो के साथ सनन्‍्तोंषणनक सम्बन्ध नहीं है जिसके कारण उत्पादन 
एवं अपत से सन्बन्धित सही सूचनाएं नहीं मिल पाती और यदि मिलती भी है तो उचित समय पर नही, 
जिसके परिणामल्वरूप निगम के हितो के अनुझूप अनुबन्ध नहीं हो पाता। 

-+ निगम कभी-कभी लोक कल्याण की भावना को भूलकर लाभ की भावना से प्रेरित होकर एक 
निजी व्यापारिक सस्थान की तरह कार्य करने लगता है। अधिकाश अवसरों पर निगम की मूल्य नीतियाँ उचित 
नहीं रहती है। यदछूपि निगम की वर्तमान समय मे केवल एक अनुषगी संस्था भारतीय चाय व्यापार निगम है 
लेकिन उससे भी इसका समन्वय सन्तोषजनक नहीं है। वर्ष 4992-93 से पूर्व चाय व्यापार निगम की 
गतिविधियो को सनन्‍्तोषजनक कहा जा सकता था। परन्तु वर्ष 4992-93 मे इसे 774 लाज रुपये की हानि 
होना एक चिन्ता का विषय है 

(जञ) राजकीय व्यापार की अन्य समस्याएं - राजकीय व्यापार से सम्बन्धित कुछ अन्य समस्याएं 
निम्नलिखित है- 

-- राजकीय अभिकरणो मे ज्ञान-अनुभव और अनुबन्ध क्षमता की कमी पायी जाती है। राजकीय 
व्यापार विशिष्ट रूप से विदेशी व्यापार के सम्बन्ध मे एक विशिष्ट प्रकार का व्यवसाय होता है। इसके लिए 
वस्तुओ का विशिष्ट ज्ञान होना आवश्यक होता है और इसके साथ ही साथ वृहत क्षेत्र मे फैले हुए 
व्यापारियों से विस्तुत अनुबन्ध करने की आवश्यकता भी पडती है। वस्तुओ का विस्तृत ज्ञान एवं अनुबन्ध 
की क्षमता प्राप्त करने के लिए कई वर्षों के अनुभव की आवश्यकता होती है। राजकीय अभिकरण विशिष्ट 
ज्ञान, अनुभव और अनुबन्ध क्षमता की कमी के कारण विदेशी व्यापार व्यवहार को कुशलतापूर्वक निष्पादित 
करने के योग्य नही होता । 

-- व्यापार व्यवहार मे व्यवसाय की परिवर्तनशील परिस्थितियो के कारण शीघ्र निर्णय लेना ही 
महत्वपूर्ण होता है क्योंकि विलम्ब से लिये गये निर्णय व्यावसायिक क्षेत्र मे निष्प्रयोज्य होते है। राजकीय 
व्यापार व्यवस्था के नौकरशाही प्रशासन मे यह सम्भव नहीं है। 

-- किसी भी व्यापार के प्रभावपूर्ण एवं मितव्ययी सचालन हेतु व्यक्तिगत रुचि बहुत महत्वपूर्ण 
होती है। राजकीय व्यापार मे सलग्न कर्मचारियों के व्यापार व्यवहार मे कोई व्यक्तिगठ हित नहीं होता है।व्यापार * 
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की लाभ हानि सरकार के खाते मे जाती है न कि व्यापार का सचालन करने वाले कर्मचारियो के। इसलिए 
कर्मचारी इस बात का पूर्ण प्रयास नही करते कि राजकीय व्यापार हेतु खरीददारी सबसे सल्ते बाजार से की 
जाय, तथा बिक्री सबसे महेंगे बाजार मे हो। 

-- राजकीय व्यापार सरकारी एकाधिकार को बढावा दंता है। इसे राजकीय पूँजीवाद भी कहा जा 
सकता है इसके माध्यम से एकाधिकारी शक्ति सरकार के पास केच्द्रित हो जाती है जिससे जन साधारण को 
हानि होने लगती है। इसके ८ारा प्रदान की जाने वाली सेवाओ का स्तर भी गिर जाता है, जैसे- आजकल 
अधिकाश राज्यो मे उचित मूल्य की सरकारी दूकानों पर सेवा का स्तर गिर चुका है जिसमे उपभोक्ता को 
दुत्कारने, उसका अनके प्रकार से शोषण करने का प्रयास किया जाता है। 

-- राजकीय व्यापार मे भारी विनियोग की आवश्यकता होती है। अत सरकार को व्यापार व्यवहार 
मे नहीं पडना चाहिए बल्कि इस धनराशि का प्रयोग देश के अन्य विकास ससाधनों मे करना चाहिए। 

-- राजकीय व्यापार मे लगे अभिकरणो के क्रय-विक्रय मूल्य के अन्तराल की समाण्ति हेतु दी 
जाने वाली राज सहायता दिन-प्रतिदिन बढ़ते हुए 6000 करोड रुपये वार्षिक तक पहुँचने वाली है। 
उपभोक्‍ता को शोषण से बचाने के नाम पर एक विकासशील देश वाला इतनी बडी बनराशि खर्च करना बहुत 
उचित नहीं है। सरकार अपने सवैधानिक अधिकारो का प्रयोग उचित ढंग से करके भी उपभोक्ता को शोषण 


मुक्त करा सकती है। 


सुझाव 

समाजवादी व्यवस्था की ओर अग्रसर लोक-कल्याणकारी राज्य के लिए विपणन क्रियाओ में भाग 
लेना नि सन्देह देश के सन्तुलित व्यावसायिक तथा आर्थिक विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है। 
विकसित आर्थिक मूल्यो के सन्दर्भ मे यह कहा जा सकता है कि इक्कीसवी शताब्दी में देश और समाज के 
बहुमुखी विकास तथा आर्थिक सुदृढ़ता के लिए राजकीय व्यापार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। देश की 
भयकर गरीबी को देखते हुए इसे न केवल समाज के कमजोरतम्‌ वर्गों की क्रयशक्ति के पहुँच वाले मूल्यो 
पर जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओ के पूर्ति मे सहयोग देना चाहिए बल्कि इसके माध्यम से सम्पूर्ण 
अर्थव्यवस्था को सुदृढ किया जाना चाहिए। 

राजकीय व्यापार की समस्याओ की जटिलता के अवलोकन से इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है 
कि राजकीय व्यापार व्यवस्था का विघटन कर दिया जाना चाहिए। परन्तु यह एक त्रुटिपूर्ण, अदूरदर्शी और 
अनुचित निर्णय होगा। वास्तव मे राजकीय व्यापार की समस्याओ का समाधान अग्रलिखित रुलावो के अनुपालन से 
किया जा सकता है- 


५) ' हद 
व्यापारिक क्रियाओ मे आदर्श आचार सहिता का निर्माण एव उसका अनुपालन - 


प्रत्येक बाप के 
समुचित विकास एवं कुशल नियनत्रण हंतु कुछ आदर्श आचार सहिताओ का निर्माण किया जाना तथा उनका 
पालन किया जाना आवश्यक हांता है। भारत के राजकीय व्यापार म॑ इस प्रकार की कोई जाचार सहिता 
अभी तक नहीं बनायी गयी है। राजकीय व्यापार-क्षेत्र म॑ पर्याप्त आचार सहिता तैयार किये तथा उनका 
पालन किय बिना व्यापार मे राज्य की भागीदारी अथवा कानूनों द्वारा उस पर नियन्त्रण का उद्देश्य प्राप्त 
नहीं किया जा सकेगा। अत वैकल्पिक विपणन नीतियो और व्यवहारों से किसानो उपभोकताओ और व्यापार 
एजेन्सियो का परिचत कराने के लिए अति आवश्यक है कि राजकीय व्यापार की आदर्श आचार सहिता 
बनायी जाय तथा उसका पालन किया जाय। 
भावी उत्पादन एव खपत का सही एव वैज्ञानिक अनुमान लगाना - 
राजकीय व्यापार के लिए 
उत्पादन (व खपत का सही-सही एव वैज्ञानिक अनुमान लगाना आवश्यक होता है। इस अनुमान के लिए 
एक साधन के रूप मे निजी इकाइयो के अनुमान को प्रयोग मे तो लाया जा सकता है परन्तु उन्हे अनुमान 
का आधार नहीं बनाया जा सकता। सही एवं वैज्ञानिक समको के सपग्रहण हेतु नवीनतम कम्प्यूटरीकृत 
व्यवस्था को शासकीय समक सग्रहण विभागों मे उपयोग किया जाना समीचीन होगा। अत आकडो के सकलन 
मे सलग्न सरकारी इकाइयो को और अधिक चुस्त एवं दुरुस्त बनाने की आवश्यकता है ताकि खपत की 
उत्पादन से तुलना कर आवश्यक वस्तुओ के आयात-निर्यात का निर्णय उचित समय पर लिया जा सके। 
इसके माध्यम से सही समय पर उचित सौदेबाजी के आधार पर अनुबन्धों को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार 
करने का उचित अवसर मिल सकेगा तथा तीसरे पक्षकारों से भी सम्पर्क करने की पर्याप्त अवधि मिल 
सकेगी। इससे एक ओर न्यूनतम व्यय पर जनकल्याण सुनिश्चित किया जा सकेगा तथा दूसरी ओर राजकीय 
व्यापार की लाभदायकता को बढाने मे भी सहायता मिलेगी। 


कानूनो की सख्यात्मक वृद्धि के स्थान पर उसके अनुपालन पक्ष पर जोर - 


भारत सरकार ने 
व्यापारिक क्रियाओ पर नियन्त्रण रखने तथा उन्हे आम जनता के लिए सुविधाजनक एवं उपयोगी बनाने के 
लिए बहुत से अधिनियम बनाये है। अब आवश्यकता केवल इस बात की है कि उन्हे व्यवस्थित तरीके से 
प्रभावी बनाया जाय। व्यापारिक वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए आवश्यक है कि - 
# विभिन्‍न अधिनियमों के अनुपालन मे सामञ्जस्य रखा जाय तथा इस बात का भी ध्यान रखा जाय 
कि इनके अनुपालन मे एक अधिनियम दूसरे अधिनियम की व्यवस्थाओ का अतिक्रमण न करे। 
॥ भारतीय ग्नियम समाज मे व्याप्त व्यापारिक अनियमतताओ को दूर नहीं कर पाये है क्योंकि 


४78 


काननो मे कही न कही अनियमितता करने का छुद्र अवसर प्राप्त हो जाता है अत आवश्यकता इस बात 
की है कि कानूनां का पुनगवलांकन एवं पुनरीक्षण के बाद उन्हे परिशोधित और परिष्कृत भी किया जाय। 

# विभिन्‍न अधिनियमां म॑ जो आर्थिक दण्ड निर्धारित किये गये है मुद्रा स्फीत को देखते हुए दोषी 
व्यक्तियों मे किसी प्रकार का भय उत्पन्न नहीं कर पाते। अत अधिनियमो के आर्थिक दण्डो को पुन 
निर्धारित किया जाय। ह 

# उपभोक्ता ररक्षण अदालतो मे मामले तकनीकी आधार पर खारिज न हो इसके लिए सार्वजनिक 
वितरण प्रणाली के प्रत्येक जिले मे केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नियन्त्रण कक्षों मे ही एक अनुभाग इस 
आशय का खोला जाय जो उपभोकताओ को इन अदालतो मे जाने से पहले सरसरी तौर पर यह देखे और 
सुझाव दे कि मामले उपभोक्ता अदालतो मे खारिज तो नही होगे। 

# उपभोक्ता अदालतो मे बढते हुए लम्बित मामलो के शीघ्र निस्तारण हेतु जिला मच, राज्य आयोग 
एव राष्ट्रीय आयोग के सदस्यो की सख्या को आवश्यकतानुसार बढाया जाना चाहिए। 

प्राथमिक एव नैतिक शिक्षा की अनिवार्यता - 

राजकीय व्यापार के कुशल सचालन हेतु देश के सभी 
नागरिको को प्रथमत साक्षर एवं द्वितीयक- नैतिक रूप से साक्षर बनाया जाना अनिवार्य हो गया है। विद्यमान 
सामाजिक परिवेश मे स्वार्थ की जडे काफी गहरी हो गयी है इसको उखाड फेकना नित्तान्त आवश्यक हो गया 
है। अत नागरिकों मे देश भक्ति एवं नैतिकता को जाग्रत करना अपरिहार्य है। इससे एक ओर उपभोक्ता 
अपने अधिन्ारो के प्रति रुजग होगा तो दूसरी ओर राजकीय व्यापार मे सलग्न अभिकरण एव उन्हे संचालित 
करने वाले व्यक्ति'कार्य ही पूजा है” की अवधारणा को समझ रुकेंगे तथा अपने कर्तव्यो का निर्वहन 
निष्ठापूर्वक कर सकेगे। 

देश मे उपभोक्ता ब्यूरो बनाने की आवश्यकता - 

खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण से 
जुडी एक ससदीय समिति का सुझाव अनुपालनीय है कि देश मे एक “उपभोक्ता ब्यूरो" बनाया जाना चाहिए 
जो आम लोगो को समय-समय पर मार्ग दर्शन प्रदान करे। प्रस्तावित ब्यूरो के गठन से आम उपभोकताओ 
को बहुत से सुझाव और आवश्यक जानकारी मुहैया करायी जा सकेगी। इससे मात्र तकनीकी कारणो से 
खारिज हो जाने वाले मुकदमो की सख्या को भी घटाया जा सकेगा। वर्तमान समय मे उपभोकक्‍ता अदालतो मे 
लम्बित पडे मामलो की सख्या लगभग साढ़े तीन लाख है जो चौकाने वाली है जिसमे प्रतिदिन वृद्धि होती जा 
रही है। उपभोक्‍ता ब्यूरो बन जाने पर उपभोक्‍ता अदालतो मे जाने से पहले उपभोक्ता इस ब्यूरो मे सलाह 
लेगा और यदि मामले मे तथ्य पूर्ण बाते है तभी वाद प्रस्तुत किया जायेगा अन्यथा नहीं। इस प्रकार यह 
सुझाव जिला नियन्त्रण कक्षो मे मामले के सरसरी तौर पर निरीक्षण हेतु अलग बनाये जाने वाले अनुभाग के 


विकल्प के रूप म॑ प्रयोग किया जा सकता है। 
राशनिग व्यवस्था को अधिक उपयोगी बनाने सम्बन्धी सुझाव - 
राशनिग व्यवस्था मे आ रही वर्तमान 
समस्याआं का समाधान निम्न सुझावों मे मिल सकता है- 

# राशनिग व्यवस्था मे खाद्यान्‍्नां की नियमित पूर्ति बनाये रखने के लिए आवश्यक है कि राशनिग 
के प्रबन्ध मे व्याप्त भ्रष्टाचार व कुव्यवस्था को समाप्त किया जाय। यदि इसे योजनाबद्ध एवं व्यवस्थित 
तरीके से लागू किया जाय, तथा अधिकारी वर्ग दुकानों को सप्ताह मे कम से कम तीन दिन खुलवाने की 
व्यवस्था करने का सकल्प ले तो खाद्यान्नों के अनियमित पूर्ति की समस्या का समाधान हो जायेगा। 

# राशनिग व्यवस्था के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जाने वाली अभी तक की केवल छ वस्तुओ की 
सख्या मे भी वृद्धि की जानी चाहिए इसके अलावा एक वस्तु की कई स्थानापन्‍न वस्तुएं उपलब्ध कराकर 
अधिकाश उपभोक्‍ताओ की रुचि को सन्तुष्ट करने का प्रयास किया जाना चाहिए। 

# राशनिग व्यवस्था के सुचारु रूप से सचालन हेतु खाद्यान्नो के उत्पादन सम्बन्धी समको के 
सकलन मे अनुसन्धान कार्य मे लगी इकाइयो तथा शासकीय विभागों से अनुमान लगवाया जाना चाहिए। खपत 
सम्बन्धी अनुमान तो राशनिग व्यवस्था स्वयं कर सकती है।इस प्रकार खाद्याननो के सग्रहण एव खपत मे सदैव 
समन्वय बनाये रखना चाहिए। 

# राशनिग व्यवस्था के सम्बन्ध मे जनता की भ्रान्तियों को दूर करने के लिए आवश्यक है कि 
राशनिग व्यवसथा के कारण, प्रभाव एव प्रक्रिया का विस्तृत प्रचार एवं प्रसार किया जाय। 

# राशन की मात्रा का निधारण करने के लिए विभिन्‍न आयु वर्गों की जनसख्या का सर्वेक्षण कर 
उपभोग की मात्रा का निकटतम सही अनुमान लगाया जाना चाहिए जिससे राशनगि प्रक्रिया निरन्तर चलती रहे। 

# उचित मूल्य की दुकानो को नगरो एव ग्रामीण क्षेत्रों मे विकेन्द्रित किये जाने की आवश्यकता है। 
इन्हे उपभोक्ता की सुविधा के अनुसार स्थापित किया जाना चाहिए न कि विक्रेता के सुविधानुसार। 

इस प्रकार उपरोक्त सुझावों के अनुपालन से राशनिग व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ एवं उपयोगी 
बनाया जा सकेगा। 

खरीद कार्य को और अधिक व्यवस्थित करने की आवश्यकता - 

सरकारी खरीद को और अधिक 
व्यवस्थित करने के लिए इसमे निम्न सुझावों को लागू किया जा सकता है- 

# सरकारी खरीद कार्य से सम्बन्धित नीति तय करते समय सरकार को चाहिए कि वह कृषि मुल्य 
आयोग की सस्तुतियो को ध्यान मे रखे। खरीद सम्बन्धी लक्ष्यो के निर्धारण मे केन्द्र एव राज्य सरकार 
समन्वित रूप से कार्य करे तथा अपनी विकास प्राथमिकताओ के अनुरूप ही लक्ष्य का निर्धारण करे। 
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# यदि यह सम्भावना हो कि खरीदकार्य का निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं हो पायेगा तो किसानो पर 
न्यूनतम किन्तु उत्पादन-प्रेरक लंबी का निर्धारण कर इस सन्देह से निश्चिन्त हुआ जा सकता है। जैसे- 
किसानो से खरीदे जाने वाले खाद्यान्‍्नों का मूल्य भुगतान लेवी की चीनी,सस्ते कपडे, उपजाऊ उर्वरक, 
कीटनाशक दवाओ अच्छे बीजो अथवा किसान के आवश्यकता की अन्य क्सतुओ में किया जाय। इससे 
किसान न केवल अतिरिक्‍त उत्पादन करने के लिए अभिप्रेरित होगे बल्कि वे अपने अतिरेक उपज को 
सरकारी खरीद केन्द्रो पर ही बेचना चाहेगे। ह 

# खरीद कार्य मे केन्द्र एव राज्य सरकार के सम्बद्ध विभागों मे कभी-कभी वाछित समन्वय न बन 
पाने की समस्या के निराकरण हेतु आवश्यक है कि जिस समय खरीद कार्य चल रहा हो उस समय 
दिन-प्रतिदिन खरीद की प्रगति अपने-अपने मुख्यालयो को प्रेषित की जाय तथा आने वाली समस्याओं की 
जानकारी दी जाय। राज्य एवं केन्द्र सरकार के सम्बद्ध विभागो के अधिकारियों की अर्छ मास के अन्तराल 
पर बैठक की जाय जिसमे खरीद कार्य की समीक्षा हो और समस्याग्रसत मामलो पर विचार-विनिमय कर 
जापसी समन्वय विकसित किया जाय जिससे विभागीय लक्ष्यो एव नीतियो मे एकरूपता लायी जा सके। 

# खरीद कार्य राजकीय व्यापार का एक नियमित एवं स्थायी उपकरण बन सके इसके लिए 
आवश्यक है कि राजकीय प्रशासन खरीद कार्य के लिए सस्थानात्मक एव सगठनात्मक ढाँचे की नियुक्ति के 
विषय मे राज्य, जिला एवं खरीद केन्द्र की इकाई के लक्ष्यो को प्राप्त करने की दिशा मे, खरीद कार्य की 
व्यवस्था के सन्दर्भ मे तथा विभिन्‍न स्तर पर निर्धारित किये गये लक्ष्यो के सम्बन्ध मे विशे- सावधानी बरती 
जाय। जिला स्तरीय लक्ष्य निर्धारण मे आकडो की अपर्याप्तता, अनुपल्ब्धता एवं उनके शुद्धता के स्तर का 
ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि लक्ष्यानुसार वित्तीय एवं खरीद के अन्य ससाधनो का बेंटवारा इकाईवार 
किया जाता है। 

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावकारी बनाना - 

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को निम्न उपायो के 
माध्यम से और प्रभावकारी बनाया जाना चाहिए- 

£ केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक जिले मे सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियन्त्रण कक्ष स्थापित करने के 
आदेश पर राज्य सरकारो को तुरन्त अमल करना चाहिए। ऐसे आदेश राज्य सहित केन्द्र शासित प्रदेशों को 
भी फरवरी-4995 मे जारी किये गये है।इनके इलेक्ट्रानिक मीडिया पर प्रचार एवं प्रसार पर भी केन्द्र सरकार 
ने जोर दिया है जो एक सराहनीय कदम है। विभिन्‍न सूचना माध्यमो से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की 
आवश्यकता, वर्तमान व्यवस्था, प्रक्रिया एव परिणाम की जानकारी आम जनता को दी जानी चाहिए। इसके 
द्वारा आम जनता की अनेक भान्तियो को दूर किया जा सकेगा त्तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली मे लगे व्यक्ति 
अपने कार्यों एव उत्तरदायित्वों के प्रति सजग होगे। इसके माध्यम से इस व्यवस्था मे व्याप्त अपमिश्रण, 
कालाबाजारी, चोरबाजारी एव भ्रष्टाचार मे कमी की जा सकेगी। 
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# फिसी भी शासकीय योजना की सफलता एवं विफलता के लिए सरकार एवं आम जनता दोनो 
उत्तरदायी होती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आने वाले स्थानीय लोग एवं उच्चस्तरीय प्रशासन 
दोनो क॑ सहयोग से ही सार्वजनिक वितरण तन्त्र की श्रष्टता को कम किया जा सकता है। जिला नियन्त्रण 
कक्ष के अधीन ही एक आकत्मिक जाँच दल का गठन किया जाना चाहिए जो समय-समय पर उचित मूल्य 
के दुकानो की जांच करे। खाद्याननों की गुणवत्ता तथा प्राप्त एव वितरित स्टॉक के सम्बन्ध मे अनियमितता 
पाये जाने पर दोषी दुकानदारों को कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। जॉच कार्य मे सहायता हेतु 
मुहल्ला या ग्राम जॉच समितियों भी बनायी जानी चाहिए ताकि वितरण व्यवस्था की निचले स्तर पर भी जाँच 
की जा सके ओर इस तथ्य से सन्तुष्ट हुआ जा सके कि व्ल्तुओ का वितरण बाछित व्यक्तियों को ही 
किया जा रहा है। 

# आर्थिक उदारीकरण के वर्तमान दौर मे खुली बाजार व्यवस्था का प्रयोग किया जा रहा है जिसके 
परिणामस्वरूप उपभोकता-वस्तु मूल्यो मे आश्चर्यजनक वृद्धि हो रही है। ऐसी परिस्थिति मे देश के पिछडे एव 
ग्रामीण क्षेत्रों मे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करना अपरिहार्य हो गया है। 

# सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों मे क्स्तुओ की बिक्री न होने की समस्या 
का समाधान इस प्रणाली की व्यवस्था को ग्राम प्रधानों तथा ग्राम सभा सदस्यो को सौप कर किया जा सकता 
है।ग्राम प्रधानो की सहमति से नियुक्‍त किये गये कोटेदार, ग्रामवासियो की सुविधानुसार उचित स्थान पर एवं 
उचित मूल्य पर अधिकतम सुविधाओ के साथ वस्तुओ के विक्रय का प्रयास करेगे। 

# सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि इससे निर्धन व्यक्तियो को 
वाछित सहायता नहीं मिल पा रही है।इसका समाधान यह हो सकता है कि सरकार उस प्रस्ताव को मजूरी 
दे जो कि उसके समक्ष काफी दिनो से विचाराधीन है जिसमे उन व्यक्तियो को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से 
अलग करने की बात कही गयी है जिनकी आय न्यूनतम कर योग्य सीमा से अधिक हो। ऐसा करने से इस 
प्रणाली का लाभ केवल उन्हे मिलेगा जिन्हे वास्तव मे इसकी आवश्यकता है।इसके अलावा ऐसा करने से इस 
प्रणाली के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सुविधाओ को बढाया भी जा सकता है। 

# अधिकतम निर्धन परिवारों को अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए इस प्रणाली को जारी 
रखते हुए, प्रायोगिक तौर पर अमेरिका की तरह हमारे देश मे भी निर्धत परिवारों को फूड स्टाम्प बॉटने की 
योजना को कार्यरूप दिया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले देश के अति गरीबों को परिभाषित करना 
होगा ओर उन्हे नकदी या कूपन के के रूप में आर्थिक सहायता देनी होगी ताकि वे खुले बाजार से अपनी 
उदर-पूर्ति हेतु खाद्यान्न खरीद सके। यह व्यवस्था इसलिए अधिक उचित होगी कि अति गरीबो को सहायता 
पूरे राष्ट्र की कीमत पर की जानी चाहिए न कि भारतीय गरीब कृषकों की कीमत पर। विकसित देशो के 
साथ ही कुछ एशियाई देशो जैसे श्रीलका ने भी अब इस अवधारणा का परित्याग किया है कि'खाद्यान्नों का 
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मूल्य गिया कर रखा जाय' इसके स्थान पर उन्होंने नया मार्ग गरीबों की पहचान करे' को अपनाया है। 
ऐसी व्यवस्था से सहायता उन्‍्ह॑ मिलेगी जिन्हे इसकी अधिक जरुरत है। इससे कम व्यय मे गरीबों की 
अधिक मदद की जा सकेगी। किसानो को खुले बाजार मे अपना अनाज बेचने से अच्छा मूल्य भी मिलेगा। 
परन्तु इस व्यवस्था को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विकल्प नहीं, बल्कि पूरक के रूप म॑ अपनाना उचित 
होगा। ४ 

#सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर खाद्यात्नों की कम आपूर्ति की दशा में बढने वाले दबाव की समस्या 
के निराकरण हेतु खाद्यान्नो का उत्पादन एव खपत का सही-सही अनुमान लगाया जाना आवश्यक होता है। 
सही-सही अनुमान के लिए समको के सकलन हेतु दो या दो से अधिक विश्वसनीय माध्यमों का प्रयोग किया 
जाना चाहिए इससे न तो उचित मूल्य की दुकानों पर अनावश्यक दबाव बढने का प्रभाव पडेगा और न ही 
आपूर्ति अधिक होने की दशा मे उचित मूल्य के दुकानदारों की आजीविका प्रभावित होगी। क्योंकि खाद्यान्नो 
की आपूर्ति के अनुसार उनके आयात अथवा निर्यात का निर्णय समय रहते लिया जा सकेगा। 

# कमजोर वर्ग को इस प्रणाली का अनुकूलतम लाभ मिले इसके लिए आवश्यक है कि फर्जी राशन 
कार्डों एव जाली यूनिटो को रदुद किया जाय। अत सरकार को इस कार्य के लिए प्रभावी एवं दण्डनीय 
अभियान चलाना चाहिए। साथ ही प्रभावित लोगो को इस बात की जानकारी भी दी जानी चाहिए कि उन्हें 
कितनी मात्रा मे,किस दर पर,किस समय क्स्तुओ की आपूर्ति मिलनी चाहिए। 

+# उचित मूल्य की दुकानो पर क्स्तुओ की किस्म मे शुद्धता बनाये रखने तथा कम माप-तौंल की 
समस्या के निदान हेतु उपलब्ध वसतुओ को छोटे-छोटे पैकेटो मे जिस पर“भारतीय मानक सस्थान" की 
मुहर लगी हो, उपलब्ध कराना चाहिए। 

# एक दुकानदार को आवण्टित जनसख्या व कार्डों की सख्या बढ़ाई जाय तथा क्ल्तुओ के कोटा मे 
भी वृद्धि की जाय ताकि दुकाने लाभदायक बन सके इसके लिए कम कार्ड सख्या वाली दुकानो का 
एकीकरण भी किया जा सकता है। 

#£ सरकार को राशन कार्डों को हस्तान्तरण करने वाले दोनो पक्षो को दण्डित कर इस पर पूर्ण रोक 
लगा देनी चाहिए तथा कार्डों की जॉच मे विवाह एव प्रवसन का ध्यान रखा जाना चाहिए। 

# जिन दुर्गम क्षेत्रो मे न तो सडके है न परिवहन के साधन,जहाँ अभी तक कभी कोई अधिकारी 
नहीं पहुँच सका है वहाँ इस प्रणाली को लागू करना उचित न होगा। ऐसे स्थलों के लिए पहले आधार भूत 
सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी चाहिए ताकि इस प्रणाली के लागू करने के बाद व्यवस्था का निरीक्षण तथा 
नियन्त्रण किया जा सके। 

#£ नई दुकानों को खोलने मे वर्तमान नियमो का कडाई से पालन किया जाना चाहिए जिसके अनुसार 
कम से कम दो हजार की आबादी अथवा 3 किलोमीटर की दूरी में दूसरी दुकान का न होना आवश्यक * 
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होता है। 

# सरकार को दुकानदारों द्वारा राजनीतिक पार्टी को दिये जाने वाले चन्दो पर रोक लगानी चाहिए 
ताकि दिन प्रतिदिन के कार्य मे राजनीतिक हस्तक्षेप न हो। 

# उचित मूल्य की दुकानों पर क्स्तुओ की आपूर्ति जिला मुख्यालय द्वारा सीधे की जानी चाहिए। 
इससे दुकानदारों को वस्तु की कम आपूर्ति अथवा मूल्य या मिलावट का अवसर नहीं मिल सकेगा। 

+ ग्रामीण क्षेत्रो मे उचित मूल्य की दुकाने खोलने के लिए ग्रामीण युवको को प्रेरित किया जा सकता 
है इससे उन्हे रोजगार भी मिल सकेगा तथा वे क्ल्तुओ की आपूर्ति बनाये रखने मे अधिक रुचि लेगे। 

# नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रगति एवं उसकी उपयोगिता से उत्सावर्धक परिणाम 
प्राप्त हो रहे है अत उसका कार्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश पर्वतीय जिलो तथा पिछडे राज्यो के पिछड़े क्षेत्रो मे और 
अधिक बटाया जाना चाहिए। 

भारतीय खाद्य निमम को और अधिक उद्देश्यपरक बनाने सम्बन्धी सुझाव - 

भारतीय खाद्य निगम 
को उद्देश्यपरक एवं अधिक उपयोगी बनाने के लिए निम्न सुझाव दिये जा सकते है- 

# भारतीय खाद्य निगम एक कल्याणकारी ससस्‍्था होने के कारण लाभ की भावना से अपनी सेवाएं 
प्रदान नहीं करता।बेशक यह एक पुनीत कर्तव्य है परन्तु वर्ष 4986-87 से 4994-92 के बीच इस 
भावना को ढोते रहने मे उसे 4455 34 करोड रुपये का निवल घाटा हुआ है। इसका अर्थ यह कदापि 


नहीं है कि वह अपने "न लाभ न हानि" की भावना से कार्य करना छोड दे। उसे "न हानि” का भी ध्यान 
रखना है तभी वह अपना पर्याप्त विकास एवं विस्तार करने के साथ-साथ अपना अस्तित्व भी बचा पायेगा। 

# खाद्य निगम को अपनी कार्यक्षमता, कुशलता एवं कारोबार की स्थिति मे तुरन्त सुधार करने की 
आवश्यकता है तभी इसके विनियोजित पूँजी एवं कारोबार के अनुपात को बढाया जा सकेगा जो पिछले कई 
वर्षों से 2 पर रूका हुआ है।इसके लिए आवश्यक है निगम मे लगे व्यक्ति पूरी क्षमता एवं स्वय के 
प्रेरणा से कार्यों का निष्पादन करे। 

# निगम को लाभदायक स्थिति में लाने के लिए आवश्यक है कि यह अपने कार्य मे ” न केवल 
वाणिज्यिक सिद्वान्तो का प्रयोग करें बल्कि अपने व्ययो पर नियन्त्रण भी करे। कर्मचारियों की स्वैच्छिक 
सेवानिवृत्ति-योजना को और अधिक आकर्षक बनाया जाना चाहिए जिससे यद्यपि अल्पकालीन व्यय बढेगे 
परन्तु दीर्घकाल मे प्रति कर्मचारी कार्यक्षमता को बढाया जा सकेगा क्योंकि रिक्त पदों पर नयी भर्ती से वेतन 
इत्यादि पर व्यय कम होगा तथा नये कर्मचारी अपनी अधिक कार्य, उर्जा का प्रयोग निगम के लाभो को 
बढाने मे कर सकेगे। 

+# भारतीय खाद्य निगम को मार्गस्थ हानियो एवं भण्डारण की कमियो से बहुत बडी हानि हो रही है ह 
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अत इसे कम करने का प्रयास निम्न उपायो के द्वारा करना चाहिए- 

-- खाद्याननों की अधिप्राप्ति के समय जारी किये गये विनिर्देशनोी को कडाई से लागू किया जाय, 
जैसे -चावल की खरीद के सम्बन्ध मे 7-48 प्रतिशत की मान्य नमी ही स्वीकार की जाय, इससे 
खाद्यान्नों की सूखने से कमी को कम किया जा सकेगा। 

-- बोरो की सिलाई केवल मशीनों से की जानी चाहिए। , 

-- निगम के गोदामो से खाद्यान्नो के निर्गमन मे फीफो मेथड का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे 
खाद्यान्न के किसी स्टॉक को गोदाम मे अधिक समय तक न रोकना पडे। 

-- खाद्यान्नों की परिवहन लागत कम रखने तथा अधिक सुरक्षित पहुँच को सुनिश्चित करने के 
लिए आवश्यक है कि रेल परिवहन का यथा सम्भाव प्रयोग किया। तराई क्षेत्रों, दुर्गम क्षेत्रों तथा अन्य 
आतकवाद-प्रभावित क्षेत्रों मे जहाँ ट्रको द्वारा खाद्यान्न प्रेषित किया जाना अपरिहार्य हो तो वहाँ ट्रको के साथ 
सुरक्षा गा्डों को भी नियुक्त किया जाय साथ ही साथ ट्रको को केवल काफिलो मे चलने की अनुमति दी 
जाय। इससे ट्रको के अपहृत कर लिये जाने से निगम को होने वाली हानि को रोका जा सकेगा। 

-- माल की लादने और उतारने की छीजन को रोकने के लिए यथासम्भव मशीनों का प्रयोग 
किया जाय। श्रमिकों को हुको का प्रयोग करने की अनुमति केवल विशिष्ट बोरों और विशिष्ट परिस्थितियों मे 
ही दी जानी चाहिए। 

-- भण्डारण का प्रबन्ध इस तरह से किया जाय कि कैप भण्डारण मे कोई खाद्यान्न रखने की 
आवश्यकता न पडे। यदि ऐसा करना आवश्यक ही हो तो केवल मोटे अनाजो को ही कैप भण्डारण मे रखा 
जाय, गेहूँ या चावल नहीं। 

# खाद्य निगम द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले व्यय विवरणों की जाँच स्वीकृत मानकों को ध्यान मे 
रखकर ही स्वीकार किया जाना चाहिए। 

#£ किसान भारतीय खाद्य निगम के क्रय केन्द्रो पर अपनी उपज को अधिकतम मात्रा मे बेचे इसके 
लिए आवश्यक है कि खाद्याननों के सरकारी मूल्यो की घोषणा फसल के बुआई के समय ही कर दी जाय। 
किसानो के साथ मित्रवत्‌ व्यवहार किया जा। क्रय केन्द्रों पर किसानो और उनके बैलगाडियो के रुकने तथा 
खाने एवं चारे की व्यवसथा यदि बडे पैमाने पर खरीद कीं जाती है तो, सुनिश्चित की जाय।उन्हे इस बात 
से पूर्णत सन्तुष्ट किया जाय कि उनका माल अमुक ग्रेड का है जिसका सरकारी मूल्य अमुक है। 
अलग-अलग ग्रेडो का अनाज और उनका लिखित मूल्य कृषको के समक्ष आदर से प्रस्तुत किया जाना 
चाहिए। इस व्यवहार से कृषक स्वत अपने उपजो को महाजन एव ग्रामीण मध्यस्थो को नहीं बेचेगे। 

४ निग को चाहिए कि वह फसलो व खाद्यान्न सरक्षण की तकनीक के बारे मे अनुसन्धान करे तथा 
कृषको को नवीनतम वैज्ञानिक विधियो को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करे। उसे किसानों द्वारा लिए जाने * 
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पक रे 


वाले ःण की गारण्टी भी देनी चाहिए। 

# निगम द्वारा खरीदे जाने वाले खाद्यान्न की गुणवत्ता पर भी ध्यान द॑ंने की आवश्यकता है। 
गुणात्मक लक्ष्य प्राप्त करन॑ क॑ लिए अधिकारियो को' आप ऐसा करें" के स्थान पर "हम सब मिलकर ऐसा 
करे" पर अधिक जोर दना होगा। 

# निगम को अपनी वर्तमान भण्डारण क्षमता को 497 लाँख टन से बढाने की आवश्यकता है। वह 
वर्तमान समय मे अपनी कुल भण्डारण क्षमता का एक तिहाई भाग किराये पर प्राप्त कर काम चलाता 
है। जिसके लिए उसे भारी किराया चुकाना पडता है तथा गोदामो के वाछनीय स्तर भी नहीं होते। इसके लिए 
एक अभियान चलाया जाय और अतिरिक्‍त वित्त उपलब्ध करा कर नये भण्डारगृहो का निर्माण किया जाना 
चाहिए ताकि निगम को किराये पर भण्डार क्षमता प्राप्त न करनी पडे साथ ही मूल्यवान खाद्यान्नों को कैप 
भण्डारण मे रखना भी न पड़े। 

# निगम के सभी गोदामो का भौतिक सत्यापन किया जानला अपरिहार्य है,परन्तु सभी गोदामो का 
भौतिक सत्यापन एक साथ नहीं किया जा सकता इसके लिए लाटरी निकालकर यह तय किया जाना चाहिए 
कि किस डिपो का सत्यापन पहले किया जाय। इस उपाय से खाद्याननो का स्टॉक स्कन्‍्ध बही के अनुसार न 
होना, खाद्यान्नों का सडना या गल जाना, तिरपालो एवं बोरों के सडने से होने वाली हानि तथा समय से 
दवा न छिडके जाने से होने वाली हानि को कम किया जा सकेगा। सत्यापन करने वाले कर्मचारी भण्डारण 
के इस सम्बन्ध मे होने वाली हानि को रोकने का सुझाव भी अपने प्रतिवेदन मे प्रस्तुत करे, इस आशय का 
निर्देश भी दिया जाना चाहिए। 

# बहुत बडे एवं महत्वपूर्ण गोदामो पर खाद्याननों की आवक एवं निकासी के दोरान सुरक्षा व्यवस्था 
बनाये रखने तथा कुल आवक एवं निकासी को दर्ज करने के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 
कर्मचारियो को तैनात किया जाना चाहिए। 

भारतीय केन्द्रीय भण्डारण निमम के व्यवस्थित सचालन हेतु सुझाव - 

विभिन्‍न खाद्यान्नों एव अन्य 
वस्तुओं मे समय एवं स्थान उपयोगिता के सृजन जैसे महत्वपूर्ण कार्य मे लगा यह निगम यद्यपि अपने 
कर्तव्यों का कुशलता से निर्वहन कर रहा है। फिर भी इस निगम के सचालन हेतु निम्न सुझाव उपयोगी सिद्ध 
हो सकते है- 

#£ इस निगम को अपने व्ययो को नियन्त्रित करने के लिए कमोबेश उन्हीं उपायो का प्रयोग करना 
चाहिए जो कि भारतीय खाद्य निगम के सम्बन्ध मे दिये गये है। इसके लिए वास्तव मे ग्रेच्युटी, बोनस, वेतन, 
भत्ते, मजदूरी एवं अनुरक्षण व्ययो को  बढने से रोकना तो सम्भव नहीं है परन्तु इनकी वृद्धि दर मे 
आकर्षक सेवानिवृत्ति-योजना के द्वाता कमी अवश्य लायी जा सकती है। ह 
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# परिचालन व्ययो मे कमी लाने के लिए भण्डारगृहो का आधुनिकीकरण आवश्यक है। एक प्रशिक्षित 
जन शक्ति, नवीनतम तकनीकों पर आधारित मशीने विवेकीकरण पर आधारित भण्डारण व्यक्स्था तथा 
कम्प्युटरीकरण पर आधारित स्टॉक सगणना व्यवस्था निगम के परिचालन व्ययो मे कमी लाने मे सहायक 
होगी। 

# वृहत्‌ पूँजी निवेश के बाद अर्जित की जाने वाली स्वनिर्मित भण्डारण क्षमता, अथवा किराया चुका 
कर प्राप्त की जाने वाली किराये की भण्डारण क्षमता यदि अप्रयुक्त रह जाती है तो यह निगम के हानि का 
माध्यम बनती है। इसलिए यह आवश्यक है कि निगम अपना विकास एव विस्तार करते हुए अपनी भण्डारण 
क्षमता को बढाने का कार्य जारी रखे, परन्तु किराये पर उतनी ही भण्डारण क्षमता प्राप्त करे, जितनी कि 
निगम के लिए आवश्यक हो। इससे एक ओर तो व्यय के रुप मे निमम द्वारा चुकाये जाने वाले किराये में 
कमी होगी तो दूसरी ओर इन भण्डारगृहो के स्वामी अप्रयुक्त भण्डार गृहो का प्रयोग किन्ही अन्य कार्यो मे 
कर सकेगे। 

# विगत वर्षों मे निगम की प्रति कर्मचारी सकल प्राप्ति एव सभाली गयी क्षमता मे आयी गिरावट 
को दूर करने का प्रयास करना होगा। निगम की प्रति कर्मचारी सकल प्राप्ति एव सभाली गयी क्षमता तथा 
कर्मचारियो पर किया गया व्यय कर्मचारियो की सख्या से प्रत्यक्ष रूप मे जुडा हुआ है। अत कर्मचारियों की 
सख्या नियन्त्रित करने की आवश्यकता है। समय की मॉग यह भी है कि निगम की सकल प्राप्ति मे आयी 
फमी का गहन परीक्षण एवं अनुसधान कराया जाय और प्राप्त रिपोट के अनुसार सुधारात्मक कार्यवाही की 
जाय। 

# निगम को अपने भण्डारगृहो से होने वाली आय को बढाने के लिए निम्न सुझावों का अनुपालन 
करना चाहिए- 

-- निगम अपनी भण्डारण क्षमता का पूरा-पूरा प्रयोग करते हुए व्ययो को नियन्त्रित करे। भण्डारण 
क्षमता का पूरा प्रयोग एवं व्ययो पर नियन्त्रण तभी सम्भव है जब निगम के समस्त कर्मचारी अपनी पूरी 
लगन एवं निष्ठा के साथ कार्य करते हुए जमाकर्ताओ को हर सम्भव सुविधा प्रदान करे और साथ ही साथ 
भण्डारित क्स्तुओ के गुणात्मक एवं मात्रात्मक क्षति को भी न्यूनतम करे। 

-- निगम को अपना लाभ एवं लाभाश बढाने के लिए परम्परागत क्षेत्र के कारोबार मे वृद्धि करने 
के साथ ही साथ अपरम्परागत्‌ क्षेत्रो मे भी अपना कारोबार बढाना है। 

-- कटेनर ढुलाई स्टेशनों से निगम को बहुत अधिक लाभ होने की सम्भावना है अत इसकी 
सख्या को 42 से बढाकर 20 किया जाना चाहिए। जिन ढुलाई स्टेशनों के लिए मन्त्रालय से अनुमति मिल 
चुकी है, उनकी स्थापना मे अब विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए। 

_-- इस निगम ने भी भारतीय खाद्य निगम की तरह गेहूँ की अधिप्राप्ति का जो कार्य छोटे पैमाने , 
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पर शुरू किया है उस्मे और अधिक वृद्धि की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्‍त अन्य खाद्यान्‍ननों की खरीद, 
भण्डारण एवं खुले बाजार मे कीमतो म॑ वृद्धि की दशा मे निर्गमनन का कार्य शुरु करक॑ अपने कार्य क्षेत्र 
ग्य लाभा मे वृद्धि कर सकता है। 

-“ इन प्रयासों के अतिरिक्त फलों, फूलों एवं सब्जियां के भण्डारण व्यवस्था म॑ और अधिक वृद्धि 
करने की आवश्यकता है इसके लिए और अधिक कोल्ड स्टोरेज बनाये जाने चाहिए। 

# निगम को भण्डारण क्षतियो को न्यूनतम करने हेतु निम्न प्रयास करने चाहिए- 

-“ स्टाक के मूल्याकन एवं नियन्त्रण की नवीन विधियों को प्रयोग मे लाया जाय ताकि क्षण 
प्रतिक्षण स्टाक मे रखी गयी वस्तुओ की बिना भौतिक सत्यापन के जानकारी की जा सके साथ ही 
समय-समय पर स्टॉक के भौतिक सत्यापन की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। स्टाक के मूल्याकन में 
तीव्रता लाने के लिए कम्प्यूटरीकृत स्टाक मूल्याकन व्यवस्था भी अपनायी जा सकती है। 

--मार्च-4992 तक भण्डारित की जाने वाली 229 वस्तुओ के सम्बन्ध मे भण्डारण प्रक्रिया सहिता 
का निर्धारण किया जा चुका था निगम को चाहिए कि वह भण्डारित की जानी वाली सभी वस्तुओं के 
समम्बन्ध मे भण्डारण प्रक्रिया सहिता न केवल निर्धारण करे बल्कि उसका पालन भी करे। 

-- नमूनो के विश्लेषण एवं कस्तुओ के ग्रेड निर्धारण मे विगत वर्षों मे जो सख्यात्म कमी आयी है 
ऐसी कमी से निगम को बचना चाहिए तथा भण्डारित की जाने वाली वस्तुओ के रोग रोधी उपचार,स्टोक 
का प्रधूमन, भण्डारण स्थान का प्रधूमन इत्यादि मे और अधिक वृद्धि की जानी चाहिए। 

-- माल की छीजन को रोकने अथवा कम करने के लिए बोरों को लादने एवं उतारने मे मशीनों 
का प्रयोग बढाया जाना चाहिए। जहाँ तक सम्भव हो हुको का प्रयोग वर्जित कर दिया जाना चाहिए। निगम द्वारा 
कैप भण्डारण अपरिहार्य दशाओ मे ही कुछ समय के लिए किया जाना चाहिए। 

उपर्युक्त सुझावों के अनुपालन से केन्द्रीय भण्डारण निगम अपनी भण्डारण क्षतियो को न्यूनतम कर 
सकता है। 

४ किसानो द्वारा निगम के भण्डारगृहो का प्रयोग बढाये जाने के लिए आवश्यक है कि किसान एव 
कीट नाशक विस्तार सेवा योजना को और अधिक बडे पैमाने पर लागू किया जाय, किसानो को वैज्ञानिक 
भण्डारण विधियों से अवगत कराया जाय, इन विधियों का प्रदर्शन कर उन्हे प्रशिक्षित किया जाय। यदि निगम 
किसानो को अपनी भण्डारण प्रक्रिया से अवगत करायेगा तो किसान स्वय अपने आधिक्यों को निगम के 
भण्डारगृहो मे रखने के लिए उत्साहित होगे और निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का लाभ 
उठायेगे। 

# राज्य भण्डारण निगमो की समता अश पुूँजी मे किये गये विनियोजन से प्राप्त होने वाले लाभाश 
की स्थिरता हेतु आवश्यक है कि खाद्य एवं नामरिक आपूर्ति मन्त्रालय द्वारा इत निगमो को समय से अपनी | 
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वार्षिक साधारण सभाए बुलाने के सम्बन्ध मे कडे निर्देश दिये जाये। राज्य भण्डारण नियम राज्य की स्थानीय 
परिस्थिति, विभिन्‍नता एवं आवश्यकता से भलीभॉति परिचित होते है इसलिए इन निगमो को अपनी सेवाए 
राज्य की निजी एवं सरकार द्वारा प्रायोजित ससथाओं की आवश्यकता के अनुरूप समायोजित करते हुए कम 
से कम लागत पर अधिक मात्रा मे प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। राज्य भण्डारण निगमो को भी उन 
सुझावों का अनुपालन करना चाहिए जो कि केन्द्रीय भण्डारण निममो"को उनकी आय बढाने एव क्षमता के 
अधिकतम प्रयोग के सम्बन्ध मे दिए गये है। 

इस प्रकार उपर्युक्त सुझावों को अपनाकर भारतीय केन्द्रीय भण्डारण निगम खाद्यान्न एवं अन्य 
कल्तुओ के सग्रहण भण्डारण एवं वितरण में राजकीय उत्तरदायित्वों की पूर्ति मे अपनी महती भूमिका और 
अच्छी तरह से निभा सकेगा। 

भारतीय राज्य व्यापार निमम हेतु उपयोगी सुझाव - 

इसे निगम को और उपयोगी बनाने के सम्बन्ध 
मे कुछ सुझाव निम्नवत्‌ है- 

# भारतीय राज्य व्यापार निगम को विगत पॉँच वर्षों में अपनी विनियोजित पूँजी पर लगभग 2 3 
प्रतिशत की प्रत्याय हुई है जो कि बहुत कम है। नियम को कम से कम इसे 7-8 प्रतिशत तक बढाना 
चाहिए। इस प्रत्याय दर को ध्यान मे रखते हुए विभिन्‍न प्रकार के व्यापारिक अनुबन्धो मे लाभ-हानि की 
तुलना करते हुए ही व्यापारिक अनुबन्धो को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना चाहिए। प्रत्याय दर को बढाने 
के लिए आवश्यक है कि स्थापना व्यय एव अन्य खर्चों मे यथा सम्भव कटौती की जाय। 

# निगम को देश के उद्योग एव व्यापार से प्रत्यक्ष व्यावहारिक सम्बन्ध लगातार बनाये रखना चाहिए 
ताकि देश की आर्थिक स्थिति, व्यापार एव वाणिज्य मे आ रही तात्कालिक समस्याएं, उत्पादन एव खपत को 
सही जानकारी, परिवर्तित आर्थिक परिस््यथतियो का निगम पर पडने वाले प्रभावों की स्थिति की वास्तविक 
जानकारी मिल सक। इससे निगम को आयात-निर्यात व्यापार के सम्बन्ध मे अपनी सौदेबाजी की शक्ति के 
आधार पर लाभदायक अनुबन्धो का निर्धारण करने मे आसानी होगी। 

#£ निगम को सदैव इस बात का प्रयास करना चाहिए कि वह अपने सहायक निगम, भारतीय चाय 
व्यापार निगम के साथ समन्वय बनाये रखे। दोनो सस्थाओ के उद्देश्यों, लक्ष्यों एव नीतियो मे एकरूपता 
ठोनी चाहिए साथ ही दोनो मे और अधिक सहयोग विकसित किया जाना चाहिए। 

# निगम को अपनी प्रशासनिक सुविधा पर अधिक ध्यान न देकर ग्राहको की सुविधा पर अधिक 
ध्यान देना चाहिए। यद्यपि इस पर एकाधिकारी ससस्‍्था होने का अरोप सही नहीं है क्योंकि इसके द्वारा बहुत 
सी असरणीबद्ध वस्तुओ का वयापार भी किया जाता है, फिर भी निगम को यथार्थवादी मूल्य-नीति अपनानी 
चाहिए तथा उचित सेवा मूल्य ही निर्धारित किया जाना चाहिए। 


(१) 
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# वर्तमान समय मे सरकार सरणीबझ वस्तुआं की सख्या मे कमी करती जा रही है इससे निगम 
को स्वय अपना व्यापार क्षेत्र एव व्यापार की वस्तु का चयन करवा है। ऐसी दशा मे असरणीबद्ध वस्तुओं 
एवं बाजार का नया क्षेत्र खोजना अपरिहार्य हो गया है। अत निगम को नये बाजार की खोज पर अधिक 
धन व्यय करना पडेगा तथा असरणीबद्ध वस्तुओ के व्यापार क्षेत्र मे अपना कारोबार बढ़ाना होगा। 
इसके अतिरिक्त भारतीय राज्य व्यापार निगम को अन्य राजकीय अभिकरणो के सम्बन्ध मे दिये गये 
यथोपयोगी सुझावों का भी अनुपालन करना चाहिए। 
निर्णयनप्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण - 
राजकीय व्यापार मे शासकीय निर्णयो को विलम्ब से लेने के आरोप 
का निराकरण करने के लिए आवश्यक है कि इनके निर्णय प्रक्रिया मे विकेन्द्रीकरण को लागू किया जाय। 
सही समय पर उचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक है कि राजकीय व्यापार अभिकरणो मे कार्यरत 
अधिकारियो एवं कर्मचारियो मे अधिकारों एवं दायित्वों दोनों का साथ-साथ विकेन्द्रीकरण हो। इसके अतिरिक्त 
शीघ्र निर्णयन हेतु राजकीय व्यापार एजेन्सियो का गठन एक स्वायत्तशासी सस्था के रूप मे किया जाना 
चाहिए। निर्णयन प्रक्रिया मे जटिलता कों कम करने के लिए आवश्यक है कि राजनीतिक पदाधिकारियों के 
अधिकारों को सीमित किया जाय, जिससे वे राजकीय व्यापार अभिकरणो के कार्यों मे अनावश्यक हस्तक्षेप न 
कर सके। इन पदाधिकारियो एवं शासकीय अधिकारियो के कर्तव्यों एवं दायित्वों की स्पष्ट व्याख्या की 
जानी चाहिए। निर्णय के अधिकार को यथा सम्भव उत्तरदायित्व के साथ विकेन्द्रित किया जाना चाहिए 
ताकि समय एवं परिस्थिति के अनुरूप उचित समय पर उचित निर्णय लिया जा सके। 
सम्बद्ध मन्त्रालयों मे समन्वय की आवश्यकता - 
यद्यपि राजकीय व्यापार से अप्रत्यक्ष रूप मे तो बहुत 
से मन्त्रालय सम्बद्ध होते है परन्तु कृषि,खाद्य एव नागरिक आपूर्ति, वित्त तथा वाणिज्य मन्त्रालय प्रमुख है। 
इन मन्त्रालयो के बीच सवादहीनता जैसी स्थिति को समाप्त किया जाना चाहिए। इन मन्त्रालयो से सम्बन्धित 
अधिकारियों के बीच समन्वय तथा सचार की निरन्तरता बनाये रखने के लिए समय-समय पर विभागीय एव 
अन्तर्विभागीय बैठको का आयोजन किया जाना चाहिए।जब भी आवश्यकता समणे जाय तो मन्त्रिमण्डलीय 
सचिवों की समिति बनाकर अहम्‌ मुददों पर विचारों का प्रत्यक्ष आदान-प्रदान किया जाय। जिससे उत्पादन, 
आवश्यकता, खरींद एवं निर्गमन आदि के सम्बन्ध मे वास्तविक अनुमानो पर आधारित सही तथा शीघ्र निर्णय 
लिया जा सके तथा त्वरित कार्यान्वयन भी किया जा सके। 
राजकीय व्यापार अभिकरणो मे प्रतिनियक्ति पर रोक - 
क्योंकि थोडे समय के लिए दूसरे विभाग से 
प्रतिनियुक्ति पर आये हुए कर्मचारियों मे राजकीय व्यापार के ज्ञान एवं अनुभव की कमी के कारण अनुबन्ध _ 
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योग्यता विकसित नहीं हो पाती है साथ ही उन्हे अपने मुल विभाग को कुछ समय बाद वापस होना होता है 
जिससे वे पूरे मनोवेग से निष्ठापूर्वक अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं करते। अत प्रतिनियुक्ति पर रोक 
लगा देनी चाहिए। केवल अपरिहार्य परिस्थिति में ही अधिकारियो एवं कर्मचारियों की प्रति-नियुक्ति की जानी 
चाहिए वह भी या तो बहुत थोडे समय के लिए, अर्थात्‌ 4 वर्ष से कम, अथवा 5 वर्ष से अधिक। इससे 
राजकीय व्यापार अभिकरण अपरिहार्य परिस्थितियों से बच भी सकता है तथा यदि लम्बे समय तक 
प्रतिनियुक्ति जारी रहती है तो कर्मचारी या अधिकारी को अनुभव से अर्जित कार्यक्षमता का उपयोग भी हो 
सकेगा। 

कर्मचारियो की नियुक्ति, प्रशिक्षण एवं अभिप्रेरण मे विशेष सावघानी बरतने की आवश्यकता - 

राजकीय 

व्यापार के अभिकरणो मे कार्य करने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति मे इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि 
उनमे व्यापारिक क्षमता एवं योग्यता विद्यमान हो। नियुक्ति के पूर्व उनकी व्यापारिक क्षमता,योग्यता एवं रुचि 
का परीक्षण नवीनतम विधियो से किया जाना चाहिए।नियुक्ति का आधार केवल प्रतियोगितात्मकः परीक्षण ही 
होना चाहिए। 

यद्यपि राजकीय व्यापार अभिकरणो मे कार्यरत्‌ कर्मचारियों और अधिकारियो मे ओर अधिक 
क्षमता, योग्यता एव कुशलता का विकास करने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है, 
परन्तु यह तेजी से बदल रही आर्थिक परिस्थितियो को देखते हुए पर्याप्त नही है। अत प्रशिक्षण के समय 
अन्तराल को कम किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण की नयी-नयी विधियो का प्रयोग कर कर्मचारियों मे कार्य 
करने की क्षमता का पूर्ण विकास किया जाना चाहिए। यह प्रशिक्षण चरणबद्ध प्रक्रिया से पूरा किया जा 
सकता है। कर्मचारियो को उनके कार्य के सम्बन्ध मे विदेशों मे अपनाये जाने वाले अच्छे तरीकों से भी 
परिचित कराया जाना चाहिए। 

राजकीय व्यापार अभिकरणो मे कार्यरत्‌ कर्मचारियों एवं अधिकारियों मे व्याप्त भ्रष्टाचार, भौतिकता 
की आपाधापी एवं मानसिक अशान्ति को कम करने के लिए आध्यात्मिक प्रशिक्षण यथा-ध्यान,योग एव 
नैतिक प्रशिक्षण शिविर आदि की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। कर्मचारियों एवं अधिकारियो स्वय के प्रेरणा 
से कार्य सम्पादन की इच्छा जागृत करने के लिए अभिप्रेरण के नवीनतम वित्तीय एवं अवित्तीय दोनो साधनों 
का प्रयोग करना चाहिए। कर्मचारी पूरी निष्ठा, क्षमता एवं ईमानदारी से अपने-अपने उत्तरदायित्वों का 
निर्वहन करे इसके लिए उन्हे यह बात समझायी जानी चाहिए कि राजकीय व्यापार अभिकरणो के हित मे ही 
कर्मचारी का हित भी विद्यमान एव सुरक्षित है। 


उपभोक्ता सरक्षण कानूनो को और तीव्र तथा प्रभावी बनाने की आवश्यकता - की आवश्यकता - 
पश्चिमी तर्ज पर «- 
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उपभोक्‍ताओ की अपने अधिकारों के प्रति सजग होने की एक लहर सी देश मे उठी है। परन्तु इस लहर के 
उठने पर यह अनुभव किया जा रहा है कि भारतीय-उपभोकता सरक्षण कानूनों मे वह चुभन नहीं है, जो 
होनी चाहिए। कार्तिक दास बनाम मार्गन स्टेनले म्युच्युअल फण्ड के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 
उपभोक्ता सरक्षण अधिनियम-4936 क॑ अनुच्छेद 44 की व्याख्या करते हुए कहा कि अश आवपण्टित होने के 
पहल ही नुकसान का दावा करने जैसे मामले मे कोई मुआवजः या हर्जाना दिलवाने का कोई अधिकार 
उपभाकता अदालतो को नही है क्योंकि एक निवेशक उपभोक्ता नहीं है। अश या यूनिट आवण्टित होने के बाद 
ही काई निवेशक उपभोक्ता का दर्जा हासिल करता है। लगभग इसी प्रकार मामला कलकत्ता के डा0 अरविन्द 
गुप्ता बनाम 'सेबी' का है। अत उपभोक्ता सरक्षण अधिनियम तथा उपभोक्ता हितार्थ बनाये गये अन्य समस्त 
कानूनो को और अधिक तीव्र एवं प्रभावी बनाने के लिए निम्न सुझाव लागू किये जा सकते है- 

# उपभोक्ता सरक्षण अधिनियम में उपभोक्ता को पुनर्परिभाषित किया जाना चाहिए। जिससे उपभोक्ता 
के दायरे को बढाया जा सके। 

# जिला मच, राज्य आयोग एव राष्ट्रीय आयोग मे सदस्यो की नियुक्ति मे राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं 
होना चाहिए केवल अनुभवी एव योग्य व्यक्तियों को ही इनका सदस्य बनाया जाना चाहिए। 

# उपभोक्ता के लिए क्षतिपूर्ति का आधार स्पष्ट किया जाना चाहिए तथा इस सन्दर्भ मे 
अधिनियमो मे आवश्यक प्रावधान किये जाने चाहिए। 

# शहरी एवं विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रो मे उपभोक्‍ता आन्दोलन के प्रति अपनत्व की भावना जाम्रृत 
की जा सके। उचित विज्ञापन के माध्यम से सरकार उपभोक्‍ताओ को विभिन्‍न वस्तुओ तथा उसके उपयोग की 
जानकारी दे। वस्तुओ के मूल्य, किस्म, वजन, पैकिंग एवं पैकेजिग के सन्दर्भ मे नियमो से उपभोकताओ 
को परिचित कराया जाना चाहिए। जहाँ भी इनका उल्लघन सिद्द होता है, कडी से कडी सजा दी जानी 
चाहिए। 

# यदि किसी कारणवश कोई हानिकारक उपभोक्ता सामग्री बाजार मे आ जाती है तो उसे तुरन्त जब्त 
करने का अधिकार प्रशासनिक तन्त्र को दिया जाना चाहिए। 


# तेजी से बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार विभिन्‍न अधिनियमो को अधिक प्रभावी 
बनाने हेतु विधि विशेषज्ञों की एक स्थायी समिति बनाने की आवश्यकता है जो औद्योगिक| विकास एवं 
नियमन) अधिनियम, अग्रिम अनुबन्ध(नियमन)अधिनियम , खाद्य अपमिश्रण निवारण,आवश्यक वस्तु, व्यापार एव 
व्यापारिक चिन्ह ,एकाधिकार एव प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार, पैकेज्ड क्सतु नियमन,बाट एवं माप-मान 
अधिनियम इत्यादि मे परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप परितर्वन एवं परिवर्द्धन करे। 
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ससदीय समिति के सुझाव का अनुपालन - 
ससद की खाद्य एव नागरिक आपूर्ति सम्बन्धी स्थायी 


समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशों का तुरन्त लागू किया जाना चाहिए जिसने अपना प्रतिवेदन गत वर्ष मे प्रस्तुत 
करते हुए सुझाव दिया है कि- 

# उत्तर प्रदेश के भारतीय खाद्य निगम के गोदामा मे चावल उतारने के काम म॑ लगे ठेकेदारों के 
भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए इस कार्य मे ठेक॑ंदारी की प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए तथा निगम 
द्वारा स्वयं दैनिक मजदूरी पर नियुक्त श्रमिकों के माध्यम से इस कार्य को पूरा कराया जाना चाहिए। 

# धान की खरीद पर लगने वाले करो मे एकरूपता लाने के लिए राज्यो को राजी किया जाय 
जिससे लेवी के धान के खरीद मूल्यों में राज्यवार भिन्‍नता को समाप्त किया जा सके तथा इसके लागत 
नियन्त्रण मे सुविधा प्राप्त हो सके। 

# भारतीय खाद्य नियम अथवा अन्य अभिकरणो को सरकारी खरीद केन्द्र के निकट किसानो को 
न्यूनतम किराये पर अपनी उपज के भण्डारण हेतु स्थान उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि कृषक जब चाहे 
अपनी उपज इन केन्‍्द्रो मे बेच सके। 

+# भारतीय खाद्य निगम छोटे चकक्‍की मालिको को भी कम मूल्य पर गेहूँ की आपूर्ति करे। क्योंकि 
शहरो मे कमजोर वर्ग के उपभोक्‍ता राशन काडों के अभाव मे इन्ही आटा चक्कियों से आटा खरीदते है।निगम 
इस समय आटा मिलो और डबलरोटी निर्माताओं को कम दर पर गेहूँ बेचता ही है जबकि ये आटा मिले 
अथवा डबलरोटी उत्पादक अपना आटा उत्पाद खुले बाजार मे ऊँचे मूल्यो पर बेचकर लाभ प्राप्त करते है। 

कुछ अन्य सुझाव - 

सरकार को विभिन्‍न अधिनियमो के प्रावधानों को व्यवस्थित तरीके से लागू 
करवाने के लिए आवश्यक है कि वह स्थानीय जिला एवं राज्य स्तर पर प्रेक्षक समितियों की स्थापना करे 
जिससे उपभोक्‍ताओ के हितो को सुरक्षित किया जा सके। इन समितियों मे उपभोक्‍ता, व्यापार अभिकरण तथा 
सम्बद्ध अन्य सघो को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना चाहिए। 

राजकीय व्यापार के सम्पादन से सम्बद्ध समस्त सत्ताओ यथा-केन्द्र, राज्य एव 
स्थानीय सत्ता के समन्वित सहयोग से ही राजकीय व्यापार की भूमिका को सकारात्मक स्वरूप दिया जा 
सकता है इसलिए आवश्यक है कि ये एक-दूसरे के विपरीत कार्य न करे,जब राजकीय व्यापार की सभी 
स्तर की एजेन्सियो मे सहयोग की भावना होगी तभी यह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। 

वर्तमान समय मे विश्व का आर्थिक परिदृश्य बडी तेजी से परिवर्तित हो रहा है। साम्यवादी समूह भी 
उन्मुकत व्यापार व्यवस्था के लिए अपने दरवाजे खोल रहे है। पूर्वी एव पश्चिमी जर्मनी जैसे दो दिशाई का 
देशो का विलय हो चुका है।कई विकसित देश आर्थिक मन्दी के दौर से गुजर रहे है। इन्ही परिस्थितियों मे « 


शंख 

विश्व के आर्थिक मच पर कई क्षेत्रीय और अन्तर्क्षेत्रीय व्यापार समूहो का गठन हुआ है, तथा कई पुराने विश्व 
व्यापार सगठनां को पुनरीक्षित,परिष्कृत एवं परिवर्द्धित किया गया है। हमारा देश भारत भी इन परिवर्तनशील 
परिस्थितियो से अछूता नही रहा है। यहाँ भी जून-99 के बाद विश्व व्यापार व्यवस्था से ताल-मेल बनाये 
रखने हेतु आर्थिक उदारीकरण की एक नई लहर चली है जिसमे भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया, 
अनेक क्स्तुओ के आयात-निर्यात को प्रतिबन्धित सूची से हटाया गया, आयात-निर्यात के मध्य सीधा सम्बन्ध 
स्थापित करने के लिए रुपये को पूर्ण परिवर्तनशील बनाया गया, विदेशी पूँजी को आकर्षित करने के लिए 
विनियमों को उदार बनाया गया, आर्थिक भूमण्डलीकरण मे शामिल होने के लिए एकाधिकार एव 
प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम में अनेक सशोधन किया गया तथा नियन्त्रण के कई अन्य प्रावधानों 
का निरसन भी किया गया। 

इस प्रकार विश्व एव भारत के नये आर्थिक परिदृश्य मे राजकीय व्यापार को अपनी रचनात्मक 
भूमिका की खोज करनी है। हम पुरातनवादी परम्परागत आर्थिक मार्गो पर चलकर राजकीय व्यापार के 
समाजिक कल्याण की प्राप्ति मे रचनात्मक भूमिका निर्वहन नहीं कर पायेगे। उदारीकृत व्यापार नीति के 
परिणामस्वरूप सरकार की प्राथमिकताए बदल चुकी है, इसलिए राजकीय व्यापार को भी अपनी प्राथमिकताओ 
के पुनर्निर्धारण की आवश्यकता है।नि सनन्‍्देह समाजवादी सकल्पना को साकार करने मे लगे नियोजित विकास- 
शील अर्थव्यवस्था वाले भारत मे राजकीय व्यापार की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि राज्य एव 
लोकतन्‍्त्र। राजकीय व्यापार आयात को अधिक मितव्ययी एवं निर्यात को अधिक लाभप्रद ढग से सम्पादित 
कर सकता है। राज्य इसके माध्यम से कमजोर एवं निर्धन उपभोक्ता के प्रति अपने पुनीत कर्तव्यों का 
निर्वहन भी कुशलतम ढग से करता है। 

अत ॒ राजकीय व्यापार को वाणिज्यिक सिद्धान्तो के अनुसार चलाने तथा बदली हुई नयी आर्थिक 
परिल्थितियो के अनुरूप इसे अपनी नयी रचनात्मक भूमिका तय करने के लिए एक स्थायी समिति का सगठन 
करना चाहिए जो समय-समय पर राजकीय व्यापार की भूमिका को उपयोगी बनाने हेतु अपने सुझाव देती 
रहे।इसमे उत्पादक ,उपभोक्‍ता एवं सामाजिक सगठनो से जुडे योग्यता प्राप्त एवं अनुभवी सदस्यों को शामिल 
किया जाना चाहिए। इसके अतिरक्‍त जो सुझाव राजकीय व्यापार को वर्तमान सन्दर्भों मे अधिक उपयोगी 
बनाने हेतु दिये गये है उनको उपयागिता एवं प्राथमिकता के क्रम में लागू किया जाना चाहिए। इससे भी 
महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि व्यवसाय मे लगे व्यक्तियों मे ईमानदारी, निष्ठा एव नैतिकता की भावना जागृति की 
जाय जिससे कि वे राष्ट्रहित मे कार्य कर,समाज का अधिकतम कल्याण करे,इससे राज्य एवं राजकीय व्यापार 
से समाज जो अपेक्षाए रखता हैं उन्हे पूरा किया जा सकेगा और राजकीय व्यापार अपने लक्ष्यों को प्राप्त 
करने मे सफल हो सकेगा। 


(क) पुस्तके - 
4 अग्रवाल डी सी 


2 अग्रवाल,आर सी एवं ए एन 


3 भण्डारी एण्ड बोरा एन एन 

4 भार्गव, आर एन 

5 बजाज, आर के एवं 
पाौरवार, बी एल 

6 चटर्जी आर एन 

7 चौधरी,बी जी 


8 ढोलकिया एवं खुराना 


9 द्विवेदी,एम एल 
40 गुप्ता,एम एल 


44 गुप्ता , अरविन्द 


42 गप्ता,ए पी 


43 गुप्ता, के आर 


44 गाबा ओ पी 
45 हजेला,टी एन 
46 हाटकिस 

47 जैन,एम पी 
48 जैन, पुखराज 
49 जैन, एस सी 
20 जगदीश प्रकाश 


सदर्भिका 
अछजफजउऊजछऊछ:, 


इण्डियन इकोनमी साहित्य भवन आगरा-4994 

व्यावसायिक सगठन, प्रबन्ध एवं प्रशासन, नवयुग साहित्य. सदन 
आगरा-994 

इण्डियन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रोल ऑफ प्राइवंट ट्रेड 

प्राइस कन्ट्रोल एण्ड राशनिग, किताबिस्तान इलाहाबाद-4945 

सरकार समाज एवं व्यवसाय, रिसर्च पब्लिकेशन इन शोसल साइस-4979 


प्राइस कन्ट्रोल एण्ड राशनिग इन इण्डिया, कलकत्ता-4970 

लॉ ऑफ मोनोपोली एण्ड रिस्ट्रेक्टिव ट्रेड प्रेक्टसिज इन इण्डिया, 
प्रेंटिस हाल आफ इण्डिया, नई दिल्ली 

पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आक्सफोर्ड एण्ड आई वी एच , 
पब्लिशिग कम्पनी, नई दिल्‍ली-4979 

गवर्नमेन्ट एण्ड विजनेस 

स्टेट ट्रेडिंग इन इण्डिया, साहित्य भवन आगरा 

पब्लिक डिस्ट्रीब्यूबन आफ फूड ग्रेन इन इण्डिया, 

एग्रीकल्चर इण्डियन इन्स्टीच्यूट ऑफ मैनेजमेण्ट, अहमदाबाद-4977 
मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड़्यूस इन इण्डिया,बोरा एण्ड कम्पनी 
पब्लिशर्स, बम्बई 

वर्किग ऑफ स्टेट ट्रेडिंग इन इण्डिया 

एस चॉँद एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली-4970 

राजनीति सिद्धान्त की रूपरेखा, नेशनल पब्लिशिग हाउस, नई दिल्ली-498 १ 
आर्थिक विचारों का इतिहास, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, आगरा-986 
मिल स्टोन आफ मार्केटिंग, मैकमिलन एण्ड कम्पनी, न्यूयार्क-938 


राजनीति के सिद्धान्त, आथर्स गिल्ड पब्लिकेशस,नई दिल्ली-4988 


राजनीति विज्ञान के सिद्धान्त ,साहित्य भवन आगरा-4983 
विपणन, विक्रयकला एवं विज्ञापन, साहित्य भवन आगरा-4994 


राज्य एवं व्यवसाय, प्रयाग पुस्तक सदन, इलाहाबाद-499] 


34 


35 
36 


37 


38 


39 
40) 
44 


42 


44 


जाडर ई टी 

कुम्भट , जे जार एव 
अग्रवाल जी सी 
कोटलर फिलिप 
खुराना , राकेश 
कुलश्रेष्ठ , आर एस 
मजूमदार राय एवं चौधरी 
मामोरिया एवं जैन 
मैसन, एण्ड रथ 
मालवीय , एच सी 
माथुर, एस पी 

मो्स, एस 

मैगी, जे एफ 

मौरिस जार्ज पी एण्ड 
फ्रे राबर्ट डब्ल्यू 

ओम प्रकाश 


सतीश चन्द्र 
सक्सेना, के के 


शुक्ला एव गुप्ता 
शुक्ला, आर एल 


शर्मा,टी आर एव जैन, एस सी 
शर्मा, एल पी 

श्रीवास्तव, के सी 

सिह, वी वी 


उपाध्याय, शर्मा एवं सुधा 
विपिन चन्द्र 


क 
2995, 
मार्केटिंग एण्ड पब्लिक पालिसी ,सहाल 


विपणन प्रबन्ध, किताब महल, इलाहाबाद 


मार्केटिंग मैनेजमेट, प्रेंटिस हाल आफ इण्डिया नई दिल्ली 

एन एनालिटिकलर एप्रोच ,फारम्युलेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन पालिसी 

निगमो का वित्तीय प्रबन्ध,साहित्य भवन आगरा-990 

भारत का वृहत इतिहास ,मैक्मिलन इण्डिया लिमिटेड ,मद्रास-4990 
भारतीय अर्थशास्त्र, साहित्य भवन आगरा-4995 

मार्केटिंग एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन 

सरकार , समाज एवं विपणन, किताब महल, इलाहाबाद-4990 
कोआपरेटिव मार्केटिंग इन यू पी 

दि प्रैक्टिकल एप्रोच टू मार्केटिंग मैनेजमेण्ट, माग्राहिल न्यूयार्क 
फिजिकल टिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, माग्राहिल न्यूयाक 

करेट मार्केटिंग, न्‍्यूकाउफील्ड प्रेस, 

सैन फ़ासिस्को-4973 

प्राचीन भारत का आर्थिक एवं सामाजिक इतिहास ,वाइली ईस्टर्न लिमिटेड, 
नई दिल्ली-4986 

मध्यकालीन भारत,एन सी ई आर टी ,अक्टूबर-4990 

इव्यूलेशन आफ कोआपरेंटिव मूवमेण्ट, सोम्या पब्लिकेशन 

प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई-974 

मरकेन्टाइल लॉ,साहित्य भवन आगरा-4994 

आधुनिक भारत का इतिहास, हिन्दी माध्यम कार्यान्‍वय निदेशालय, 
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिलली-4987 

बाजार व्यवस्था, साहित्य भवन आगरा-4997 

मध्यकालीन भारत , लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा-4976 

प्राचीन भारत का इतिहास, यूनाइटेड बुक डिपो, इलाहाबाद-989 
एन एव्यूलेशन आफ फेयर प्राइस शाप, आक्सफोर्ड एण्ड 

आई वी एच ,पब्लिशिग कम्पनी, नई दिल्ली 

व्यवसाय समाज एवं सरकार, रमेश बुक डिपो,जयपुर-4988-89 
आधुनिक भारत-एन सी ई आर टी -4990 


45 वर्मा, हरिए्चन्द्र 


46 वैव्विस्टम , फ़ेडरिक ई 


(ख) अधिनियम - 


(ग) पत्रिकाए - 


४96 
मध्यकालीन भारत, हिन्दी माध्यम कायोन्वय निदेशालय, 
दिल्ली विष्वाविद्यालय दिल्ली-4986 


सोशल आसपेक्ट आफ मार्केटिंग, प्रेन्टिस हाल आफ इण्डिया, 
नई दिल्ली-4974 


भारत का सविधान राजभाषा खण्ड, विधि एव न्याय मन्त्रालय भारत सरकार, 
नई दिलली-4988 

औद्योगिक (विकास एवं नियमन) अधिनियम-4954 

अग्रिम अनुबन्ध(नियमन) अधिनियम-4952 

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम-4954 

आवश्यक वस्तु अधिनियम-4955 

प्रतिभूति अनुबन्ध(नियमन) अधिनियम-4956 

व्यापार एवं व्यापारिक चिह्न अधिनियम-4958 

एकाधिकार एव प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम-4969 
पैकेज्ड वस्तु नियमन आदेश-4975 

बाट एवं माप मान अधिनियम-4976 

उपभोक्ता सरक्षण अधिनियम-4986 

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अध्यादेश--4992 


भारत, सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली 

कमीशन एण्ड कॉम्पिटिशन फोरम,लक्ष्मीनगर दिल्ली 

सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, क्रॉनिकल पब्लिकेशस, दिल्ली 

इकोनोमिक सर्वे आफ इण्डिया 

इकोनॉमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली 

फूड कोप॑, भारतीय खाद्य निगम, त्रैमासिक न्यूज लैटर,बाराखम्बा लेन,नई दिल्ली 
फैक्ट्स फार यू 

इण्डियन जर्नल आफ मार्केटिंग, एसोसियेटेड मैनेजमेण्ट कारपोरेशन, नई दिल्ली 
इण्डिया टुडे, कनाट प्लेस,नई दिल्ली 

कुरुक्षेत्र 


(घ) प्रतिवेदन - 


(ड ) समाचार पत्र 


< कट 
मैनेजमेण्ट कारपोरेशन नई दिल्ली 
प्रतियोगिता दर्पण ,स्वदेशी बीमा नगर, आगरा 
सहकारिता, यू पी कोआपरेटिव यूनियन, लखनऊ 
दि कामर्स जर्नल, वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग, इलाहाबाद 
उद्योग व्यापार पत्रिका, ट्रेड फेयर एथॉरिटी आफ इण्डिया, नई दिल्ली 
योजना, पब्लिकेशन डिवीजन, पटियाला हाउस, नई दिल्ली 


वार्षिक प्रतिवेदन, भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली 

वार्षिक प्रतिवेदन, भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड ,36-जनपथ ,नई दिल्ली 

वार्षिक प्रतिवेदन, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामलो एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, 
भारत सरकार, नई दिल्ली 

वार्षिक प्रतिवेदन, भारतीय केन्द्रीय भण्डारण निगम, सीरी इन्स्टीच्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 
रिपोर्ट आफ कमेटी ऑन स्टेट ट्रेडिंग,गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया नई दिल्ली 

इस्टीमेट कमेटी ,रिपोर्ट ऑन दि स्टेट ट्रडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया,नई दिल्ली 496 6 
स्टेट इन फूड ग्रेन, बिरला साइटिफिक रिसर्च इन्स्टीच्यूट 

इकोनॉमिक कमीशन फार एशिया एण्ड फार इईस्ट,स्टेट ट्रेंडिंग इन 

कन्ट्रीज आफ इस्कैफ रीजन, जिनेवा-964 

रिपोर्ट ऑन इनक्वाइरी कमीशन-4965 


नवभारत टाइम्स, नयी दिल्ली 

अवर लीडर, इलाहाबाद 

दि इकोनॉमिक टाइम्स ,नयी दिल्ली 
फाइनेन्सियल एक्सप्रेस, नयी दिल्ली 
टाइम्स आफ इण्डिया, नयी दिल्ली 
दैनिक जागरण, वाराणसी 

आज, वाराणसी, 


